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 41.  डा०  डो०  बेंकटेश्वर  राव  :

 शीमतौ  प्रतिभा  देवो  तिह  पादौल  :

 क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  मानवाधिकार  आयोग  के  गठन  पर  चर्चा  करने  हेतु  हाल  ही  में

 मुख्यमंत्रि
 यों  का  सम्मेलन  आपोजित  किया

 यदि  तो  इस  सब्मेलन  में  कित-किन  मुख्य  बातों  पर  चर्चा  की

 इस  सम्बन्ध  में  की  गई/की  जा  रही  अनुवर्ती  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या  भोर

 उक्त  आयोग  का  गठन  कब  तक  कर  दिए  जाते  कौ  सम्भावना  है  ?

 गृह  मंत्री  एस  ०  बीਂ  :  से  एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रखा

 जाता  है  ।

 विवरण

 भोर  (a)  जी  श्रीमान  ।

 एक  राष्ट्रीय  मानवाधिकार  आयोग  के  गठन  सहित  मानवाधिकारों  से  संबंधित  विभिम्म  मुद्दों
 पर  विचार-विमशे  करने  के  लिए  14-9-92  को  एक  सम्मेलनਂ  आयोजित  किया  गया

 सम्मेलन  से  ऐसे  आयोग  के  गठन  के  प्रस्ताव  का  स्वागत  किया  ओर  सिफारिश  कौ  कि  प्रस्तावित

 आायोब  पर  कानून  के  प्राद्पनत  ठांचे  को  तेवार  करने  के  लिए  सम्बद्ध  केन्द्रीय  मंत्रियों  तथा  5  राज्यों

 के  मुख्यमंत्रियों  की एक  शर्मिति  बनाई  जाए  ।

 और  (६)  इस  उद्देश्य  के  लिए  केन्द्रीय  गह  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  एक  नो  सदस्मौय

 समिति  का  गठत  किया  गया  यह  समिति  12-10-92  को  मिली  और  मिश्चय  किया  कि  देश  के

 विभिन्न  हिस्सों  में  सेमिनार  आयोजित  करके  समाज  के  सभी  वर्गों  के  विचार  भी  जान  लिए  भाएं  ।

 तदनुसार  दिलसी  एवं  हैदराबाद  में  चार  सेमिनार  आयोजित  किए  गए  |  एक  शोर

 सेमिनार  शीघ्र  ही  आयोजित  किया  जामे  वाला  इस  मामले  राज्यों  के  कुछ  मुख्य  सबियों  एवं

 पुलिस  महानिदेशकों  के  साथ  बेठक  में  बिचार-विमश  किए  जाने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।



 मौखिक  उत्तर  26  1992

 इन  सभी  सेमिनारों  मे  व्यक्त  किए  गए  विचारों  पर  केन्द्रीय  गृह  मंत्री  की  अध्यक्षता  बाली
 थ  न  ५  &5  a  ~

 लिए समिति  में  विचार  किया  ञायोग  के  गठन  के  लिए  अंतिम  प्रस्ताव  तयार  करने  के  लि  भागे

 की  कारंब।ई  समिति  की  पघ्िफारिधों  को  आप्ति  के  तुरन्त  आद:को  जाएकी  ।  ६

 थ्रो  शो  जेंकटेश्वर  राब  :  उत्तर  में  यह  कहा  गया  है--कि  चार  सेमिनार  आयोजित

 किए  गए  और  विचार  व्यवतत  किए  मैं  भृंत्री  से.इन  मेमिनारों  में  व्यक्त  विचारों  को

 जानना  चाहता  हूं  और  क्या  उन  पर  विच!र  किया  जारहा  पतले  से  ही  कुछ  बिशेष  आयोग

 गठित  हैं  जैसे  अल्पसंख्यक  अनृंसधित  जाति  भोर  अन्सूचित  जनजाति

 आायोग  मैं  यह्‌  भी  जानना  चाहता  हू  ।  कि  क्‍या  इस  समिति  ने  इस  बात
 को  देने  में  सावधानी

 बरती  थी  कि  इन  आयोग  में  क्षेत्राधिकार  इस  के  क्षेत्राधिकारों  को  लांधा  नहों  है  ।

 क्री  एस०  बी०  चब्हाण  :  अभो  हमें  संकुर्ल  मिलने  शेष  चार  सेमिनार  हो
 च्‌्क्े

 एक  और  सेमितार  दिल्‍ली  में  होने  जा  रहा  है  और  निकट  भविष्य  में  मुरय
 सचियो  ५

 की  वेठक  दिल्‍ली  में  होने  जा  रही  उसके  पश्च'त  हन  सभी  बातों  पर  एक  साथ  विचार  कर्रके

 हसके  बारे  में  एक  रिणंय  लिया  जायेगा  से  विषयों  पर  चर्चा  की  गई  थी  |  जहाँ  तक  सभव  हो

 हमें  प्रयर्न  करना  चाहिए  कि  सौजदा  तीनों  ऋयोग  जिस्मेहरारिथों  को  लाघें  नहों  |  और

 यह  किस  प्रकार  हों  सकता  इसके  लिए  कौन-सा  तशोका  खोजा  बही  एफ,विषय  है  जिस

 पर  सामति  को  विसार  करना  पड़गा  !
 ह

 थरो  डोी०  बेंकटेश्वर  राव  :  महोदय  मोजदा  स्थिति  में  आतंकवाद  देश  के  कुछ  भागो  में

 विभैध॑कर  जम्मू  भोर  कश्मीर  तथा  पंजाब  में  व्यापंव  है  इसे  विदेशों  उग्रवादियों  से
 '

 मदद  मिल

 रही  है  ।  इस  समिति  ने  इन  राज्यों  से  विशेषकर  जम्मू  और  बश्मीर  तैंथो  पेजाब  से  क्या  सूचंता  एकत्र

 की  है  ।  इस  तरह  का  आयोग  स्थापित  करने  से|  हों  डन  बकों  को  जासकारी  होता  आवश्यक  है
 जो  वहां  पर  इन  आंतंरुवादों  गतिविधियों  के  विरुद्ध  लड़  रहे  हैं  ।

 भ्रोी  एस०  बौ०  चब्हाण  :  यह  सच  है.कि  जम्मू  और  क्रश्मीर  तथा  पंजाब  के  मामले  सें  बहुत
 ही  सक्िय  उमग्रवादी  उन  क्षेत्रों  में  हर  प्रकार  की  हिसात्मक  का्यवाहियों  में  लिप्त  2  1  सेना  ओर  पुल्स
 के  अध॑-सैनिक  वलों  को  बहुत  ही  कठिन  परिस्थितियों  में  अपमों  कंतंत्य  निभाना  पह्ठतों  लेकिन

 साथ  हो  हम  उनके  द्वारा  की  गई  ज्यादतियों  को  भी  नजरअंदाज  महीं  कर  सकते  |  »गर  वे  ज्यादतियाँਂ
 कर  रहे  हैं  तो  निश्चित  रूप  मे  ही  उन्हें  इसका  परिणामः  भुगतना  लेकिन  साथ  ही  सरकार

 को  भी  धस  ब,त  का  ध्यान  रखना  कि  उन  सेन्‍्य  बलों  की  ददनाभी  न  हो  जो  वाहझ्त्तव  में  इतनी

 विड्ट  परिस्थितियों  में  इत  उप्रव।दियों  से  जुक्ष  रहे  हैं  ।

 मालिनो  भट्शचायं  :  में  मम्ननीव  मंत्री  से._स  विवथ  पर  हुए  मुख्य  मंत्रियों  के

 सम्मेश्॒न  का  पूर्व-$तिहाप्त  जानना  चाहती  हु.«  अशुसूलित  ज/ति,  अनुसूक्तित  महिला  आयोग  :
 ओर  अल्पसंध्यक्  आयोग्र  को  स्थापना  के  लिए  सश्कार  पर  जलता  की  घारणा-का  दवाब  काल
 देखा  कि  सरकार  में  उसके  जवाब  में  हन  आयोगों  का  गठन  किया  ।  भह्तः  है  जाननौय  मंत्री  से  जागना  |

 चाहूंगी  कि  मुख्य  मत्यों  का  वह  सम्मेलन  देश  के  किसी  से  आस  जनता  के  किसी  का
 दबाव  के  परिणामस्वरूप  या  जनता  के  किसी  ब॒गं  विशेष  के  वृत़्ाब  के  कारण  बुलाया  बया,था  या

 प्रस्ताव  किसी  अंतराष्ट्रीय  दबाव  के  कारण  स्वीकार  किया  गया

 «५  ज्जी  एस०  घो०  चध्हानण  :  पह  एक  विषय  है  जो  सम्बे  समय  से  सरकार  का  ध्याप्त
 आकर्षित  कर  रहा  है  ।।  विभिस्म  संगठमों  द्वारा  बाहर  से  तथा  देश  के  अन्दर  भी  अलग-अलग  विचार  ty

 ५ | ४ ! + है ४ ॥ 2
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 व्यक्त  किए  गए  इसीलिए  सरकार  यह  आवश्यक  समझा  है  कि  बजाय.इसके  सभी  प्रकार
 भ्रारोपों  का  जो  कि  ब्रेचत्तियाद  उत्तर  दिया  यही  बेहतर  होगा  कि  सरकार

 एक  राष्ट्रीय  मानवाधिकार  आवोग  की  स्थापना  ताकि  हमारी  छवि  जहां  तफ  मानबाधिक़ारों

 सम्बन्ध  उज्ज्वल  हो  ।  इन्हें  संविधान  में  भी  शामिल  किया  गया  कुछ  मौलिक  अधिकारों  को

 लांगू  करते  कुछ  बातों  का  उल्लंघन  हो  सकता  है  और  यशी  कारण  है।*  हम  राज्य  सैश्वारों  को
 लिख  रहे  हैं  हम  स्वंय  भो  विभिन्‍न  मंत्रालयों  के  अंतगंत  बंदम  उठा  रहे  हैं  ।  हमने  यही  बिचार  किया
 कि  सभी  पहलुओं  को  देखते  हुए  हम  स्वयं  अपना  मानवाधिकार  आयोग  स्थापित  करें  यह  देखे कि
 ण़्  किसी  को  जवाबदेही  कस  ने  के  लिए  नहीं  ?,  अपितु  स्वयं  की  संतरब्टि  के  लिए  है  कि  सब

 कुछ  ठीक  श्रल  रहा  मानव  अधिकार  आयोग  को  स्थापना  का  विचार  किया  गया  है  ।

 झोमति  भालिनो  भटचाचाये  :  मैंने  बहुत  ही  स्पष्ट  प्रश्न  किया  मैं  जानना  चाहती

 हैं  कि  सरकार  पर  कोई  अंतराष्ट्रीय  दबाव  तो  महीं  ।

 श्री  चद्हाण  :  इस  पर  किसी  प्रकार  का  अंत  ट्रीय  दबाव  नहीं  है

 ;,..  हडा०  के»  स्पेखम  :  हमारे  देक्ा  में  महि३।यें  बहुत  कष्ट  उठाठी

 उनके  ऊार  बिए  गए  अत्याणागो  क  विरद्ध  लड़ना  पड़ता  है  |  मैं  झ्राननोप  मंत्रों  से  चाहती
 हूं

 कि  महिलाओं  के  अधिकारों  की  सुरक्षा  के  लिए  क्‍या  म[ून्व  अध्कार  समिति  मे  महिलाओं  को  भी

 शामिल  किया  जायेगा  ।  ;  ॥  हि

 मी  एस०  थो०  लन्‍्हान  :  इतनो  जल्दी  मेरे  लिए  यह  कहना  कठिन  है  कि  आयोग  का  गठन

 किस  प्रगार  होगा  ।  लकिन  दोहरेपन  से  बचने  के  लिए  हम।रा  विचार  इम  तौनों  आयोगों  के  अध्यक्ष  को

 म!नवाधिकार  आयोग  के  सदक््य  नियुक्त  करता  है  ।  लकिन  यह  इसकी  आरंभिक  अवस्था  में  हो  मैं

 कह  नटों  सकता  +  यह  तो  मात्र  एक  विचार  है  जितके  बारे  मे  अतिम  रूप  से  विचार  किया  जाना  अभौ

 ५]  है  ।

 क्री  जगजोत  सिह  बरार  :  माननीय  मंत्री  ने  अपने  जवाब  में  बताणा  कि  मुम्ब
 दिल्‍ली  और  हैदर)बाद  में  चार  सेमिनार  हुए  मानवाधिकारों  का  उल्‍लंघन  पंजाब  तथा

 जम्मू  ओर  कश्मीर  में  हुआ  है  |  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  १रूथा  कि  कया  वे  इन  राज्यों  पें  एक

 सेमिनार  आयोजित  करने  पर  विचार  कर  रहे  मैं  माननय  मंत्री  से  यह  भी  जानना  चाहता  हुं  कि

 ब्या  एमनेस्ट्री  इन्टरनेशनल  को  पंजाब  तथा  जम्मू  और  कश्मोर  का  दोरा  करने  को  भनुम्नति  दी

 ताकि  आम  जो  मानवाधिकारों  के  उल्वधन  के  लिए  तकलीफ  उठाती  के  साथ

 विचार-विमण्ण  किया  जा  सके  ।  उत्तर  प्रदेश  के  तराई  क्षेत्र  मे  भारतीय  जनता  पार्टी  ने  मानवाधिकारों

 क  बहुत  उललघन  बिया  है  भौर  निरीह  लोगों  कौ  हश्यावें  हुई'हैं  ॥  मैं माननीय  मत्री  से  अनुरोध  करूंगा

 कि/क्या  वे  उत्तरन्भदेश्  के  शसई  क्षेत्र  थे  भी  सेमिनार  अयोजित  पर  विच।र  कर  रहे  हैं  ।

 मी  एल०  बी०  जहां  तक  चण्डीगढ़  में  सेमिनार  औीयोजित  करने  का  संबंध

 है  निःशंदेह  बहुश्ष  ले  प्रेम्निनार  आयोजित  किये  जा  सकते  हैं  क्षोर  वास्तव  में  हम  उसके  विरुद्ध  नहीं

 लेकिन  साथ  ही  यह  कहें  कि  पंजाब  में  मानवाधिकरारों  का  उल्लंधन  हुआ  है  तो  फिर  सरकार  इस

 विचार  को  रसिश्चित  रूप  से  स्वीकार  नहीं  ३.  रेगी  ।  *  :

 तीसरा  प्रश्व  यह  है  कि  कय  एसनेस्टी  इन्टरनेशनश्र  को  पंजाब  तथा  जम्मू  ओर  कश्मौर  का

 दौरा  करने  के  लिए  इजाजत  दी  जाएगी  ।  विश्वास  का  साहोल  बनासे  के  लिए  प्रयास  जारी  हैं  ओर  ;
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 उसी  रूप  में  वहां  पहली  बंठक  हो  चुकी  उसके  बाद  दो  या  तौन  भौर  बंठक  हो  चुको  मामले  दर

 मामले  के  आधार  पर  हम  निर्णय  करेंगे  कि  एमनेस्टी  इन्टरनेशनल  को  किस  क्षेत्र  में  जाने  बी  अनुमति

 दो  जाए  ।

 तराई  क्षेत्र  के  बारे  वास्तव  में  मुझे  ऐसो  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 उस  क्षेत्र  में  मानवाधिक्रारों  का  उल्लंघन  कर  रही  है  |

 श्री  गुमाम  मल  लोढ़ा  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहुंगा  कि  क्या  एमनेस्‍्टी

 नेशनल  तथा  कुछ  अन्य  संगठन  जो  भारत  में  मानव  अधिकारों  की  सुरक्षा  करने  वाले  संगठन  होने  का

 दावा  करते  उग्रवादियों  की  सुरक्षा  करमे  वाले  संगठनों  के  रूप  में  काम  कर  रहे  हैं  ओर  हमारे  बलों

 को  बदनाम  कर  रहे  अब  स्थिति  ऐसी  आ  गई  है  कि  हमें  अपने  बलों  को  सुरक्षा  देनी  होगी
 ओर  उनका  होसला  बलम्द  करना  पड़ेगा  जो  जम्मू  और  कश्मीर  घाटी  और  पंजाब  में  तथा  अन्य  अनेक

 स्थानों  जहां  उप्रवादियों  ने  तबाही  मत्रा  रखो  बढड़ो  ही  विकट  परिस्थितियों  में  काम  कर

 रहे

 यह्‌  भी  जानना  चाहुंगा  कि  क्या  सरफार  मानवाधिकःर  संगठन  बनाने  का  विचार  कर  रहौ
 है  और  क्या  यह  एसे  स्वीकार  करेगी  ।

 क्री  एस०  बौ०  चतहाण  :  प्रश्न  के  पहले  भाग  के  संबंध  में  सरकार  के  लिए  यह  स्थिति  स्वीकार

 करना  मुश्किल  होगा  जहां  मानवाधिकारों  के  लिए  काम  बरने  मारने  वालों  को  सुरक्षा  रुरते

 सदस्य  महोदय  को  अपने  विधार  रखने  का  अधिकार  है|  लेकिन  हम  इस  बात  से  इन्कार  नहीं
 कर  सकते  कि  कुछ  ऐसे  भी  मामले  सामने  आए  हैं  जहां  कुछ  सेन्‍्य  बलों  द्वारा  आावेश  के  क्षणों  में  कुछ
 ज्यादतियां  की  गई  लेकिन  हमें  अपने  आपको  शांत  रखना  पड़ता  है  ।  और  इस  ढंग  से  काम  करना

 पड़ता  जिससे  कि  सरकार  को  तथा  उस  संगठन  की  भी  बदनामी  न  जिससे  वे  संबंध  रखते  हैं  ।

 मैं  जानता  हूं  कि  ये  बल  बड़ी  विकेट  परिस्थितियों  में  काम  कर  रहे  हैं  और  इसो  लिए  उनके  होसले  बनाए
 रखने  फ्रौ  जहूरत  है  |  लेकिन  साथ  ही  हमें  यह  भी  देख्षना  पड़ेगा  कि  अश्याचार  न  होने  पाए  ।  अन्यथा
 वे  स्वयं  ही  उन  बलों  की  संझिया  को  डन  तत्थों  में  शामिल्  करने  के  लिए  जिभ्मेदार  होंगे  ज्ञो  देश  में
 अशांति  फंलाने  में  रचि  रखते  हैं  ।

 बंगला  देश  के  आप्रवासी

 *42.  डाਂ  सुधोर  रापषा  :

 श्री  शामकृष्ण  कुसमरिया  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  भारत  में  अवेध  रूप  से  निवास  कर  रहे  बंगलादेशी  आप्रणासियों  कौ

 अनुमानित  संध्या  कितनी

 कया  बंगला  देश  सरकार  ने  इन  अवेध  आध्रवासियों  के  प्रथम  जस्थे  को
 विरोध  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  तथा  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
 कया  चकमा  शरणाथियों  को  वाषस  उनके  देश  भेजने  के  लिए  बंगलादेश  सरकार  के  साथ

 परामझ्ञ  करके  कोई  समयबद्ध  कार्यक्रम  तंयार  किया  गया
 |

 ग  हा oy  .

 भेजने  का
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 (8)  यदि  तो  तत्संबंधी  ध्यौरा  क्‍या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  आगामी  नए  वर्ष  से  चकमा  शरणार्थियों  को  सभो  प्रकार  की

 सद्दायता  बंद  करने  कम्न  आवेड़ा  जररी  किया

 (&)  यदि  तो  इसके  कया  कारण

 इन  चकमा  शरणाधियों  पर  अब  तक  वितनी  धन-राशि  छचं  की  गई
 कर

 भारत  में  बंगलादेश  लोगों  को  अवेध  घुपपेठ  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्र  एस  एम०  ः

 से  तक  एक  विवरण  सदन  के  १टल  पर  रक्षा  जाता  है  ।

 बिवरण

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  बहुत  बढ़ी  संख्या  में  बंगला  देशी  प्रवासी  अवध  रूप  से  रह  रहे  हैं  ।

 उनकी  टौक-ठीक  संध्या  का  अनुमान  लगाना  कठिन  है  क्योंकि  वे  घोरो  छिपे  प्रवेश  करते  हैं  और

 जातीय-भाषायौ  समानताओं  के  कारण  स्थानीय  जनता  में  आसानी  से  घुल-मिल  जाते  हैं  ।

 राज्य  सरकारों  तथा  संघ  शासित  राज्य  प्रशासनों  अवंध  प्रवासियों  का  पता  लगाने  एवं
 उनके  प्रत्यावतंन  के  स्थायी  निर्देश  समस्या  की  विशालता  एवं  इसके  सामाजिक-अधिक  परिणामों
 की  अनुभूति  तथा  जनता  में  बढ़ती  हुई  जागरुकता  को  देखते  हुए  घुसपंठ  को  अवध  प्रवासियों

 का  पता  लगाने  और  उन्हें  वापस  भेजने  के  जोरदार  प्रयास  शुरू  किए  गए  हैं  ।

 यह  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  बंगला  देश  सरकार  ने  इस  मामले  में  विरोध  जाहिर  किया  स्थिति

 को  गंभीरता  से  बंगला  देश  सरकार  को  अवगत  कराने  और  इस  समस्या  के  समाधान  में  उनका  सहयोग
 प्राप्त  करने  के  लिए  लगातार  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 बंगला  देश  से  अवेध  प्रवासियों  की  घुसपेठ  को  रोकने  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  गए  हैं/किए
 जा  रहे  इन  उपायों  में  सीमा  सुरक्षा  बल  द्वारा  गश्त  को  और  सघन  इसकी

 को  मजबूत  सीमा  पर  सड़क  निर्माण  और  बाड़  लगाने  के  काय्यंक्रम  को  गतिशील

 विदेशी  नागरिकों  की  घुसपैठ  रोकने  (पी०आई०एफ०)/सचल  कारंवाई  बल

 योजनाओं  को  मजबूत  सौमावत्तो  क्षेत्रों  में  रह  रहे  लोगों  को  परिचय  पत्र  जारी  करना  बोला

 नियंत्रण  प्रणालौ  का  फम्प्यूटरीकरण  आदि  शामिल  उत्तर  पूर्वो  पश्चिम  बंगाल  एवं  बिहार
 के  मुख्यमंत्रियों  के  28  1992  को  आयोजित  सम्मेलन  शासित  राज्य  दिल्‍ली  का  भी

 प्रतिनिधित्व  किया  गया  ने  इन  उपायों  का  समर्थत  किया  था  ओर  इस  समस्या  को  हल  करने  के

 लिए  भागे  एकमुश्त  कारंवाई  करने  पर  सहमति  जताई  थी  ।

 जहां  तक  चकमा  शरणार्थियों  के  प्रश्यावतंन  का  प्रश्न  सरकार  उनके  तेजी  से  प्रत्यावर्ध॑न

 की  जरूरत  के  बारे  में  बंगलादेश  सरकार  को  समझाती  रही  यद्यपि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  समयबद्ध

 समय-सौमा  पर  सहमति  नहीं  हो  पाई  1992  में  बंगलादेश  को  प्रधान  मंत्री  को

 भारत  यात्रा  के  समय  इस  बात  पर  सहमति  हुई  थी  कि  उनकी  बापसी  के  लिए  तेजो  से  कदम  उठाए

 जाएंगे  ।  इस  उद्देश्य  के  बंगलादेश  सरकार  चकमा  शरणार्थियों  को  शीघ्र  वापसी  सहित
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 अटगांव  हिल  ट्रेक्ट्स  की  समस्याओं  के  हल  के  लिए  राजन  तिक  दलों  के  प्रत्तिनिधियों

 याली  एक  9  सदस्यीय  समिति  का  गठन  किया  है  ।

 इस  समय  त्रिपुरा  में  रह  रहे  चकमा  शरणार्थियों  के  भरण  कोण  के  लिए  शक्ष्य  शरकार  को

 दी  जा  रही  वित्तीय  सहायता  स्थगित  करने  के  कोई  आदेश  भारत  सरकार  द्वारा  जारी  नहीं  किए  गए

 हैं  ।  धघकमा  शरणार्थियों  के  भरण-पोषण  के  लिए  राज्य  सरकार  को  अब  तक  41.50  करोड़  रुपए  की

 राशि  जारी  की  जा  चुकी  है  |

 डा०  सुधोर  राय  :  दुर्भाग्यवश  सबिवालय  द्वारा  दो  भिन्न  प्रश्नों  को  एक  साथ  जोड़

 दिया  गया  है  ।

 इस  मामले  के  राजनीतिकरण  हो  जाने  और  प्रेस  द्वारा  अस्याधिक  तूल  देने  तथा

 प्रस्थारोपों  को  मद्दे  मजर  रखते  हुए  मैं  माननीय  गुह्ृ  मंत्री  से  यह  पूछना  भाठुंगा  कि  क्‍या  सरकार

 बंगलादेशी  शरणा्ियों  में  भेद  केबल  संप्रदाय  और  घमं  के  आधार  पर  करेगी  और  क्या  सरकार  न्याय

 प्रक्रिया  का  पालन  करते  हुए  उनका  पता  लगायेगों  जौर  उनफो  वापिस  भेजंगी  ।

 क्री  एम०एम०  जेकब  :  यह  सही  नहीं  है  कि  सरकार  बंगलादेशो  शरणार्थियों  में
 सम्प्रदाय  भोर  धमं  के  आधार  पर  भेद  करती  इनको  वापिस  भेजने  के  मामले  में  न्याय  प्रक्रिया  का

 पूर्णतया  पालन  किया  जा  रहा

 डा०  सुधीर  राप  :  मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहुंगा  कि  क्या  वेह्‌  आवास  की  अवधि  पर
 नागरिकता  प्रदान  करने  हेतु  विचार  कर  रही  है  ।

 भ्रो  एम०एम०  जकब  :  जो  लोभ  बंगलादेश  से  25  मार्च  1971  से  पृ  भा  गए  थे
 उन्हें  अलग  श्रेणी  में  रखा  गया  है  और  उनके  सम्बन्ध  में  कोई  समस्या  नहीं  प्रश्न  उन  लोगों  का
 उं्ता  है  जो  25  1971  के  बाद  भाये  उनसे  यह  आशा  बी  जाती  है  कि  वे  अपने  देश
 वबॉपिस  जायेंगे  ।

 थौ  शकर  सिंह  बघेला  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हुं  कि
 आपने  आज  तंक्र  कितने  पश्चिम  बंगाल  के  बाडेर  पर  और  राजस्थान  व  गुजरात  के
 वार्डर  पर  पकड़े  ?  जो  आप  एक  तार  की  बाड़  बंगलादेश  के  ब।डंर  पर  बचाने  जा  रहे  उसकी
 क्‍या  प्रोग्रेस  है

 ओर  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  मैं  आपके  माध्यम  से  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  6
 पाकिस्तानी  जो  कच्छ  कौ  जेल  में  वे  भाग  गए  भर  जब  उन्हें  पुलिस  पकड़ने  तो  10
 बंगलादेशी  यानी  कि  इतने  पाकिस्‍तान  के  बाडंर  से  हमारे  देश  में  था  रहे  तो
 कितने  पकड़े  कितने  वापस  भेजे  और  तार  की  बाड़  की  बया  प्रोग्रेस  इन  प्रश्नों  का  जवाब
 माननीय  मंत्री  महोदय  दें  ?

 ]

 भो  एम०  जंकव  :  यह  सवंषिदित  है  कि  लोग  सोभा  पार  से  भारत  में  आ  रहे
 हमने  सीमापार  से  गेरकानूनी  प्रवेश/प्रत्रजन  को  रोकने  के  हर  सं्रेथ  उपाय  किए  सौमा

 सड़क  सीमा  सुरक्षा  बल  आदि  का  कार्य  ओर  सीमा  पर  कंटोले  तार  लगाने  का  कारये  प्रगति
 पर  विभिन्न  जिसमें  सीमा  पर  कंटीले  तार  लगाने  का  कार्य  भी  शामिल  में  काफौ  प्रगति
 हुईं  है  ।
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 थरौ  राम  कापसे  :  जहां  तक  बंगलादेशो  प्रबाध्तियों  के  सम्बन्ध  में  बंगलादेश  कषरकार

 द्वारा  विरोध  व्यक्त  करने  की  बात  है  बंगलादेशी  शरणार्थी  जिनको  संख्या  एक  लाख  से  भी

 *

 श्री  नौतीश  कुमार  :  अध्यक्ष  क्या  श्री  विजय  भास्कर  रेड्डी  जी  यहां  भी  जवाब  देंगे  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  अभी  भी  सदस्य  है|  मैं  समझ्नता  हूं  कि  बहू  आपको  अनुमति  लेने

 भाये  हैं  ।

 क्री  राम  कापसे  :  जहां  तक  बंगलादेशी  शरणार्थियों  को  वापिस  भेजने  के  प्रश्न  पर

 बंगलादेश  सरकार  ने  जो  ल्रिध  व्यक्त  किया  उसका  सरकार  के  काझ्म  कया  उखर  है  ?

 क्री  एम  एम०  जकब  :  प्रेस  में  इस  सम्बन्ध  में  खबर  छपी  थी  कि  हमारे  द्वारा  उठाए  गए
 वदमों  पर  बंमलादेश  में  विरोश्  व्यक्त  किया  यया  भेकिम  साथ  हो  जब  बंधल।देश  को  प्रधानमंत्री
 ने  पिछली  मई  में  भारत  को  यात्रा  की  तो  उस  र्मय  हमने  उनके  साथ  विचार-विमर्श  किया  था

 और  बह  हस  मुहं  पर  गोर  करने  और  चघकमा  शरणाथियों  को  बापिस  लेने  के  उद्देश्य  से  अनुकल
 वातावरण  तेयार  करने  पर  सहमत  हो  गई  थी  गौर  दस  दिशा  में  प्रयात  जारी  जहां  तक  हमें  पता

 लगा  है  इसके  परिणामस्वरूप  उन्‍होंने  बंगलादेश  में  एक  नो  सदस्योक्ष  सभ्रिति  का  गठन  किया  है  जिसमें

 सभौ  प्रमुख  राजनेतिक  दल  शामिन  इससे  पूर्व  तो  बंगलादेश  सरकार  इस  मुद्दे  पर  बात  करने

 को  भी  तंयार  नहीं  थी  ।  हालांकि  भारत  में  बंगल!देशो  धुसपेटियों  के  मुहे  को  उनके  साथ  अनेक  बार

 उठाया  ।

 श्री  एस०बौ०  घब्हाण  :  मेरे  साथी  ने  जो  कहा  है  उसमें  मैं  कुछ  जोड़ना
 एक  प्रश्न  उन  लोगों  के  सम्बन्ध  में  उठाया  गया  है  जो  सीमा  पार  करके  भारत  में  आ  गए  हैं  ।  दूसरा
 प्रश्न  दिन-प्रतिदिन  गेरकानुनो  तरोके  से  भारत  में  प्रवेश  करमे  बालों  से  सम्बन्ध  में  यहां  सवाल

 यह  था  कि  बंगलादेश  सरकार  यह  महसूस  करती  थी  कि  हमें  यह  मसला  कटनोतिक  स्‍तर  पर  उठाना

 साथ  ही  इन  लोगों  को  उनके  देश  को  किस  प्रकार  प्रत्यावर्षित  किया  जाये  इस  पर  विचारों

 का  आदान-प्रदान  करना  चाहिए  |  लेकिन  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  दिन-प्रतिदिन  यदि  अत्याधिक  लोग

 भा  रहे  हों  तो  इसके  लिए  किसो  क्टनीतिक  प्रयास  की  आवश्यकता  नहीं  है  उन्हें  वापिस  भेजना  हो

 होगा  ।  बंगल  देश  सरकार  को  हसकी  सूचना  दे  दी  गई  है  ।

 भरी  तृरण  प्रण्डल  :  सरकार  ने  उत्तर  दिया  है  कि  बंगलादेशो  ऋ$-छिपरकूर  हिन्दुस्तान  हैं  आते

 क्या  सरकार  को  इस  बात  कौ  जानकारी  है  कि  जो  बीसा  लेकर  पासपोर्ट  से  हिल्दुस्तान  मैं  बाते

 वे  हिन्दुस्तान  में  रह  जाते  हैं  भोर  वार्डर  पर  उत्तको  ऐंट्री  करके  दिश्वला  दिया  जाता  है  कि  बंगलादेशो

 चले  गए  ?  दूसरी  बात्त  यह  है  कि  आपका  गृहमंत्रालय  पासपोर्ट  ईंशू  करता  क्‍या  गृहभंभालथ  को

 इस  बात  को  जानकारी  है  कि  वार्डर  प्र  लुक-छिपकर  दूद्वरश  पासपोर्ट  ईश  होता  है  जिसका  ताम

 गरदनिया  पासपोर्ट  है  ?  उसके  द्वारा  बंगलादेश  गे  हिन्दुस्तान  भेजते  हैं  भौर  हिन्दुस्तान  से  बंगलादेश

 भेजते  हैं  ?
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 ]

 कौ  एम०एम०  जंकब  :  हमें  इस  बात  कौ  जानकारी  नहीं  है  कि  नियमित  पासपोर्ट  के

 अलाबा  भौ  कोई  अन्य  पासपोर्ट  जारी  किए  जाते  लेकिन  इस  बात  के  उदाहरण  मौजूद  हैं  जब

 बंगलादेशी  शरण।र्थी  यहां  भाये  हों  भौर  इस  देश  में  अधिक  समय  तक  रहे  हों  भोर  इसके  लिए

 1972  का  एक  नियंत्रक  कानून  है  जो  बिना  पुलिस  स्टेशन  को  सूचना  देते  हुए  सौमित  समय  तक

 प्रवास  को  अनुमति  देता  लेकिन  इस  बात  पर  भी  पुनंविचार  किया  जा  रहा  है  जिससे  समझोते  में

 संशोधन  किया  जा
 ह

 तिलहनों  का  उत्पादन

 +,43.  क्रो  जापनल  :

 थी  सुबास  चर  मायक  :

 क्या  कषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तोन  वर्षों  के  दोरान  देश  में  प्रत्येक  तिलहन  का  कितना-कितना  उत्पादन

 क्‍या  तिलहनों  के  उत्पादन  में  देश  आत्म-निर्भंर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 क्‍या  तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के लिए  सरकार  ने  कोई  नयी  योजनाएं  बनाई

 (8४)  यदि  तो  तत्सम्बन्धौ  ब्योरा  क्‍या

 आठवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  वर्ष-दार  तिलहमों  के  उत्पादन  हेतु  क्‍या  लक्ष्य

 निर्धारित  किया  गया  भौर

 (8)  प्रत्येक  राज्य  में  तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 क्षषि  संत्रालय  में  राज्य  संभ्रो  सुल्लापल्‍लो  से  तक  विवरण
 सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विधरण

 पिछले  तोन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  9  तिलहतों  का  फसल-वार  उत्पादन  इस  प्रफार
 था

 टन )

 तिलहन  1989-90  1990-91  1991-92 ae  अटटट॒  2:  *4*

 1  25095  3°  4  5

 1.  मूंगफली  81.00  75,1  70.7

 2.  अरंडी  5.2  7.2  5,7

 3.  तिल  7,4  8.4  6.7

 4.  राम  तिल  1.9  1.9  1.6
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  प्रश्न  क्‍या  है  ?  कृपया  प्रश्न  पृछिए  ।

 श्री  जापनस  अवशिन  :  में  प्रश्न  पूछ  रहा  मो  तिलहनों  में  से  केकल  सरसों  ओर

 सूयंमुद्दो  का  उत्पादन  काफी  बढ़ा  जहां  तक  अन्य  किस्मों  का  सम्बन्ध  है  था  तो  उत्पादन  में

 स्थिरता  है  अथवा  कमी  को  प्रवत्ति  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  तिलहनों  को  अन्य  किस्म्रों  का  भौ

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  कौन-सी  विशिष्ट  रणनीति  अपनाने  कः  प्रस्ताव  किया

 कवि  मंत्रो  बलराम  :  अध्यक्ष  मुझे  लगता  है  कि  माननीय  सदस्य  ने  उत्तर

 का  अध्यप्न  नहीं  किया  उन्हें  तो  किसानों  को  श्रेय  देना  जिन्होंने  तिलह्नों  का  उत्पादन

 बढ़ाया  10.8  मिलियन  टन  से  वे  इस  वर्ष  18.61  मिलियन  टन  तक  पहुंचे  हैं  और  मेरे  बिचार

 से  यह  10  मिलियन  टन  से  भी  अधिक  होने  जा  रहा  है|  हमारे  पास्त  उनके  लिए  आधार  ठंयार  है  ।

 हमारी  योजनाएं  तंबार  हैं  भौर  बषं  1996-97  तक  उत्पादन  बढ़कर  23  मित्रियन  टन  तक  करने  के

 लिए  हमने  सभी  व्यवस्थायें  रर  ली  इसमें  ७मय  तो  लगठा  हो  भगर  हमने  उस  लक्ष्य  से

 विकास  किया  है  तो  यह  बहा  ही  साहसिक  काय  है  भोर  मेरे  कार  में  किसानों  ने  बहुत  है  मच्छा

 काये  किया  है  |  मैं  वे सभी  कदम  मिना  सकता  हूं  जो  हमने  छठाए  नई  पोजनायें  इस  प्रकार

 एक  )  बेहतर  किस्म  के  प्रफुन्द  समुचित  पाइराइट/जिप्सम  के  प्रयोग  के
 माध्यम  से  प्रति  हेबटेयर  उत्पादफता  में  वृद्धि  पर

 गेर-पारग्वरिक  क्षेत्रों  को  ह)मिल  चित  क्षेत्र  को  बढ़ाकर  तथा  अंतर  तथा

 बढुदेश्यीय  फसल  कृषि  क्षेत्र  का

 किसानों  को  प्रोद्योगिकी  के  हस्तांतरण  के  लिए  मजबूत  विस्तार

 भारतोय  कृषि  तथा  अनुसंधान  परिषद्‌  एवं  राज्य  कृषि  विश्वविद्यालयों  द्वारा  किसानों
 के  खेतों  पर  उनके  सामने  प्रदर्शनी  आयोजित  ||

 के  माध्यम  से  दी  गई  सहायता  पर  बेहतर  ढंग  से  निगरानी

 (१)  उपकरणों  तथा  साधनों  १)  '
 सद्दी  समय  पर  पर्याप्त

 ८ति  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  सहकारों  और  सहकारी
 बेन्द्रीय  बकों  के  माध्यम  से  पर्याप्त  ऋण  के  वितरण  की  (&)  की
 गतिविधियों  का  -  राष्ट्रीय  जल  विभाजक  वि.स्‍स  कार्यक्रम  के  साथ  लामंजस्य
 गतिविधियां  ।

 ये  सभी  काय॑  उद्वं  श्य  प्राप्ति  हेतु  किए  जा  रहे  हम  उस  उद्देश्य  को  प्राप्ति  करने  जा  रहे
 इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  ।

 को  जायनल  अवेदोन  :  तिलहन  का  उत्पादन  उन्‍्हों  क्षत्रों  में  होता  जड्ां  बर्षा
 अफ्नविक  होढ़ो  क्िलह्वन  को  छेती  के  अन्तगंत  बुल  भूमि  का  केक्स  20  इहिशत  भाग  हो  शिख्ति

 भूमि  को  प्रजति  इकाई  उत्पादकता  बहुत  कम  तिश्वहन  ढो  छेहो  में  जरूरत

 भूमि  को  प्रति  इकाई  उत्पादकता  को  बढ़ाने  को  ऐसा  सिचाई-सुविधा  प्रदान  करके  किया  जा
 सकता  है  ।

 इन  बातों  +ो  ध्यान  में  रखते  में  यह  बानना  झाहूंगा  कि  कया  सरकार  का  विचार
 तिशइनों  कौ  खेती  निश्चित  धिचाई  के  अन्तर्गत  सिचित  भरुमि  को  प्रति  इकाई  उत्पास्कताः  को
 सुनिश्चित  करने  के  लिए  भूमि  का  ग्रहण  करने  का  यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या
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 खो  क्लराब  जालड़  :  यह  जानकर  क्षत्ी  ट्वोमी  कि  तिलहयों  के  ज्त्पादन  में  प्रतिशत
 वार  69

 प्रद्विशत  को  उत्पादन  में  गृद्धि  कावकर  प्रसन्न  हुई  जोकि  किसे  भो  अस्व  क्षेत्र  ते  अधिक  है  ।
 23  मिलियन  टन  के  उत्पादन  तक  पहुंचने  के  लिए  केवल  26  प्रतिशत  की  ओर  आवश्यकता  है  ।  हम
 शुष्क  भूमि  पर  भी  फसल  |उगाने  के  लिए  अपने  विस्तृत  ज्ञान  द्वारा  प्रयास  कर  रहे  हम  सिचित

 भूमि  के  अन्तयंत  कुछ  ओर  क्षेत्र  लाने  का  प्रयश्ष्न  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  सो०  चाक्‍्को  :  हेपि  मन्त्रालय  अपने  निश्चित  ल्रक्ष्य  को  ओर  बढ़  रहा  है  |  यह  बहुत
 ट्री  खुशी  को  बात  है  कि  हम  लक्ष्य

 के
 नजदीक  पहुंच  रहे  लेकिन  द्धाद्य-द्रेल्न  उर्पतरदन  का  एक  बहुत

 ही  महत्वपूर्ण  सभा  के  सामने  प्रस्तुत  समग्र  योजना  से  हटा  दिया  गया  केरल  के  नारिय
 उत्पादकों  द्वारा  लगातार  मांग  किए  जाने  के  कृषि  मन्त्रालय  ने  नारियल  को  तिलहनों  के  क्षेत्र  में

 शामिल  करने  का  निर्णय  किया  है  +  मंत्रालय  ह?रा  इस  हेतु  अधिसूचना  जारों  कौ  मई  थी  ।  आज  सभा
 में  प्रस्तुत  किए  जाने  वाले  विधयों  में  नारियल  को  शाम्लि  नहीं  किया  पया  है  |  1996  तक  ख्ाद्य  तेल
 के  क्षत्र  में  आत्म-निभंरता  प्राप्त  करने  के  लिए  जो  कृषि  मन्त्रालय  का  लक्ष्य  उसमें  नारियल

 और  पाम-जायल  बहुत  महत्वपूर्ण  क्षत्र  है  जहां  दाध्व  तेल  का  उत्पादन  बड़ी  मात्रा  में  किया  जा

 सकता  है  ।

 मैं  माननीय  मन्त्री  से  पूछना  चाहता  हूँ  कि  सरकार  नारिबल  २)  तिलहनों  में  शामिल  करने  के

 इस  निर्णय  को  लागू  करने  तथा  नारियब  बोर  पाल्म  क्षॉयल  की  खेती  के  लिए  क्‍या  सद्वायता  दिए

 जाने  का  प्रावधान  है  ।

 भ्री  बलराम  जाखड़  :  भदिष्प  में  श्वाद्य  तेल  के  क्षेत्र  में  तेल  उत्वादन  के  रूप  में  पाल्म  आयल

 एक  महत्वपूर्ण  साधन  बबने  रहा  हमारे  पास  विधिम्न  राज्यों  थें लपभव  7.96  लाश  हेक्टेयर

 भमि  पर  कृषि  होढों  भायामी  कछेक  वर्षों  आधा  भोर  महाराष्ट्र  तथा  केश्ल  में

 लबभम  80,000  हेक्टेयर  अतिरियत  धूकि  पर  कृषि  को  जा  सकेगी  |  ऐसा  होने  जा  रहा  हम  गरी

 तथा  नारियल  बे  लिए  भी  लाभकारी  मूल्य  देने  देतु  कुछ  उद्ाब  उठाने  जा  रहे  उसमें  कोई

 कठिनाई  नहीं  हम  उसे  भी  तिब्नहन  उत्पादन  में  शामिल  करने  का  प्रयस्न  कर  रहे  हैं  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुमारी  उमा  भारतौ  ।

 कुमारो  उस  मारता  :  मेरा  तो  बंबलादेश  के  शरजाथियों  के  बारे  में  उस  पर  आपने  पृछने

 नहों  दिया  ।

 अध्यक्ष  भहोदय  :  भापके  गन  से  हाउस  नहीं  क्‍लता  रुल  से  चलता  है  ।

 कुमारो  उमा  भारती  :
 मैं  रूल  के  अम्तगंत  द्वो  बात  कर  रहो  पहले  मैंने  यहां  से  हाथ

 उठाया  था  ।

 डा०  जवभोगारायण  पाध्डय  :  मैं  मानमोव  बंक्री  महोध्व  से  जानना  चाहुंगा  कि  क्‍या  बह  सही

 है  कि  वर्ष  1990-91  में  आपका  जो  तिलहनों  का  उत्पादन  उसकी  अपेक्षा  1991-92  में  घट

 गया  है  ?  क्‍या  इसका  कारण  यह  है  कि  राज्य  सरकारों  द्वारा  जो  आवश्यक  बौज  वांछित

 सोयाबीन  तथा  ग्राउण्डनट  का  वहू  बोज  आप  सप्लाई  नहों  कर  सके  भौर  समय  पर  बीज  नहीं  मिलने

 से  उनके  उश्पादन  पर  असर  पड़ा  है  और  धआापका  उत्पादन  तिलहुनों  का  1991-92  में  घटा  है  ?

 केन्द्र  समय  पर  बौज  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्या  कायंवाहौ  कर  रहा

 न्‍
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 झी  बलराम  जालड़  :  भापने  देखा  होगा कि  माममात्र  का  है-थोड़ा  बह  भौ  कुछ  सूखे

 की  वजह से  आखिर  में  अगस्त  ओर  सितम्बर  में  जो  बरसात  महीं  हो  उसके  कारण

 कृषि  से  भाय

 944,  क्रो  शोभनाड्ओोश्वर  राज  |

 थ्रो  नौतौश  कुमार  :

 क्या  क्षि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 («)  क्‍या  पिछले  दशक  में  कवि  क्षेत्र  में  प्रति  ध्यक्ति  आय  में  तेजो  से  गिरावट  भायी

 यदि  तो  तत्संवंधी  बपौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दोरान  हि  क्षेत्र  में  लगे  व्यक्तियों  की  प्रति  व्यक्ति

 आय  बढ़ाने  हेतु  सरकार  का  क्या  उपाय  करने  का  विचार  ओर

 इस  प्रयोजनाथं  कितनी  राशि  नियत  की  गई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लापल्लो  :  भौर

 फाम॑  क्षेत्र  में  प्रति  व्यक्ति  आय  मूल्य  1980-81  के  स्थिर  मूल्यों  पर  1920-81  के

 878  रुपये  से  बढ़कर  1990-91  में  1075/-  रुपये  हो  गई  है  ।

 भाठवीं  पंचवर्षोय  योजना  में  अम्य  बातों  के साथ  साथ  कृषि  के

 पशुपालन  और  मात्स्यिकौ  कवि  उत्पादों  के  विपणन  में  कटाई  के  बाद  को  टेकनोलाजी
 के  विकास  और  कृषि  में  अधिक  मूल्य  वाले  पदार्थ  तेयार  करने  हेतु  कृषि  परिसंस्करण  के  माध्यम  से

 कृषक  समुदाय  को  आय  में  ओर  अभ्रधिक  वृद्धि  करने  को  परिकल्पना  की  गई  दस  योजना  में
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  पंदा  करने  वाले  कार्यक्रमों  पर  भौ  विशेष  जोर  दिया  गया

 कृषि  और  सम्बद्ध  क्षेत्रों  क ेलिए  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सावंजनिक  क्षेत्र  का
 परिव्यय  1990-91  के  मूल्यों  को  आधार  मानकर  96168  करोड़  रुपए  नियत  किया  गया  है  ।

 शो  शोभनाद्रौश्वर  राव  बाइड़े  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  ने  उत्तर  में  कहा  है  कि  फार्म
 क्षेत्र  में  मूल्य  प्रति  व्यक्ति  आय  न्ढ़ी  अगर  आप  पिछले  दशक  के  दोरान  हुई  मृल्य
 वद्धि  को  देखते  हुए  संगणना  करें  तो  माननीय  मंत्री  का  उत्तर  शायद  सत्य  नहीं  माननीय  मंत्री  ने

 उत्तर  में  कहा  है  कि  सरकार  कपिगत  क्षेत्र  क ेलोगों  को  आय  को  बढ़ाने  के  लिए  कुछ  विश्वेष
 अपना  रही  लेकिन  पर्याप्त  आबंटन  के  वास्तव  में  ऐसा  नहीं  हो  आठवीं  योजना
 के  दोरान  मौजूदा  जेसा  कि  माननीय  मंत्री  ने  बताया  बजट  की  कुल  धनराशि  से  तुलना
 करें  तो  यह  काफी  अधिक  अगर  हम  प्रतिशत  में  गणना  करें  तो  यह  लगभग  उतना  ही  है  जितना
 कि  सातबीं  योजना  के  वोरान

 इस  तथ्य  को  मद्देनजर  रखते  हुए  क्‍या  सरकार  क्ुषि  क्षेत्र  को दिए  गए  इस  अंशदान  को
 ओर  अधिक  बढ़ाने  के  लिए  कदम  रठायेगौ  ताकि  भापने  अपने  उसर  के  भाग  में  जो  बताया है
 उन  उद्देश्यों  को  वास्तव  में  पूरा  किया  जा  सके  ?

 12
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 नल ऊ  ला  जज  का  किन

 कवि  सत्री  बलरास  :
 अध्यक्ष  मैं  म.मनीय  सदस्य  को  सूचित  करना

 चाहता  हूं  कि  उनके  सुझाव  प्रशंसनीय  हैं  ओर  उनकी  इच्छाओं  के  अनुसार  हमने  योजना  आयोग  से

 अनुरोध  किया  था  ओर  जो  घनराशि  पहले  दी  गई  उसको  दुगुना  करबाया  है  और  अगले  वर्ष  हम
 ओर  अधिक  धनराशि  प्राप्त  करने  के  लिए  अधिक  प्रयत्न  करेगे  ।

 थ्रो  शोभनाव्रोश्वर  राव  बाइडे  :  इस  तथ्य  को  महनजर  रद्धते  हुए  कि  इस  देश  के  किसानों  को

 सही  समय  पर  पर्याप्त  ऋण  दिया  जाता  है  भोर  इसी  कारण  से  वे  उत्पादन  और  प्रति  हेक्टेयर
 उत्पादकता  में  वर्द्धि  नह्टीं  कर  सके  हैं  ।  क्या  सरकार  सहकारी  बंकों  और  साथ  हो  साथ  वाणिज्यिक  बेंकों
 के  माध्यम  से  धनराशि  के  आबंटन  को  बढ़ाकर  उस  अप्ंगति  को  टूर  जिसके  अन्तगंत  कल  बंक

 ऋण  राशि  का  लगभग  ।5  प्रतिशत  कृषि  क्षेत्र  को  जबकि  36  प्रतिशत  औद्योगिक  क्षेत्र  को  दिया  जा

 रहा  है  ।

 कया  सरकार  हसे  ठीक  करने  के  लिए  तथा  क्रधि  क्षेत्र  में  सावंजनिक  निवेश  को  बढ़ाने  के  लिए ं
 भावश्यक  कदम  उठायेगी  ताकि  कृषि  अधिक  लाभदायक  हो  सके  किसानों  और  साथ  ही  कृषि-मजदूर
 दोनों  अपनी  रहन-सहन  की  परिस्थितियों  में  सुधार  करने  का  प्रयास  कर  सकें  ।

 श्री  बलराम  जाखड़  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  माननीय  सदस्य  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  ।

 अच्छे  फार्म  संचालन  के  लिए  सबसे  पहली  बात  और  प्राथमिक  आवश्यकता  पूंजी  निवेश

 आज  कृषि  भी  निवेशोन्मुख  उसके  बिना  कृषि  नहीं  हो  सकतो  ।  लेकिन  कठिनाई  यह  है  कि

 हमें  विरासत  में  कुछ  ऐसा  मिला  था  जिससे  सारी  व्यवस्था  हो  बदनाम  णजीवन-दान  देने  वाला

 चनल  पूर्ण  ';  टुकड़ों  में  विभाजित  था  ।  कुछ  नहीं  बचा  या  ।  केवल  राजनेतिक  कारणों  को  वजह  से  हो
 सारौ  साख  मिट्टी  में  मिल  गई  ।  मुझे  इसका  पुनरुत्थान  करना  होगा  भोर  उस  व्यवस्था  का  पुनर्निर्माण
 करता  होगा  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  गवं  होता  है  कि  इस  वर्ष  कृषि  क्षेत्र  को  2000  से  13000  करोड़
 स्पये  को  धनराशि  में  से  सहकारो  क्षेत्र  को  देने  का  हमारा  लक्ष्य  6000  करोड़  से  भी  अधिक  ही
 जायेगा  ।  लेकिन  मुझ  उससे  संतुष्टि  नहीं  मैं  और  अधिक  निवेश  चाहता  हूं  भौर  हम  बे

 तियां  लाने  का  प्रयत्न  बर  रहे  हैं  जहां  गर-सरकारी  और  सावंजनिक  दोनों  क्षेत्रों  में  निवेश  हो  सके

 क्योंकि  जब  कृषि  क्षेत्र  में  निवेश  होगा  तभी  हमारा  देश  उन्नति  कर  सकता  केवल  यही  एक
 रास्ता  है  और  हम  वही  करने  जा  रहे  हैं  ओर  इसे  मैं  कृषि  नीति  में  भी  शामिल  करूंगा  ।

 ]

 श्री  नोतीश  कुमार  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  जबःब  दिया  लेकिन  हम  दनसे  उम्मीद

 करते  ये  कि  ये  जवाब  सोच-समझ  कर  देंगे  और  अपने  हिसाव  से  कुछ  गणित  लगाकर  कोई  जवाब

 लेकिन  बिल्कुल  कृषि  मंत्रालय  द्वारा  दिए  मए  रिकार्ड  बजाने  को  तरह  से  जबाब  दे  दिया

 यहूः  पिछले  डिकेड  का  सवाल  तव  आपकी  जवाबदेही  नहीं  भाप  इस  उच्च-धासत  पर  लेकित

 अब  आपको  सारी  चीज  देखती  चाहिए  थी  ।  मेरे  र्याल  से  जो  जवाब  दिया  गया  उसमें  दिए  गए

 आंकड़े  बनाए  हुए  हैं  ।

 मैं  आपको  बतलाना  चाहुता  हुं  कि  एम०डी  ०भआर०आई०  के  एक  साइंटिस्ट  शा०  आरक०के०

 मेहला  ने  फाम  इकानमौ  का  माइक्रो  एनालिसस  किया  तो  यह  पाया  कि  एवरेज  एनुअल  ग्रोथ  रेट

 मिल्क  का  प्रोडक्शन  बढ़ा  है  4,85  फूड  ग्रेन  प्रोडक्शन  का  6.43  इंप्लायमेंट  जनरेशन

 एक  डेढ़  परसेंट  ज्यादा  बढ़ा  है  तथा  पर  फामं  बकर  इन्क्रीज  हुआ  है  फूड  ग्रेन  का  3.83  परसेंट  दूध
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 का  2.08  लेकिन  प्रति  स्थकति  आय  श्रट  गई  2.93  यह  कंढेक्ट  किया  है  एक  श्ाइंटिस्ट

 माइक्रो  एनालिसस  फार्म  इकानमो  उसके  आंकड़े  इकतासिक  टाइडश  में  छपे  थे  भोर  उन्हों  को

 देश  कर  हमने  यह  सवाल  पूछा  था  ओर  सोया  था  कि  आप  ठौरू  ढंग  औे  आंकड़े  क्योंकि  +

 साल  के  बाद  आंकड़े  तेयार  होते  इनको  जगह  कोई  भी  होता  तो  यही  अवाय  लेकिन  इनसे

 हमको  उम्मौद  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बया  आप  पाप्लेश्नन  इन्क्रोज़  को  भी  ध्याम  में  रश्चने  के  बिए  बोल  रहे  हैं  १

 ही  नौतीश  कुमार  :  मैं  पापूलशन  कौ  बात  नहीं  कह  रहा  वह  तो  अभी  भौ  73  परसेंट  हौ

 खेती  पर  निभंर  उनकी  हाझतत  में  कोई  बेहतरी  नहीं  भाई  है  ।  तो  हम  उम्मीद  करते  थे  कि  पंत्री  जी

 स्वयं  एक  किसान  हैं  और  इनकी  इस  संबंध  में  दिलचस्पी  है  और  ये  इस  ओर  ध्यान  देकर  कोई  आंकड़े

 लेकिन  यह  बात  इनको  तरफ  से  नहीं  इनकी  तरफ  से  भी  वही  जवाब  दिया

 दूसरी  सप्लीमेंट्री  का  जवाध  देते  हुए  इन्होंने  कह  दिया  कि  थ्रो  के  डिट  सिरटम  उसकी  के  डिबिलिटो

 को  हो  खत्म  कर  दिया  यह  सवाल  इन्होंने  बानबूक्षकर  छेड़ा  है  ।  हम  लोगों  ने  जो  कर्ज  की  माफो

 कर  उससे  इनबो  ऐतराज  है  ।

 अध्यक्ष  प्रोडक्शन  इनकम  सब  बुछ  यहू  सब  तभी  बढ़ेगा  जब

 किसान  को  उसके  उत्यादन  की  वाजिब  को मत  मिलेगी  ।  आप  कर्टी  लाइजर  की  कीमत  बढ़ाते  जा  रहे

 उसके  हिस्ताब  से  उत्पादन  को  कौमत  में  वृद्धि  नहों  करते  तो  प्रोडक्शन  नहीं  पर  केपीटा

 इतकम  नहीं  बढ़ गी  ।  तो  मैं  बह  जावना  चाहता  हूँ  कि  इस  बारे  में  क्या  आपकी  कोई  लांग  टर्मं

 स्ट्र्ट्जी  है  ।

 अशी  बी०  पो०  हिंह  साहब  मोना  गए  तो  आपने  ऐलान  कर  दिया  कि  कषि  नीति

 पर  केषीटा  इनकम  प्रोडक्शन  श्वेती  को  स्थिति  में  सुधार  इस  संबंध  में  क्या  भाप  कोई
 लाब  टपं  स्ट्रेश्नो  बनाना  चाहते  वषा  कोई  इस  तरह  की  कषि  नीति  लाना  चाहते  हैं  जो  रोजगार

 के  अवलर  आमदनों  उश्पादन  निर्यात  ऐेसी  कोई  कषि  नौति  आप  इस

 सच्च  में  लाने  जा  रहे  हैं  या  नहीं  ?  |
 ा

 थभ्री  बलराम  जाछजड़  :  अध्यक्ष  इनका  जवाब  तो  लंबा-चौड़ा  देना  शायद  भेरे
 ख्याल  से  आज  शाम  को  4  बजे  के  बाद  मैं  वह  जवाब  दूंगा  ।

 नीतीश  कुमार  जो  जो  कुछ  कह  रहे  हैं  उसके  बारे  में  वे  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  कि  उन्होंने
 क्या  किया  और  मैं  क्‍या  सुधार  कर  रहा  हूं  |  मैं  यह  गहीं  कहता  कि  आपने  आपके  मन  में
 शायद  भच्छी  बातें  रही  लेकिन  कभी-कभी  नादाम  दोहतठ  गलतो  कर  जाता  जिससे  नुकसान
 होता  है  भौर  दाना  दुश्मन  बचा  जाता  लेकिन  कोई  हज  आपने  ली  री  तो  मैं  आपके  पोडा

 बड़ा  में  उसको  सुधाकुका  ।  मैं  श्रापक्ो  बुरा  नहीं  कशा  गलती  होना  कोई  रो  बात  कहों
 गश्नक्षी  इस्सान  करता  कोई  जिता  गलती  भान  लेनी  मे  को  अपनो  थलती  थाय
 लेता  हूं  ।

 मैं  आपको  बताया  चाहता  हूं  यह  प्रश्न  दूसरों  दफा  भेरे  पास  कल  मेरे  पास  उत्तर  आया
 मैंने  देखकर  कहा  कि  मेरो  संतुष्टि  नहों  इसको  दोक्ष रा  इसके  ढार  उत्तर  तंथार  किया

 गया  ।  हमने  जो  छुछ  भरी  किया  लेकिन  अस्यक्ष  महोदब  मे  ओो  बआत  कही  कह  थी  बहुत  महत्वपूर्ण
 बांत  हम  तारा  कुछ  कर  रहे  किलान  को  कहते  है  कि  आप्रने  क्या  कर  भस्त्म-मनिभ्न रता
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 नहों  प्रोडक्शन  केंव्ञाह्म--निरता  जहीं  जापने  क्या  कर  लेकिन  क्य  क्री  सशने  मिल
 कर  अप्रती  सरफ  भौ  वेशा।है  कि  टूम  कद  कर  रहे  हूम  किश की  बांट  रहे  हैं  |  भूमि  जितनी  प्रभ
 ने  बना  की  हृसंशी  दफ़्त  तो  प्रध्‌  बनाएगा  न  अप  अला  सकते  लेकिन  अबने  आवबको  हम
 वितना  बनाते  चले  जा  रहे  इसका  वया  इलाज  कभी  देखा  है  ?  34  करोड़  से  87  करोड़  पर

 पहुंच  गया  ।  कहां  अन्त  करेंगे  ?  कट्टीं  करेंगे  ?  किस  प्रकार  करेंगे  ?  इस  हिसाब  से  बात  है  |  मैंने  सारा

 देश्वकर  यह  दोबारा  कहा  रात  को  द्वी  बनाया  पैं  इस  बारे  में  देखकर  यह  लम्बी-बोड़ी

 कहानी  मैं  इसको  फिर  बताऊगा  ।

 व्रो  दौरे  सिह  :  अध्यक्ष  अश्मकर्ता  ने  कृषि  क्षेत्र  में  प्रति  व्यक्ति  असर  को  तेजी  से

 गिरावट  की  चर्चा  की  है  और  मावनीय  मंत्री  जी  ने  अपनी  स्ररबर  की  तरफ  से  प्रति  न्‍्यवित  कृषि  के

 क्षेत्र  में  गिराव्ट  नहीं  इसके  लिए  क्‍या  योजनाएं  बनाई  यह  चर्चा  को  लेकिन  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  विसान  के  द्वारा  उत्पाक्ति  वस्थुओं  का  मूल्यांकन  जो  होता  है  वह  सही  ढंग  से  नहीं  होता

 उपभो  ता  की  वस्तुओं  का  जो  कारखाने  द्वारा  बनायो  जाती  कारखानेदार  द्वारा  होता
 जबकि  किसान  के  द्वारा  उल्पादित  धस्तुओं  का  मूल्यांकन  आपको  सरकार  कफरतौ  दोनों  में

 सामंजस्य  नहीं  हो  पाता  है  तथा  कृषि  क्षेत्र  में  किसानों  को  महंगाई  का  सामना  करना  पड़ता  आय

 फी  कमी  करनी  पढ़तौ  में  मानता  चाहूना  हूं  कि  इसके  लिए  कण  कुछ  आाषमे  योजताएं  थनायो  हैं

 ताकि  दोनों  में  सामंजस्य  हो  ?

 श्री  बलरास  जाश्ड़  :  अध्यक्ष  मैंने  बहुत  कुछ  सोचा  आपके  और  दमारे  विचार

 में  कोई  मतभेद  नहीं  आएगा  और  न  ही  आना  चाहिए  ।  किसान  के  हितों  की  रक्षा  करना  हमारा  परम

 बतंव्य  बनता  क्यों  बतता  है  क्योंकि  देश  ठसी  पर  क्राघारित  आपने  जो  आप

 विमणे  कर  जो  फायदेमन्द  बीमत  होगी  वह  उसको  उस  बारे  में  मैं  पिछलौ

 कीमतें  आपने  देखो  आज  तक  नहीं  हुआ  जाईनदा  भगवान  जाने  क्या  लेकिन  अब  मैं

 बता  रहा  हूं  ।  रबी  की  क्रोमत  मैं  बताऊगा  भर  यह  भी  बताऊगा  कि  किस  तरौके  सै  किस्ता

 करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  लेकिन  मैं  एक  बात  से  ज्यादा  चिन्तित  हूं  ।  जिसको  मैं  मिटाना  चाहुता

 हू  ।  आपने  देखा  होगा  जो  हमारी  कृषि  की  पर-कंपीटा  इनकम  है  वह  1075  रुपये  लेकिन  दूसरे

 सैंबगन्स  आफ  सोसाइटी  है  उनकी  4378  रुपये  मैं  यह  खाई  मिटा  देना  चाहता  हु  ।  यह  खाई  मुझे
 खा  रही  है  |  मैं  इस  खाई  नहीं  देखना  चाहता  ।

 |

 प्रो०  उम्मारेष्टि  वेकटेस्ववलु  :  अध्यक्ष  हमारे  देश  में  नई  प्रोच्चोणिकी  के  विकास  में

 व्‌द्धि  होने  पर  छाद्याननों  की  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  में  उचित  रूप  से  वृद्धि  नहीं  हुई  है  |  खाद्याननों

 की  प्रति  व्यक्षित  उपलब्धता  468  ग्राम  प्रतिदिन  प्रति  व्यक्षित  से  प्रारम्भ  होकर  अब  474  ग्राम  तक

 यढ़  गई  है  ।  वर्ण  बान  स्िति  यह  है  कि  खाचास्व  डत्पादंन  मैं  थिराधट  आई  है  |  पिक्॒ले  चर्द  बह  177

 मिलियन  टस  था  शोर  अब  घटकर  172  सिश्विदन  क्षय  हो  बया  अत  यह  प्रवत्ति  हो  गई  है  कि

 खाद्यान्न  उत्पादन  का  स्थान  मत्स्यपालन  बागवानी  फसल  और  अन्य  नकद  फसलों  ने  ले  लिया  है  ।

 देश  में  खाद्यान्नों  की  उत्पादिता  एवं  उत्पादन  को  बढ़  ने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कोन  से  विशेष  कदम

 उठाए  जा  रहे  हैं  ताकि  छ्वाद्यास्न  के  मामले  में  हम  आत्मनिभंरता  प्राप्त  कर  सके  ।  इसी  तरह  हमने

 जहां  शक  देख  का  प्रश्त  प्रति्यमित  छाज/स्व  उपसज्जतता
 के

 भाणले  मैं  कोई  तपहनीय  का  ये  नहीं

 किया  है  ।
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 झो  बलराम  जआाक्षड़  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  विशेषज्ञ  हैं  भर  मैं  उनकी  राय  कौ
 सदा  बद्र  करता  हुं  ब  उनसे  सलाह  भी  लेता  वह  जानते  हैं  कि  अड़चनें  कया  वह  सब  कुछ
 जानते  हैं  ।  हमने  इस  विषय  पर  बातचीत  की  प्रश्न  साघारण  सा  है  |  जनसंड्या  में  आवश्यकता  से
 अधिक  वद्धि  भी  एक  त्रटि  है  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  हमें  गई  तरीके  ढूंढ़ने  लेकिन  अभी  भौ  हम  बर्षा  पर  आधारित

 कृषि  पर  70%  निर्भर  हम  जल  संरक्षण  के  लिए  बुछ  करने  वाले  हम  ऐसा  कुछ  करने  को

 कोशिदा  में  हैं  जिससे  कि  उतने  ही  जल  संरक्षण  की  मात्रा  से  हमें  अधिक  लाभ  मिलेगा  साथ  ही  जल

 को  न्यूनतम  मात्रा  से  अधिकतम  उपयोग  किया  जा  ड्िप  द्वारा  स्प्रिंकलर  द्वारा

 पनधारा  कार्यक्रम  द्वारा  संरक्षण  कायंक्रम  तथा  सब  कुछ  होगा  ।

 आप  मुझसे  श्वाद्यान्नों  को  उपलब्धता  के  बारे  में  पूछ  रहे  हमें  उत्पादिता  में  वृद्धि  करनी

 होगी  ।  देश  का  केवल  एक  हो  वर्ग  अधिक  खाद्यान्न  उत्पादन  कर  रहा  मैं  चाहता  हूं  कि  देश  के  सभी

 भागों  में  खाद्यान्न  का  अधिक  उत्पादन  इस  असमानता  को  मिटाना  होगा  ओर  इस  असमानता

 को  दूर  करना  होगा  ।  हम  कुछ  भी  नहीं  कर  सकेंगे  ।

 मैंने  सभी  पूर्थी  राज्यों  के  मंत्रियों  को  आमंत्रित  किया  था  और  1986  के  बाद  हमने  एक

 सम्मेलन  का  आयोजन  किया  था  |  मैंने  उनसे  कहा  कि  यदि  वे  समय  के  साथ-साथ  नहीं  चल  सकेंगे  तो

 मैं  समझता  हूं  कि  हमें  शासन  करने  का  अधिकार  नहों  हमें  जो  कुछ  करने  को  आवश्यकता  उस

 काम  को  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  सच्चाई  तो  यह  है  कि  नई  नीतियां  तंयार  करनी  होंगी
 ओर  अधिक  विस्तार  सेवाओं  का  विकास  करना  होगा  ओर  अधिक  क॒षि  विज्ञान  केन्द्रों  को  स्थापित

 करना  होगा  ताकि  हम  किसानों  को  उचित  ज्ञान  और  प्रशिक्षण  दे  सके  और  वे  नई  तकनीकी  और

 अन्य  सब  चोजों  का  उपयोग  कर  इमलिए  हमें  ऐसे  क्षेत्रों  में  प्रयास  करना  चाहिए  जहां  उन

 प्रयासों  की  आवश्यकता  है  ।

 बिहार  में  सूखा  प्रवण  क्षेत्र

 ०45  श्री  राम  टहल  :

 श्री  लाल  बाब  राय  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 विद्दार  के  सूखा  प्रवण  क्षेत्रों
 के  नाम  कया

 गत  तोन  वर्षों  के  दोसान  इन  क्षेत्रों
 में क्या-क्या  राहुत  का  किए  गए  भौर

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  केन्द्र  सरकार  ने  बिहार  को  कितनी  धनराशि  आवंधित  की

 ]
 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापलली  :  (१)  से  (१)  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रक्षा  गया
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 विवरण

 सूक्षा  प्रवथ  क्षेत्र  कायक्रम  के  तहत  पलामू्‌  (24),  मुगेर  (7),  रोहतास  (7),  नवाडा  (9)
 तथा  सांचाल  प्रश्यता  (7)  .  चस्यत  ब्लाकों  को  सूखा  अ्बण  क्षेत्रों  के  रूप  में  पहचान  की

 गई  है  ।

 बिहार  सरकार  ने  1990  तथा  1991  के  दौरान  राज्य  में  सूखे  की  स्थिति  को  कोई  सूचना  .

 नहीं  दी  थी  ।  वर्तमान  बर्ष  में  दक्षिण-पश्चिमौ  मानसून  के  दोरान  अनियमित  तथा  अपर्याष्त  वर्षा  के

 कारण  बिहार  के  29  जिलों  में  सूखे  स्थिति  कौ  सूचना  दी  गई  इन  क्षेत्रों  में  राज्य  सरकार

 द्वारा  शुरू  किए  गए  राहत  उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल

 (1)  आकस्मिक  फसल  योजना  का  कार्यास्थयन  ।

 (2)  मिट्टी  की  खुदाई  तथा  भराई  आदि  की  योजनाओं  के  जरिए  अतिरिक्त  रोजगार  प्रदान
 करना  ।

 (3)  सिंचाई  सम्बन्धी  कार्यों  के  लिए  पर्याप्त  डीजल  तथा  बिजलो  की  सप्लाई  आरक्षित
 करना  ।

 (4)  प्रभावित  क्षेत्रों  में  पीने  का  पानो  उपलब्ध  करना  ।

 (5)  निशुल्क  सहायता  प्रदान  तथा  रोटी  की  दुकानेंਂ  द्योक्षना  ।

 (6)  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  कारगर  बनाना  ।

 (7)  महामारियों  की  रोकथाम  तथा  अनिवाये  दवाओं  की  सुनिश्चित  सप्लाई  के  लिए  उपाय
 करना  ।

 (8)  उपयुक्त  पशु-चिकित्सा  देख-भाल  गोपशुओं  के  लिए  चारे  का  प्रावधान  सुनिश्चित

 करना  ।

 आपदा  राहुत  कोष  के  तहत  बिहार  को  35  करोड़  रुपये  का  वाधिक  आबंटन  किया  गया

 जिसकी  व्यवस्था  केन्द्रोय  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  3:  के  अनुपात  में  को  1990-91

 तथा  1991-92  के  वर्षों  के  आपदा  राहुत  कोष  को  केन्द्रीय  हिस्से  की  पूरी  राशि  राज्य  सरकार

 को  निर्मृक्त  कर  दी  गई  वर्ष  1992-93  के  आपदा  राहुत  कोष  को  केन्‍्द्रोय  हिस्से  की

 26.25  करोड़  छुपये  की  वाषिक  राशि  के  1993-94  के  आपदा  राहुत  कोष  में  से  केन्द्रौय

 हिस्से  की  13.125  करोड़  रुपये  को  राशि  को  दो  किश्तों  की  अग्रिम  निर्मुक्ति  की  गई  ताकि  बिहार

 सूखे  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  राहत  उपाय  शुरू  कर  सके  ।

 ]

 क्रो  शाम  टहुल  चोधरो  :  अध्यक्ष  भयंकर  सूखे  को  चपेट  में  है  भर  इस  बार

 45  लाख  टन  खरीफ  फंसल  नष्ट  हुई  है  ओर  करीब  220  करोड़  रुपये  की  क्षति  हुई  है  भौर  अभी  मंत्री

 जी  ने  जो  उत्तर  दिया  है  वहू  आठ  प्वाइंट  में  उसमें  पानी  बगेरह  को  व्यवस्था  करने

 को  बात  है  भोर्‌  क्षभो  तक  जो  बिहार  कौ  स्थिति  है  तो  पलामु  भयंकर  स्थिति  से  गुजर  रहा  है  और

 सैकड़ों  आदमी  भूख  से  मर  चुके
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 चीन +  5  ४  -  a  कल  ना

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रश्न  पर  जल्दी  से  थाइए  ।

 हो  राम  टहुल  चौद्यरी  :  जल्दी  से  भा  रहा  खरोफ  फसल  मण्ट  हुई  है  ओर  रबो  फसल  भी

 हीं  हो  पाई  है  |  इम्टोंने  भ्मवस्था  की  है  कि  हर  धलल्तह  में  एक  लाख  रक्‍या  दिया  भया  है  जहां  पर

 डेढ़  सो-दो  सौ  गांव  हैं  तो  एक  लाख  रुपये  से  क्या  हो  सकता  में  माननीय  मग्त्री  महोदय  जानना

 चाहूंगा  कि  जो  इन्होंने  आठ  प्वाइंट  कार्यक्रम  जलाने  का  काम  किया  है  जिसमें  पाती  वमेरह  की

 व्यवस्था  करने  की  बात  है  और  लोगों  को  रोजगार  देमे  की  बात  है  तो  यह  काम  सरकार  कब  से  शुरू
 करेगी  |  हमको  जानकारी  है  कि  रांची  में  और  सारे  बिहार  में  आठ-दस  घंटे  तक  बिजली  नहीं  मिलती

 है  ।  ऐसी  स्थिति  हो  गई  है  कि  जमबरी  से  लोगों  को  पौने  का  णनी  मुश्किल  हो  जायेगा  जिससे  लोगों

 को  पानी  नहीं  मिलेगा  ।  मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  राहुत  कार्य  सरकार  चलाना  चाहती
 है  तो  बिहार  सरकार  को  पर्याप्त  आबंटन  देकर  कक्ष  के  चसाना  चाहतो  है  ओर  कब  से  शक्क
 अभी  तक  कोई  काम  नहीं  हो  पा  रहा  है  ।

 कृषि  भम्त्री  बलराम  :  अध्यक्ष  माननोय  सदस्य  को  पता  है  कि  इस

 विषय  पर  यहां  पर  कई  बार  बातचोत  हो  चुको  है  भोर  हम  डिसक्शन  भी  कर  चके  हैं  तथा  ४शनोत्तर

 काल  में  भी  जवाब  दिया  जा  चुका  एक  नाईनथ  फाइन्स  कमीशन  वना  उसके  कुछ  पेरामौटर्स

 थे  तो  उसके  हिसाब  से  हर  स्टेट  को  चार  किश्तों  में  कंलामिटिज  रिलिफ  फंड  से  पैसा  दिया  जाता  है
 ओर  चार  बराबर  किश्तों  में  दिया  जाता  उसी  हिसाब  से  जब  भो  कुछ  होता  है  तो  स्टेट  बवनंमेंट

 का  उत्तरदायित्व  है  कि  वह  सारा  काम  देखे  ओर  लोगों  को  सहायता  करे  ओर  उसो  हिसाब  से  खल

 करे  ।  हमने  कहा  है  कि  यह  राज्य  सरकार  का  काम  है  उनको  देखना  चाहिए  कि  बिजली  मिलती  है
 या  नहीं  और  वितरण  होता  है  या  उसके  अलावा  जो  हमको  यहाँ  से  करना  होता  है  तो  उसमें

 हमने  कोई  कताई  नहीं  को  है  ।  जो  मसला  हमारे  पास  आया  है  तो  हमने  किब्रा  मेरे  पास  आंकड़े
 मौजूद  हैं  और  जो  कुछ  दे  सकते  थे  तो  वह  भी  फौरन  फंड  से  रिलिज  करने  को  बात  ढ़ी  अब  मैं
 आंकड़े  आपको  बताता

 रुपयों

 भापदा  राहुत  निश्चि  (1.10.92  के  अनुसार )
 बाधिक  आवंटन  35.00

 34.3.92  के  अनुसार  खे  की  गई  राशि  43.77

 1.10,  92  के  अनुसार  उपलब्ध  राशि  26.25

 1.10.92  के  अनुसार  केन्द्रीय  राहुत  70.02
 निधि  में  उपलब्ध  कुल  राशि

 केन्द्रीय  टीम  के  दोरे  के  बाद  के-द्रीप  राहुत  निधि

 से  अग्रिम  रूप  से  जारो  भो  गई  राशि  19.68

 आपका  राहत  निधि  कोष  में  उपलग्प  कुल  मिश्ि  89.70

 सूखे  के  प्रबन्ध  के  लिए  चल  रहे  विभिन्न  विकास  कार्यक्रमों  के लिए  बिहार  राज्य  को  उपलब्ध
 कराई  गई
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 लत न  विललल  लाना  जन

 लघु  एस०  टी०  डब्ल्यू  ०/टी०  डब्ल्यू०  डी०  योजनाएं  12.00

 गेहूं/मक्का  कार्यक्रम  15,00

 एन०  डब्ल्यू  ०  डो ०  ड्री०  आर०  ए०  में  10  सोयल  कजवेशन  स्कोम  में  31  जवाहर
 रोजगार  में  90  करोड़  रुपया  यह  सारा  उनके  ब्रास  है  इसको  ठीक  ढंग  से  करमे  का  काम

 उनको  करना  चाहिए  ।  सारे  मिलकर  काम  करें  तो  बात  यन  सकढो  है  ।

 भी  राभ  टहल  चोधरो  :  अभी  सरकार  का  उत्तर  आया  कि  26  करोड़  रुपया  बिहार  सरकार

 को  मिला  है  और  200  करोड़  शपये  को  क्षति  हुई  विहार  सरकार  ने  1200  करोड़  रुपये  को  मांग

 की  है  ।  भाप  जो  राहुत  कार्य  के  लिए  पंसा  देते  हैं  वे  राहत  कायं  ठीक  ढंग  से  चले  उसके  लिए  मैं

 आपसे  जानता  चाहता  हूं  कि  आप  कितना  रुपया  राहत  कार्य  चलाने  के  लिए  दे  रहे  हैं  साथ  हौ  साथ

 उस  रुपये  का  दुरुपयोग  न  ठौक  ढंग  से  काम  हो  इसके  लिए  क्‍या  आप  जिला  स्तर  पर  ओर  प्रखंड

 स्तर  पर  कोई  निगरानी  समिति  बनायेंगे  ?  रांची  में  किसानरें  को  डीजल  नहों  मिल  पा  रहा  है  उसको

 वजह  से  भी  सिधाई  नहीं  हो  पा  रहो  है  ।

 को  बलराम  जाखड़  :  जो  कृषि  मम्त्रालय  से  रिलीफ  दिया  जा  सकता  था  वह  हमने  दिया

 हमारी  टीम  गई  उसकी  रिपोर्ट  हमने  ऊपर  दे  दो  ।  भहां  तक  डौजल  का  प्रषम  विजलो  का  प्रश्न

 या  अन्य  प्रश्म  हैं  और  ठोक  ढंग  से  खब्  करने  का  प्रश्न  है  तो  हमारे  पाप्त  ऐसा  कोई  साधन  नहीं  है
 कि  हम  निगरानी  रख  सके  ।  यह  राज्य  सरकार  को  जिम्मेदारों  उमको  करना  चाहिए  |

 भरी  लाल  बाबु  राव  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  के  उत्तर  हे  सम्तुष्ट  नहीं  हूं  ।

 इतस्होंने  बिहार  के  29  सूखे  जिलों  को  रिपोर्ट  दी  अवकि  बिहार  में  43  जिलों  में  भवंकर  सुखाड़

 है  ।  मैं  इनसे  जानना  चाहता  हूं  कि  बिहार  सरकार  के  द्वारा  जो  सूथषे  से  निप्टने  के लिए  धनराशि  की

 मांग  को  यईड़े  उसको  पूरा  कब  तक दे  देंगे  ?

 झरी  बलराम  जाखड़  :  मांग  तो  बहुत  सारी  करते  जो  हमसे  होता  है  हम  देते  जो  दिया

 जा  सकता  था  वह  दिया  है'*ਂ

 बह  भौतोश्ल  कुबार  :  49  जिलों  का  यह  सवाल  नहीं  55  ब्लाक  सभी  ड्राउट  शोन

 एरियाज  थाज  के  सुख  रा  सवाल  नहीं  है:**

 ]

 अध्यक्ष  महोदव  :  जो  कुछ  भी  श्री  नोतीश  कुमार  कह  रहे  वह  कार्यवाही  वृत्तांत  में  शामिल

 नहीं  किया  था  रहा  है  ।

 )
 *

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  नीतीश  कुमार  यह  कार्थषाही  वत्तांत  में  शामिल  नहीं  हो  रहा  है  ।

 )*

 ०कार्यवाही  बृतास्त  में  सम्मिलित  हीं  किया  बया  ।.
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 ेु
 अध्यक्ष  महोदय

 :  देखिए  मैंने  बोल  दिया  है  कि  चर्चा  उसके  बाद  आपको  बेठ  जाना

 चाहिए  ।

 ]

 थ्रो  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता

 ह  कि  इस  समय  पूरे  बिहार  में  भकाल  है  ओर  पलामू  जिला  से  एक  लाख  लोग  पलायन  कर  चुके  हैं
 ओऔर  40  लोगों  की  मोत  भूथ  से  हो  चुकी  है|  ये  बातें  अश्वबारों  में  भायी  हैं  ओर  तब  हमारे  कृषि

 मंत्री  बार  बार  बोल  रहे  हैं  कि  जो  हमसे  वह  यह  कंबिनेट  से  या  केन्द्रीय  सरकार  की

 तरफ  से  बोल  रहे  हम  जानना  चाहते  जो  लोग  पलामू  में  भू  से  मरे  ओर  अभी  बिद्वार  में
 कई  जिलों  में  भुअ्षमरी  शुरू  हो  गयी  लाखों  को  संक्ष्या  में  लोग  दूसरे  राज्य  में  रोजी  रोटी  के  लिए
 पद्लायन  कर  रहे  कया  केन्द्रीय  सरकार  उनको  भुखमरी  से  बचाने  के  लिए  कोई  कारंगाई  करना

 चाहती  है  ?

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  जवाब  पहले  ही  दिया  जा  चुका  है  ।

 ]

 रो  बलराम  जाखड़  :  अध्यक्ष  जो  मेरे  पास  तभी  मैं  भी  मदद  करना

 चाहुता  हूं  ।  यदि  उसमें  कोई  कमजोरी  हो  तो  कहो  ।  मैंने  एडवांस  रिलीज  भौ  किया  है  और  णो  मेरे

 पास  उसमें  से  एडवांस  रिलीज  करने  को  तैथार  मुझे  इस  बांत  की  छिन्ता  महीं  है  क्योंकि  मैं

 मदद  करता  चाहुता  हूं  लेकिन  जितना  कपड़ा  उतना  ही  कोट  बनेगा  ।  .  मेरे  पास  पेसा  होगा  तभी

 बूंगा  ।  अभो  आः्ध्र  केरल  ओर  पांडिचेरी  एवं  उड़ीसा  में  हुआ  है  तो  हर  जगह  का
 पैसा  ऊपर  से  कितना  मिल  सकता  वह  देने  के  लिए  तेयार  रहूंगा  ।

 भ्रो  मोहम्मर  अली  अशरफ  फातमौ  :  स्पोकर  जब  भी  बिहार  के  अन्दर  सूखे  की  बात

 होती  है  या  सेलाब  को  बात  होतौ  है  या  देश  के  किसी  कोने  मे  नेचुरल  कलेमटीज  को  बात  होती  है  तो
 मेरा  कहना  यह  है  कि  हिन्दुस्तान  के  अन्दर  ओर  खासकर  बिहार  के  अन्दर  वाटर  मेनेजमेट  के  कारण
 प्र'टलम  है  ।  बिहार  को  सुखाड़  ओर  बाढ़  से निकालने  के  लिए  अभी  जो  हिन्दुस्तान  और  नेपाल  को
 सब्धि  हुई  उसके  जरिये  सारी  नदियों  पर  डढेम  और  बेराज  बनाने  का  प्रोग्राम  अगर  वे  बन  जाएं
 तो  बिहार  के  अन्दर  ड्रॉट  के  सारे  मामले  हल  हो  सभते  मैं  मन्त्री

 महोदय  से  जानना  च!हुता  हूं  कि  जो  अभो  पिछले  दिनों  यह  संधि  हुई  उसके  अनसार  बिहार  को
 परमानेंटली  ड्रॉट  से  निकालने  के  लिए  कुछ  एप्रोमेंट  पर  अमल  होगा  या  नहीं  ?

 भ्रो  बलराम  जाखड़  :  यह  इरिगेशन  डिपाटमेंट  ही  दे सकता  यह  सवाल  उनसे  करें
 तो  दे  सकते  हैं  ।

 भरी  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  हमारे  साथी  ने  जो  सबाल  उठाया  भौर  सवाल  यह
 है  कि  ड्रॉट  प्रोन  एरिया  में  बिहार  के  29  जिलों  का  मामला  है  लेकिन  अभौ  हालत  यह  है  कि  पूरा  का

 पूरा  बिहार  सूखे  को  चपेट  में  इस  स्थिति  से  निपटने
 के  लिए  सरकार  मे  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 दूसरी  बात  जो  आपने  कही  कि  जो  पंसा  आप  देते  वह  सूखा  राहुत  कोष  से  देते  इसका  मतलब
 यह  हुआ  कि  जो  बिहार  सरकार  को  पेसा  उसमें  यह  बट  जायेगा  तो  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि
 जो  पंसा  आप दे  रहे  वह  प्लान  एलोकेशन  बणट  में  से  स्टेट  का  कट  जायेगा  उसके  अतिरिक्त
 आप  दे  रहे  हैं  ?
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 झी  बलराम  नेचुरल  कलमटीज  के  लिए  दो  हिस्से  केन्द्रीय  सरकार  का  और  एक

 हिस्सा  स्टेट  गवरनमेंट  देती  अब  रोजगार  योजना  दूसरी  यह  काम  करने  के  लिए  काम

 करने  का  कोई  तरीका  हो  सकता  है  उसके  लिए  दिया  जाता  है  निससे  बकत  पर  भ्री  काम  हो  जाए  ।

 वहौ  काम  बाद  में  करना  वहौ  काम  पहले  भौ  करमा  उस  हिबाब  से  होता  भापकी  पता  है
 पासवान  जी  कि  स्टेट्स  ने  स्वयं  मजबूरी  में  यह  फेसला  करवाया  था  कि  सेण्ट्रल  गवनेमेंट  को  कोई

 भ्रधिकार  नहों  यह  अधिकार  हमें  दिया  यह  पेसा  हमारा  इस  पर  हमारा  हक  बनता

 हम  जंसा  वंसे  खर्च  करेंगे  ओर  यह  उसके  अनुसार  हुआ  था  |  आपको  पता  है  कि  सन्‌  1987-88  7-8  8

 में  जब  कहत  पड़ा  था  तो  एक  स्टेट  में  सेण्ट्ल  ने  600  करोड़  रुपया  क्षय  किया  था|  अब  मेरे  पास

 गृजाइश  नहीं  है  ।  मेरी  मजबूरी  आप  समझिए  ।  यह  बात  या  सारी  पॉलिसी  चेंज  गवरनमेंट  अपनी

 चेंज  करे  तभी  यह  बन  सकती  है  |  जो  मेरे  पास  वह  दिया  है  उसके  लिए  मैंने  एक  मिनट  को  भी

 देरी  नहीं  की  है  और  उसी  को  दिया

 भरी  सूयं  बारायण  यादव  :  भ्रष्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं

 कि  बिहार  में  भयानक  सुखाड़  की  स्थिति  है  और  वहां  40-50  आदर्मियों  को  मृत्यु  भूख  से  हो  चको
 है  ।  तो  क्या  यह  भारत  सरकार  की  जवाबदेहों  नहीं  है  कि  बहां  बिहार  की  जनता  को  भश्चमरोी  से

 बचाए  और  इसके  लिए  आपने  कया  कारंवगाई  कौ  है  ?

 श्री  बलरास  जालड़  :  मैं  तो  बता  चका  हूं  कि  जो  करना  है  वह  हमने  किया  भोर  30  हजार
 टन  ज्यादा  गेहूं  इस  काम  के  लिए  दिया  गया  है  ।  बाको  देज्  में  जितने  प्रदेश  सबकी  समस्याएं
 उनके  साथ  एक  ही  स्तर  का  व्यवहार  किया  जाता  है  मैं  उसके  लिए  अलहृदा  कुछ  नहीं  कर  पाऊंगा  ।

 क्रो  सूर्य  नारायण  पादव  :  अध्यक्ष  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  आया  है  ।  मैंने  पूछा  है
 कि  बिहार  में  40-50  आदरमिपों  की  भूख  से  मृत्यु  हो  चुको  वह  भारत  सरकार  की  जवाबदेहो  है
 या  नहीं ?

 ***
 )

 ***

 को  बलराम  जो  सहायता  हम  दे  सकते  हैं  वह  हमने  दी  हम  जितना  कर  सकते

 थे  हमने  किया  बाकौ  स्टेट  गबनंमेंट  करेगी  ।

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 |

 बद  आधम

 *46.  श्री  विश्वनाथ  शास्त्रो  :

 भों  जोबन
 शर्मा  :

 ॥  7  जज  *  «*  कुक
 क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  अब  तक  कितने  वृद्धाश्रम  बनाए  गए

 इन  आश्रमों  में  कितने  वृद्ध  लोगों  को  रखा  गया  है  ओर  उन्हें  क्या-क्या  सुविधाएं  दी

 जा  रही

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दिल्ली  में  और  वद्धाश्रम  बनाने  का  ओर

 है
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है

 ल्‍्याण  मंत्रौ  सौतोराम  :  एक  हे

 फिलहाल  इत  वृद्धाश्रम  में  30  लोग  हैं  ।  उन्‍हें  मुपत  कपड़े  इत्यादि
 प्रदान  किए  जाते  इसके  अतिरिक्त  परामझश  देखरेख  ओर  मनोरंजन  सम्बन्धी  सेवाएं  भी
 प्रदान  की  जाती  हैं  ।

 भौर  वृद्ध  लोगों  के  लिए  एक  ओर  बद्धाश्रम  नेताजी  नई  विकलों  में

 निर्माणाघौन  है  ।

 लाहान्तों  का  उत्पादन

 *47.  श्री  बोर  लिह  भहतो  :

 भो  चित्त  बसु  :

 कया  कवि  मंत्री  यह  बतामे  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  चालू  वर्ष  के  दोरान  खाद्यास्नों  का  उत्पादन  लक्ष्य  से  कम  होने  कौ  संभावना

 यदि  तो  कितमी  कमी  होने  का  अनुमान

 कपा  इस  कमी  का  ख़ाद्यानत  के  मूल्यों  तथा  इसके  बफर  स्टाक  पर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ने
 की  संभावना  ओर

 यदि  तो  सरकार  का  बिचार  इस  स्थिति  से  किस  प्रकार  निपटने  का  है  ?

 कवि  संत्री  बलराम  :  (१)  गौर  खरोफ  क्षाद्यान्नों  के  उत्पादन  के
 अध्तिम

 अनुमान  राज्यों  से  मिलने  का  समय  अभी  नही  हुआ  रबी  फसलों  को  बुबाई  भी  अभी  चल  रहो
 इस  समय  यह  बताना  कठिन  है  कि  खाद्यान्त  उत्पादन  में  बतंमान  वर्ष  के  लिए  लक्षित  स्तर  से

 रह  गई  कमी  का  सही  अनुमान  कया  लेकिन  उपलब्ध  मूल्यांकन  के  1992-93  के
 दोरान  खरोफ  खाद्यान्न  उत्पादन  103,25  मिलियन  मीटरी  टन  के  लक्षित  स्तर  से  लगभग  3  मिलियन
 मीटरी  टन  कम  रहने  की  संभावना  है  ।

 »र  खाद्यान्त  उत्पादन  का  स्तर  खाद्यान्न  मूल्यों  को  निश्चित  करने  के  विभिन्‍न
 पहलुओं  मे  से  एक  है  ।  मूल्य  स्तर  तथा  जमा-भण्डार  की  मात्रा  पिछले  बकाया  जमा

 ण्डार  तथा  वितरण  प्रणालो  के  प्रबन्धन  के  साथ-साथ  क्रम  मुल्य  स्तर  तथा  प्रति  व्यक्ति  आय  में  वढ्धि
 जेसे  मांग  विनि्धारण  सम्बन्धी  अम्य  कारणों  पर  निर्भर  करतो  है  |  जमा  भण्टार  के  संचालन
 तथा  सावजनिक  वितरण  प्रगाली  के  अन्तगंत  खाद्यान्नों  के  वितरण  सहित  शाद्य  अथंव्यवस्था  का
 प्रबन्ध  इस  प्रकार  चलाएगो  कि  खाद्यास्तों  के  मूल्य  असामान्य  रूप  से  न  बढ़  सके  ।

 ]

 अनधिकत  बल्तियां

 *48,  भ्रौ  जनादग  सिश  :

 श्री  साईभत  भरास्डी  :

 क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 नी  नं  प  च  ै “5  मांग  --_--  -  जा  ----

 (%) क्‍या दिल्‍लो को अनधिक्ृत व को नियमित करने की निरन्तर मांग को जा रही क्या सरकार ते उपते मांग १९ विधार है यदि तो इस सम्बन्ध में बया निर्णय लिए गए ओर मरदि तो तक निर्णय ले लिया जाएगा ? शहरो विकास मंत्री शीला : हां से सरकार की कोशिश होगी कि इस मामले में शीघ्र निर्णय ले लिया जाए । भिक्षावत्त *49, थी शत्य बेब सिंह : करी परसराम भारहाज : कया कल्याथ मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि : क्या देश में भिश्वारियों की संख्या के सम्बस्ध में कोई सर्वेक्षण कराया गया यदि तो तत्सम्बस्धी ब्योरा क्‍या क्‍या सरकार का विचार सिक्षावृत्ति को संशेय अपराध घोषित करते का यदि तो इस आशय के विधेयक को कब तक लाने का विचार और भिखारियों को जीविकोपार्जन के वंकल्पिक साधन प्रदाम करने हेतु क्‍या प्रयास किए जा रहे हैं ? ' कल्याण मंत्री सोताराम : नहीं । प्रश्न नहीं उठता । और भिक्षावृत्ति निवारण के लिए 9 में एक विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था । सरकार भिश्ारियों के पुनर्वास के विभिन्‍न पहलुओं की आंच कर रही गन्दे पानो सम्बन्धी बहुब योजना *50. ३१० फारसिकेश्कर बाज : क्या शहरी बिंकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (8) क्या केन्द्रीय सरकार को जड़ोसा सरैकार से कोई गन्‍्दे पानी सम्बन्धी वृह्द्‌ योजना ब्राप्त हुई जिसका बित्त पोषण भार्द्ेलिया को सरकार करेगी पदि तो तससंबंधी ब्योरा क्या ओो इस पर गया कार्यवाही को गई है



 लिखित  उत्तर  26  1992
 —  ——-——  शमकि  सी  अमल  कक

 शहरी  विकास  मंत्रो  शोला  :
 ओर  कटक  के  लिए  फालतू  जल  को

 मास्टर  योजना  का  साध्यता-पूर्व  अध्ययन  कराने  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  ने  एक  प्रस्ताव  भेजा  था  ।

 इस  योजना  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  आस्ट्रेलिया  सहकार  की  एक्टिविदीज  स्कोमਂ  के

 अनुदान  से  की  जाती  है  ।

 प्रस्ताव  को  केन्द्र  सरकार  ने  अपनी  सिफारिशों  के  साथ  आस्ट्रेलिया  उच्चायोग  को

 विचारार्थ  भेजा  आष्ट्रेलिया  से  एक  विशेष  दल  ने  अध्ययन  के  लिए  कटक  का  दोरा  किया

 चोलाई

 *51.  डा०  रवि  मल्‍लू  :

 क्या  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  देश  में  हरी  सब्जी  के  रूप  में  घोलाई  का  व्यापक  उपयोग  किया  जाता

 (@)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  हमारी  कृषि  अनुसंधान  संस्थाओं  के  पास

 इसकी  कौन-कौन  सी  किसमें  उपलब्ध  हैँ

 क्या  ये  जीन  बैंकों  में  उपलब्ध  भोर

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कृषि  अनुसंधान  संस्थाओं  में  भौलाई  पर  किए  गए  अनुसंधान
 काये  का  ब्योरा  क्या  है  ओर  इस  काय  पर  कितनी  घनराशि  खर्च  की  गई  ?

 क॒षि  संत्रो  बलराम  जी  हां  ।

 पश्चिम  आँध्र  प्रदेश  और  हिमाचल  प्रदेश

 ओर  उत्तर  प्रदेश  आदि  के  कुछ  भाग  में  हरी  सब्जी  के  रूप  में  चोलाई  का  उपयोग  किया  जाता  है  ।

 कृषि  अनुसंधान  एककों  के  पास  उसकी  निम्नलिखित  क़िस्में  उपलब्ध  हैं  :

 फिल्मों  का  नाम  अनुसंघान  एकक

 को  --2,  को  ---  3,  को  --  4  तमिलनाडु  कृषि  कोयम्बतूर  भारतीय
 किरन  और  पूसा  कीति  बड़ी  कृषि  भनुसंधान  नई  दिल्‍ली  राष्ट्रीय  पौध

 अन्नपूर्णा  आनुबंशिक  संसाधन  नई  दिल्‍ली

 अछ्ण  एवं  स्थानीय  केरल  कृषि  वेहला  निक्‍्करा  कृषि
 जी.के वी  .-.  |  विज्ञान  बंगलौर

 तमिलनाडु  कृषि  केरल  कृषि  विश्वविद्यालय  बेसलानिक्करा
 भारतोय  कृषि  अनसंधान  नई  दिल्‍ली  भोर  राष्ट्रीय  पौध  आनुवंशिक  संसाधन  नई
 दिल्‍ली  तथा  कृषि  विज्ञान  बंगलौर  में  इस  फसल  की  किस्मों  में  सुधार  तथा  उत्पादन
 प्रौद्योगिकी  के  मानकीकरण  के  लिए  अनुसंघान  किया  गया  चौलाई  अनुसंधान  पर  किए  भए  छ्च
 का  सही  ब्योरा  देना  संभव  नहीं  क्योंकि  सब्जी  कौ  फसलों  के  लिए  किया  गया  विशीय  आवंटन
 प्रत्येक  फसल  के  लिए  अलग-अलग  नहीं  किया  जाता  ।  पिछले  तीन  बर्षों  के  दौरान  अकेले  केरल  कृषि
 विश्वविद्यालय  में  चोलाई  अमुसंधान  पर  करीब  30,000/-  ९०  खं  किए  गए  हैं  ।
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 leat
 पर

 प्राकृतिक  आपदायें

 #52,  क्री  काशी  शाभ  राजा  :

 श्री  छोतुभाई  गामोत  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 “(8)  क्‍या  सरकार  ने  प्राकृतिक  आपदाओं  के  मियंत्रण  के  लिए  राष्ट्रीय  सनाहुकार  परिषद
 की

 क्या  हस  परिषद  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 परिषद  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  सरकार  ने  कया  कदम  उठाये  हैं  ?

 कवि  मंत्री  बलराम  :  से  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  संबल्प  44/236)  द्वारा  1990  के  दशक  को  प्राकृतिक  आपदा
 कम  करने  का  अन्तर्राष्ट्रीय  दशक  घोषित  किए  जाने  के  अनुक्रम  में  एक  राष्ट्रीय  सलाहकार  परिषद
 गठित  की  गई  जो  देश  में  प्राकृतिक  आयदाओं  को  कम  करने  के  लिये  आरंभ  की  जाने  वाली
 कायंवाही  पर  विचार  जिसमें  प्राकृतिक  आपदाओं  का  सामता  करने  की  तेयारी  की  वर्तमान
 ठयवस्था  समौक्षा  प्रकृतिक  आपदा  कम  करने  के  लिये  कार्यक्रमों  का  पता  लगाना  और

 प्राकृत्तिक  आपदाओं  के  बारे  में  सावंजनिक  जागरूकता  पैदा  करना  शामिल

 2.  राष्ट्रीय  सलाहकार  जो  एक  स्थाई  समिति  समय-समय  पर  बंठक  करके
 आपदाओं  से  संबंधित  तेथारी  के  मामलों  में  हुए  सुधारों  की  समीक्षा  करेगी  भौर  लम्बं  समय  के  लिये

 कार्य  नीतियां  तेयार  करेगी  ।  राष्ट्रीय  सलाहरार  परिषद  की  9  1991  को  हुई  बेठक  में

 प्राकृतिक  आपदाभों  संबंधी  विशेष  का्यंवाही  आरम्भ  करके  ओर  अधिक  सावंजनिक  जागरूकता  को

 बढ़ावा  देकर  प्राकृतिक  आपदाओं  की  घटनाओं  और  उनके  प्रभाव  को  कम  फरने  के  लिए  प्राकृतिक
 आपदा  कम  करने  के  अन्तराष्ट्रीय  दशक  के  उद्देश्यों  जानकारी  दी  गई  ।

 3.  राष्ट्रीय  परिषद  ने  अपनी  पहली  बंठक  अपने  समक्ष  प्रस्तुत  मसलों  पर  गौर
 जो  कार्यक्रम  को  पसन्द  बरने  के  लिए  मूल  प्रतिमानों  का  चयन  कार्यक्रम  तेयार  करने

 सावंजनिक  जागरूफता  को  बढ़ावा  देने  तथा  प्राकृतिक  आपदाभों  के  बारे  में  जानकारी  कौ  कमी  का

 पता  लगाने  से  संबंधित  राष्ट्रीय  सलाहकार  परिषद  ने  कोई  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  की

 तथापि  इसके  विचार-विमए  राष्ट्रीय  आपदा  कस  करने  अस्तर्राष्ट्रीय  दशक  के  उद्ृश्यों  और

 लक्ष्यों  को  हासिल  करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  कार्य  योजना  तेयार  करने  हेतु  राष्ट्रीय  नीतियों  तथा

 कार्यत्रमों  के  निंखूपण  में  मार्गदर्शन  प्राप्त  होगा  ।

 ]
 गहरे  समृद्र  में  आने  बाले  मछआरे

 $53,  श्रौ  धमंण्णा  मोंडस्पा  सादुल  :

 क्‍या  कि  पंत्री  यह  बताने  को  कृपा  १रेंगे  कि  :
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 क्या  प्रति  वर्ष  गहरे  समुद्र  में  मछन्नौ  पकड़ते  समय  बड़ी  संस्या  में  मछुआरों  को  मौत  हो
 जाती

 क्‍या  ऐसे  मछुआरों  के  लिए  सरकार  मे  सामाजिक  सुरक्षा/बोमा  की  कोई  बोजना  बनाई
 भोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 कषि  मंत्री  बलराम  :  गह।रे  समुद्र  में  मत्स्यन  से  संबंधित  मानले
 को

 देक्षने

 वाले  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  ने  सूचित  किया  है  कि  गहरे  समुद्र  में  मछलो  पकड़ते  हुए

 मछुआरों  के  मरने  के  बारे  में  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली  है  ।

 भौर  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान

 मछुआरों  के  लिए  एक  सामूहिक  दु्घंटना  बीमा  योजना  की  शुरूआत  की  इस  समय  योजना  मृत्यु
 अथवा  स्थायी  रूप  से  अक्षम  हो  जाने  की  दशा  में  21,000  रुपये  तथा  एक  आंक्ष  अथवा  किसी

 पांव  के  नुक्सान  के  लिए  आंशिक  छप  से  अक्षय  हो  जाने  पर  10,500  रुपये  का  बीमा  कबरेज  दिया

 जाता  प्रति  व्यक्ति  10,84  रुपये  के  वार्षिक  प्रीक्षियम  को  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकार  समान  रूप
 से  बहुन  करती  है  ओर  इस  प्रकार  मछुभारों  को  मुफ्त  बोमा  कवरेज  मिलता  1991-92  के

 दोरान  लगभग  8.5  लाख  सक्रिय  मछुआरों  को  योजना  के  अंतर्गत  लाया  गया  योजना  का  प्रारंभ

 होने  से  जितम्बर  1992  तक  2,268  दावों  का  निपटान  किया  गया  320.18  ल्ाक्ष  रुपये  को
 रकम  भदा  की  गई  है  |

 खाद्य  प्रतंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  ने  सूच्चित  किया  है  कि  उक्त  मंत्रालय  गहरे  समुद्र  में  मछलो

 पकड़ने  वाले  मछुआरों  के  लिए  कोई  साम।जिक  सुरक्षा  योजना  मह्ों  चलाता  है  ।

 कथि  भवन  में  आग

 $54,  श्रो  सनत  कुसार  संडल  :

 भ्रोभतो  सरोज  दुबे  :

 बया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ]6  1992  को  कृषि  भवम  में  आन  लग  गई

 यदि  तो  इस  अग्निकांड  के  कारण  कितने  लोगों  की  जानें  गईं  और  कितनी
 सम्पत्ति  का  नुकसान

 क्‍या  आग  लगने  के  कारणों  का  पता  सगाने  के  लिए  कोई  जांच  ढ़राई  गई

 यदि  तो  उसके  कया  निष्कर्ष

 (2)  ऐसे  अत्यधिक  ऊंचे  सरकारी  भवनों  का  ब्योरा  क्या  है  जिन्हें  दिलली  अ्रर्निशमन  सेवा
 द्वारा  असुरक्षित  पाया  गया  है  ओर  जिन्हें  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किए  गए  और

 इन  सभो  भवनों  में  अग्नि  सुरक्षा  उपायों  को  व्यवस्था  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए जा  रहे  हैं  ?

 गह  मंत्री  एस*बी०  :  जो  श्रीमान्‌  ।
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 2७५००७>००रककन्‍क»न»«कन»>कमनाक.

 थाम  का  कोई  तुकप्तान  गहों  सम्पत्ति  को  पहुंचे  भुकसान  क्वा  अभो  पता  लगाया
 जाना  है  |

 ओर  केन्द्रीव  लोक  निर्माण  विभाग  ते  इस  धटवा  को  जांच  करने  के  लिए  एक  जांच
 समिति  नियुक्त  को  आग  लगने  के  कारण  का  पता  नहीं  लग  सका  है  ।

 (=)  मुख्य  अग्नि  शमन  अधिकारी  ने  बताया  है  कि  सरकारी  विभागों  के  पास  ऐसौ  64

 शगन-चुम्दों  इमारतें  जिनमें  से  ।8  को  विवरण  के  नोटिस  भेजे  गए

 मुख्य  जग्नि  शमन  अधिकारी  ने  बताया  है  कि  असुरक्षित  गकम-चुम्वो  सरकारी  हमारतों

 जहां  तक  सम्भव  हो  सका  अग्नि  सुरक्षा  उपायों  में  सुधार  कर  दिए  गए  कार्य  का

 श्वमाषन  होने  में  समथ  लगता  है  ।

 विवरण

 1.  विकास  इन्द्रप्स्थ  एस्टेट  ।

 2.  सफदरजंग  अस्पताशन  ।

 गफ्फार  करोल  बाग  ।

 मोहन  विंह  चाणक्यपुरी  ।

 मयूर  कनाट  प्लेस  ।

 6,  टेलीफोन  तीस  हजारी  ।

 7,  नेशनल  प्राडिक्टीविटी  लोधो

 8.  सेना  ड्प्ले  रोह  |

 9,  आकाशवाणी  संतद  मार्ग  ।

 10,  वल्लभ  चंस्ट  दिल्‍लौ  विश्वविद्यालय  ।

 11.  बहुमंजिली  नई  दिल्‍ली  रेलबे  स्टेशन  के  पास  ।

 12,  प्रशासकोय  हिन्दू  राव  अस्पताल  ।

 13,  चाणक्य  चाणक्यपुरी  ।

 14.  गोल्डन  जुबिलो  पूसा  रोड़  ।

 15.  मंकाल्य  बहादुर  शाह  जफर  मार्ग  ।

 16.  पंजाब  नेशनल  संसद  मार्ग  ।

 17.  जीवन  संसद  मार्म  ।

 घर्दलोक  जनपथय  ।

 दक्षिणी  गंस  पाइप  लाइन

 +55,  झरी  अनस्तराव  देशमुख  :

 भरो  घो०  धनंजय  कुमार  :

 क्या  पेटोलिपस  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कब  co

 5]  ।
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 निजता  +  जज  आता  दक्षिणी  न्‍न्‍न..._+-+  भी  कआफफफ  ्  ०  उपस्‍5ूु

 क्या  बम्बई  हाई  से  पश्चिम  तट  के  साथ-साथ  एक  दक्षिणी  गैस  पाइप  लाइन  स्थापित

 करने  के  संबंध  में  सरकार  को  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 ब्यता  रिपोर्ट  भी  प्राप्त  हुई क्या  इस  संबंध  में  कोई  संभ

 क्‍या  सरकार  ने  इस  परियोजना  को  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी

 यदि  तो  इस  प्रयोजना्थ  कितने  पूंजी  निवेश  की  आवश्यकता  और

 (5)  सरकार  का  देश

 हल  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 पेट्रोशियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  बौ०  :  से  (४)  इस  संबंध

 समय-समय  पर  कई  अध्यावेदन  प्राप्त  हुए  पश्चिमी  अपतट  से  दक्षिणी  क्षेत्र  तक  प्राकृतिक  गेस  के

 परिवहुन  की  तकनौकौ-आधिक  व्यवहायंता  की  जांच  के  लिए  एक  भन्त₹-मंत्रालयौत  दल  का  गठन

 किया  गया  सरकार  ने  दस  की  रिपोर्ट  को  जांच  कौ  है  तथा  दक्षिणी  क्षेत्र  में  पाइप  लाइन
 बिछवाने  के  विचार  को  संद्धास्तिक  तोर  पर  अनुमोदन  दे  दिया  गया  है  ।

 हैं

 के दंगापोड़ितों को पेंशन के दक्षिणी क्षेत्र की गेंस की कम सप्लाई की समस्या को किस प्रकार *56, भरो इरद्रजोत गप्त : थो लोकनाथ घोधरो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि : क्‍या सरकार ने उन लोगों को पेंशन स्वीकृत की है जिनके परिवार के सदस्य दिल्‍ली में में हुए दंगों में मारे गये यदि तो बितने को ऐसी पेंशन स्वीकृत को गई उन्हें यह पेंशन कब से भोर किस दर से मिल रहो इस पेंशन को पाने के हकदार होने के लिए कश मानदण्ड और शर्तें क्‍या हाल ही में यह पेंशन रोक दी गई और यदि तो कब से ओर इसके क्‍या कारण हैं ? गृह मंत्री एस८“बो० : से एक विवरण संलग्न है । विवरण » सरकार ने निम्नलिधित श्रेणियों क्तियों को तदथ्थ गी > स भे गय के व्यक्तियों को तद्थ राहुत स्वीकृत की है : . के दंगों से प्रभावित हुए 60 वर्ष से अधिक आय वाले जिनका कमाऊ सदस्य या भावों कमाऊ सदस्य मारा गया हो । वे जिनको रोजमार नहों दिया जा सका या जो नौकरी करने के काबिल नहों है । शुरू में 400/- ० प्रति माह को दर से राहत दौ गईं बशतें कि उनको बाय का कोई स्त्रोत न हो । 28
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 जान  विन ओन  हक  अनभनओ  ना  भल्‍चा++  कक  हे  2  6  अिनभ>अभभ१नमलजन++>+  लकज-न+न+ लक  लनननममम-मनाल

 और विधवाओं  को  भारत  सरकार  मे  आदेश  जारी  किए  कि  60  वर्ष  से  अधिक  आयु  के

 व्यक्तियों  और  विधवाओं  को  दी  जाने  वाली  तदर्थ  राहुत  की  राशि  1(-6-1990  से  400/-  २०

 प्रतिमाह  से  बढ़ाकर  कब तक  %०  प्रतिमाह  कर  दी  जाएगी  ।

 3.  को  भारत  सरकार  ने  आदेश  जारी  किया  कि  किया  से  विधवाओं

 इसके  कब  तक  योग्य एक  र०  प्रतिमाह  की  दर  से  भुगतान  किया  जब  तक

 उनका  रोजगार  प्राप्त  करने  के  योग्य  एक  लड़का/लड़की  कमाऊ  सदस्य  नहीं  बन  जाता  है  ।

 के  दंगों  से  प्रभावित  हुए  60  वर्ष  से  अधिक  आयू  के  व्यक्तियों  को

 ३०  प्रतिमाह  को  दर  से  तदर्थ  राहुृत  दी  गई  है  ।

 4,2  दिल्‍ली  प्रशासन  से  प्र/ष्त  सूचना  के  अनुसार  1000/-  से  प्रतिमाह की  तक  338

 बिधवाओं  को  तदर्थ  राहत  स्वीकत  की  गयी  ।

 4,3  उन  विधवाभों  की  संख्या  88  जिन्हें  तब  तक  करने  रु०  प्रतिमाह  की  भतिरिक्‍त

 राहत  उपलब्ध  करायी  गयी  जब  तक  उनका  रोजगार  प्राप्त  करने  योग्य  एक  लड़का  कमाऊ
 सदस्य  नहीं  बन  जाता  है  ।

 5,  वढ़  व्यक्तियों  भर  विधवाभों  को  तदर्थ  राहत  स्वीकृत  किए  जाने  संबंधी  इसके

 गठन  से  ही  बिना  व्यवधान  के  चल  रहौ  है  ।  केवल  उन्हीं  व्यक्तितयों  को  तदर्थ  राहुत  बन्द  को  गई  है
 जो  पात्र  नहीं  रहे  |  वृद्ध  व्यक्षितयों  के  संबंध  बष॑  के परिवार  भौर  एक कमाऊ  में  5  मामलों  में

 हस  आधार  पर  पेंशन  बन्द  को  गयी  कि  इन  व्यक्तियों  के  परिवार  में  एक  कमाऊ  या  रोजगार  करने

 योग्य  सदस्य  हैं  ।  विधवाओं  के  संत्रंध  क्योंकि या तो  ओर  Cane  के  बौच  338  मामलों  में  से

 वे  मामलों  में  राहुत  बन्द  की  गयी  है  क्योंकि  या  तो  उन्हें  रोजमार  उपलब्ध  करा  दिया  गया  है  या

 वे  दिल्ली  छोड़  गए  हैं  या  उन्होंने  दुबारा  शादी  कर  लो  है  या  उनकी  मृत्यु  गयो  जिन  विधवाओं

 को  अतिरिक्त  राहुत  उपलब्ध  बरायो  गयी  उनके  संबंध  5  मामलों  में  इस  प्रकार  की  राहुत
 बन्द  वी  गयी  क्योकि  या  तो  उन्हें  या  उनके  परिवार  के  सदस्य  को  रोजगार  उपलब्ध  करा  दिया  गया

 या  वे  दिल्‍ली  छोड़कर  चली  गयी  हैं  या  उनका  देहान्त  हो  गया  है  ।

 गुजरात  को  प्राकतिक  गंस  का  आबंटन

 +57.  की  एन०  जे०  राठवा  :

 बया  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  गुजरात  सरकार  से  राज्य  को  प्राकृतिक  गंस  के  आबंटन

 के कोई भनुरोध प्राप्त हुआ यदि तो कब और तत्संबंधी ब्योरा क्या क्या इस पर कोई तिर्णय ले लिया गया और यदि तो हसके कया कारण हैं ? पेट्रोलियम ओर प्राकृतिक गंस मंत्री थो० : भर हस संबंध में गुजरात सरकार से समय-समय पर अनेक अनुरोध प्राप्त हुए 29
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 और  गेस  की  उपलब्धता  में  से  पहले  हो  को  गई  बचनबड़ता  को  देखते  हुए  गेस  को

 अतिरिक्त  मात्रा  का  आवंटन  नहीं  किया  जा  सका  ।

 आयल  पाभ  को  खेती

 $558,  क्रो  रास  कापसे  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  ३

 क्‍या  आयल  पाम  को  खेती  के  अन्तगंत  कुछ  ओर
 भू

 क्षेत्र  लाने  का  प्रस्ताव  भोर

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  इस  प्रयोजन  हेतु  चुने  गए  स्थानों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कि  मंत्रो  बलराम  :  हां  ।

 आयल  पाम  की  खेतो  के  लिए  देश  के  11  राज्यों  में  कुल  7.96  लाख  हैक्टेयर  क्षेत्र

 अभिज्ञात  किया  गया  आयल  पाम  को  खेती  के  लिए  राज्यों  के  अभिज्ञात  क्षेत्रों  का  ब्यौरा  संलम्त

 विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 आठवीं  योजना  के  दौरान  आयल  पाम  की  खेती  के  लिए  लगभग  80,000  हेक्टेयर
 आंध्र  प्रदेश  (50,000  कर्नाटक  (20,000  अन्य  राज्य  (10,000

 प्रारक्षित  करने  का  प्रस्ताव

 विवरण

 आपल  पाम  को  खेती  के  लिए  अभिज्ञात

 राज्यधार  सम्भावित  कोश

 राज्य  कुल  अभिज्ञात  क्षेत्र  जिसे भावित  क्षेत्र

 ||  2  3

 1,  आंध्र  प्रदेश  4,00  पूर्वी  पश्चिम

 मेललोर  ।

 2.  असम  0,10
 नोगांव  ओर  शिक्षतागर  ।

 3.  कर्नाटक  2.50  सियाई  भट्ठा
 ऊपरी  कावेरी

 मालाप्रभा  और  बाटप्रभा
 योजना  क्षेत्र  ।

 4.  केरल  0,05  दक्षिणी  केरल  ।
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 2  3

 $,  महाराष्ट्र  0.10  तित्लेरी  जल  और  बेशसति
 परियोजना  जगबंदी  नदी  बेसिन  ओर  खेड

 तालुक  में  माथनबाड़ी  योजना  तुलजो
 तिल्ललेरी  योजना  क्षेत्र  और  थाणे  में  सूब॑
 योजना  क्षेत्र  ।

 बन  *  नमन  ८क नली  +कनीननीतऊ.-+  आनिनयय  नन  ८5  “।  ४:  वी  नाना *  7  ie  विजन

 6.  उद़ीतपा  0.10  रायपोनिय

 पलईपाल  ओर  कालाहांडो
 जिले  में  जयपटना  में  इन्द्रावतोी  परियोजना
 क्षेत्र  और  इनकनाल  जिले  में  रामियाला

 सिंचाई  परियोजना  ।

 7,  तमिलनाडु  0,25

 नम्नी  लाम  मोलादुधुरई
 बाही  ओर  तंजाबुर  जिसे  का  तिश्वायरु

 क्ष त्र भोर  कुलौतालुई  ओर  तिरुविरापल्ली

 जिले  का  तिराथि  तालक  ।

 8.  ज़िपुरा  0.05  बलोनिया  के  निकट  बसपादुआ  ।

 9,  पश्चिम  बंगाल  0.10  दाजिलिंग  भोर  कूच  बिहार
 24  परगना  जिले  की  भी  सिफारिश

 की  गई  है  ।

 10.  गुजरात  061  उकई-ककरापार  तिचाई  दमन

 गंगा  कमांड  सरदार  सरोवर  सिंचाई
 परियोजना  भौर  अलिबत  द्वीप  ।

 11.  गोवा  0.10  पश्चिमी  घाट  क्षत्र  ।

 कुल  :  7.96

 खुले  मंगहोलों/फ्लाई  ओबरों  में  दूटे-फूट  स्थानों  के
 कारण  हुई  सोते

 #59,  घर  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :

 को  ताराजन्द  खष्डलबाल  :

 क्या  झहरो  जिकास  मंत्रो  यह  बताने  को  हुपा  करेंगे  कि  ;

 (s)  दिल्‍लो  में  पिछले  18  माह  के  दोराम  प्रति  माह  खुले  मेन  होलों  तथा/अथवा  प्ताई

 ओवरों  के  सड़क  विभाजकों  के  टूटे-फ्टे  हथानों  से  गिर  कर  मरने  वालों  की  संझ्या  कितनी  है  तथा

 पिछले  तौमन  वर्षों  की  तुलना  में  पह  संख्या  कम  है  अथवा

 ऐसी  कितनी  घटनाओं  के  बारे  में  जांच  करके  उनके  लिए  जिम्मेदारी  तय  की

 गई
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 बया  मृतकों  के  निकट  सम्बन्धियों  को  कोई  मुआवजा  दिया  गया  ओर

 भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  '

 शहूरो  विकास  मंत्री  शौला  :  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  उनके

 इलाकों  में  सीवरों  में  खले  मेनहोलों  में  गिरने  से  गत  18  माह  के  दौरान  तौन  मौतें  हुई  हैं  जबकि  उससे

 त्तीम  वर्षों  के  दौरान  केवल  एक  मौत  हुई  ।

 उन्होंने  यह  भी  बताया  है  कि  गत  19  महीनों  के  दौरान  विल्‍ली  नगर  निगम  नियंत्रित
 ओवरों  के  सेंट्रल  मेडियन  से  गिरकर  एक  ब्यक्ति  को  मौत  हुई  जबकि  पिछले  तीन  वर्षों

 के  दोरान  ऐसी
 कोई  मोत  नहीं  हुई  ।.

 दिल्ली  बिकास  प्रधिकरण  ने  बताया  है  कि  उनके  इलाके  में  खुले  मंनहोल  में  गिरने  से  गत

 18  माह  के  दौरान  एक  व्यक्ति  की  मोत  हुई  जबकि  उसके  पृ  तीन  वर्षों  में  दो  लोगों  की  मोत

 दिल्‍ली  नमर  निमम  ने  सूचित  किया  है  कि  इनमें  से  प्रत्येक  घटना  की  जांच  पड़ताल
 को  गई  है  और  जहां  कहीं  निगम  कमंजारियों  का  दोष  पाया  गया  वहां  उसकी  जिम्मेदारी

 को  गई  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  तीनों  मामलों  में  जांच  की  गई  थी  और  एक
 मामले  में  संबंधित  कमंचारियों  के  विदद्ध  कार्यवाही  को  गई  थो  ।

 दिल्ली  नगर  निगम  के  मेनहोलों  में  गिरकर  हुई  मौतों  के  दो  मामलों  में  मृतक
 के  तिकट  संबंधों  को  अनुग्रहनराशि  दी  जा  अबकि  एक  भामले  में  बच्चे  का

 पिता  मुआवजा
 लेने  में  आना-कानी  कर  रहा  3  1992  को  एक  फ्नाईओवर  के  सेन्ट्रल  मेडियन  से

 गिरने  से  हुई  मोत  के  मामले  में  मृतक  के  निकट  संबंधी  को  मुआवजे  के  बारे  में  कोई  निर्णय  नही
 लिया  गया  है  ।

 दिल्‍ली  विकाप्त  प्राधिकरण  द्वारा  कोई  मुआवजा  अदा  नहीं  किया  गया  है  |

 दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  बताया  है  कि  स्टाफ  को  दौरों  के  समय  मैनहोल  के  ढककनों  की
 जांच  करने  के  निर्देश  दिए  गए  जनता  तथा  सफाई  कमंचारी  मंनहोल  के  ढक्‍कन  गायब  होने  की
 जानकारी  नियंत्रण  कक्ष  में  देते  हैं  भौर  शिकायतें  मिलते  ही  ढक्कन  लगा  दिए  जाते  हैं  ।  पं  दल  यात्रियों
 द्वारा  संन्‍्ट्रल  मेडियन  के  दुरुपयोग  ओर  भविष्य  में  ऐसो  घटमाओं  की  रोकथाम  के  लिए  दिल्‍ली  नगर
 निगम  द्वारा  फल्ाई  ओबरों  के  संन्द्रल  मेडियन  में  प्री-कास्ट  स्‍लेबों  के  अदले  मौके  पर  निर्मित

 स्‍लेब  ओर  रेलिंग  लगाकर  फ्ताईओवरों  के  सेन्ट्रल  मौडियन  बन्द  कर  दिए  गए  दो  फ्लाईओवरों
 में  ये  काम  पूरा  हो  चुका  है  और  डिफेंस  कालोनी  पफ्लाई-ओवर  पर  काम  चल  रहा  है  ।

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  नै  अपने  फीहडें  स्टाफ  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  निर्देश  दिए  हैं
 कि  जेसे  ही  किसी  मेमहोल  के  खुले  होने  को  सूचना  मिले  उसे  दिया  जाए  और  ढकक्‍्कनों  को  घोरी
 रोबनमे  के  मेनहोलों  पर  हस्पाती  कंकरीट  के  ठक्कन  लगाए  जाएं  ।

 दिहलौ  विकास  प्राधिकरण  ने  भी  फोल्ड  स्टाफ  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  कड़े  निर्देश  दिए  हैं
 कि  खुले  मंनहोल  को  रिपोर्ट  सिलते  ही  फोश्न  ढक  दिया  जाए  और  मैनहोलों  को  ढकमे  का  कार्य  दिल्‍ली
 प्रधिकरण  की  निगरानी  में  मानसून  से  पूर्व  ही  शुरू  कर  दिया  जाए  ।
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 भारत  में  मतदाता  सूचो  में  दर्ज  बंगलादेश  बासो
 *60,  60,  क्षौ  शंकर  सिह  वाधेला  :

 होमती  भावना  चिललिया  :

 कया  गहु  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  में  एक  करोड़  से  शधिक  बंगलादेशव।सी  गेर-कानूनी  रूप  से  रह  रहे

 कया  इन  आप्रवासियों  में  स ेअधिवांश  को  राशनकाई  जारी  कर  दिए  गए  हैं  तथा  उनके

 नाम  मतदाता  सूची  में  दर्ज  कर  लिए

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  ऐसा  करने  के  लिए  जिम्मेदार  व्यक्तियों  की  पहचान  हेतु
 कोई  जांच  कराई  ओर

 सरकार  का  इस  संबंध  में  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 गृह  मंत्री  एस०  बी०  :  देश  के  विभिम्न  भागों  बहुत  बड़ौ  संड्या  में

 बंगलादेशी  प्रवासी  अवेध  रूप  से  रह  रहे  उनकी  ठोक-टौक  संरूया  का  अनुमान  लगाना  कठिन  है
 क्योंकि  वे  चोरी-छिपे  प्रवेश  करते  हैं  भमौर  जातीय-भाषायी  समामताभों  के  कारण  ध्यानीय  जनता  में

 आसानी  से  घुल-मिल  जाते  हैं  ।

 से  भारत  के  निर्वाचन  आयोग  द्वारा  समय-समय  पर  जारो  किए  गए  दिशा-निर्देशों

 एवं  प्रतिक्रियाओं  के  अनुसार  ही  मतदाता  सूची  में  मतदाताओं  के  नाम  शामिल  किए  जाते  राज्य

 सरकारों  द्वारा  आवश्यक  वस्तुओं  पात्र  व्यक्तियों  वितरण  को  सुविधाजनक  बताने  के  लिए

 राशन  कार्ड  जारी  किए  जाते  अवध  प्रवासियों  द्वारा  अपने  पू्वंवृत्त  को  छिपाकर  राशन  काई  प्राप्त

 कर  लेने  की  सम्भावना  को  नकारा  नहीं  जा  सकता  ।  अपनी  राष्ट्रीयता  के  बारे  में  तथ्यों  को  छिपाकर

 कुछ  प्रवासियों  ने  अपने  आपको  मतदाताओं  के  रूप  में  पंजीकृत  भी  कर  लिया  हो  सकता  भ्रन्प

 मुद्दों  क ेसाथ-साथ  हन  मुद्दों  बर  1962  में  पश्चिम  बिहार  बोर  उत्तर-पूर्वी

 राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  शासित  क्षेत्र  दिल्‍ली  का  भी  प्रतिनिधित्व  किया  गया  के  सम्मेलन  में

 विचार-विमर्श  किया  गया  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जाने  के  लिए  सामान्यतया

 सहमति  प्रकट  की  गई  थी  कि  अवध  प्रवासियों  को  राशत  कार्ड  जारी  न  किए  जाएं  ओर  कि  उनके
 मतदाता  सूची  में  दजं  न  किए  जाएं  ।

 महानगरों  के  लिए  मेट्रो  रेल  सेवा

 461.  श्रो  अरविव  श्रिवेदों

 क्या  शहरों  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  दिल्‍लो  तथा  अन्य  महानगरों  में  मेट्रो  रेल  सेवा  प्रारम्भ  करने  का

 यदि  तो  उन  महानगरों  के  नाम  क्‍या  है  जिनमें  सरकार  मेट्रो  रेल  सेवा  प्रारम्भ

 करना  चाहती

 कया  इस  संबंध  में  कोई  विशेष  योजना  तेयार  की  गई  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  अरुणायख्म):(क)  से  मे  ०  रेल  इंडिया

 टेबनीकल  एण्ड  इकनामिक  सथिसेज  लिमिटेड  ने  अपनी  व्यवहायंता  रिपोर्ट  दिल्ली  में

 विशेष  कारिडासं  पर  मेट्रो  रेल  चलाने  की  अनुसंशा  की  जिस  पर  सरकार  द्वारा  विचार  किया  जा

 रहा  है  ।  राइटस  कलकत्ता  में  मौजूदा  मेट्रो  को  टाशीगंज  से  गारिया  तक  बढ़ाने  के  लिए  भी  एक
 अध्ययन  किया  पश्चिम  बंगाश  सरकार  इस  रिपोर्ट  की  जांच  कर  रही  है  इस  किसी  भम्य

 महानगर  में  मेट्रो  रेल  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  भोर  इसके  लिए  कोई  विशेष  स्कोम  हेयार  नहीं
 की  गई

 रासायनिक  उवरकों  को  आवश्यकता

 462.  श्री  बो०  वेबराजन  :

 कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  किन

 तमिखनाड़्‌  में  वाधिक  प्रत्येक  फसल  के  मौसम  में  कितनी  मात्रा  में  रासायनिक  उवंरकों

 की  आवश्यकता  होती

 घाल  खरीफ  तथा  रबी  के  मौसम  के  लिए  तमिलताइ  को  बे  न्द्र  सरकार  द्वारा  आवंटित

 उर्वरक  क्या

 क्‍या  सरकार  का  इस  राज्य  को  उबंरकों  की  सप्लाई  बढ़ाने  का  विचार  और

 (¥)  यदि  तो  तत्संबंधो  ब्योरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मुल्लापहली  :  पिछले  तोनਂ  ब्षों  के  दोरान

 तमिलनाडु  में  उवरक  पोषकतरबों  की  मौसम-वार  खपत  को  दशमे  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 92  तथा  92-93  मौसमों  के  दौरान  तमिलनाडु  को  आबंटित  उर्वरक
 पोषक  तत्व  निम्नलिखित  तालिका  में  दिए  गए  हैं  :

 हि

 ("000  टन

 पोषक  तत्व  92  92-93

 एन  174,02  248.79

 ची  86.04  —

 के  126,16  -+

 कुल  386.22  248.79

 25.8.1992  से  फास्फेटिक  तथा  पोटासिक  उवंरकों  का  आबंटन  बंद  कर  दिया  गया  है
 क्योंकि  इन  उवंरफों  पर  से  नियंत्रण  हटा  लिया  गया

 ओर  तमिलताडु  में  नाइट्रोजनी  उवंरकों  को  सम्पूर्ण  आबश्यकता  को  आवबंटनों
 द्वारा  पूर्ण  रूप  से  पूरा  किया  चाहे  वे  आबंटन  पहले  किए  गए  निर्धारण  से  अधिक
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 463,  श्री  प्रभुदयाल

 क्री  महेश  कुभार  कनोड़िया  :

 डा०  लक्ष्मोतारायण  पाण्डेय  +

 क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ब्रूटि  नहींਂ  के  अ.घार  पर  रसोई  गंस  का  प्रयोग  करने

 वाले  परिवारों  के  लिए  बीमा  योजना  शुरू  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  और  यह  योजना  कब  तक  झुरू  की

 ओऔर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेटोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रौ  :  से  सरकार  के  पास

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 न्द्रीय  रिजय  पुलिस  बल  को  तेनातो

 464.  श्रो  विजय  कुमार  यादव  :

 क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  तंनात  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  बल  कर्मियों  बी  राज्यवार  संख्या

 क्या

 क्‍या  इस  बल  कौ  तंनातो  विभिन्‍न  राज्यों  में  समानुपात  में  नहीं  भौर

 यदि  तो  संबंधित  बल  को  एक  अनुपात  में  तेनाती  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं  !

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  सत्रालय  में  राज्य  संत्री  एस०  एस०
 :  सदन  में  इस  सूचना  का  बताना  जनहित  में  नहीं  होगा  ।

 ओर  विभिन्न  राज्यों  को  समय-समय  कौ  आवश्यकता  के  भ्राधार  पर  केन्द्रीय

 रिजयं  पुलिस  बल  को  तेनात  किया  जाता  चूंकि  इसे  आवश्यकतानुसार  तैनात  किया  जाता

 इसे  अनुपातिक  नहीं  बताया  जा  सकता  ।

 [  मनुवाद ]

 उपपट्टा/अभिहस्तांतरण  पन्न  के  प्रपत्र  को  उपलब्धता

 465,  श्री  राम  प्रसाद  सिंह  :

 क्या  शहरों  विकास  मंघरी  सहकारौ  सामूहिक  आवास  समितियों  को  स्थायी  पट्टे  के  बारे
 में  30  1992  के  अतारांकित  प्रश्न  संध्या  3367  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 कया  दिल्‍लो  में  सहकारी  सामूहिक  आवास  समितियों  उपपट्टा/अभिहृस्तांतरण  को  पत्र  के

 प्रपत्र  उपलब्ध  करा  दिए  गए

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  ओर

 और ये  प्रपत्र  समितियों  को  कब  तक  उपलब्ध  करवाए  जाएंगे  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  नहीं  ।

 और  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  उपपट्टा  विलेख  और

 हस्तांतरण  बिलेख  के  प्रपत्र  दिल्‍लौ  विकाप्ष  प्राधिकरण  में  त॑यार  हैं  और  ये  प्रपष्त  उन  सहकारी  सामूहिक
 आवास  समितियों  को  ययाशीघ्र  उपलब्ध  का  निर्णय  लिया  गया  है  जिनको  दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकरण  द्वारा  भूमि  आबंटित  को  गई  है  ।

 करनाल  तेल  शोधक  कारखाना

 466,  श्री  सनोरणन  भक्त  :

 भ्रौ  जाज॑  फर्नान्डोज  :  ॥

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इंडियन  आयल  कारपोरेशन  द्वारा  टाटा  के  साथ  पब॑वर्ती  संयुक्त  उद्यम  प्रबन्ध  के

 असफल  हो  जाने  के  कारण  पर्याप्त  विलम्ब  के  पश्चात्‌  करनाल  तेल  शोघन  कारखाना  स्थापित  किया

 जा  रहा  और

 (a)  यदि  तो  इसकी  मोटी  रूपरेखा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम्त  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रो  बो०  :  ओर  507  करोड़

 रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  सहित  3868  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  करनाल  में  गांव

 अब  पानोपत  जिले  में  6  मिलियन  मीट्रिक  टन  प्रतिवर्ष  की  क्षमता  की  एक  रिफाइनरी

 पित  करने  के  लिए  सरकार  ने  7.10,  .992  को  अनुमोदन  दिया  परियोजना  के  निर्धारित  समय

 के  भीतर  प्रा  होने  का  कार्यक्रम  है  ।

 महाराष्ट्र  के खो०  सी०  आई०  सौ०  लो०

 सी०  सी०  भ्रौर  एच०  पी०  सोी०  में  अग्निकांड

 468  श्रो  मोहन  रावले  :

 कथा  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 (१)  महाराष्ट्र  के  बी०  पौ०  सौ०  आई०  पी०  सी०  एम०  जी०  सी०  सी ०

 ओर  एच०  पी०  सी०  एल०  में  1985  के  बाद  हुए  अग्निकांडों  में  हृताहत  हुए  व्यक्तियों  का  ब्योरा

 क्या

 शोक-संतप्त  परिवारों  को  दिए  गए  मुआवजे  की  राशि  का  ब्योरा  क्या

 अग्नि  दुर्घटनाओं  के  कारणों  की  जांच  के  लिए  गठित  विभिन्‍त  समितियों  के  क्या  निष्कर्ष

 प्राप्त  हुए  और  इन  समितियों  द्वारा  प्रस्तुत  रिपोर्टों  की  प्रमुख  विशेषताएं  क्या  बोर

 भविष्य  में  ऐसी  अरि--दुर्घटनाओं  को  रोडने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?
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 पेट्रोलियम  भौर  प्राकृतिक  गेस  सन्‍्त्री  :  मौ०  पी०  सी०  एल०
 भर  एच०  पी०  सी०  एल०  में  आग  लगने  सम्बन्धी  कोई  बड़ी  दुघंटना  नहीं  हुई  5

 1990  का  महाराष्ट्र  में  आई०  पी०  सी०  एल०  के  भागोठाणे  परिक्तर  में  मेंस  क्रेकर  संयंत्र

 को  बंटरौ  लिमिट  यूनिट  के  बाहर  बड़े  पेमाने  पर  आग  लगने  को  एक  घटना  हुई  थी  ।  इस  आग  लगमे

 को  दुघंटना  में  32  लोगों  की  जानें  गयीं  जिसमें  से  13  कार्पोरेशन  के  कमंचारी  थे  ।

 आई०  पो०  सी०  एल०  के  कथनानुसार  प्रत्येक  मृतक  के  निकट  संबंधियों  को  क्षतिपृर्ति
 के  €प  में  एक  लाख  रुपए  विए  गए  ।

 रसायन  और  पेट्रोरतायन  विभाग  द्वारा  एन०  सौ०  एल०  पुणे  के  निदेशक  की  अध्यक्षता
 मैं  तकनीकी  विशेषज्ञों  की  एक  उच्च  अधिकार  प्राप्त  समिति  का  गठन  उस  घटना  की  जांच  करने  ओर

 कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  किया  गया  था  ।  समिति  की  रिपोर्ट  मिल  गई  हैं  और  उस  विभाग  के

 बिचा  राधी  न

 भाई०  पी०  सी०  एल०  के  क्यनानुसार  भविष्य  में  भाग  लगने  को  ब्रुघंटता  को  रोकने  के
 लिए  किए  गए  उपायों  में  (1)  मशीनी  तौर  पर  पूरा  किए  गए  संयंत्रों  को  पुरक्षा  आडिट  तथा  सुरक्षा
 उपायों  को  लागू  करना  (11)  सभी  सहयोगियों  से  कह्ा  गया  है  कि  वे  एक  बार  फिर  तकनीकी  आडिट
 फर  लें  (11)  अग्नि  प्रथम  उपचार  आदि  जैसे  क्षेत्रों  में  प्रचालनात्मक  कमंचारियों  को  तंनात
 रखना  भोर  (IV)  1991  में  बनी  स्थलीय  दुघंटना  प्रबन्धन  की  कम्पनी  द्वारा  समीक्षा  बी  जानी
 शामिल  टै  ।

 फ्रांस  के  प्रतिनिधि  मंइल  का  दोरा

 469.  श्रो  हरोश  नारायण  प्रभु  झांदये  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (3)  कया  फ्रांस  का  एक  प्रतिनिधि  मंडल  उनसे  मिला  तथा  आतंकवाद  से  लड़ने  के  भारत
 सरकार  के  प्रथरनों  के  प्रति  रुचि  और

 (४)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 में
 |

 कक

 we)  जो  नहीं  भा

 सन्नी  तथा  घह  मंत्रालय  में  राध्य  मंत्री  एम०  एस०

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मुल्यों  में  बठि
 470.  श्रौ  भगवान  शंकर  शावर्त  :

 क्या  पेट्रोलियम  भौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 (%)  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के परिणामस्वरूप  कितना  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त
 होने  की  सम्भावना  और

 विभिन्न  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  मांग  पर  हस  मूल्य  वृद्धि  का  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मस्त्रो  बो०  :  पेट्रोलियम  उत्पादों  की
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 कौमतों  में  हाल  में  को  गई  वद्धि  से  वर्ष  1992-93  में  1850  करोड़  रुपये  को  प्रत्याशित  कमी  के

 पूरो  होने  की  आशा  है  ।

 दिनाक  16.9,1992%  से  कोमतों  में  वृद्धि  कौ  गई  यो  ओर  बद्धि  के  प्रभाव  का  अमी

 मुल्यांकन  करना  बहुत  जल्दी  होगा  ।

 दर  पाउडर  तथा  कक्‍टर-आपल  का  आयात

 471.  श्री  कालका  दास  :
 हु

 क्या  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भर

 आयातित  दुग्ध  पाउडर  एवं  बटर-आयल  विभिस्न  एजेंस्तियों  में  किस  प्रकार  बांटा

 गया  है  !

 कवि  म-त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के०  सो०  :  (१)  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोडं  द्वारा
 विगत  तीन  वर्षों  के

 दोरान  आयातित  स्किम्ड  दुग्ध  चूर्ण  तथा  बटर  आवल  की  बिक्री  के  माध्यम  से  कुल
 100,27  करोड़  €पये  वसूल  किए  गए  जिसमें  से  59.66  करोड़  रुपये  की  वह्‌  राशि  भी  शामिल

 है  जो  डेरी  संयंत्रों  को  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  से
 प्राप्त  उपहार  जिसों  की  बिक्री  के  माध्यम  से

 जुटाई
 गई

 दूग्ध-चू्णं  तथा  बटर  आयल  का  वितरण  विभिसन  एजेंसियों  को  नहीं  किया  जाता  ।  इन

 जिसों  सहकारी  डेरी  संयंत्रों  तथा  नगर  डेरियों  उनकी  तरल  दुर्ध  के  विपणन  की  आवश्यकता

 का  अनुमान  लगाकर  तथा  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  के पास  इनकी  उपलब्धता  के  आधार  पर  जारी

 किया  जाता  है  ।

 बिहार  में  फल  प्रसंस्करण  उद्योग

 472.  थ्रो  भोगशज  झा  :

 वया  छ्ाश  प्रसंस्करण  उद्योग  मन्नी  यह  बताने  की  पा  करंगे  कि  :

 (8)  बिहार  में  मधुबनी  जिले  में  दरभंगा  ओर  ओइनी  में  सहकारिता  क्षेत्र  के फल

 प्रसंस्करण  उद्योगों  को  क्या  स्थिति

 कया  सरकार  कोई  वित्तोरत  शहावता  अदान  को  जा  रही  भोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ध्योरा  क्‍या  है  ?

 क्षाद्य  प्रसस्कश्ण  उच्चोग  मंभालय  के  राज्य  यंत्रौ  गिरिधवर  :  से

 कारिता  सेक्टर  में  केवल  तोन  फल  प्रसंस्करण  यूनिट  हैं  जो  बिहार  के  मधुबनी  ओर  दरभंगा  जिलों  तथा

 मधुबनी  के  वेती  में  स्थित  1966-67  के  दोरान  स्थापित  इन  यूनिटों  मशीनरी  की  आपूर्ति  के

 बारे  में  ठेकेदार  तथा  सम्बन्धित  सोसाइटियों  के  बीच  झगड़े  के  कारण  कभी  उत्पादन  नहीं  किया
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 अल  कली  >>  —  कक  ee  ~

 यह  मामला  माध्यस्थ  को  भेजा  गया  था  और  यह  माध्यस्थता  का
 मामला  1975  तक  चलता  रहा

 जिस  कारण  सोसायटियां  वाणिज्यिक  उत्पादन  नहीं  कर  जब  तक  मामलों  को  निपटाया  गया

 तब  तक  समितियों  की  इसमें  कोई  रुचि  नहीं  रही  और  राम्य  सरकार  की  सिफारिश  पर  राष्ट्रीम

 कारी  विकास  निगम  ने  दरभंगा  यूनिट  को  पुनर्जीवित  करने  के लिए  1976  में  4.80  लाख  रुपये  को

 पुनर्थापन  सहायता  मंजूर  की  ।  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  ने  1982  में  बेनौ  यूनिट  को  4.20

 लाख  रुपये  और  मधुबनी  यूनिट  को  4,12  लाख  रुपये  को  पुनर्स्थापन  सहायता  भी  मंजर  की  ।  इन

 तीनों  मामलों  में  राज्य  सरकार  ने  इन  यूनिटों  के  पुनर्स्थापन  के  लिए  कोई  कारंवाई  नहीं  को  जिसके

 फलस्वरूप  मंजूरी  रह  कर  दी  गई  ।  यह  यूनिट  अभौ  भी  बन्द  पड़े  हैं  और  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास

 निगम  को  इन  तीन  यूनिटों  को  पुनर्जोवित  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  से  कोई  नए  प्रस्ताब  प्राप्त  नहीं

 हुए  हैं  ।

 ]

 मध्य  प्रदेश  को  जल  आपूर्ति  तथा  सफाई  हेतु  विश्व  बंक  सहायता

 473.  भी  लत  रास  जांगड़े  :

 क्या  शहुरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  हुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  को  जल  आपूर्ति  तथा  सफाई  सम्बन्धी  परियोजनाभों  के  लिए  विश्व  बैंक

 सहाभता  दी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  योजमा  के  अन्तगेत  राज्य  में  किए  गए  कार्य  का  जिलावार  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  अरुणाचलभ  )  :  (%)  नहीं  ।

 ओर  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  विस्तार  परियोजना

 474,  श्री  श्रीकान्त  जना  :

 क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  कृषि  विस्तार  परियोजना  के  अन्तगंत  विश्व  बंक  द्वारा  उड़ौसा  सरकार  को  कया

 सहायता  प्रदान  की  गई  भोर

 उड़ीसा  में  पिछले  दो  बर्षों  के  दौरान  इस  परियोजना  के  तहत  कया  प्रगति  हुई  ?

 कवि  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  मुल्लापललो  :  राष्ट्रीय  कि  विस्तार
 परियोजना  के  अन्तगंत  विश्य  बेंक  सहायता  राज्यों  को  प्रतिपृति  आधार  पर  सीधे  प्रदान  नहीं  की  जाती

 राज्य  सरकार  की  परियोजना  को  पूर्ण  बजटीव  सहायता  की  सुधिधा  देने  के  लिए  आध्िक  कार्य
 विभाग  ने  1990-91  तथा  1991-92  के  दौरान  150  लाख  रुपये  को  पेशगी  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान
 की

 विगत  दो  वर्षों  के  दोरान  इस  परियोजना  के  अन्‍्तगंते  की  गई  प्रगति  संलग्न  विवरण  में

 दी  गई
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 विधरण

 वित्तोय

 ्ि  दपयों  में  )

 परियोजना  कुल  ध्यय  व्यय  92  को  समाप्त

 90-91  91-92  अवधि  का  संचयी  व्यय

 एन०  ए०  ई०  पौन्‍्न  198.60  47,53  71.24  176.41
 -  पट

 घटक  लक्ष्य  उपलब्धि

 सिविल  संकर्म  728...  436
 रा

 वाहन  9।  91

 कर्मंथारी  7749  7209

 प्रशिक्षण  15863
 _

 9781

 ह

 जशास्त  क्षेत्र

 457.  डा०  कपाधिष  भोई  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  पताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अभी  तक  किन-किन  क्षेत्रों  को  अशान्त  क्षेत्र  घोषित  किया  गया

 क्‍या  जम्मू  ओर  कश्मोर  के  कुछ  भौर  जिलों  को  अशान्त  क्षेत्र  भोषित  करते  की  मांग  की

 जा  रही

 यवि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  !

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  मंत्रालय  में  रा्य  मंत्री  एम०  एल०
 :  जम्मू  ओर  कश्मीर  राज्य

 में  राज्य  सरकार  की  अधिसूचना  संख्या  एस०  आर०  ओ०

 सं०  एस०  डब्ल्यू०  4,  दिनांक  6.7,1990  कें  तहत  निम्नलिखित  क्षेत्रों
 को

 अशान्त  क्षेत्र  धोषित  किया
 ।

 (1)  राजोरी  भोर  पूछ  जिलों  में  नियंत्रण  रेखा  से  20  किलोमीटर  के  भीतर  पड़ने  वाले  क्षेत्रों
 को  अशास्त  क्षेत्र  भोषित  किया  यया

 ड  हरा  ।
 +  (2).  पुलवामा  और  श्रीनगर  जिले  ।

 :  से  जम्मू  क्षेत्र
 के  कुछ  भागों  को  विशेष  रूप  से  डोडा  जिले  अशास्त  क्षेत्र  धोषित

 करने  को  कूछ  मांगे  तथापि  इस  समय  ऐसा  करना  उचित  नहीं  प्राया  गया  ।
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 अन+  ५  आज  ल+  हऔनाओत  था  ययवजड  नये  शा  निजनओ  रन  अजिलननिनलननन++
 लिखित  उत्तर  26  1992

 दिल्‍ली  में  दूचित  जल  आपूर्ति
 476.  श्रो  मरनलाल  खुरागा  :

 शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ३

 कया  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  26  1992  के  टाइस्शਂ  में  मयूर
 बिहार  कम्टमितेटिड  बाटर  सप्लाई  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  भोर  गया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया

 गत  बारह  महीनों  में  प्रत्येक  माह  दिल्‍ली  में  दृषित  जल  जापूति  के  संबंध  में  सरकार  के
 पास  कितनी  शिकायतें  आई  हैं  ओर  इसको  पूव॑वर्ती  तीन  वर्षों  के  दौरान  की  स्थिति  के  किश  प्रकार  से

 तुलना  की  और

 दूषित  जल  को  आपूर्ति  के  क्‍या  कारण  हैं  तथा  में  सुरक्षित  पेय  जल  कौ  आपूर्ति

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 शहरों  थिकास  सम्त्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  एम०  :  हां  ।

 और  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 हां  ।  रिकार्ड  के  अनुसार  1991  से  24.9.92  तक  1312  शिकायतें

 प्राप्त  हुई  थी  तथा  पिछले  3  वर्षों  के  दोरान  प्राप्त  हुई  शिकायतों  को  संख्या  निम्नानुसार

 89  से  89  तक  :  640

 90  से  90  तक  :  675

 9]  से  91  तक  :  936

 विवरण

 भोर  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  प्रकाशित  समाचार  ने  अल  आपूर्ति  से  संबंधित
 लिखित  प्रस॑गों  पर  प्रकाश  हाला  :

 *

 1.  नौएडा  रोड  से  सटे  हुए  पॉकैट  को  जल  आपूर्ति  लाइन  निकट  के  बड़े  आकसीकरण  तालाब
 के  कारण  संदूषित  होने  को  सूचना  वी  गई  है  तथा  इसे  स्थानांतरित  करने  की  आवश्यकता

 2.  ऊपरी  तलों  पर  पानी  की  कमी  ।

 3,  इलाके  के  अन्य  पॉडेडों  में  गंगा  नहर  का  पानी  सप्लाई  किया  जा  रहा  है  परम्तु
 पॉकेट-)४  में  अवमुदा  पानो  सप्लाई  किया  या  रहा

 दिल्‍ली  जल  प्रदाय  एवं  मल  व्ययन  संस्थान  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  उपयू कत  का  उत्तर
 निम्मानुसार  है  :--

 ऊपरी  तलों  पर  पानी  को  पहले  कमी  थी  लाइन  बृस्टरਂ  के  उपयुक्त  नियंत्रण  के
 पश्चात्‌  आपूर्ति  घंटे  बढ़  गए  हैं  तथा  अब  सभौ  तलों  पर  अपराह्ु  में  एक  घण्टे  के  अलावा  भोर
 सायंकाल  प्रत्येक  में  5  धण्टे  के  लिए  पानी  उपलब्ध  मलकपों  के  निर्माण  के  लिए  दो  और
 बोरों  का  काम  चल  रहा  है  ओर  पानो  की  गुणवतता  ठीक  पाई  जाती  है  तो  मौजूदा  ध्यवस्थाओं
 को  बेहतर  करने  के  लिए  दो  और  मलकप  लभाए  लाएंगे  ।
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 _  —  कण  बी  +  जलन

 यह  सही  नहीं  है  कि  पाकेट-)५  में  अबमृदा  जल  सप्लाई  किया  जा  रहा  नलकूपों  और
 भगी  रथी  शोप्नन  संयंत्र  से फिल्टर  किया  गया  पानी  सप्लाई  किया  जा  रहा

 आकश्ोकरण  तालाब  भूमिगत  जल  आपूर्ति  को  किसो  भी  रूप  में  दूषित  नहीं  कर  रहा  है  क्योंकि

 ये  नलक॒प  दूरो  पर  हैं  तथा  पानी  को  गुणवता  पीने-योग्य  है  ।

 जहां  आक्सी  करण  तालाबों  को  स्थानांतरित  करने  का  संबंध  इनका  निर्माण  अस्थायी
 उपाय  के  रूप  में  किया  गबा  था  तथा  दिल्‍ली  जल  प्रदाय  एवं  मल  व्ययन  संस्थान  द्वारा  निर्माणाधीन

 कल्याणपुरी  पम्पिग  स्टेशन  के  चालू  होने  पर  इनका  इस्तेमाल  महीं  किया  जाएगा  ।  संस्थान  के  सिविन्न
 और  विद्युतीब  तथा  यांत्रिक  का  1993  तक  तैयार  हो  जाने  को  आशा  है  ।  इत्तका  भालू  होना
 दिल्‍ली  विश्ुत  प्रदाय  संस्थान  द्वारा  बिजली  की  सप्लाई  पर  निभंर  करेगा  जिसके  छिए  मामले  में

 वाई  की  जा  रही  है|

 एल०  पो०  जो०  सिलेंडरों  को  भांग  ओर  सप्लाई

 477,  थौ  भ्जय  मुखोपाध्याय  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  शस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एल०  पी०  जी०  सिलेंहरों  को  मांग  ओर  सप्लाई  की  स्थिति  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 और

 (@)  सप्लाई  में  सुधार  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 पेट्रोलिपम  ओर  प्राकृतिक  गंस  भम्त्री  बी०  :  (१)  और  देश  के  एल०
 पी०  जी०  के  वर्तमान  घरेलू  उपभोक्ताओं  की  मांग  समग्रतः  पूर्णरूपेण  पूरी  की  था  रही  है  ।  यदि  कभी
 कमी  होती  है  तो  तत्काल  कारंवाई  की  जाती  वर्ष  1991-92  के  दोरान  एल०  पी०  जी०  की

 बिक्री  का  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 प्र  प्र
 --  -  जज

 वर्ष  !  ल०  पौ०  णी०  की  बिक्रो

 ॒  2

 आँध्र  प्रदेश

 अरुणा घल  प्रदेश  व

 असम  40505

 विदा  68519

 बोधा  13569

 बुजरात  205517
 ५

 हरिबांधा  72849

 हिमाचल  प्रदेश  12136

 जम्मू  भौर  कश्मीर  20331
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 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिमी  बंगाल

 संध  राज्य  क्षेत्र

 अंडमान  और  निकोबार

 चंडोगढ़

 दादरा  ओर  नगर  हवेली

 दिह्ली

 दमन

 लक्ष्यद्वी  प

 पॉडिचेरी

 विश्वत  उत्पादम  के  लिए  गंस  का  आदंटन

 478,  क्ुभारो  पुष्पा  देवी  सिह  :

 26  1992

 2

 118677

 65106

 124310

 448523

 4737

 3375

 2198

 2589

 22194

 102684

 87284

 837

 214613

 2897

 276895

 131288  288

 457

 363

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सध्य  प्रदेश  में  कोई  भौ  नेस  अनुबंधन  या  विद्य,त  परियोजना  नहीं

 यदि  तो  राज्य  में  प्रस्तावित  विद्युत  परियोजना  को  मेंस  के  भाबंटन  के  लिए  कदर
 कदम  उठाए  गए  भौर

 तत्संबंधो  ब्योरा  क्‍या  है  ?
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 नीति  +ज++-जन्‍+  तन लिनओ  ऑज-++लनओन  tinea  अललजीऑऑ जन  अभी  भा  न  जल  तन  तन

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  थो०  :  (१)  से

 लाइन  से  गेस  को  उपलब्धता  में  से  पहले  ही  की  गई  वचनबद्धता  को  देखते  हुए  मध्य  प्रदेश  में  गेस  पर

 आधारित  किसी  भी  विद्यत्॒  परियोजना  के  लिए  गेस  का  आवंटन  नहीं  किया  जा  स्का  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  पटसन  को  फसल

 479.  झ्रो  सुरेरपपाल  पाठक  :

 कया  कवि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  पटसन  की  फसल  उगाने  के  लिए  भाधारभूत  घुविधाएं  तथा  प्रोत्साहन
 देने  क ेलिए  सरकार  ने  कया  कदम  उठाए

 क्या  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  में  पटसन  उगाने  की  संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए
 कोई  सर्वे  कराया  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 कि  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  भुल्लापल्‍लो  :  भारत  सरकार  पटसन  के

 उत्पादन  म  वृद्धि  करने  और  इसको  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सहित  पटसन  उगाने

 वाले  महत्वपूर्ण  राज्यों  में  विशेष  पटसन  विकास  कार्यक्रम  कौ  एक  केन्त्रीय  प्रवतित  योजना  चल  रही
 इस  योजना  के  अन्तर्गत  केन्द्र  सरकार  अपेक्षित  प्रौद्योगिकी  के  हस्तांतरण  के  लिए  उत्पादन  तथा

 उच्च  पेंदावार  किस्मों  के  गुणवत्ता  बीजों  के  पोष्  संरक्षण  तथा  रसायनों  ओर  उपकरणों  कौ
 उन्नत  प्रौद्योगिकी  का  कृषि  उपकरणों  की  रेटिंग  टेंकों  को  फंगल

 क्रमयर  की  आपूर्ति  आदि  के  द्वारा  किसानों  को  प्रोश्साहत  के  रूप  में  राज्य  सरकार  को  शतगप्रतिशत

 सहापता  देती

 और  यहू  योजना  राज्यों  के  पटसन  उगाने  के  संभाव्य  क्षेत्रों  में  पहले  हो  क्रियान्वित

 की  जा  रही  है

 फलों  के  वक्ष  लगाना

 480  डा०  लाल  बहादुर  शावल  :

 क्या  कषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989-90,  1990-91,  1591-92  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  फलों  के  कितने  वृक्ष

 लगाए

 (@)  इसके  लिए  कितनी  घनराशि  निर्धारित  को  ग्रई  ओर  वास्तव  में  कितनी  धनराशि  इस

 पर  व्यय  की  और

 वर्ष  1992-93  के  दोरन  निर्धारित  लक्ष्य  कितना  है  ?

 कवि  संज्ाशय  सें  राज्य  संत्रो  सुस्लापल्लोी  उत्तर  प्रदेश  में  लगाये

 गये  फलदार  पेड़ों  की  संख्य  इस  है
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 शा्ों

 1989-90  1990-91  1991-92 2

 93,499  77.699  69.29

 इस  प्रयोजन  के  लिए  आशंडित  धन  तथा  खच  किया  गया  धन  इस  प्रकार  है  :

 लाखों
 रा

 ख््य  की  मई  रकम

 या  1989-90  303,747  "306.604

 1990-91  354,47  349.27

 1991-92  406.27  208,968

 बष  1992-93  के  लिए  531,13  लाख  रुपये  के  आबंटम  से  100.5  लाख  पौध
 लगाने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 ईक/हैट्टा“ज़िक  मशीनों

 481.  भरी  राम  सागर  :

 क्या  छूथि  मंत्रो  यह  बताने  को  हुपा  करेंगे  कि  ;

 ($)  बंद  1990  भोर  1991  के  दौरान  स्ढीडन  से  खरीदो  गई  इंट्रा  पंक/टैंट्रा  ब्रिक  मशीनों
 की  क्मिता  उपवीर्भ  का  ब्यौरा  बर्या

 क्यो  इने  मशीरनी  को  खेरौद  में  ब२तौं  गई  अनियमितताओं  को  जाँच  पूरी  हो  भौर

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  तथा  दोषी  व्यक्षितयों  के  विस्द्ध  क्यां  कायेवाही  को
 गई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  केल्‍सी०  वर्ष  1990  और  1991  के
 दोरान  टेट्रा  पंक/टेट्रा-ब्रिक  मशीनों  को  बेची  गईं  ईकिंत  सामग्रो  के  आधार  पर  क्षमता  का  इस्तेमाल

 43  प्रतिशत  और  54  प्रतिशत  है  ।

 इन  मशीनों  को  खरोद  में  कोई  अनिम्रमितता  नहीं  थी  ।

 उपयु क्‍त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न  नहों

 ]

 मैजनंज  पब्लिक  साइश्रेरो

 482.  श्री  राम  विलास  पासवाण  :

 क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  हैपा  करेंगे  कि  ;

 (%)  क्या  Sto  अम्मेश्कर  फाशन्टेलभ  ने  ere  बोौ०  भोर०  अभ्ये#कर  के  अम  पर  दिल्ली  में
 एक  नेशनल  पब्लिक  लाइब्र  रो  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया

 क्‍या  इस  प्रयोजन  हेतु  कोई  भू-खण्ड  उपलब्ध  कराया  गया
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 कभ  नल  जज  न  जन  नानी  जननी लि  न  चलन  जन  ८  अत  जण०  a
 यदि  तो  कहां  और

 यदि  ठो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कल्पाण  मंत्री  सोताराम  ;  हां  ।

 शहरी  विकाश  मंत्ालक  करा  यह  सूच्चित  किया  गया  है  कि  उन्होंने  डा०  अम्बेडकर

 राष्ट्रीय  पब्लिक  पुस्तकालय  के  निर्माण  के  लिए  आबंटन  द्वेतु  डा०  राजे/द्र  प्रसाद  रोड  तथा  रायसौना

 शोड  के  वीच  इंस्टिट्यूशनल  कॉम्पलेक्स  में  आबंटन  वर्ग  फूट  क्षेत्र  वाले  घेरा  संब्या  5  की  पहचान
 की  है  ।

 दिनांक  8-9-92  को  सम्पस्न  डा०  अम्बढ़कर  शत।ब्दी  समारोह  संबंधी

 स्थायी  सामरति  कौ  पांचवों  बेंठक  में  चर्चा  के  दोरान  सद्दस्वों  ने  बजनपण  पर  शष्ट्रीय  संग्रहालय  के

 सामने  खाली  पड़े  भूखण्ड  के  आवंटन  कौ  मांग  को  जो  राष्ट्रीय  पुस्तकालक  स्थ+क्ति  करने  के  लिए  है  ।

 शहरी  विकास  मंत्री  ने इसकी  जांच  फर  शीघ्र  आबंठित  करके  के  लिए  शहुमति  व्यक्त  की  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  भाकल  भिरें

 483,  भो  अज  म  लिह  कदव  :

 थो  हरि  केक्‍ल  प्रसाद  :

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उच्योग  मंत्रों  वह  बताने  को  कृषा  करेंगे  कि  :

 (+)  कया  सरकार  का  के  दोराब  उत्तर  प्रदेश  में  चावल  मिलों  को  स्वापना  करने

 का  जौर

 यदि  तो  वे  छिस-किस  स्थान  पर  लगायी  जायेंगी  ?

 खाद  प्रसंस्करण  उच्योत  मस्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  गिरिथर  भोभांगो)ः  की

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]
 ऑयल  पाभ  रिसच  इटोटयू्ट

 484.  श्री  जितेला  नाथ  दास  :

 क्या  कूथि  मन्‍त्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  के  जलपाईगुड़ी  जिले  मोहितनभर  ऑॉयल  पाम

 रिसचं  इंस्टोट्पूट  कौ  स्थापना  हेतु  कोई  आवेदन  प्राप्त  हुआ

 फरईदि  तो  ब्योरे  से  अवगत  कराएं  ;  ओर

 इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कवि  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  :  जी  हां  ।

 और  नाथ  बंगाल  चंम्बर  ऑफ  कामस  एण्ड  जक्नपाईगुड़ो  के  मोहितनगर

 लामक  स्थान  में  तेल  ताड़
 के  लिए  राष्ट्रीय  अनुसंधान  केन्द्र  की  स्थापना  का  एक
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 प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  |  अपेक्षित  उपयुक्त  भूमि  तथा  अन्य  न्यूनतम  सुविधा  उपलब्ध  कराने  के  निए

 पश्चिम  बंगाल  कौ  राज्य  सरकार  से  उत्तर  कौ  अभी  प्रतीक्षा  की  जा  रही

 '

 संसद  सदस्पों  के  लिए  फ्लटों  का  कोटा

 485.  श्रौ  रामयसा  वोरप्पा  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  11  1992  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  25/9  के

 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  संसद  सदस्यों  के  लिए  निर्धारित  पलंटों  के  कोटे  तथा  पिछले  दस  वर्षों  के

 दौरान  प्रति  वर्ष  आबंटित  फ्लेटों  को  संब्या  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  एकत्रित  कर  कली  गई  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  हां  ।

 भोर  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  अनुसार  श्व-वित्त  पोषित  योजना  पलेटों  के
 नियतन  में  3  प्रतिशत  आरक्षित  कोटे  का  प्रावधान  केबल  चोथी  भौर  पांचवीं  स्व-वित्त  पोषित

 योजनाओं  में  क्रिया  गया  था  जो  1981  ओर  1982  में  प्रारम्भ  कौ  गई  थी  रिकार्ड  पर

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुस्तार  पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  सांसदों  के  लिए  भारक्षित  कोटे  के  भन्तगंत  कोई

 आबंटन/नियतन  नहीं  किया  गया  पिछले  10  वर्षों  कौ  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 अम्य  योजनाओं  अर्थात  सेवा  निवृत्त  कर्मचारी  सेवा  निवुत्त  कमंचारी

 तथा  मध्यम  आय  निम्न  आय  वर्ग  और  जनता  श्रेणियों  के  लिए  अम्बेढकर  आवास  योजना  _
 1989  एवं  स्व-जिश॒  पोषित  में  सांसदों  के लिए  कोई  आरक्षित  कोटे  का  प्राग्रधान  नहीं
 किया  गया  था  ।

 पालिका  बाजार  व्यापारौ  संघ  कार्यालय

 486.  श्री  गरवास  कामत  :

 क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  पालिका  बाजार  व्यापारी  संघ  के  कार्यालय  को  सील

 कर  दिया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  है  ?

 शहरी  विकास  सन्त्रालय  सें  राज्य  मंत्री  :  ($)  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 तेल  पूल  जाते  में  घाटा

 *487,  क्री  बिजय  मबल  पाटोल  :

 कया  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 लक  4  ली  जीपबननकागायाा बनने  जन  >+->3न  सनक  ०->-+०.

 क्या  तेल  पूल  खाते  में  घाटा  काफ़ी  बढ़  गया

 यदि  तो  इस  समय  तेल  उत्पादक  तथा  शोधक  कम्पनियों  को  कितनी  बकाया  राशि

 का  भुगतात  छिएा  जाना

 तैल  पूछ  खाते  में  इस  भारी  घाटे  के  क्या  कारण  और

 सेल  पूल  खाते  में  बढ़ते  धाटे  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  क्ष्या  तरीका  अपनाने  का

 विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  बौ०  शंकरानन्द  )  :  से  पेट्रोलियम  उत्पादों

 की  कोमतों  के  जरिए  विपणन  क्रादि  की  पूरी  लागत  की  वसूली  न  होने  के  कारण
 तेल  पूख  खाते  के  घाटे  में  वृद्धि  हुई  इस  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  16-९-1992  से  कुछ
 ल्यिम  उत्पादों  की  कीमतों  में  वद्धि  की  गई  है  ।

 सीमा  सुरक्षा  बल  में  महिलाओं  को  भर्तो

 488.  राजा  गोपालन  शीधरण  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सीमा  सुरक्षा  बल  में  महिलाओं  को  भर्ती  की  जाती  है

 यदि  तो  उन्हें  किस  काडर  में  भर्ती  किया  जाता  है  तथा  उन्हें  किस  अकार  का  कार्य
 दिया  जाता  और

 क्या  उन्हें  कोई  विशेष  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ।

 संसदोय  काय  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  एम०एस०  छकव ):
 सीमा  सुरक्षा  बल  नियम  7  के  केन्द्र  सरकार  के  पूर्व  अनुमोदन  के  अलावा  कोम्बटाहज्ड

 पदों  पर  नियुक्ति  के  लिए  महिलाएं  पात्र  नहीं  होती  महिलाभों  को  सीमा  सुरक्षा  बल  में
 कुछ  अन्य  पदों  पर  नियुक्त  किया  जाता  है  ।

 ह

 र
 सोमा  सुरक्षा  बल  में  महिलाओं  के  चिकित्सा  संवर्ग  में  चिकित्सा  अधिकारों  तथा  ग्रुप

 और  के  पदों  पर  परिचारिका  और  अर्धा  चिकित्सा  रटाफ  के  रूप  में  भर्ती  किया  गया

 सीमा  सुरक्षा  बल  के  कामिकों  और  उनके  परिवार  के  सदस्यों  को  चिकित्सा  सुविधा  उपलब्ध  कराना
 उनका  काय॑  भूतपूर्व  सक्षसत्र  बटालियनों  की  कुछ  महिला  कमंचारियों  को  नियुवित  उनकी

 बट।लियनों  के  सोमा  सुरक्षा  बल  में  विलय  हो  जाने  पर  कौ  गई  सोमा  धुरक्षा  बल  के  कार्यालयों
 में  सचिवालयीय  कार्य  के  लिए  कुछ  एक  महिलाभो  को  मंत्राशययी  संवर्ग  में  भर्ती  किया  गया  है  ।

 सुरक्षा  दल  में  भर्ती  की  कह  भहिलाओं  को  कोई  विशेष  अ्ििक्षण  नहीं  दिया  जा

 रहा  है  सीमा  सुरक्षा  बल  में  महिला  बिकित्सा  अधिकारियों  के  नियुक्त  हो  जाने  के  तुरन्त
 बाद  ऊतहें  6  सप्ताह  का  चिकित्सा  अधिकारियों  का  प्राथमिक  प्रशिक्षण/पुन;  अभिमुखोकरण  तथा

 अंतरंगी  पाठ्यक्रम  पढ़ाया  जाता  है  ।  ग्रुप  प्ें  भर्ती  को  गई  परिचारिकाओं  भौर  अद्धं  चिकित्सा

 स्टाफ  की  भी  सीमित  6  सप्ताह  की  निर्धारिस  अवधि  वाला  प्राथमिक  प्रश्क्षण  भी  प्राप्त  करना

 होता  है  ।
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 ्अअख्ं-+

 मिट्टी  के  तेल  का  उत्पादन  ओर  आयात
 १)

 489,  श्रौ  संदीपन  भगवान  थोरात  :

 क्या  पेद्रो  लियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तोन  बर्षों  के  दौरान  देक्ष  में  मिट्री  के  तेल  का  कितना  उत्पादन  भोर  आयात

 किया  गया  तथा  चालू  वर्ष  के  दोरान  उसका  उत्पादन  और  आयात  कितनी-कितनी  मात्रा  में  किया

 देश  में  मिट्टी  के  तेल  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  ओर

 राज्यों  ओर  संध  राज्य  क्षेत्रों  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  वर्षब-वार  मिट्टी  के  तेल

 का  कितमा-कितना  आवंटन  किया  गया  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रो  बो०  :  केरोसोन  तेल  की  उत्पादित  ,

 तथा  आायातित  मात्रा  व  1989-90  से  1992-93  2-93  तक  निम्न  प्रकार

 “000”  टनों

 वर्ष  उत्पादन  आयात

 1989-90  5700  2864

 1990-91  |  5471  3367

 1991-92  5339  3391

 1992-93  2591  1473

 )

 (a)  अतिरिक्त  रिफाइनिंग  सुविधाएं  देकर  तथा  मोजूदा  को  क्षमता  को

 बढ़ाकर  ।

 सूचना  संलग्न  विबरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 टन

 राज्य|संघ  राज्य  क्षेत्र  1989-90  1990-91  1991-92

 1 ..  ७  फतद>॒दधदधदर२३र३॒झ॒ख  रख  ्र  छू
 हट  2  हु

 4  . ध  rat  Sa  जल  ०1  Se
 आन्ध्र  प्रदेश  561138  586215  56392

 अक्ुणा चल  प्रदेश  10122  10876  8790

 असम  241861  247987  237339

 मणिपुर  20795  20760  19442
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 मिजोरम

 बिहार
 दिश्ली

 गोवा

 गुजरात

 दादर/दमन/द्विव

 हरियाणा
 पंजाब

 हिमाचल  प्रदेश

 अण्डो गढ़
 जम्मू  और  कश्मीर

 कर्नाटक

 बेरल

 मध्य  प्रदेश  +

 मेघालय

 महा  राष्ट्र
 नागालेड

 उड़ीसा

 राजस्थान

 सिक्किम

 तमिलनाडु
 पांडिचरों

 उत्तर  प्रदेश

 त्रिपुरा
 पश्चिम  बंगाल

 अंडमान  निकोबार  द्वीप  समृह
 लक्षद्वीप

 es 3.  1००7४

 कुल

 *  दादर  और  नगर  इवेलो
 दादर  और  द्विव

 3113  ट

 —  2944

 6642

 463463.
 228641

 26013

 747788

 58911

 144670

 305791

 36888

 20053

 66317

 438684

 255639

 367818

 15817

 1450910

 9967

 152355

 255184

 7310

 634901

 13339

 893957

 21483

 710848

 4063

 837

 8110185

 *  दादर  भोर  नगर

 दमम  ओर  द्िव  --2938

 7198

 468753

 248106

 27209

 781245

 6057*

 152631

 324769

 36654

 20920

 67611

 444582

 265075

 382609

 15391

 1485776

 10205

 155951

 268636

 10120

 656305

 14581 |

 20793

 740675

 2539

 875

 जब  अनमन+

 3386130

 वन्‍न्‍«मानक  अमन  अमल  अमान हा ड्

 लिखित  उत्तर

 $452

 468617

 238171

 26494

 780927

 5946**

 150777

 318794

 35095

 20113

 65021

 430195

 257223

 380502

 15172

 1480045

 9624

 151344

 264758

 5938

 640000

 13638

 905891

 18764

 716611

 3568

 873

 8239045

 1  दादर  भोर  नगर  3033  2

 दमन  ओर  2858
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 लिखित  उत्तर  26  1992
 तन  सनक  ननाननमनन  अनाफननााना  ह०  अपन जज  न्‍अओ  «चलन  नर  सता  6 वजन जननी  न जन  ना

 लुदरा  पेट्रोल  पम्प  का  आवंटन

 490.  श्री  मानवेख  शाह  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  डारूतिक  धंश  मंत्री  यह  बताने  छो  कशा  करेंगे  कि  वर्ष  है

 तथा  आज  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  आबंटित  किए  गए  खुदरा  डहोजल/पेट्रोल  पम्प  तथा  रसोई  गेस

 एजेंसियों  कौ  संख्या  अलग-अलग  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गस  मन्त्रो  बोः  :  विवरण  निम्नलिखित  है  :--

 खुदरा  बिक्री  केयर  फी  oS  पी०  जौ०  को

 शिलरशिपें  एजेंसियाँ

 2  60  82

 60

 दिल्‍ली  बिकास  प्राधिकरण  ह।रा  बाहुरो  दिल्‍ली  के  विकास  क!यों  पर

 व्यय  को  गई  राशि

 श्री  धमंपाल  सिह  मलिक  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  बर्षों  के  दौरान  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  बाहरी  दिल्‍ली  के  विकास

 कार्यों  पर  कितनी  धनराशि  खर्थ  की  और

 खर्च  की  गई  धनराशि  का  ब्योरा  क्‍या  है  तथा  चालू  वर्ष  के  दोरान  दिल्‍ली  विकास
 प्राधिकरण  द्वारा  बाहरी  दिल्‍ली  में  उद्चानों  के  रखरखाव  पर  कितनी  घनराशि  पं  को  जाएगी  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  भंत्रो  एम०  :  और  सूचना  एकत्र
 की  जा  रहो  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 शेणौवार  निर्मित/आवंटित  डौ०  डो०  ए०  फ्लंट

 492.  श्री  ललित  उरांव  :

 क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 द्स्लो
 विकास  प्राधिकरण  हारा  गत  तौन  ब्षो  के  दौरान  प्रतिवर्ष  दिल्ली  की  विभिम्त

 कालोतियों  में  निर्मित

 एल» बाई जी,० एम० आई० एस० एफ० एस० दो ओर श्रेणी फ्लंटों सहित कुल फ्लेटों का कालोनी वार ब्यौरा क्पा - उनमें से कालोनीवार आवंटित फ्लेटों की संब्या कितनी दवा हे और जातियों/जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित प्लेटों की कुल संख्या कितनी 52



 5  1914  लिखित  उत्तर
 ८“५+-7-+ौ२२३+०७०+>+ न  जन  4

 (4)  आरक्षित  फ्लेटों  में  से  आवंटित  फ्लेटों  को  संख्या  कितनी  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम  :  (१)  दिल्‍ली  विकास्त

 करण  द्वारा  दी  एई  जानकारी  के  अनुसार  गत  तीन  वर्षों
 के

 दोरान  दिल्‍ली  में  विभिन्‍न  कालोनियों  में

 ५क्चनाए  गए  फ्लेटों  के  कालोनी  और  श्रेणीवार

 ब्यौरे  में  दिए  गए  अनुसार  है  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  पिछले  तीन  वर्षों  में

 विभिन्न  श्रेणियों  के  अन्तर्गत  किए  गए  आवंटनों  की  संख्या  निम्नानुसार

 श्रेणी  89-90  90  91  91-92

 जनता  9677  8290  2981

 9361  4447  1553

 2796  776  332

 25407  14962  5996

 कुल  योग  :  46365

 उपय्‌ कत  आवंटरनों  के  कालोनी-बार  ब्यौरे  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  संवलित  नहीं  किए

 गए

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  अनुसार  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  पंजीह्तों

 के  लिए  25%  तक  फ्लेट  आरक्षित  हैं  ।  तथापि  यदि  इस  श्रेणी  में  अपेक्षित  संख्या  में  आवेदक  उपलब्ध

 नहीं  होते  हैं  तो  न्यू  पैटन  पंजीकरण  स्कीम  1979  ओर  स्ववित्त  पोषित  स्कौम-७४  (1982)  तथा

 स्ववित्त  (1985)  को  शर्तों  और  निबन्धनों  के  अनुसार  बनारक्षित  व्यक्तियों  को  फ्लंटों

 की  पेशकश  की  जाती  है  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचना  दी  है  कि  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के

 व्यक्तियों  को  5287  फ्लैट  आवंटित  किए  गए  थे  ।  शेष  प्लेट  अनारक्षित  श्रेणी  के  व्यक्षितयों  को

 टित  किए  गए  थे  ।

 विवरण  !

 1989-90  के  दोरान  पूरे  किए  गए  मकानों  को  दशने  बाला  बिवरण

 स्कीम  का  एश्न  जनता|  योग

 सं०  इडब्लूएस
 1  2  3  4  5  6.  7

 पूर्वी  जोन

 1,  निम्न

 )  कोन्डलोी  क्षेत्र  के  मकान  —  —  3376.  -.-  3376



 लिशित  उत्तर  26  1992

 1  2  3  4  5  6  7

 2.  कोर्डलो  क्षेत्र  में

 मकास
 लता  -.  2040  2040

 3  पझोल  के  दक्षिण  में  पाकिट  ४

 त्रिलोकपुरी  के  जी.|
 जी  मकान  न  12  48  _  60

 पश्चिम  जोन

 4.  रोहतक  रोड़  पर  गादीपुर  में  208
 मकानों  का  निर्माण

 उपशीषं  :  120  रिहायशी  एकक

 120  ज+  —  जञ+  120

 5,  मादीपुर  11  पाकिट  3  में  468
 मकानों  का  निर्माण

 उपशीरष  :  156

 रिहायशो  एकक  ग्रे  8-11  न  न्+  156  -  156

 उपशौषं  :  156  जो

 रिहायशोी  एकक  ग्रं  न्ज+  न  156

 6.  पश्चिम  बिहार  क्षेत्र  जोन

 पाकिट  5  और  7  में

 1312  मकानों  का

 निर्माण

 उपशीषष  :  256  रिहायशी  एकक

 --  --  256.  --  256

 उपशौष  :  224  रिहायशी  एकक

 ग्रेड-६  न  --  224.  —  224

 उपशीष  :  272  रिहायसी  एकक

 ग्रेड-५  न  272  न  272

 7,  हस्तज्ञाल  में  996/864
 मकानों  का  निर्माण

 उपशीष  :  252  रिहायशी  एकक

 ग्रे  डनए  का  निर्माण  —  —  252  न  252

 उपशीर्ष  :  180  प्रें  रिहायणी
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 डे

 1914
 en  «अत  अनननिनननन बनाना  के  यएयाना  गाना  नाता  नील  न  विनाश  अत  5

 2

 8.  पश्चिम  विहार  में  1200

 मकानों  का  निर्माण

 जपशोषष  :  144

 रिहायशी  एकक

 दक्षिण  पूर्वी  जोन

 9.  गुरुद्वारा  के  पीछे

 कालका  जी  में

 मकान

 10.  सरिता  विहार  पाकिट  और

 में  श्र
 मकान

 11.  सरिता  विहार  पाकिट  एच  ओर  जे

 में  ग्रेढड-७४  के  मकान

 12.  सरिता  विहार  पाकिट  ओर

 में  प्रं  के  एस

 13.  सरिता  बिहार  पाकिट  बो  में

 के  मकान

 14.  सरिता  बिहार  पाकिट  बी  में  ग्रे

 के  मकान

 १5.  सरिता  विहार  पाकिट  ओर

 में  [1  भौर  ता  के

 मकान

 16.  शाहपुर  जट्ट  में

 मकान

 47,  लोडोसराय  में

 मकान

 18.  दक्षिण  पुरी  में

 मकान

 19,  बदरपुर  में  मकान

 3

 144

 120

 120

 100

 14

 42

 424

 4

 144
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 144

 ४44

 120

 120

 100

 14

 42

 424

 96

 160



 लिखित  उत्तर  26  1992

 1  2  3  4  5  6  7

 दक्षिण  पश्चिम  जोन

 20.  बसंत  कूंज  में  558

 मकान
 558

 ना
 +  558

 उत्तरो  भोन

 21,  रोहिणी  सेक्टर  शव  पाकिट  4

 ब्जाक  बी  में  512/504  डब्ल्यू
 का  निर्माण  न  —  —  504  504

 22.  रोहिणौ  सेक्टर  17  पाकिट

 ब्लाक  डो  में  512/520

 का  निर्माण  जन  ज+  —  520  520

 23.  रोहिणी  सेक्टर  17  पाकिट  5  और
 6  ब्लाक  डी  में  288/256  का

 निर्माण  न  न  130  _  130

 24,  पितमपुरा  पाकिट  5  में  936/
 ,  988  जनता  मकानों  का  निर्माण  --  -  131  131

 25.  पितमपुरा  पाकिट  में

 192  जनता  मकानों  का  निर्माण  _  —  लि  192  192

 26.  सराय  खलील  में  120

 जौ

 उपशीषं  :  सराय  ख्लील  में

 60  _  60  न  +-  60

 27.  रोहिणी  सेक्टर  16  में  1664

 उपशोर्ष  :  रोहिणी  सेक्टर  16  में

 832  कि  न्‍  --.  832  832

 28.  रोहिणो  सेक्टर  16  ब्लाक

 पाकिट  4  में  120  न  बन  1200  ज+  120

 29.  रोहिणी  सेक्टर  16  में  1664

 डब्ल्यू

 उपशीषं  :  रोहिणी  सेक्टर  16  में

 832  न+  --  —  832  832
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 रब>ः  +  ७०  ७२०8.  अनकमनकनकनक»क  कक  कन»मकामक  स्‍भममकानका»  न  -  जा  >>

 2  3  4  5  6  7

 30,  रोहिणी  सेक्टर  1  में  256

 ररररररर+<ः

 —  ++  256  _  256

 31,  रोहिणी  सेक्टर  11  में  ७1  256

 _  न  256...  —  256

 32.  लारेंस  रोड  में  96  --  96  --  --  96

 रोहिणो  जोन

 33.  रोहिणी  सेक्टर  15  —  1120  1320  2656  5096

 34,  रोहिणी  सेक्टर  18  880  1080  जन  1960
 निज  ०  जलन  के  का  चाल नए  ।  तल  इ  इन  मनन  हाजनिनानीादिाणा  a  उन»  रलन्नगगलालक  7  कान

 कुल  योग  :  1642  2312  8264  8794  21,012

 ॥॒

 1990-91  के  दोरान  पूर्ण  हुए  भकान

 क्र  योजना  का  नाम  जनता  योग

 at

 1  2  3  4  5  6  7

 पश्चिम  जोन

 1.  मादोपुर  में  पाकेट  ]]  में  श्रेणी  हत

 के  के  356  मकानों

 का  निर्माण

 (1)  उप-कार्य  :

 के  132  रिहायशी

 एकक  132  ज+  न  132

 (2)  ग्रंड  ।]  के

 92  रिहायशी  एकक  92  पे  न  _  92

 (3)  ग्रेड  के

 132  रिहायशी  एकक  132  —  --+  =" 5.  132

 2,  12  पाकेट  पश्चिमपुरो  क्षेत्र

 में  के  232  मकानों

 का  निर्माण  240  न  न
 —  240
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 नन्ज्नी तभी

 लिथित  उत्तर

 1  2

 3.  हृस्तसाल  में  निम्न  आय  यगं  के

 854/996  मकानों  का  निर्माण

 उपकाय  :  के  180  रिहायशी

 एकक

 उपकार्य  :  के  252  रिहायशी

 एकक

 4,  पश्चिम  विह्वार  में  निम्न  आय  वर्ग

 के  126  रिहायशी  एककों  का  मिर्माण

 5.  नागलोई  सेयद  फे  निकट  पश्चिम  पुरी
 में  188/136  जनता  मकानों  का

 निर्माण

 6  पश्विमपुरो  के  पाकेट  में  336

 मकानों  का  निर्माण

 7.  भादीपुर  में  निम्न  आय  वर्ग  के  260
 -

 रिहायशी  एककीों  का  लिर्माण

 उपकाये  :  108/84

 रिहायशी  एककों  का  निर्माण

 पश्चिमपुरो  में

 के  के  356  मकानों

 का  निर्माण

 योग  :

 ],  पाकेट  7,  संबटर  16  में  448

 जनता  मकान

 2.  पाकेट  8,  ब्लाक  सेक्टर  16  में

 512  जनता  मकान

 3,  पाकेट  5  तथा  6,  ब्लाक

 सेक्टर  16  में  592  जनता  मझान

 4,  सेक्टर  16  में  440

 मकान

 योग  :

 58

 3

 348

 944
 um nn  था  कल  43333  +  3  ७  3  ७3. ra 3५७33  आलकन  «८  उनमे  कमानेਂ  >  पा  १कालममन»ाभे  ५

 ५  ऑजिलनन  ननीन  A  ST  ८  जनगगनगनगग-नन  जन  नन-ीननकननन  न  मनन  पिनषि  जा  5
 26  1992

 5  6  7

 10.  का  180

 252  न  252

 126.  न  126

 तन  136  136

 336  336

 84  ना  84

 ता  जा  348

 642  472  2058

 >-.  448  448

 नन्

 ++.  592  592

 440  न  440

 440
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 ]  2  3  4  5  6  7

 वक्षिण  पश्चिम  जोन

 1.  पाकिट  7  और
 8

 सेक्टर  डो  वसंत  ु
 कूंज  में  80  मकान  80  se!  —  .  >  80

 उपशीर्ष  :  40  ग्रुप  IL  एवम्‌  40

 ग्रूप

 2  सी  पाकिट  2  वसंत  कंज  में

 ग्रूप  ता  के  28

 मकान  28  --  --  —  28

 3.  पाक्टि  5  ओर  6  वसंत  कुंज

 में  285  मकान  285  --  --  285

 4,  ग्र[प  पत्र  पाकिट  4  बचत

 कंज  में  124  सकान  124  न
 नः  जः  124

 5  पाकिट  4  बसंत  गांव  में

 288  जनता  मकान  गा  न  —  288  288

 योग  517  —  -.  288  805

 पूर्वो  जोन

 1,  पहलादपुर  में  632

 मकान  ने  न+
 —  632  632

 2,  दक्षिणपुरी  में  96  ई

 मकान  न  --  _  96  96

 3.  सर्वप्रिय  बिहार  में  27  --
 बन  ता  27  27

 4,  पुलपहलादपुर
 में  128  भाई

 मकान  न  ज+  128  _  128

 5.  ग्रूप  1  पाकिट  व  सरिता

 बिहार  में  140  एस  एफ  मकान  140  ने  न+  जा  140

 6,  मंदाकिनी  एनकक्‍लेव  में  12

 मकान  12  ~~ - ~  12

 6  कालका  ओ  ब्लाक  बी  में  1:

 मकान  12  --  _.  12

 मोगम+  164  --  128.  755  104
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 2  3  4  5  6  7

 उतस्तरो  जोन

 1,  जहांगोरपुर  में  336/228
 मकान  _  224  न  न  224

 2.  ग्रुपवा  मोतिया  खान  में  468/
 414  मकाम  —  न्‍+  234  जन  234

 3,  पाकिट सौ  व  डी  (५)  पितम  पुरा
 में  396  मकान  न  कब  180  न्‍-+  180

 4.  पितमपुरा  में  246  जनता  मकान  _  —
 —  246  246

 ४  oo  224  414  246  884

 पूर्वी  जो

 1,  मयूर  विहार  पाकेट-]४  में  88

 /88  36  36  --+  72

 2,  विलशाद  गाइन  में  960/860
 _  बन  864  +-  864

 3,  पाकेट  दिलशाद  गाडन  में

 613  जनता  मकान  न  न  न्-+  603  603

 4.  त्रिलोकपुरी  पाकेट-५  में  265  मकान  --  13  52  *  --  65

 5.  त्रिलोकपुरों  पाकेट-५  में  128

 न्‍-+  _  128  न  128

 6,  कोंडलो  सेक्टर  ग्रेड  IV,  ४

 भोर  1४  में  128  _  —  128  *०*  128

 7,  कॉडलो  सेक्टर  में  200

 ंियनि  200
 पोग  :  49  a  803  2060

 ___

 सकल  योग  :  1625  273  2832  4116  8846

 60
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 199  1-92  के  दोरान  पूर्ण  किए  गए  सकात  संबंधी  विवरण

 जोन
 :  योग

 नल

 पूर्वी  जोन  रथ  180  100  1656  1936

 दक्षिण-पश्चिमी  जोन  1109  न्ब्न  चि  लक  1109

 दक्षिण-पूर्वी  जोन  697  260  96  41  1094  4

 रोहिणी
 1  wee

 -  832  832

 उत्तरी  जोन  12  1068  876  74  2130

 पश्चिमी  जोन  164  ***  543  3107  3814

 1982  1508  1615...  5870  ठ6ठ9ाहझा

 61
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 »  5  1914  लिश्षित  उत्तर

 शी
 भारतोय  जल  क्षेत्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  विदेशी  पोत

 492.  थ्रौ  सेपद  शाहाबुद्दोग  :

 क्या  सास  प्रसंसक्तण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  भारतीय  कम्पनियों  द्वारा  अधिकार-पत्र  लेकर  भारतीय  जल  क्षेत्र
 में  मछली  पकड़ने  वाले  पोतों  के  संबालत  पे  संजंध्रित  नीति  की  प्रनरौक्षा  करने  और  उसमें  संशोधन
 करने  का  विचार  है

 ह
 वर्ष  1991-92  और  1992  के  दौरान  अलग-अलग  ऐसे

 पत्र  के  लिए  कितने  आवेदन-पत्र  प्राप्त  हुए

 ऐसे  आवेदकों  के  नाम  और  संख्या  बया  है  जिन्हें  लाइसेंस  दिये  गये

 क्या  भारतीय  जल  क्षेत्र  में  ख़मुद्र  के  स्जोब  संसाधनों  के  दोहन  के  लिये  भारतीय  बौर

 विदेशी  कम्पनियों  के  बीच  सहयोग  शुरू  विचार  ओर

 न  न  4  |
 वर्ष  1991-92  के  दौरान  बिना  लाइसेंस  के  भारतीय  जश्ष-क्षेत्र  में मछलो  पकड़ते  हुए

 कितने  बिदेशी  पोंतों  को  पकड़ा  गया  ओर  उतके  बिरुद्ध  क्या  कार्यवाही  को  गई  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालयਂ  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  से

 1989  में  घोषित  ज्ार्टर  नीति  के  अनुसार  भारतीय  विशिष्ट  आथिक  जोन  में  विदेशी  माह्स्यिकी

 जलयानों  के  परिचालन  से  संबंधित  संपूर्ण  नीति  को  पुनरोक्षा  की  जा  रही  तथापि  वर्ष  1991-92  2

 ओर  भ्रप्रंल  से  1992  के  दौरान  चाटर  नीति  के  अन्तगंत॑  अझ्राशय-पत्रों  को  मंजूरी  के  लिये

 कोई  आवेदन-पत्र  प्राप्त  नहीं  हुये  हैं  ।  *

 सरकार  ने  गहन  समुद्री  मात्स्यिको  पर  1991  में  एक  नई  नौति  को  धोषणा  को  है
 जिसमें  (2)  परीक्षण  मात्स्ण्की  ओर  (:)  मछली  उनके  प्रसंस्करण  औरਂ

 विपणन  के  लिए  भारतीय  ओर  विदेशों  कम्पनियों  के  बीछ  संयकत  उद्यप  शाम्लि  हैं।इस  नौति  के

 अंतगंत  किये  गये  प्रयत्नों  क ेफलस्वरूप  सरकार  ने  पहले  ही  परीक्षण  मात्स्थिको/पट्टेदारी/संयुक्रत
 उद्यमों  के  उन  24  प्रस्तावों  को  मंजूरी  दे  दी  है  जिनका  पूंजी  निवेश  1200  करोड़  रुपये  से  अधिक

 होने  की  भाशा  है|
 ह

 (2)  1  1991  से  3!  1992  के  बीष  तर  रक्षकों  द्वारा  36  विदेशी

 माहिस्पिकी  जलयान  पकड़े  गये  और  उन्हें  कानूनी  कारंबाई  के  लिए  पुलिस  के  हवाले  किया

 भारत  पेट्रोलियम  फारपोरेशन  लिसिटड  के  पेंशन  भोगी
 7४

 7  408,  आओ  बौ०  वामस  :,  .  ,

 बया  पेट्रोलियस  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :
 ६  ०  का  इक

 है
 ...  कया  सरकार-को  भारत  पेट्रोलियर्म  कारपोरेशन  लिमिटेड  से  कोई  प्रस्ताव  मिले  हैं

 जिनमें  भारत
 पेट्रोलियम  के  उन  जो  बर्मा-शेल  की  सेवा  में  थे  तथा  राष्ट्रीयकरण

 के  समय  जिन्हें  भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लि०  ने  ले  लिया  था  पेंशनों

 सिफारिशें  की  गई  और
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 यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  बो०  :  नी  हां  ।

 प्रस्ताव  प्रकार  के  विधाराधीन  है  ।  है  कायल  उक्  $

 विधवाओं  को  फ्लेटों  का  आयंटन

 95.  श्रीमती  सूयकांता  पाटोल

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 विधवाओं  के  लिए  ढाई  प्रतिशत  आरक्षण  के  अन्तगंत  उन्हें  फ्लेटों  का  आबंटन  करने

 संबंधी  कितने  मामले  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  में  लंबित  और

 लंबित  मामलों  को  निपटाने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  :  (१)  दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकरण  ने  जानकारी  दी  है  कि  फ्लेटों  के बिना-बारो  आबंटन  के  लिए  2३  प्रतिशत  का

 कोटा  जिसमें  हाल  ही  में  हुई  जवान  विधवाएं  शामिल  20-11-92  फी  स्थिति  के  अनुसार
 दिशली  विकास  प्राधिकरण  के  प!स  बिधवाओं  से  प्र.प्त  हुए  579  भावेदत  लम्बित  पड़े  हुए  हैं  ।

 बिना-बारी  आबंटनों  के  लिए  2:  प्रत्तिशत  की  कुल  सीमा  के  भावेदन  की

 बरीयता  और  मावश्यकता  की  तीव्रता  पर  निभर  करते  हुए  विधवाओं  को  प्लेट  भाबंदित  किए  जा

 सकते  हैं  ।

 केरल  में  बागवानी  का  घिकास

 496,  श्री  घाइल  जॉन  अंजलोज  ;

 क्‍या  क्थि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  से  केरल  में  बामवानौं  फा  विकास  करने  के  लिए  कोई  योजना  बनाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 इस  योजना  को  राज्य  में  कब  तक  लागू  किए  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  है  ?

 फ्षि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रौ  मुल्लापल्ली  :  से  यूरोपौय  आर्थिक

 समुदाय  को  सहायता  से  +रल  में  बागबानी  के  विकास  के  लिए  एक  एकौकृत  परियोजना  को  हाल  ही
 में  मंजरी  दी  गई  है  ।  यह  परियोजना  35,727  मिलियन  ई  १)  की  वतंमान  दर  पर
 लगभग  139  करोड़  लागत  पर  क्रियाश्वित  को  जाएगी  ।  इसमें  थे  76.7

 ap
 रोपीव  अधिक

 समुदाय  21.9%,  केरल  सरकार  तथा  1.4%,  निजी  निधि  पोँक्कोँ  हारां  अहम  किया
 जिसे  वर्ष  1992  मे  शुरू  किया  गया  छह  वर्ष  की  अवत्ति  में  प्री  कर  सी  जाएगी

 जहां  व्यवहाय  है  बाजार  केन्द्रों  को  उत्पादन  क्षेत्र  स ेजोड़ा  जाएगा  ।  यह  मुख्यतया
 अभनन्‍्मास  तथा  केला  जंसे  बागबानी  उत्पादों  को  कबर  करेमी  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 आश्रम  स्कूल

 497,  कुमारी  फ्रिदय  तोपनों  :

 कया
 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंते कि  :

 त  ण्न्द्न  ये
 घ

 गान  प्र  वे  षं  च  डी  उका  न  पे  मरे  रॉ  ः गत  तोन  वर्षों  के  दोरान  प्रतिबर्ष  उड़ीसा  के  अनुसूचित  जिलों  में  स्थापित  किए  गए
 सेवाश्रम  तथा  अ  श्रम  स्कूलों  की  संझ्या  का  ब्यौरा  क्या

 है

 क्या  सरकार  ने  इनमें  से  कुछ  स्कूलों  का  दर्जा  भो  बढ़ाया

 कथा  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी  है  कि  उड़ीसा  में  और  विशेषरूप  से  रगढ़
 जिले  में  अधिकांश  स्कूल  भवन  जजंर  स्थिति  में  और

 यदि  तो  उक्त  भवनों  की  मरम्मत  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कल्पाण  मंत्री  सोताराम  :  से  सूचना  एकत्र  को  जा  रहो  है  ओर  सभा
 पटल  पर  रख्थ  दी  जायेगी  ।

 केरल  तट  में  तेल  का  अग्वेषण

 498.  श्री  ए०  चाह्स  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राफृतिक  शंस  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  विगत  तौन  वर्षों  के  दौरान  केरल  तट  में  तेन  कौ  जांच  करने  हेतु  कोई  अन्वेषण
 बाय॑  कराया  गया  और

 यदि  तो  ब्यौरा  दें  तथा  ऐसे  अन्वेषण  के  क्या  परिणाम  रहे  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  :  ओर  जौ  हां  ।  पिछले
 पांच  वर्षों  में  तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  आयोग  ने  9744  के  संबंध  में  भूकम्पीय  आड़े
 प्राध्त  कर  लिए  तेल  एवं  प्रा  क  गेस  आयोग  ने  हस  बेसिन  में  6  अम्बेषण  कप  भी  खोदे  हैं
 जिनमें  से  3  केरल  के  अपलटीय  क्षेत्र  में  हैं  और  उनमें  कोई  सफलता  नहीं  मिलो  बोलो  के  तीसरे
 दौरा  की  संविदा  के  अधीन  विदेशी  कंपनियों  ने  12257  के  संबंध  में  इन  बेप्चिनों  में

 तीन  अपतटीय  झडढड़ों  से  संबंधित  भव  म्पीय  आंकड़े  प्राप्त  कर  लिए  हैं  भोर  3  कप  खोदे  हैं  जो  से
 साबित  हुए  ।

 मध्य  प्रदेश  में  भिडर  स्थित  गंस  आधारित  संबंत्र  को  मंस  सप्लाई

 499,  थती  वियराण  स्कि  कोहान  :

 पेट्रोलियम  ओर  प्रशकत्िक  गंस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (+)  क्या  कैंस्द्रीय  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  में  भिडर  स्थित  गंस  आधारित  विद्यूत  संयंत्र  हेतु
 हजी  रा-विजयंपुरं-जगदीशपुर  गेस  पाइफ्लाइल  से  गैस  उपलब्ध  करने  फी  मंजरो  दे  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और
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 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  (¥),8  (7)  णी

 पाइपल।इन  से  गेस  की  उपलब्धता  में  क्षे  किए  पए  आबंढतों  को  देखते  हुए  पस  को

 बतिरिकत  मात्रा  का  भाबंटन  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 बहु  कम्पनियों  को  गंस  के  भंडारों  का  ठेका

 500,  श्री  मृत्युप्लय  नायक  :
 ह

 पया  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  झ  ।

 क्‍या  सरकार  ने  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  को  गैस  भंडारों  का  ठेका  देने  का  निर्णय

 लिया
 लिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  भोर

 उन  विदेशी  कम्पनियों  का  ब्यौरा  क्‍या  जिन्हें  गेस  भंडारों  का  ठेका  दिया  गया  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गत  मंत्री  :  से  तेल  एवं  प्र।कतिक
 गेस  आायोग/आयल  इंडिया  लिमिटेड  के  तेल  एवं  गेस  उत्पादन  कार्यों  को  पूरा  करने  की  दुच्टिसे
 भारत  सरकार  ने  भारतोय  और  विदेशी  कम्पनियों  से  मध्यम  आकार  के  और  छोटे  आकार  के  तेल

 एवं  गेस  क्षेत्रों  के  बिकास  के  लिए  प्रस्ताव  आमंत्रित  किए  बोलियों  की  प्राप्ति  की  अन्तिम  तारोछ

 31-3-1993  है  ।

 ]

 अस्तर्राग्पोय  बस  अड्डा  क्षेत्र  में  अपराध  वि

 501.  करो  चगश  पढेल  :

 क्या  गृह  मंत्री  यहु  बताने  की  कृपा  करेंगे  ्

 कया  दिहली  के  अन्तर्राज्योयਂ  बस  अड्डा  क्षेत्र  में  चोरी  और  यात्रियों  को  लूटमे
 की  घटनाओं  में  वृद्धि  हुई  है  :

 च

 अन्तर्राज्यीय  बस  भडडा  में  1992  के  अब  तक  इस  प्रकार  के  कितने  अपराध

 प्रकाश  में  आये  भऔर  उनका  ब्योरा  क्‍या
 ही

 कितने  मामलों  में  जांच  की  गई  हैं  और  इन  जांबों  के  क्या  नि८्कर्थ  निकले  भर

 इन  अपराधों  को  रोकने  हेतु  कया  कदम  उठाए  गए  हैं
 ?:  ४४५४  He  ,  ५

 संसदोय  काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज््यमंत्रों  एम०  एम०
 :  (१)  1-1-1992  से  13-11-1992  तक  की  अवधि  के  दौरान

 अन्तरंज्योय  बस  अड़डा  क्षेत्र  में  चोरी  के  86  मामले  ओर  लूटपाट  का  एक  मामला  जबकि
 अधि  के  दौरान

 चोरौ
 के  भो  क पिछले  वर्ष  इसो  अवधि  के  दौरान  चोरौ  के  मामले  ओर  लूटपाट  का  कोई  मामला  नहीं

 हुआ  था  ।
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 भौर  से  तक  सूचित  किए  गए  मामलों  के  नतौजे
 निम्न  प्रकार  से  हैं  :

 अपरात  पता न  लगेकि  .  फडततमा  चित्रण  के  लिए
 गए  मामलों  रूप  में  फाइल  के  लिए  लम्बित  लम्बित  पढ़े
 की  संझ्या  किए  गए  पड़े  मामलों  कौ  मामलों  कौ

 संख्या  संख्या  संख्या

 लूटपाट  ]
 -+  “5

 लूटमार/डकती  _  —
 न+

 चोरी  86  48  26  12
 *  वि  वि  शरद  शशि  कि  नकली है  म  हल

 अस्तराज्यीय  बस  अड्डे  के  भीतर  गएत  गहन  कर  दी  गई  जम-सम्पर्क  के

 द्वारा  नियमित  रूप  से  सभौ  यात्रियों  को
 अधिक  सावधान  रहने  की  सलाह  दी  जा  रही

 अपराधियों  का  पता  लगाने  के  लिए  अन्तरज्यौय  बस  अढड़े  के  भौतर  निगरानी  फर्ता  तैनात  किए
 गए  हैं  ।

 इण्डिया  गेंट  पर  प्रस्तावित  परिक्षन

 502,  श्री  पथन  कुमार  बंसल  :

 क्या  शहरो  विकास  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  को  इण्डिया  गेट  नई  दिल्‍ली  पर  प्रस्तावित  परिवतंन  के  सम्बन्ध  में  विभिन्‍त

 पर्यावरण  संगठनों  से  कतिपय  आपत्तियां  विचार  एवं  सुझाव  प्राप्त  हुए  थोर  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ओर  सरकार  ने  इस  पर  क्या  क्वारंवाई  को  है  ?

 शहरी  विकास  मस्त्रालय  में  रा़्य  मंत्री  एमਂ  :  भर  भारत

 सरकार  ने  इण्डिया  गेट  के  आस-पास के  क्षेत्र  को  अगस्त  क्रान्ति  उद्यान  के  रूप  में  विकसित  करने  का

 निणंय  किया  है|  हालांकि  इस  जिसमें  महात्मा  गांधी  को  प्रत्तिता  भी  शामिल  के  विकास

 के  लिए  किसी  निश्चित  प्रस्ताव  को  अभी  तक  अन्तिम  रूर  नहीं  दिया  गया  इस  क्षेत्र  के  पुनविकास
 के  लिए  कुछ  संगठनों  से  सुझाव  ओर  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 सचिव  को  अध्यक्षता  में  एक  संकल्पना  महात्मा  गांधो  को  प्रतिमा

 की  अवस्थिति  के  साथ-साथ  उचद्चान  के  विकास  के  लिए  कल्पना  तैयार  करने  के  लिए  बठित  की  गई

 सम्बन्धित  मन्त्रालयों  के  प्रतिनिधिधों  के  प्रतिब्ठित  को  भी  इस  समिति  में

 सहूह्रोकि  ईकक  १;  करत  सिति  शिभिस्न
 हुं  गुकनों  से  प्राप्त  दुलाओं  शोर  अभ्यावेदनों

 का  ध्याव  रखा  क्या है
 ।

 ७  का  8

 सकलो  एल  पो  गेस  सिस्िच्छर  रेगुलेटर

 503.  श्री  बुज्ञ  शरण  लिह  :

 शी  राजसता  अग्निहोत्रो  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 नर  रझपं  कलर  लत  क्रम  करू  र
 ऋछकन

 न्ज

 वाला  एक  गिरोह  पकड़ा  गया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  ०७  हैं।र  कक  3  +

 उनसे  कितने  नकली  रेगुलेटर  प्राप्त  और

 सरकार  द्वारा  इसे  रोकने  के  लिए  क्‍या  कारंथाई  को  गई  है  ?

 पेट्रो  लिषम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  औज०  :  भर  हां  ।  इस

 संबंध  में  नो  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  |

 3,835  तैयार  और  बिना  तैयार  जाली  रेगुलेटर  बरामद  किए  गए

 (9)  ऐसे  मामलों  का  पता  करने  के  लिए  तेल  उश्चोम  थोर  पुलिश्त  द्वारा  कदम  उठाए  जा

 रहे

 नई  पेड़ों  रसायन  परियोजनाओं  को  स्थापना

 504.  श्री  हरि  सिह

 क्री  शंकर  सिह  बाधेला  :

 क्‍या  पेट्रोलिपल  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रौ  बह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गुजरात  सरकार  ने  आगामी  पांच  वर्षों  में  कमाडा  और  के  संयुक्त
 उचश्चम  से  नई  पेट्रो  रसायन  परियोजनाएं  स्थापित  करने  हेतु  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  प्रस्तावित  परियोजना  की  लागत  कया  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकुतिक  गस  मंत्री  :  नहीं  ’

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मत्स्य  संताधन

 505.  श्रोमतो  बलुन्धरा

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 भोरतीय  अनन्य  आिक  क्षेत्र  थें  मत्स्य  संसाधनों  कौ  अगुभाषित्त  संचविगां
 *

 भारतोय  अनभ्य  शार्थिक  श्षेत्र  से  हमें  प्राप्त  संसाक्षम  का  ५४48५
 जि

 श्वा
 गया  उपयोग

 विभिन्‍न  प्रकार  को  प्रजातियों  का  ब्यौरा  कया  और

 पिछले  तोन  बर्षों  के  दोरान  प्रतिवर्ष  विभिसन  देक्षों  को  निर्यात  किये  गये  समुद्री  उत्पादों
 का  ब्यौरा  क्या  हैं  ?

 14  /
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 अनननीनी नी  न  न  न  विनती-तन्‍ी+  कक  जनकक>मे  eens  3००.  ०»

 कवि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्‍लो  :  1991  में  सरकार  द्वारा

 गठित  विशेषज्ञों  के  कार्यकारी  दल  द्वारा  भारत  के  अनन्य  आपधिक  क्षेत्र  में  मत्रय  संसाधनों  की  क्षमता

 3,9  मिलियन  मीटरी  टन  आकौ  गई  है  ।

 1991-92  के  दौरान  भारतीय  अनन्य  आविक  क्षेत्र  स ेउतारी  गई  अनुमानित  मछलियां

 2.4  मिलियन  मीटरी  टन  थो  |

 और  (a)  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 उपयोग  में  लाई  गई  सम्‌द्रोी  मछलियों  को  प्रजातियों  को  सूची  ।

 1.  इलासमोब्रंच  15,  करंगिड्स

 2.  कलूपियोड्स  करंक्स

 ऑयल  सारडाइन्स  कंरेंगिडाई

 इन्प्रोलिडेई  16,  लेक्टारिएस

 3,  बिरोसेंट्  17,  साईएदस्डाई

 4.  हारपोडोन  नेहरिउस  18,  रिवन  फिशेशस

 5,  कंट  फिशस  19,  स्काम  बिडाई

 6,  सौरिदा  मेकरेल्स

 7.  ईल्स  सोर  फिश

 8,  हैमिरहैग्फस  बुस्तुस

 9.  एक्सोसेट्स  फिश )  20.  कस्टेसिएम्स

 10.  स्फीराइना  पी  पेनेहड  प्रान्स

 11.  मुगिलीडाई  नान-पेमेइड  प्राग्स

 12.  पोलीनिमिष्ाई  डीप  लास्सटड

 13.  परचेस  21,  माल्लुस्कस  एंड  सिफलापोड्स

 14,  लिइओग्नाथस  एस

 पिछले  तोन  धर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  निर्यात  किए  गए  समुद्री  उत्पादों  को  भाजा  का

 विधरण  |  -

 भोहकी  ह॒नों
 1989-90  1990-91  1991-92

 2  3

 1.  फ्रोजेन  श्रिम्प  57819  62395  16150

 2.  फ्रक्ष/फोजेन  फिग  21227  42340  49119
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 2  3
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 3  फ्ोजेन  स्किबंड  11944  16667  |  25528,  .

 4,  फ्रोजेन.कट्लफिश  14158  11596.  1243?

 5.  फ्ोजेन  सोबस्टर  2068  1600  1629

 6.  अन्य  मर्दे  3627  4821  _»  5957

 कुल  :  110843  139419  171820

 ॥॒  भण्य  प्रदेश  में  आदिवासियों  के  लिए  कल्पाण  सम्बन्धी  कार्यक्रम

 506.  कुंभारी  जिला  वर्मा  :  i’  -

 बयां  कहल्पाण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  बर्षों  के  दोरान  मध्य  प्रदेश  के  आदिवासियों  के  लिए  सरकार  द्वारा  इस  पर

 पृथक-पृथक  रूप  से  कितनी  राशि  ब्यय  को

 क्‍या  ईस  क्षेत्र  क ेआदिवासियों  का  जीवन-स्तर  सुधारने  के  लिए  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना
 में  कोई  विशेष  पोगना  अथवा  कार्यक्रम  बनाया  गया

 क्चि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कह्याण  मंत्री  सोताराम  :  (%)  सू्रता  एकन्र  को  जा  तक  सभा  पटल

 पर  रख  दी  ऊझाएगीो  ।

 हां  |

 वर्तमान  वर्ष  से  देश  के  भादिवासो  क्षेत्रों  में  निम्नलिश्चित  तोन  योजनाएं

 करने  का  प्रस्ताव  है  :

 (1)  आदिवासी  क्षेत्रों  में  व्यावसाथिक  प्रशिक्षण

 ।  verge
 साक्षरता  वाले  पाकेटों  में  आदिवासी  शड़कियों  के  लिए  छ्लिक्षा  परिसर

 .  -(3)  राज्य  आदिवासी  बिकास  सहकारी  निगमों  को  सहायता

 (४(७3  झकलदों  समता  ।

 |
 '

 रासायतिक  उव  रक्त  का  प्रयोग

 507.  भरी  नवल  किशोर  राय  :

 क्या  कुक्ि  मंभी  यह  बताने  को  कुपा  करेंगे  कि  :
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 क्ष्या  रासायतिक  उबं  रकों/कीटनाशकों  का  उपयोग  करने  बाले  किसानों  को  संब्या  घट

 रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  गेर-रासायनिक  उवंरकों/कोटनाशकों  का  विकास  करने

 का  बिचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 कया  कोटनाशी  एककों  का  नोम-अआधघारित  उत्पादों  का  उत्पादत  करने  का  विचार  है  ?

 कथि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सृहलापल्‍लो  :  जौ  गे र-रासायसिक

 कीटनाशियों  के  इस्तेमाल  को  बढ़ावा  देने  के लिए  बाणिज्यिक  उश्पाशइन  हेतु  धहुत-सो  जंवनाशी  भौर

 नीम  पर  आधारित  कीटनाशियां  रजिस्ढर  को  गई  सरकार  भी  जंब-उ्ंरक्षों  के  इस्तेमाल  को

 प्रोत्साहन  दे  रही

 जी  हां  ।

 ]

 दक्षिण  बिहार  से  केसोय  सरकार  के  कार्यालयों  का  स्थानांतरण

 508,  श्री  शिवर्‌  सोरेन  :

 को  सताईमम

 कया  शहरो  बिकाल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  बिहार  से  संब  सरकार  के  कई  कार्यालय  और  सरकारौ  उपक्षमों  के  क्षेत्रीय

 कार्यालयों  को  बड़े  पेमाने  पर  अन्यत्र  स्थानांतरित  किया  जा  रहा  है  जिनके  कारण  हस  क्षेत्र  के  लोगों

 में  भारी  असंतोष  है  ओर  वे  विरोध  कर  रहे  ओर

 यदि  तो  केम्द्रीपय  सरकार  ओर  सरकारो  उपक्षमों  के  उन  कार्यालयों  के  नाम  क्‍या  है

 जिन्हें  पिछले  दो  बर्षों  के  दोरान  अन्यभ्  स्थानांतरित  किया  गया  है  और  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 शहरी  थिकास  संजालय  में  राज्य  संधी  :  भोर  चूंकि

 ऐसौ  कोई  रचना  इस  मंत्रालय  द्वारा  नहीं  रखी  जातोौ  इसे  एकत्रित  करके  सभापटल  पर  रख

 दिया  जाएगा  |

 तेल  का  संकट

 509.  भ्रो  तारिक  अरृश्र  पार  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  फ्रक्तिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  बैन  संकट  को  ओर  बढ़  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  बोर

 इस  स्थिति  से  लिपटने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पेद्रोलियण  और  प्राकृतिक  गस  संत्रो  थो०  (१)  से  पेट्रोलियम  उत्पादों
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 कल  जननी  +  जन  जल

 के  लिए  लगातार  बढ़तौ  मांग  को  देखते  हुए  क्रूड  ओर  उत्पादों  के  बिकास  ओर  उत्पादन  में

 वृद्धि  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  योजना  के  लिए  तेल  क्षेत्र  में  24,000  करोड़  रुपए  के

 स्‍तर  तक  के  निवेश  को  मंज्रो  दीं  गई  है  ।

 प्राकतिक  गस

 510.  श्रो  के०  एच०

 शोमती  बसवा  राश्ष  श्वरौ
 :

 श्री  दो०  कृष्णा  राब  :

 वया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  बाम्बे  कावेरी  बेसिन  तथा  गोदावरी  बेसिन  में  पर्याप्त  प्राकृतिक  ग्रेस

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 इनका  दोहन  करने  के  लिये  सरकार  क्या  प्रयास  कर  रही  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गस  मंत्रो  बो०  :  ओर  1.1.92  को

 स्थिति  के  अनुसार  इन  बेसिनों  में  स्थापित  प्राकृतिक  गंस  का  वसूली  योग्य  भण्डार  595,34  बिलियन

 घन  मीटर  का  है  ।

 इन  बेसिनों  में  प्राकृतिक  गेस  के  भण्डार  से  निकासी  कायं  चल  रहा  इन  बेंसिनों  में

 तेल  और  गैस  की  अनेक  परियोजनाएं  क्रियास्वयनधीन  हैं  ।  प्राहवेट  कंपतियों  कुछ  ब्लाक  अंन्वेषण

 और  विकास  के  लिए  दिए  जा  रहे  हैं  ।

 भहाराष्ट  में  रसोई  गेस  एजेंसियां

 511,  डा०  गुणवम्त  रामभाऊ  सरोदे  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  बर्ष  महाराष्ट्र  में  कितनी  रसोई  भेस  एजेंसियां  आबंटित

 की

 क्‍या  सरकार  का  विचार  महाराष्ट्र  को  कुछ  ओर  अधिक  एजेंसियां  आबंटित  करने  का

 भौर

 यदि  तो  इसके  लिए  किम-किन  स्थानों  का  चयन  किया  गया  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  संत्री  बो०  :

 1990-91  1

 1991-92  7

 1992-93

 1992  9

 ओर  विभिन्न  विपणन  योजमाओं  के  अधीन  बाजार  भाषिक  व्यवहायंता
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 उत्पाद  उपलब्धता  आदि  के  आधार  पर  देश  के  विभिरत  स्थानों  पर  नी  करी  डिस्ट्रीब्यटरकिय
 खोलो  जाती  हैं  जिसमें  महराध्ट्र  शामिल  है  ।

 रसोई  गेस  कनेक्शन

 512.  क्रो  रमेश  चेम्मितशतला  :

 क्री  पाला  एम०  मंध्य्‌  :

 श्री  सयय  नारायण  यादव  :

 कौ  हाराधन  राय  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 )  पिछले  छह  महीनों  के  राज्यन्वा  कितने  रसोई  गैस  कनेक्शन  दिए

 नए  रप्तोई  गेस  कनेक्शनों  को  प्रतीक्षा  सूची  में  3।  1992  तक  को  स्थिति  के

 अनुसार
 कितने  व्यक्ति  और

 प्रतीक्षा  सूची  के  व्यक्तियों
 को

 कनेक्शन  कब  तक  दिए  जायेंगे  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रों  थो०  ओर  बिवरण

 संलग्न
 ः

 उत्पाद  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  यथासंभव  प्रति  बषं  अधिकतम  संदया  में

 कनेक्शन  देने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 विधरण

 कस्नेक्शन  के  लिए  प्रतीक्षा  सूचो  में  दज  व्यक्तियों  को  संख्या

 कम
 संड्या

 राज्य
 7

 पुक्ष  पता  कितस्बर  32

 के  दौरान  जारी  किए
 गए  मए  गे  स  कमेक्शन

 2  3  4  रा

 भानप्र  प्रदेश  5.46  26447...

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  0.13  395

 2.  बहथ  1.37  2844

 4...  बिहार  2.30  10274

 5.  गोवा  0.57  1366

 6...  गुजरात  0.16  24619

 7.  हरियाणा  ।  3.29  12248

 8,  हिमाचल  प्रदेश  0,67  9478
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 1  2  3  4

 9...  जम्मू  और  काश्मोर  0,66  11345

 10.  कर्नाटक  4,21  29884  '

 ll, =  केरल  3.45  13163

 12,  मध्य  प्रदेश  4.11  18369

 13,  महाराष्ट्र  14.67  48135

 14,  मणिषुर  0.20  188

 15,  वेषधालय  0.08  900

 16. =  भिजोरम  0.06  233

 17...  नागालेग्ड  0.13  51

 18,  उड़ीसा  0.91  5315

 19,  पंजाब  4.51  24085

 20...  राजस्थान  6.62  23330

 21,  सिक्किम  0,05  654

 22.  तमिलनाडु  9.11  24465

 23...  त्रिपुरा  0.25  245
 24...  उत्तर  प्रदेश  12.49  37724

 25.  दश्चिमी  बंगाल  7.34  17707

 संघ  राश्य  कोच

 1  अंडगान  एवं  निकोबार  0.06  408

 2,  चण्डोषढ़  0.69  1569

 3,  दादर  एवं  नगर  हवेली  0,01  120

 4...  दिल्‍ली  6.17  26850

 5  दमन  0.02  250

 6  लक्षद्वीप  0.00  54

 7,  पांडिचेरी  0.23  171

 हु  हु  श्ह्क  ६

 फसल  बोमा  पोजना

 झो  लक्ष्मी  नाशयण  मनि

 क्या  कृषि  मंद्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्यापक  फसल  बढोमा  योजना  के  अंतर्गत  किस  प्रकार  को  कृषि  भूमि  शथा  फसलों  को

 शामिल  किया  गया
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 कया  प्राकृतिक  आपदाओं  से  प्रभावित  क्रष  भूमि  को  इस  योजना  में  शामिल  किया

 गया

 (९१  !  बंचि  तो  इसके  कारण

 कये  यह  योजना  उस  लाखों  किसानों  पर  भी  लागू  होगी  जिनको  भूमि  की  सिंचाई  बांध
 के  पानी  से  होती

 यदि  तो  क्या  यह  योजना  उन  प२  भी  लागू  की

 यदि  तो  कब  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्‍लो  से  ब॒ृह्त  फसल  बीमा

 योजना  एक  क्षेत्र  पर  भराधघारित  तथा  ऋण  से  जुड़ी  योजना  है  जो  तिलहन  तथा

 दालों  की  फसलें  उगाने  के  लिए  संस्थागत  स्रोतों  के  ऋण  लेने  वाले  धृभी  किसानों  पर  लाग्‌  होती

 यह  योजना  सभी  प्रा  कति  क  भापदाभों  के  लिए  बीमा  लाभ  प्रदान  करती  राज्य  सरकार  इस

 योजना  के  अंतगंत  शामिल  करने  हेतु  किसी  भी  क्षेत्र  को  अधिसचित  फरने  के  लिए  स्वतंत्र  है  बशर्ते

 कार्याग्वयन  करने  व।ली  राज्य  सरका  रें/संघशासित  प्रदेशों  के  पास  पंदावार  के  अपेक्षित  आंकड़े  हों  तथा

 बीमाकत  फसलों  के  लिए  प्रत्येक  अधिसूचित  क्षेत्र  में  फसल  काटने  के  16  प्रयोग  करने  को  क्षमता  हो  ।

 अधिसूचित  क्षेत्र  में  सिचित  और  अतिचित  दोनों  तरह  की  भूमि  शामिल  है  ।

 से  (@)  ये  प्रश्न  नहों  उठते  ।

 झारखंड  मुद्दा

 214,  थी  भुवनेश्वर  प्रसाद

 डा०  डो०  वेंकटेश्वर  राव  :

 भ्री  लोकनाथ  चोधरी  :

 थ्रो  के०  बो०  तंग्काबालू  :

 क्रो  साईमन  मरांडी  :

 क्रो  शिव  सोरेन  :

 क्रो  के०

 थौमती  केशरबाई  सोनाजो  क्षीरगागर  :

 थी  बिलास  मुस्तेमवार  :

 ५...  |  शेष  अपुरूफ़ा  ८  ५... SRNR BRETT KUN ८  re

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  :

 क्या  झारखण्ड  मुद्दे  से  संबंधित  सभी  पक्षों  स ेबातचीत  का  दोर  पूरा  हो  गया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सभी  ने  क्या  मत्तंकय  प्रकट

 अंतिम  निर्णय  क्या  और
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 जज  लन  तन  वन  नल  नि  िगाजओ

 दर  दिया जायेगा  है
 इमे  कब  तक  घोषित  कर  दिया  जायेगा  ?

 संत्दोय  काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  सम्चौ  एम०  एम०
 :  से  विभिन्न  राजनेतिक  प्रूपों  और  संगठनों  के  साथ  अनेक  कर

 विमर्श  किया  गया  ताकि  क्षारश्ंड  मुह
 पर  उनके  विचार  जाने  जा  सके  ।  इन  विधार-विमर्शों  से  कोई

 एकमत  निर्णय  नहीं  निकला  ।  मामला  अभी  बिचाराधीन  संबंधित  दल्लों  ओर  संगठनों  के  साथ  इस
 विषय  पर  आने  वाले  दिनों  में  आगे  और  विंचार-विमर्श  करना  आबश्यक  हो  सकता  अतः  अंतिम
 निर्णय  लेने  के

 लिए  इस  समय  कोई  निश्चित  समय  सीमा  नहीं  बताई  जा  सकती  है  ।

 सूख  से  फसलों  को  नकसान

 515.  क्री  राम  लखन  सिह  यादव

 शी  महेश  कनोड़िया  :

 श्रो  ललित  उरांव  :

 क्या  कूबि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  वर्ष  में  सूखे  के  कारण  देश  में  फसलों  को  हुए  नुकसान  के  मूल्य  का  राज्यवार  ब्यौरा
 क्‍या

 सूखे  को  समस्या  से  निपटने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  उपाय  किए  और

 गत  वर्ष  के  दोरान  सूखे  से  प्रभावित  किसानों  को  प्रदान  की  गई  सुविधाओं  का
 वार  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्लो  से  सूचना  एकत्र  बी
 जा  रही

 ]

 बिहार  में  तेल  को  ल्लोज

 517,  श्री  मंजय  लाल  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  क्ष॒पा  क्षरंगे  कि  :

 व्या  तेल  ओर  प्राकृतिक  ग्रेस  आयोग  ने  बिहार  में  कुछ  ऐसे  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  है
 जहां  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  प्रचुर  भंडार  विद्यमान

 नहा

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  यें  तेत  की  खोज  कार्य कद  हैं  हम  क्षेत्रों  को  शामिल  करने
 का  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  बो०  :  नहीं  ।

 से  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  ७  ४  हक
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 दिल्‍ली  में  दूध  के  मूल्य  में  बढ्धि

 ,  ५»
 518  भो  राम

 सिह्‌
 काष्वां  :

 थी  ताराचम्द  संडेलवाल

 हो  बलराज  पासो  :

 क्री  ममताज  अंसारी  :

 क्या  कि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  दिल्‍ली  में  मदर  डेरी  और  दिल्‍ली  दूध  योजना  के  दूध  के

 मूल्यों  में  बड्धि  को

 यदि  तो  इसके  कारण  तथा  भीचित्य  क्या

 क्या  दूध  के  मूल्यों  में  वृद्धि  का  जनता  पर  प्रतिकल-प्रभाव  पड़ा  ओर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  दूध  का  मूल्य  कम  करने  का  है  भौर  यदि

 तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 कषि  मम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सी०  :  दिल्‍ली  वुस्घ  योजना  के  दूध  के
 विक्रय  मूल्यों  में  9  1992  से  टोस्ड  तथा  डबल  टोम्ड  दूध  में  क्रमशः  5/-  रापए  से  7/-  स्पए  प्रति

 त्रीटर  तथा  4,40  रुपए  से  6/-  रुपए  प्रति  लीटर  को  वद्धि  करते  हुए  संशोधन  किया  है|  मदर  ढेरौ  से

 1,10.1992  से  डबल  टोन्‍्ड  दूध  के  स्थान  पर  टोन्ड  दूध  को  थोक  विक्रय  प्रणाली  के  माध्यम  से

 बेचना  आरम्म  कर  दिया  है  ओर  उसका  मूल्य  8/-  रुपए  प्रति  लीठर  निर्धारित  किया  मदर  डरी

 ने  पूर्ण  क्रीम  युक्त  दूध  का  मुल्य  *1/-  रुपए  प्रति  लीटर  से  घटाकर  10/-  प्रति  लीटर  कर  दिया  है  ।

 पेद्रोलियम  उत्पादों  को  लागत  में  वृद्धि  होने  के  परिणामस्थरूप  परिवहन  लागत  सहित
 ऊपरी  छर्चों  में  वृद्धि  तथा  मुल्य  सूचकांक  में  आम  वृद्धि  होने  के  करण  मूल्यों  मे  संशोधम  करना

 आवश्यक  हो  गया  था  ।

 से  जच्नकि  मदर  डेरी  एक  वाणिज्यिक  इकाई  के  तौर  पर  अपने  दूध  का  विक्रय

 मूल्य  उसकी  व्यवहायंता  को  बनाए  रखने  के  लिए  उत्पादन  लागत  को  ध्यान  में  रछकर  निर्धारित  किए

 दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  के  दूध  को  उत्पादन  लागत  के  अन्तर  को  सीमा  जो  कि  विक्रय  मुल्य  से

 मधिक  सहायता  दी  जाती  है  ।  अतः  दूध  के  बिक्रय  मूल्यों  को  कम  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।

 उसरांचल  राज्य  को  स्थापना

 519.  जेजर  अमरल  भवन  सन्द्र  खन्हरों  :

 की  जीवन  शर्मा  :

 क्या  गृह  मंत्री  9  1992  के  तारांक्ति  प्रश्न  संख्या  28  के  संदर्भ  में  दिए  गए
 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  उत्तरांचल  राज्य  को  स्थापना  के  संबंध  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 द्वारा  भेजे  गए  प्रस्तावों  तथा  उस  संथंध  में  विस्तार  से  दिए  गए  तकों  की  जांच  का  काम  पूर  कर  लिया

 भौर
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 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रि प्रतिक्रिया  है  ?

 संसदोय  का  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  कत्री  एम.एस  :

 मामला  विधाराधीन  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गुजरात  में  तेश  ओर  प्राकृतिक  गेस  भंडार

 520.  डा०  छुशोराम  ड  गरोमल  जस्वाणो  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  गेस  तथा  प्राकृतिक  गेस  भंडार  की  खोज  तथा  उपयोग  में  अब  तक  क्‍या

 प्रगति  हुई  और

 गुजरात  में  संसाधनों  को  अनुमानित  मात्रा  कितनी  है  और  वे  कहां-कहां  पर  स्थित  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  संत्रो  बो०  (१)  ओर  1-1-92  को

 स्थिति  के  अनुसार  गुजरात  में  तेल  ओर  गेस  के  265.02  मिलियन  टन

 और  जिलियन  धन  मोटर  बसूली  योग्य  स्थापित  हुए  थे  ।  गुजरात  के

 और  सीराष्ट्र  क्षेत्रों  में  अन्वेषण  जारी  हैं  तथा  वर्ष  और  में  इन  क्षेत्रों  में

 क॒पों  के  वेधन  की  आजा  है|

 ...  हिल्‍्सों  में  रसोई  गंस  को  पाइप  लाइन  बिछासा

 भीमतो  चसाप्रभा  भर्स  :

 क्या  पेह्रोलिमम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  भारतोय  गैस  प्राधिकरण  ने  दिल्‍ली  में  उपभोक्ताओं  को  सप्लाई  करते  हेतु  मकानों

 तक  रसोई  गंस  कौ  पाइप  लाइन  बिछाने  की  योजना  बनाई

 यदि  तो  इसमें  कितने  मकानों  को  सम्मिलित  किया
 |

 गेस  पाइप  लाइन  से  कित-किन  स्थानों  को  जोड़ा  और

 उपय  क्‍त  परियोजना  पर  कितनो  धनराशि  खर्च  होगी  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  :  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता

 हर
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 राम  जन्म  भूमि-बावरी  मस्जिद  विवाद

 522,  थयो  राजेश  कुमार  :

 प्रोਂ  मालिनी  भट्टावाय  :

 क्रो  साईमन  मरास्डी  :

 श्रीमती  भावना  चिखलिया  :

 श्री  पी०एस०  सईव  :

 श्री  अजय  मुखोपाध्याय  :

 प्रो०  अशोक  आनन्दराब  वेशमख  :

 श्रोम्तो  शीला  गौतम  :

 श्रो  सुदशन  राय  घोधरी  :

 श्री  चित्त  बसु  :

 श्री  बोर  सिह  महतो  :

 डा०  वाई०एस०  राजशंखर  रेड्डो  :

 श्री  चम्द्रेश  पटल  :

 क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राम  जन्म  भूमि-बाबरी  मस्जिद  विवाद  को  हल  करने  की  दिशा  में  अभी  तक  कित्तनी
 प्रगति  हुई  ओर

 इस  विवाद  का  हल  निकालने  के  लिए  सरकार  द्वारा  आगे  क्‍या  कायंबाही  किये  ज।ने
 का  विचार  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०
 *  भोर  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 प्रधान  मत्री  द्वारा  27  1992  को  संसद  में  दिए  गए  वक्तव्य  के  बाद  विभिन्‍न  दलों  के

 साथ  अनेक  बार  बातचीत  को  गई  ।  जनतः  से  भी  सक्षाव  मांगे  गए  ।  प्रधान  मंत्री  न  राजनेतिक  दलों

 को  भी  जिसमें  उन्होंने  राजनंतिक  दलों  से  बातचीत  की  प्रक्रिया  में  सहयोग  करने  का  अनुरोध
 किया  था  |  विश्व  हिन्दूं  परिषद  और  आल  इण्डिया  बाबरी  मस्जिद  एकशन  कमेटी  के  बीच  पहली

 #  «हैक 8  |  9%%  दूसरी  ध॑ठक  16  71992  को  तीसरी  बेठक  8

 1992  को  हुई  ।  इसी  बीच  6  1992  से  कार  सेवा  शुरू  करने  की  एक  पक्षीय

 घोषणा  की  गई  ।  इस  घोषणा  के  परिणामस्वरूप  दोनों  पक्षों  के  मध्य  हुई  सीधी  बातचीत  टट  गई  और

 तीसरी  बेठक  के  सीधी  बातचीत  शह  करना  संभव  नही  था  ।

 2.  23  1992  को  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  की  बेठक  आयोजित  की  गई  जिसमें

 परिषद  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  प्रस्ताव  पारित  किया  कि  जन्म  भूमि-बाबरी  मस्जिद  के  सभी
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 पहलुओं  तया  सरकार  की  रिपोर्ट  पर  विचार  फरने  के  बाद  परिषद  प्रधान  मंत्री  को  संविधान  औौर

 कानून  को  परिपुष्टि  में  तथा  न्यायलय  के  आदेश  को  कार्यान्वित  करने  में  वे  जो  भी  कारंवाई  आवश्यक
 समझते  उसके  लिए  अपना  हादिक  समथंन  तथा  सहयोग  प्रदान  करतौ

 3.  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष  लम्बित  पड़ी  अवमानना  यात्रिका  में  माननीय  न्यायालय  ने

 निर्देश  दिए  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  मामले  में  अपने  रुख  का  उल्लेख  करना  चाहिए  ताकि

 माननीय  न्‍्यायाज्य  को  ऐसे  आदेश  तंयार  करने  में  मदद  मिल  जिससे  माननीय  न्यायालय  के

 पहले  के  आदशों  का  प्रवतंन  सुनिश्चित  हो  सके  |  तदनुसार  23  1992  को  सालोसिटर

 जनरल  ने  माननीय  उच्चतम  न्यायालय  के  सनक्ष  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निम्नलिखित  निवेदन
 किया  :

 (%)  राम  जन्म  भूमि  बाबरी  मस्जिद  मुदह्े  को  व्यापक्ता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भारत

 सरकार  माननीय  न्यायालय  के  निर्देशों  के पालन  करने  में  जो  भी  सहायता  जरूरी  हो

 बह  सभी  सहायता  उत्तर  प्ररश  सरकार  बे  देने  के  लिए  तयार  है  और

 भारत  सरकार  माननीय  न्यायालय  को  यह  आश्वासन  भी  देती  है  कि  माननीय

 न्यायालय  अपने  भादेशों  का  प्रवर्तन  करने  के  लिए  जो  भो  निर्देश  देगी  भारत  सरकार

 बसी  ही  कार्यवाही  करेगी  ।

 4.  मामला  उच्चतम  न्यायालय  के  विचाराधीन  है  और  निर्णयाधीन

 सोवर  का  चालू  होना

 523.  श्री  बो०एल०  शर्मा  प्रेम  :

 झो  फूल  चन्द  वर्मा  :

 क्या  शहरों  विकास  मंत्रों  6  1992  Vailas  ता»ंबित  ५एन  संस्या  4551  के  उत्तर

 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सुदर्शन  मोती  नगर  में  सीवर  लाइन  घालू  हो  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 सुदर्शन  पाक  में  नवम्बर  माह  में  सीवर  चालू  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं
 ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एमਂ  :  नहीं  ।

 से  दिल्ली  जल  प्रवाय  तथा  मल्न  व्ययम  संस्थान  ने  शुचित  है:कि  भल  विश्वास

 प्रणाली  को  स्थापना  में  निम्नलिछित  कार्य  शामिल  होते  हैं  ।

 (1)  सीवन  लाइन  बिछाना  ।

 (11)  पम्पिग  स्टेशन  के  विद्यत  एवं  यांत्रिकीय  कार्यों  को  पूरा  और

 (1)  सीवर  के  मुहाने  तक  सुरूय  पस्पिग  लाइन  को  पूरा
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 सभी  सिविल  ओर  बिद्त  हब  यांत्रिकोय  कार्य  पूर्ण  हो  गए  हैं  भोर  दिल्‍ली  बिद्य.त  प्रदाय

 संस्पान  के  कनैवशन  की  नवम्बर  तक  आशा  है|  प्रणाली  के  शीघ्र  स्थापित  होने  को  है  ।

 महाराष्ट्र  कर्माटक  सो मा  विश्वाद

 524,  श्री  अम्भा  भोही  :

 क्या  गृह  मनन्‍्जों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र-कर्ाटक  सीमा  विवाद  के  बारे  में  हाल  ही  में  महाराष्ट्र  के  मुख्यमम्त्री  के

 नेतृत्व  में  एक  शिष्टमंडल  प्रधानमंत्री  स ेमिला  और  इस  पर  विधार-विपशे  किया

 यदि  तो  उनके  साथ  हुई  चर्चा  का  क्‍या  निष्कृषं  ओर

 केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  इस  विवाद  का  किस  प्रकार  शीघ्र  समाधान  करने  का  है  ?

 संसदोय  काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संज्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम"एस०
 :  से  प्रधानभन्त्री  ने  महाराष्ट्र  और  सीमाबर्ती  क्षंत्रों  के  मेताओों  के  प्रतिनिधि

 मंडल  द्वारा  बताई  गई  शिकायतों  को  सुना  ।  प्रतिनिधि-मंडल  को  कोई  विशेष  अश्वासन  नहीं  दिया

 गया  था  ।  केन्द्र  सरकार  का  विचार  है  कि  विवाद  को  दोसों  राज्य  सरकारों  द्वारा  आपसी  बातचीत

 द्वारा  ही  सुलझाना  होगा  |  इसके  लिए  केन्द्र  सरकार  सभी  संभव  सहायता  उपलब्ध  व

 पेट्रोल/डो जल  जुदरा  बिक्रो  केखों  भोर  रसोई  गंत  एजेंसियों  का  आवंटन

 525.  प्रो०  सालिनो  भद्टाआार्य  :

 थी  हम्तान  सोललाह  :

 शो  सनत  कुमार  मंडल  :

 क्रो  आर०  सुरेन्र  रेडडो  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गस  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  पेट्रोलियम  मंत्रालय  से  पेट्रोल  पम्पों  भौर  गेस  एजेंसियों  के  लिए  आबंटन

 का  अधिकार  लेने  पर  विचार  कर  रही  है  और  अब  यह  आबंटन  साव॑जनिक  तेल  कम्पनियों  द्वारा

 किया

 यदि  छो  इस  कार्यवाही  का  भोचित्य  क्‍या

 क्‍या  सरफार  ने  प्रस्तावित  कार्यवाही  के  फलस्वरूप  होने  वाले  कदाचारों  पर  विचार

 किया  और

 कदि  तो  इस  संबंध  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वेदोलियण  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रो  जी०  :  से  सरकार  के  पास

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहों  है  ।

 कथि  उत्पादों  पर  नियंत्रण

 526,  भरी  बौ०एस०  विजय  राधवन  :

 क्या  क्चि  मंत्री  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे  कि  :
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 कया  कषि  लागत  एवं  मूल्य  आयोग  ने  कृषि  उत्पादों  पर  लगे  मिशंत्रण  को  हटाने  को

 सिफारिश  की
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 कवि  उत्पादों  पर  लगे  नियंत्रण  को  जारी  रखने  के  संबंध  में  सरकार  कौ  नीति

 क्‍या

 कथि  संजालय  सें  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्लो  से  व्यापार  मौर

 उद्योग  के  बारे  में  बहत  आथिक  नोति  माहोल  में  आए  परिवतंनों  ओर  क॒थ्षिक्षत्र  पर  पड़े  इसके

 परिणामों  को  देखते  हुए  कृषि  लागत  और  मूल्य  झरायोग  ने  चरणवार  तरौके  से  कुछ  प्रतिबंध  हटाने  कौ

 सिफारिश  कौ  सरकार  इस  संबंध  में  समुचित  कायंवाही  कर  रहो

 एल०पो०जी०  के  वार्टलग  वितरण  क्षेत्र  में  निजी  पूंजो  निवेश

 527.  क्री  पाला  के०एम*  मंध्यु  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  शेस  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 घरेलू  रसोई  गंस  की  सप्लाई  में  सुधार  करने  हेतु  सरकार  हारा  क्‍या  उपाय  विए

 गए  हैं

 कण  एल०पी०जो  ०  सिलेंडर  भरने  ओर  उनके  वितरण  के  कायंक्षेत्र  में  निजी  पूंजी
 निवेश  पर  विचार  करने  का  सरक्कार  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  संत्रो  बो०  :  नए  स्रोतों  को  शुरू  करके

 भोर  आयात  द्वारा  देश  में  एल०पी०जी०  की  उपलब्धता  में  बद्धि  करने  बी  योजनाएं  बनाई  गई

 ओर  सरकार  से  ऐसा  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 दिल्‍लो  में  पाकिस्तान  उच्चायोग  के  समीप  प्रवर्शन

 528.  श्री  के०बी०  संग्काबाल  :

 बया  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  के  आंतरिक  म।मसलों  में  पाकिस्तान  के  कथित  हस्तक्षेप  के  विर्द्ध  दिल्‍ली  में

 प्राकिस्तान  उच्चायोग  के  समक्ष  हल  हो  में  एक  शांतिपूर्ण  प्रदर्शन  बिया  गया  था  जिसमें  पुलिस  द्वारा
 प्रदर्शन  में  भाग  लेने  बाले  लोगों  पर  लाठी  चाजं  किया  गया  था  और  ब्रांस  गंस  छोड़ी  गई  और

 यदि  तो  भविष्य  में  ऐसी  घटनाएं  न  होने  देने  लिए  -  के
 क्या  कदम

 विलय  ।

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  संत्रालय  में  शक्ष्य  मंत्री  एम०  एस०
 :  ओर  पाकिस्तानी  उच्चायोग  कायलिय  के  सामने  दिनाँक  2-9-92  एवं

 28-10-92,  को  दो  प्रदर्शन  किए  गए  थे  ।  प्रशासन  द्वारा  आयोजनों  को  प्रदशंनों  के  लिए  कोई

 मनुमति  प्रदान  नहीं  की  गई  ये  प्रदर्शन  शांतिपर्ण  नहीं  थे  |  कुछ  प्रशंदनकारियों  ने  पुलिस  पर
 पत्थर  डी ०टी  ०  बसों  को  नुकसान  पहुंचाया  और  पुलिस  की  पघेरा-बन्दी

 को
 तोड़ा  तथा  वे

 उठाए  है
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 बार-बरर  चेताकनी  दिए  जाने  के  आवजूद  तोसरे  अबरोधक  तक  पहुंचे  ।  प्रदर्शनकारियों  को  पुलिस  द्वारा
 उस  समय  रोका  गया  जब  वे  तीसरे  अवरोधक  को  पाकिस्तानो  उच्कायोग  कौ  ओर  दोड़ने
 सत्र  +  जोड़  को  छिक्षर-श्ितर  करने  के  लिए  पानौ  को  बोछार  को  गई  लेकिन  जय  यह्‌  प्रभावकारो  सिद्ध

 नहीं  छुए  रूहें  शिक्षर-बितर  करने  के  लिए  पुलिस  ने  आंसू  गस  के  19  गोले  छोड़े  ।  इन  घटनाओं
 के  दोरान  1)  पुलिस  कर्मो  घायल  हो  गए  ।  भारतीय  दंड  संहिता  की  घारा  147/148/186/323/  86/323/
 332/353/427  तथा  भान्दं०्सं०  147/148/188/323/186/332/353/427  के  अन्तगंत  दो
 आपराधिक  मामले  चाणक्यपुरी  पुलिस  नई  दिल्‍ली  में  दर्ज  किए  गए  ।

 आदिवासो  क्षेत्रों  में  भूमि  का  अधिप्रहण

 529,  श्रो  बुशिन  पठेल  :

 क्ष्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 बया  राज्य  सरकारें  इस  समय  देश  में  कानूनों  का  उल्लंघन  करके  आदिवासो  क्षत्रों  में

 भूमि  का  अधिग्रहण  कर  रही  भौर

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  आदिवासी  क्षत्रों  की  भूमि  के  अधिग्रहण  को  रोकने  और

 उनका  उचित  विकास  सुनिश्चत  करने  हेतु  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 कल्पाण  मंध्रे  सोताराम  :  ओर  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों
 राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  और  प्राप्त  होते  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जायेगी  ।

 ]
 भारत  में  पाक  हारा  आतंकृबाद  को  बढ़ाथा  देगा

 530,  श्री  जाश्  फर्माग्डोज  :

 प्रो०  प्रेम  कुमार  ध्मल  :

 रो  ममोरंजन  भक्त  :

 करो  गुरदास  कामत  :

 क्री  गिरधारी  खाल  भागंव  :

 करी  रूपचम्द  मुरमु  wart

 डा०  कर्पा(धु  भोई  :

 छुबारी  फ्रिडा  तोपनो  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताले  को  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  धयात  पाकिस्तान  द्वारा  पंजाब  ओर  कश्मोर  धघाटो  भें  अधिक  संख्या
 पें  प्रशिक्षित  आतंकवादी  और  हथियार  भेजने  संबंधी  प्रेस  रिपोर्टों  की ओर  दिलाया  गया

 थदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर
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 सरकार  द्वारा  सुरक्षा  बेल्ट  के  प्रावधान  के  साथ-साथ  अन्तराब्ट्रीय  सीमा  ओर  बास्तविक

 नियंत्रण  रेखा  की  सुरक्षा  के  प्रबन्ध  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संसदौय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एसਂ  एस

 :  ओर  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पंजाय॑  भौर  '  कश्मीर मैं  अधिफ

 प्रशिक्षित  उग्रवादी  तथा  शस्त्र  और  गोला  बारूद  भेजने  का  पाकिस्तान  प्रयास  कर  रहा  है  ।

 भारत  में  आतंकवादियों  की  घुसपैठ  रोकने  के  लिए  उचित  उपाय  विधिवत्‌  रूप  से

 आरम्भ  कर  दिए  गए  है  ।

 भानु  प्रताप  सिह  समिति

 531,  ,  प्रो०  उमारेडिड  बेंकट  श्वसल  :

 क्या  कि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कृषि  नीतियों  और  कायंत्रमों  के  संबंध  में  भानु  प्रताप  तिह  समिति  किस  तारौख्ा  को

 क्या  इस  समिति  ने  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  स्वीकत  सिफारिशों  का  ब्यौरा  बया

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्ली  :  और  कषि  को

 उद्योग  के  रूप  में  घोषित  करने  संबंधी  मामले  पर  विचार  करने  के  लिए  श्री  भानु  प्रताप  की

 अध्क्षयता  में  6  1990  को  एक  परामशंदायी  समिति  का  गठन  किया  गया  था  |  समिति  ने

 30  1990  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  ।

 सरकार  क॒षि  क्षेत्र  कौ  धज्ञात  क्षमता  का  पता  कषि  को  उद्योग  की  भांति

 सुविधाएं  और  दूसरे  प्रोत्साहन  नई  कृषि  नौति  तेणगर  करने  आदि  को  उच्च  प्राथमिकता  देने
 संबंधी  समिति  के  दष्टिकोण  से  सहमत  है  ।

 बिल्‍लो  सें  हथियारों  के  लाइसस  जारो  करता  *

 532.  श्री  विलासराब  नागनाथराव  गूंडंवार  :

 थ्री  गया  प्रसाद  कोरो  :

 बया  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  फपा  करेगे  कि  :

 दिल्‍लौ  में  लोगों  की  सुरक्षा  हेतु  हथियारों  के  लाइसेंस  देने  के  लिए  निर्धारित  मानदण्ड
 क्‍या

 चालू  वर्ष  की  प्रथम  छमाही  के  दोरान  दिल्‍ली  में  हथियारों  के  लाइसेंस  हेतु  कितने
 भावेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  स्ज्म्छ

 कितने  लोगों  के  आवेदन  पत्र  स्वीक्ृत  किए  गए  और

 फितने  लोगों  के  आवेदन  पत्र  रह  कर  दिए  गए  हैं  तथा  किस-किन  कारणों  से  ?

 संसदीय  काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह मंत्रालय में  राज्य  मंत्री
 सध  शासित  दिल्‍ली  का  निवासी  होना  उसकी  आयु  2]  बर्ष  से  कम  नहीं
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 अिननन  -लनिना>के  जम  ०  बेललान  डक  वमन«तालटकम  ०  ००७०  ०००  अजने  जन  लजननन  अन्न  +

 होनी  उसका  चरित्र  अच्छा  हो  तथा  शारीरिक  रूप  से  अग्नेयास्त्र  प्रयोग  करने  में  सक्षम  होना
 चा  हुए  ।  अग्नेयास्त्र  प्राप्त  करने  को  उसकी  आवश्यव्रता  वास्तविक  होनी  चाहिए  ।

 #5  ६  ४३  OE)  yen  ी
 लक

 2270
 आः  के  ही  +  १४४१  ce

 2207  व्यक्तियों  के  आवेदन  इसलिए  *हू  कर  दिए  गए  क्योंकि  स्थानीय  पुलिस  द्वारा

 पूछताछ  करने  पर  पता  लगा  कि  या  तो  उनकी  आवश्यवता  वास्तविक  नहीं  थी  अथवा  आवेदक
 भापराधिक  मामलों  में  ग्रस्त  था  ।

 सफाई  सुविधाओं  हेतू  स्थानोय  निकयों  को  अनुदान

 533  श्रोम्रतौ  सुमित्रा  महाजन

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  ;

 श्या  शहरों  में  सफाई  सुविधाएं  बढ़ाने  के  लिए  बे  न्द्र  सरकार  द्वारा  स्थानीय  निकायों  को
 कोई  सहायता  अनुदान  दिया  जा  रहा  और

 यदि  ता  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  ओर

 लिखित  योजनाओं  के  अधीन  संघ  सरकार  द्वारा  अनुदान  सहायता  दी  जा  रहो  है  :--

 (1)  मंला  ढ़ोने  वालों  को  मुक्ति  के लिए  कम  लागत  की  स्वच्छता/निधियों  को  उपलब्धता

 को  शर्ते  १२,  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अधिकतम  सम्भव  सीमा  तक  मनुष्य  द्वारा  मंला  ढ़ोने
 की  क्रुप्रया  को  समाप्त  करने  के  उद्देश्य  से  छोटे  तथा  मध्यम  दर्जे  के  शहरों  में  शुष्क  शौचालयों  के

 बतंन  और  कम  लागत  के  जलवाही  शौचालयों  के  निर्माणा्थ  शहरी  स्थानीय  निकायों  को  केन्द्रीय

 आथिक  सहायता  भोर  हुश्को  से  ऋण  दिया  जाता  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रस्तुत  योजना  के  संबंध
 में  हुड्को  द्वारा  कुल  123.97  करोड़  रुपए  की  आशिक  सहायता  स्वीकृत  की  गई  है  ।

 (11)  गंगा  कार्य  योजना--उत्तर  बिहार  और  पश्चिम  बंगाल  के  राज्यों  में  सभी

 कार्यन्वियनाधीन  योजनाएं  गं।ा  की  सफाई  पर  बल  देते  हुए  सफाई  सुविधाएं  बढ़ाने  से  संबंधित  है  ।

 इन  राज्यों  में  गंगा  परियोजना  निदेशालय  ने  का्यन्वियन  अभिकरणों  को  कुल  300  करोड  रुपए
 रिलीज  किए  हैं  ।

 वध  को  मांग

 534.  श्री  राजन  फुमार  शर्मा  :

 क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  देश  में  दूध  की  ध्प्लाई  बढ़ाने  के  लिए  कोई  योजना  तंयार
 की

 (&)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 न्‍यों  को  परिं
 |

 कया  उक्त  योजना  राउंयों  की  परिचालित  की  गई  और
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 यदि  तो  इस  संबंध  में  राज्य  सरकारों  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  मम्त्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  के०्सो०  :  से  राण्य  सरकारों  से

 अनुरोध  किया  गया  है  कि  दूध  का  परिसंस्क रण  तथा  विपणन  बढ़/ने  के  खिए  आपरेशन

 फ्लड  से  बाहर  पवंतीय  तथा  विछड़े  रक्ााकों  में  सपेकित  ढेवरी  विकास  पर  हक  बोजना  तैवार

 करें  ।

 अरुणाचल  केरल

 भौर  सिक्किम  की  राज्य  सरकारों  से  परियोजना  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 पेट्रोलियम  क्षेत्र  को  नियंत्रण  मुक्त  करने  का  निर्णय

 535,  श्री  बो०  भीनियास  प्रसाद  :

 भी  एम०  बो०  चशशंखर  म॒ति  :

 भी  भवन  कुमार  पटल  :

 भी  करपू  हरि  पोरे  :

 थी  आर०  सुरेख  रेडडो  :

 भरी  बी०  धरम  भिक्षम  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  म्स  मंत्री  यह  बतामे  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पेट्रलियम  क्षेत्र  को  नियंत्रण  मुक्त  करने  का  निर्णय  लिया

 (a)  बदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 कया  अमेक  अंतरष्ट्रीय  तेल  कम्पनियों  ने  अब  भारत  में  अपना  कारोबार  आरम्भ  कर

 दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  भ्योरा  क्या  है  ओर  इसके  परिशणामस्वरूप  पेट्रोलियम  उत्पादों  के

 मृल्यों  में  होने  वाली  वृद्धि  को  किस  सीमा  तक  रोका  आम
 ह

 (¥)  इस  संबंध  में  स्वदेशी  तेल  कम्पनियों  का  दर्जा  क्या  होगा  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  संत्रो  बो०  और  उत्पादन  में

 वृड्ि  के  लिए  भारत  सरकार ने  पेट्रोलियम  क्षेत्र  में उदारनीतियों  को  आरम्भ  किया

 नहीं  ।

 भोर  प्रश्न  नहीं

 उड़ीसा  में  जनाज  भंडार

 536,  भरौ  के०  प्रधान  :

 क्या  कधि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  उड़ीसा  के  सूखाप्रस्त  जिलों  में  अभाज  भंडार  खोलने  का  विभार

 व
 यदि

 तो  उड़ौस्ता  के  मलकानगिरी  तथा  रायापट्टा  जिलों  में
 कतने  अनाज  भंडारों  को  स्थापना  का  भ्रस्ताव
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 क्‍या  अनाज  भंडार  को  सहायता  दे  रहा  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कवि  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुह्लापल्लो  :  से  सूचमा  एकत्र
 को  आ  रही

 मंत्री  का  ब्रिटेन  दौरा

 537,  श्री  श्रवण  कुमार

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उसके  हाल  कौ  ब्रिटेन  यात्रा  के  दौरान  कश्मोर  और  पंजाब  के  आतंकवाद  में
 पाकिस्तान  का  हाथ  और  ब्रिटेन  स्थित  आतंकवादियों  द्वारा  भारत  में  आतंकबाद  को  आधथिक  सहायता
 प्रदान  करना  और  आतंकवाद  का  जाल  तेयार  करने  के  सदर्भ  में  अंतर्राष्ट्रीय  आतंकवाद  के  निवारक
 ओर  निरोधक  उपायों  के  बारे  में  वार्ताएं  हुई

 यदि  तो  वार्ताओं  का  संक्षिप्त  ब्यौरा  क्या  है  तथा  वे  किस  प्रकार  के  थे  ओर  उसके
 क्या  निष्कर्ष  और

 इस  संबंध  में  कया  अनुवर्ती  कार्रवाई  को  गई  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  भरत्री  एम०  एस०
 :  और  बातचीत  की  गई  थी  ओर  ब्रिटिश  सरकार  के  साथ  एक  प्रत्यावतंन  संधि

 एबं  अधिहरण  समझोते  पर  हस्ताक्षर  किए  प्रत्यावतंन  संधि  में  कुछ  निश्चित  श्र  णियों  के

 अपराधियों  जो  ऐसे  अपराध  करते  हैं  जिनमें  कम  से  कम  एक  वर्ष  की  कंद  की  सजा  दी  जा  सकती

 प्रत्यावतित  करने  का  प्रावधान  अधिहरण  समझोते  का  संबंध  अपराध  को  जांच  करने  एवं

 उससे  हुई  प्राप्तियों  तथा  आतंकवादी  निधि  का  पता  उसे  रोकने  तथा  उसको  जब्ती  से  है  ।

 इस  संबंध  में  उचित  कानून  लाने  ५.  लिए  कारंवाई  की  जा  रही  है  ।

 आठवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दोराम  रसोई  गेस  उत्पादत  सें  निवेश

 538.  श्ोसमता  दोषिका  एच०  ठोपौयाला  :

 भो  बलराज  पासी  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 आठवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  रसोई  गैस  के  उत्पादन  में  बुद्धि  करने  के  लिए

 कुल  कितना  निवेश  करने  ऊा
 भ्रस्ताथ

 इसमें  निजी  निवेश  कितने  प्रतिशत  और

 स्वदेशी  उत्पादन  से  देश  में  रसोई  गंस  की  कितनी  मांग  पूरी  हो  रही  है  ओर  आठवीं

 पंचवर्षीय  योजना  के  अंत  तक  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  संत्रो  बीਂ  :  से  आठवीं  योजना

 के  दौरान  लगभग  205.06  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  सावंजननिक  क्षेत्र  की  सभी  फ्रेवशनेशन  यूनिटों  से

 के  उत्पादन  के  लिए  किया  गया  जो  विस्तार  की  जाने  बाली  रिफाइनरियों  से  होने
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 बाले  उत्पादत  के  अलावा  है  ।  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  की  4397

 की  अनुमानित  कुल  माँग  के  प्रति  देशीय  तोर  पर  लगभग  3818  गेस  उपलब्ध  होने  की

 संभावना

 दिल्‍ली  में  फ्लेटों  के  निर्माण  का  काय  निजी  क्षेत्र  को  देना

 539,  भरी  मुमताज  अ  सारी  :

 री  ग्रूदास  कामत  :

 डा०  थाई०  एस०  राजशेश्षर  रेड्डो  :

 करी  गया  प्रसाद  कोरो  :

 झी  शिवलाल  नागजो  भाई  वेकारिया  :

 झौमती  सूरंकाम्ता  पाटोल  :

 क्रो  जोबन  शर्मा  :

 करी  रामाभ्र  य  प्रसाद  सिह  :

 शी  पशवम्तराव  पाटोल  :

 कया  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  दिललौ  में  विकास  प्राधिकरण  के  पलेटों  का  निर्मा्र  कार्य

 लिजी  क्षेत्र  को  सौंपने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  इसके  क्या  कारण  और

 निर्माण  की  गुणवता  ओर  फलेटों  के  मूल्यों  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  क्‍या  तपाय  किए

 जारहे

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  दिल्‍ली  में  आवास

 क्रियाकलापों  में  निजौ-भवन  निर्माताओं  की  साझेदारी  के  संबंध  में  कोई  बिशिष्ट  योजना  अब  तक

 सरकार  ने  अनुमोदित  नहीं  को  है  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बिल्ली  में  वाहन  चोर

 540.  क्री  राजम  अग्मिहोत्री  :

 भरी  बुज  भूषण  शरण  सिंह  :

 क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  हाल  में  दिल्ली  में  वाहन  चोरों  के  एक  गिरोह  का  पता  लगाया  गया

 इस  संबंध  में  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए

 अपराधियों  द्वारा  दिए  गए  सुराग  पर  कितने  वाहन  खोज  निकाले  गए  और

 वाहनों  की  चोरी  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  प्रभावी  कदम  उठाए  गए  हैं  ?
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 हे

 संसदोय
 कार्य  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राश््य  मंत्री  एस०  एम०
 :  (१)  जो  भ्ौमान्‌  ।  दिनांक  1-1-92  से  19-11-92  के  बीच  को  अवधि  दिल्‍ली

 पुलिस  द्वारा  वाहन  घोरों  के  18  गिरोह  को  पकड़ा  गया  है  ।

 4  $
 )  3  4

 103

 वाहनों  की  चोरी  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हैं  :--

 (

 (  बाहन  चोरी  निरोधक  दस्ते  तथा  स्थानीय  पुलिस  द्वारा  श्रभावित  क्षेत्रों  में

 बिछाए  जा  रहे  हैं  ।

 (iii)  दिल्‍लो  पुलिस  अधिनियम  धारा  66  के  अधीन  कारंवाई  तेज  कर  दो  गई

 पदल/सचल  गश्त  को  सघन  बनाया  गया  है  ।

 5

 बज

 5
 (४५)  मोटर-बाहन  चोरों  को  गतिविधियों  पर  कड़ी  नजर  रखी  जा  रहो  है  ।

 (५)  हन  चोरियों  को  रोकने  के  लिए  समाचार  माध्यमों  पर  चला  ए्‌  जा  रहे  अभियानों  के
 द्वारा  जनता  को  वाहनों  पर  नम्बर  सुरक्षात्मक  उपकरण  लगवाने  के  लिए
 शिक्षित  किया  जा  रहा

 (४)  सभी  पुलिस  पिकेटों  को  निर्देश  दिए  गए  हैं
 कि

 सभी  वाहनों  को  सावधानी  से  जांच  को

 कषि  विकास दर

 341.  श्री  सुखदेव  पासवान  :

 श्री  नोतोश  कुमार  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  विभिन्‍न  राज्यों  को  कृषि  विकास  दर  में  व्यापक  अम्तर

 यदि  तो  पिछलि  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश
 आन्ध्र  कर्नाटक  भौर  उड़ीसा  की  वाधिक  कृषि  विकास  दर  कितनी

 क्‍या  भारतीय  कषि  अनुसंधान  परिषद  की  गेहूਂ  सुधार  परियोजना  के  अंतगंत

 बेज्ञानिकों  ने यह  मत  व्गकत  किया  है  कि  देश  की  वर्तमान  कषि  विकास  दर  में  तेजी  से  बड्धि
 जा  सकती  और

 कृषि  विकास  दर  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं/उठाने  का  बिचार  है  !

 कवि  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  मुल्लापल्लो  :  देश  के  विभिस्न  राज्यों  में

 की  बढ्धि  दर  कृषि-जलवाय  मृदा  बुनियादी  ढांचे  के  विकास  भोौर  सामाजिक

 आर्थिक  स्थितियों  में  अन्तर  होने  के  क/रण  सर्देव  भिन्‍न-भिन्‍्न  होती

 विभिन्‍न  राज्यों  में  वृद्धि  दरों
 के

 अन्तर  बताने  के  लिए  तीन  वर्षों  की  भर्वाध्त  बहुत

 छोटी  है  क्‍योंकि  विभिन्‍न  राज्यों  में  वर्षा  और  मोसम  की  स्थिति  पर  बहुत  कुछ  निर्भर  करता

 लेकिन  पिछले  तीन  अर्थात्‌  से  को  भाधार
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 बज  कम  नव  ही

 मुछ्य  फसलों  के  उत्पादन  की  ओसत  वाधिक  वृद्धि  ही  इन  राज्यों  के  लिए  ऑकलित  की  गईं

 हैं  संलरगत  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 क॒षि  वेशानिकों  में  यह
 आम  धारणा  है  कि  मौजूदा  उन्नत  प्रोध्योगिकियों  की  प्रदर्शित

 क्षमता  तथा  देश  के  विभिनन  क्षेत्रों  में  खंती  से  मिलने  वाली  पंदावार  में  अभी  भी  अन्तर  विशेषकर

 कम  उत्पादकता  वाले  राज्यों  और  यदि  इस  अंतर  को  समाप्त  कर  दिया  जाता  है  तो  इन  क्षेत्रों  में

 गेहूं  उत्पादन  की  वृद्धि  दर  को  आगे  ओर  बढ़ाया  जा  सकता  है  ।

 (५)  क्षि  की  वृद्धि  दर  में  बढ़ोत्तरी  करने  के  लिए  उठाए  जा  रहे  कदमों  में  अधिक  उपज  देने
 बाली  किस्मों  के  बिजली  आदि  सहित  आदान  सुलभ  कराने  की  कुशल  उपलब्ध
 टेक्नोलाजी  किसानों  तक  पहुंचाने  के  लिए  कुशल  विस्तार  सहायता  के  साथ-साथ  एक  अच्छी  मूल्य  और

 विपणन  सहायता  शामिल  है  ।

 विवरण

 ____  ़ः  __.
 )

 सस्ब  छाण्तल
 कितने  करत  एूछतव  फल्मा

 मेस्ता

 पंजाब  +  4.9  4362  +57 --  0  +  5.3

 हरियाणा  —  1.1  +  22,0  + 18.2  -+  +11.2

 उत्तर  प्रदेश  +  0,0  6.4  —  न  7.0

 बिहार
 --  4.6  +11.5  --  +  2.8  +  9,8

 पश्चिम  बंगाल  न  3.5  न  4.0  न  +12,2  —  9.3

 आस्भ्र  प्रदेश  +  2.5  -+  3.9  +34.1  +10.5  +11.4

 गुजरात
 -+5.3.  -  +  9.4

 कर्नाटक  न+ः  5.9  +  9.7  +  2.1  ता  +  6.3

 उड़ीसा  न  7-4  न  3.5  ज+  न  64  +  5.3

 समस्त  भारत  न  0.5  +॑  0.7  +  5.6  न  9.0  +  7.1

 लक्षहीप  में  तेल  को  लोज

 542.  क्री  पी०  एम०  सईब  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संष  राज्य  क्षेत्र  लक्षद्वीप  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  की  खोज  के  लिए  कोई
 वेशानिक  सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  लक्षद्वीप  में  तेल  की  क्षोज  के  लिए  कोई  सर्वे  कराने  का  प्रस्ताव  भोर
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 यदि  तो  इसके  कारण  क्या  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रों  बी०  :  से  जी  हां  ।  विवरण

 निम्नानुसार  है  :

 (i)  भूकम्पीय  माप  (1960)

 (४)  लक्ष्यद्षीप  समूह  का  आरंभिक  भूगर्भोय  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  एक  भृगर्भीय  अभियान

 (1978)

 (7)  भूकम्पीय  सर्वेक्षण  (1978)  से  (1981)

 (५)  केरल  लक्ष्यद्वीप  बेसिन  के  हाइड्रोकाबंन  प्रास्पेक्टों  को  पुनम्‌'हयांकल  (1983)  ओर

 (२)  क्षेत्रीय  भूकम्पीय  आंकड़ों  का  अधिग्रहण  (1987-88)  )

 अस्मू  ओर  कश्मोर  में  माइक्रोवेव  स्टशन  पर  हमला

 543,  श्री  बापू  हरि  चोरे  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कश्मौरी  उमग्रवादियों  ने  ।0  1992  की  रात  को  कश्मीर  और  शेष  विश्व
 के  बौच  में  संचार  सम्पक  को  तोड़कर  बनिहाल  में  माइक्रोवेव  स्टेशन  पर  कब्जा  करके  उसे  क्षति

 पहुंचाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  भौर

 ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कायंवाही  को

 संसशेय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०
 :  से  10  1992  को  रात  को  कआ्रातंकवादियों  ने  बनिहाल  में  माइक्रोवेव

 स्टेशन  को  आग  लगाकर  संचार  सम्पर्क  को  बाधित  कर  ड्यूटी  पर  तंनात  गार्डों  का  भी
 अपहरण  कर  लिया  गया  था  लेकिन  बाद  में  उन्हें  रिहा  कर  दिया  गया  था  ।

 वेकल्पिक  माइक्रोवेव  एबं  उपग्रह  सम्पक  का  प्रयोग  करके  अब  दूरसंचार  सम्पर्क  बहाल  कर
 कर  दिया  गया  बनिहाल  के  माहक्रोबेव  स्टेशन  को  मरम्मत  का  काम  जारी

 सुरक्षा  संबंधी  स्थिति  कौ  समीक्षा  कौ  गई  हैं  तथा  राज्य  में  महश्वपूर्ण  प्रतिष्ठानों  कौ  सुरक्षा  के
 प्रबन्ध  कड़े  कर  दिए  गए  हैं  ।

 हाई-ओकटन  पेट्रोल  उठाने  हेतु  लाइसेंस

 544.  झ  भूषस  सिंह  हुड्डा  :

 क्‍या  पेटोलियन  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  व्यक्तियों/फर्मों  के
 नाम  क्या  हैं  जिन्हें  वषं  1991-92  और  1992-93  के  दौरान

 कार  रेलियों  आदि  में  उपयोग  करने  हेतु  हाई-ओकटेन  पंट्रोल  उठाने  हेतु  लाइसेंस  जारी  किए  गए
 भौर

 इस  अवधि  के  दोरान  प्रत्येक  व्यक्ति/फमं  को  इंधन  +  कितनी  मात्रा  दी  गई  ?
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 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रों
 बोਂ  :  से  (a)  कारों  में  हाई

 आक्टेन  पेट्रोल  के  इस्तेमाल  के  लिए  कोई  लाइसेंस  लेना  आवश्यक नहीं  है  ।

 पेय  पदार्थों  को  बोटलिंग  ओर  वितरण

 545,  हाਂ  परशुराम  गंगवार  :

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे  कि  :

 उन  विदेशी  कम्पनियों  का  ब्यौरा  कया  है  जिन्होंने  भारत  में  पेय  पदार्थों  की  बोटलिंग

 ओर  वितरण  के  लिए  सरकार  से  अनुमति  माँगी

 (@)  अनुमति  प्रदान  की  मई  कम्पनियों  का  ब्योरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  अब  तक  क्‍या

 प्रगति  हुई  और

 इसके  लिए  क्या-क्या  शर्तें  निर्धारित  की  गई  हैं  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  गिश्धिर  :  से
 भारत  में  मृदु  पेयों

 कौ  बॉटलिंग  भौर  वितरण  के  लिए  किसी  विदेशी  कंपनी  ने  अनुमति  नहीं
 मांगी

 पेप्सी  फूड  प्राइबेट  लिमिटेड

 546,  ओर  रूपचग्द  पाल  :

 री  हरि  किशोर  सिह  :  हे

 क्या  जाघ्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मंसर्स  पंप्सी  फूड्स  प्राइवेट  लिमिटेड  ने  अपने  उत्पादों  के  संबंध  में  निर्यात  मानवड़ों
 का  उल्लंघन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  गए

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिघर  :  से  विदेशी

 सहयोग  अनमोदन/आशयपन्र  के  संदर्भ  में  मं  पेप्सी  फड्स  लिमिटेड  द्वारा  निर्यात  दा  थितयों  से  संबंधित

 निर्मात  मानदण्डों  केश्उल्लंघन  के  मामले  की  मुख्य-नियंत्रक  आयात  एवं  *  वाणिज्य  मंत्रालय  के

 कार्यालय  में  सक्षम  प्रधिकारी  द्वारा  जांच  की  जा  रही  उनकी  प्राप्त  होने  पर  तदनुसार

 सुधारात्मक  उपाय  किए  जायेंगे  ।

 राजीव  गांधी  स्मारकों  हेत  भूमि  अधिप्रहण

 547,  श्री  चिन्मयानम्द  स्वासो  :

 कया  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  के  कृपा  करेंगे  कि
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 जन  वक्‍त  न  के  ce

 कया  राजघाट  स्थित  महास्मा  गांधी  समाधि  क्षेत्र  में  से  10  एकड़  भूमि  राजीव  गांधी

 स्मारक  बनाने  हेतु  प्राप्त  की  गई

 यदि  तो  क्‍या  संबंधित  प्राधिकरणों  से  पूर्व  अनुमति  ले  ली  गई  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 तेल  ओर  प्राकृतिक  गंध  आयोग

 548,  श्री  बारेलाल  जाटथव  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मेंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  तेल  नीति  की  समीक्षा  करने  का  है  ओर  यदि  तो  तत्संबंधी

 ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  को  तेल  ओर  प्राकृतिक  गेस  आयोग  के  पुनगंठन  हेतु  गठित  की  गई  स्रमिति

 की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गयी  भोर

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्‍या  हूं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  बो०  :  तेल  एवं  प्राकृतिक  गेंस  आयोग

 की  वतंमान  संगठनात्मक  संरचना  संबंधी  सभी  पहलुओं  भोर  इसके  पुनर्गठन  कौ  आवश्यकता  की  जांच

 करने  के  लिए  श्री  पी०  के०  कौल
 51

 अध्यक्षता  में  गठित  समिति  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गयी  है  और
 सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 जासूसो  को  गतिविधियों  में  लिप्त  व्यक्षिययों  को  गिरफ्तारों

 549,  क्री  कृष्ण  दत्त  सुलतानपुरी  :

 क्‍या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  महीनों  के  दोरान  जासूसी  को  गतिविधियों  में  लिप्त  रहने  के  आरोपों  के  कारण
 कितने  घ्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  ओर

 उन  लोगों  के  जासूसी  की  गतिविधियों  में  लिप्त  रहने  के  क्या  कारण  हैं  ओर  तत्संबंधी
 म्योरा  क्‍या  है  ?

 संसदोय  कार्य  सन्‍्त्रालय  सें  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  एम० दर
 :  और  ब्योरों  को  सदन  में  उजागर  करना  जनहित  में  नही  होगा  ।

 ]
 रसोई  गंस  संबंधी  शिकायतों  को  बूर  करने  हेतु  आपातकाल  प्रकोष्ठ

 55(.  श्रोमतो  कष्णेल्र  कोर  :

 श्री  महेश  कुसार  कनोड़िया

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  को  बृ  पा  बरेंगे  कि  :
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 उन  शहरों  का  ब्यौरा  क्या  है  जहां  पर  रसोई  गेस  पी०  संबंधी  शिकायतों
 को  दूर  करने  हेतु  आपातकाल  प्रकोष्ठ  स्थापित  किए  गये

 क्‍या  सरकार  का  विद्यार  इस  प्रकार  के  और  प्रकोष्ठ  स्थापित  किये  जाने  का  और

 यदि  तो  किन-किन  स्थानों  पर  ?

 हनन

 ओर  प्राकृतिक  गंस  सम्तजों  थो०  :  से  एक  विवरण

 संलग्न  है  ।

 विवरण

 स्थान

 बतंमान  प्रस्तावित

 सं०  स्थान  सं०  स्थान

 1.  आगरा  1,  अकोला

 2.  अहमदाबाद  2,  आन्नद

 3.  अहमदनगर  3,  बहादुरगढ़

 4.  अजमेर  4,  भारुच

 5.  अलीगढ़  5.  भटिडा

 6.  इलाहाबाद  6,  वीकोलीम

 7,  अम्बाला  7,  बम्बई

 8  अमरावतो  8.  चण्डीगढ़

 9.  औरंगाबाद  9.  चूपलून

 10.  बल्लभगढ़  10.  कुरकोरम

 11,  बलेरी  11.  दुगंरपुर

 12.  बंगलौर  12.  ईरोड

 13,  बरेली  13,  एटा

 14,  बड़ोदा  .  14.  फरीदाबाद

 15.  बेलगांव  15.  फारुश्ाबाद

 16.  भवनगर  16.  गोवा

 17,  भिलाई  17.  हरिद्वार

 18.  मोपाल  18,  हिम्मतनगर

 19.  भुवनेश्वर  19.  होशियारपुर

 20.  बीकानेर  20.  जंगरांव

 21.  बोकारों  21,  जामनगर

 22.  बम्बई  22.  काम्प्टो

 23.  कलकत्ता  23.  काशीपुर
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 बतसान

 सं०  स्थान

 24,  काश्षीकट

 25.  चंडीगढ़

 26.  कोयम्बटूर

 27,  कटक

 28.  देहरादून

 29,  दिल्‍लौ

 30.  धारवाड़

 31.  दुर्गापुर

 32,  इरनाकुलम

 33,  फंजाबाद

 34,  फिरोजाबाद

 35.  गया

 36,  गाजियाबाद

 37.  गोरखपुर

 38,  गुलबारगा

 39.  गुन्तुर

 40.  गुडगांव

 41,  गुवाहटी

 42,  ग्वालियर

 43.  हिसार

 4".  हावड़ा

 45.  हुबली

 46,  हैदराबाद

 47.  इन्दौर

 48,  जबलपुर

 49.  जयपुर

 50.  जाल्लंघर

 51,  जम्मू

 52.  जमशेश्दुर

 $3.  हांत्ती

 सं०  स्थान

 24,  कासरगोड

 25.  काबली

 26.  शण्डवा

 27.  बड़गपुर

 28,  कोठाग्रुदेम

 29,  मालेगांव

 30.  मंगल  गिरी

 31.  मनीपाल

 32,  मथुरा

 33,  मोहाली

 34.  नदेंद

 35.  नासिक

 36.  पानीपत

 37.  रायबरेली

 38,  रायपुर

 39.  रत्नागिरी

 40.  रिशीकेश

 41,  रुड़को

 42,  साम्बलपुर

 43.  शिमला

 44.  श्यामबाजार

 45.  सिललीगुड़ी

 46.  श्रीकाकुलम

 47.  श्रोनगर

 48.  श्रीरामपुर
 49.  सुलतानपुर

 50,  तिदपति

 51,  तूृतशीकोरीन

 52.  बाली

 $3.  बेनोंर

 लिखित  उत्तर

 £

 ॥॥)॥
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 बतभान  प्रस्तावित

 स्थान  सं०  स्थान

 54.  जोधपुर  54.  बिदिशा

 काकोनदा  55.  यमुना  नगर
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 बतमान

 सं०  स्थान

 84.  रोड़केला

 85.  सेलम

 86.  शाहजहांपुर

 87.  सहा  रनपुर
 88,  शिमोथा

 89.  शोलापुर

 90.  सोनीपत

 91.  सूरत

 92.  तिरेचौ

 93,  त्रिवेन्द्रम

 94,  उदयपुर

 95.  उज्जैन

 96.  वाराणसी

 97.  विजयवाड़ा

 98,  विशाखापटनम

 99,  बारंगल

 फसल  बोसा  योजना

 £51,  प्रो०  अशोक  आनन्वराब  देशमुख  :

 ओ  शिव्‌  सोरेस  :

 हो  कोडोकुस्नोल  सुरेश  :

 क्या  कृषि  मंत्री  16  1992  के  तारांकित  प्रश्न  संढ्या  136  के  उत्तर  के  संबंध
 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  नई  फसल  बीमा  योजना  को  अस्तिम  रूप  दे  दिया

 यदि  तो  इसकी  खुख्य  विशेषताएं  क्या-क्या  और

 इसे  कब  तक  कार्यान्बित  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 क्षि  मम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुल्लापल्‍लो  :  से  यह  फेसला

 किया  गया  है  कि  यद्यपि  वतंमान  वृहत  फसल  बीमा  योजना  को  जारी  रखा  जा  सकता  परन्तु
 प्रीमियम  की  बीमांकित  दरों  पर  एक  मार्गंदर्शो  योजना  सभी  जोध्िमों  के  लिए  सभी  किसानों  और

 सभी  फसलों  को  शामिल  करते  हुए  प्रत्येक  राज्य  के  एक  जिले  में  कार्याम्वित  की  जिसमें  कम
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 इकाई  वाले  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  दी  जायेमी  ।  सरकार  इस  नयी  मागेदर्शो  योजना  को  अल्तिम  रूप

 देने  की  तेयारी  कर  रही

 अभियुक्तों  कौ  स्थायालय  में  उपस्थिति

 552.  श्रीमती  सुशौला  गोपालन  :

 री  गृरदास  कामत  :

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  गया  है  कि  अभपीलीय  मामलों  में  उच्च

 स्यायालयों  द्वारा  बड़ो  सजा  प्राप्त  अनेक  अपराधी  जेल  में  न  रखे  जाने  के  कारण  सजा  से  बच्चे  रहते  हैं

 चूंकि  जब  निर्णय  सुनाया  जाता  है  तब  उनका  न्यायालय  में  उपस्थित  होना  अनिवाय॑  नहीं

 यदि  तो  क्या  सरकार  न्यायालय  में  निर्णय  सुनाते  समय  अपराधी  के  वहां  उपस्थित
 होने  को  अनिवायं  बनाने  और  याद  उसे  सजा  होती  है  तो  न्यायालय  से  सौधे  जेल  ले  जाने  के  लिए

 कानून  में  संशोधन  करने  का  विचार  ओर
 हु

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संसदीय  कार्य  समत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  तथा  गृह  मस्त्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  एम०  एस०

 जकब  )  +  से  सरकार
 का

 ध्यान  किसी  विशेष  घटना  की  ओर  नहीं  दिलाया  गया  तथापि
 फंसला  सुनाते  समय  और  सजा  को  कार्यान्वित  करते  समय  अभियुक्त  की  उपस्थिति  का  प्रश्न  दष्ड
 प्रक्रिया  1973  की  धारा  353,  418  ओर  अन्य  संबंधित  उपबंधों  द्वारा  शासित  किया  जाता

 इस  संबंध  में  कानून  को  संशोधित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 तेल  क्षेत्रों  क ेविकास  हेत  संयुक्त  उच्चम

 553,  श्री  शरत  चग्द्र  पटनायक  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तेल  क्षेत्रों  के विकास  हेतु  संयुक्त  उद्यम  आमंत्रित  करने  देतु  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त

 दल  ने  अमरीका  का  दोरा  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  भोर

 संयुक्त  उद्यम  के  आधार  पर  विकास  हेतु  चने  गए  तेल  क्षेत्रों  के  नाम  कया

 पेट्रोलियम  ओर  प्राक्तिक  गंस  भस्त्रो  :  ओर  1992
 में  एक  उच्च  स्तरोय  दल  ने  अमरीका  का  दौरा  किया  था  ओर  भारत  में  तेल  एवं  गंस  क्षेत्रों  क ेविकास
 के  लिए  संयुक्त  उद्यमों  में  भागीदारी  के  संबंध  में  अमरीका  की  कम्पनियों  के  साथ  बातचीत  की  थी  ।

 संयुक्त  उद्यम  आधार  पर  विकास  के  लिए  प्रस्तावित  तेल/गंस  क्षेत्र  निम्नलिश्ित  हैं  :  -.

 1,  मुक्ता  4.  आर-सोरीज

 2.  राब्वा  5  ।

 3.  पन्‍्ना  6.  मध्य  भोर  दक्षिण  ताप्ती
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 7.  छरसांग

 या

 फल

 हि

 8.  दिग्बोई  डिपरलिंग

 9.  बोगापानी-समझांग  बाघेवाला

 बोडो  समस्या

 554,  भ्रौ  शरद

 भो  सुबास  चस्द  नायक  :

 श्री  बारेलाल  जाटब  :

 क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  सरकार  ने  बोडो  समस्‍या  से  संबंधित

 विभिन्‍न  मुद्दों  को  सुलझाने  के  लिए  संबंधित  पार्टियों  के  साथ  मिलकर  क्या  प्रयास  किए  हैं  अथवा  करने

 का  विचार  है  ?

 *
 संसदीय  कार्य  सन्त्रालय  सें  राज्य  मस्त्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०
 :  संबंधित  दलों  के  साथ  बातचौत  के  द्वारा  असम  में  बोडो  समस्याओं  का  सौहादंपूर्ण  तथा

 कार्य  हल  खोजने  का  प्रयास  जारी  है  |  इस  संबंध  में  राज्य  तथा  केन्द्र  सरकार  के  स्तरों  पर  चर्चा  की

 गयी  है  ।

 स्वतन्जता  सेनानियों  कौ  पेंशन  के  मासले

 555.  श्री  हरि  किशोर  सिंह  :

 कुमारो  विमला  बर्मा  :

 श्री  राम  नाईक  :

 ढ  भौ  बो०  धर्मभिक्षम  :

 को  दसात्र  ८  बडारू  :

 क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्वतन्त्रता  सेतानियों  को  पेंशन  देने  के  लिए  इस  समय  राज्यवार  कितने  आवेदन  पत्र

 सम्बित  पड़े

 इन  आवेदन  पन्नों  को  कब  तक  निपटाये  जाने  की  सम्भावना

 क्या  सरकार  को  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  पेंशन  प्राप्त  करने  वाले  फर्जी  ध्यक्तियों  के  बारे

 में  कोई  शिकायत  मिली  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  गये  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रौ  तथा  गृह  सम्त्रालय  में  राय  मंत्री  एम०  एस०
 :  ओर  निर्धारित  अर्थात  3  -3-1982  तक  प्राप्त  हुआ  कोई  आवेदन  लंबित

 नहीं  पड़ा  निर्धारित  तिथि  के  बाद  प्राप्त  हुए  आवेदन  पत्रों  को  विलम्ब  से  आए  आवेदन  माना

 जिसके  लिए  अलग  से  कोई  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  निर्धारित  तिथि  के  बाद  मिले

 आवेदन  पत्रों  तथा  समय-समय  पर  मिली  पुनरी  विचार  किया  जाता  बशर्ते  कि

 निर्घारि

 का

 बे  कुछ  ते  मानदण्ड  परे  करते  हों  ।  यह  एक  सतत  प्रक्रिया
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 और  समय-समय  पर  ऐसी  शिकायतें  मिलती  रहती  हैं  तथा  उनको  जांच  करायी

 जातो  है  और  यदि  शिकायत  सही  पायी  जातौ  है  पेंशन  प्राप्तकर्ता  की  पेंशन  स्थगित/रह  कर  दी

 जाती  है  ।

 भारत-नेपाल  सोभा  पर  निगरानो

 556,  श्री  आर*«  शुरेगा  रेड्डो  :

 भ्रो  देवेस  प्रसाद  यावथ  :

 श्री  एन०  ज्ञे०  राठवा  :

 श्री  जो०  एल०  कनोणिया  :

 क्या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कुपा  करेंगे  कि  :

 छपे  भागने  तथा  घ॒सपेठ  रोकने  हेतु  प्रदान  को  गयी  पहायता  सहित  उठाये  गये  अन्य  कदमों  का  ब्यौरा

 क्या  और

 इसके  कया  परिणाम  निकले  ?

 संसवोष  काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  भम्त्रालय  में  राज्य  भन्त्री  एसਂ  एम०
 जफब  )  :  नेपाल  के  साथ  भारत  की  खूली  सीमा  है  |  सीमा  पर  आतंकवय!दी  गतिविधियों  में  वद्धि
 के  कारण  भारत  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  के  महाराजगंज  जिले  क॑  सौनोली  नामक  स्थान  के  निकट  एक
 ह्रातंकवादी  विरोधी  चकपोस्ट  स्थापित  की  भारत-नेपाल  सीमा  पर  पुलिप्त  घोकियों  और

 आप्रवासी  जांच-चोकियों  को  कड़ी  निगरानो  रखने  के  लिए  सतक  कर  दिया  गया  सम्पूर्ण  सीमा

 पर  पुलिस  तथा  सुरक्षा  प्रबन्ध  को  भी  कड़ा  बना  दिया  गया  है  ।

 1-9-91  को  सोनोौली  में  खालिस्तान  राष्ट्रीय  सेना  का  एक  कार्यकर्त्ता  जिस  समय  नेपाल

 से  उत्तर  प्रदेश  में  प्रवेश  कर  रहा  पकड़ा  गया  ।  5-5-92  वी  एक  अन्य  घटना  में  खालिस्तान  कमांडो

 फोस  का  एक  कार्यकर्त्ता  उस  समय  पुलिस  द्वारा  मारा  जब  बह  नेपाल  में  जाने  का  प्रयास

 कर  रहा  था  ।

 व्वर्ति  कार्य  बल

 557.  श्री  सुबशनराय  चोधरी  :

 श्री  हस्तामसोल्लाह  :

 क्या  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  त्वरित  कार्य  बल  के  गठन  के  पश्चात्‌  इसे  किसी  राज्य  अथवा  संध  राज्य  क्षेत्र  को

 भेजा  गया  ओर

 )  इसका  ब्योरा  कया  है  ?

 संसदोध  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०
 :  जी  श्रीमान्‌  ।

 त्वरित  कारंवाई  बल  इसके  गठन  पश्चात्‌  से  बिहार  तथा  दिल्ली  कानून  एवं
 व्यवस्था  संबंधी  ड्यूटी  के  लिए  तंनात  किया  गया  है  ।
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 पेट्रो  लियम  उत्पादों  का  उत्पादन

 558.  श्री  हस्तान  मोललाह  :

 शी  अनिल  बसु  :

 क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  मिट्टी  का  तेश  तथा  हाई  स्पीड  डोजल  का  कितना  उत्पादन  होता

 क्या  उपयुक्त  मदों  की  सप्लाई  में  कोई  कमी  होने  का  अनुमान

 यदि  तो  तश्संबंधी  ब्योरा  क्या  गौर

 स्थिति  से  निपटने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 पेट्रोलियम
 ओर  प्र  क्तिक  गंस  सन्त्री  यो  ०  :  से  बर्ष  -92

 के  दौरान  केरोसीन  पेट्रोल  तथा  एच०  एस०  डी०  की  खपत  तथा  उत्पादन  निम्नलिखित  है  ४

 3573 उ़
 मी०

 डी०  ही
 खपत

 रा  उत्पादन

 सं
 8350  5339...

 पेट्रोल  )  3573  3420

 एच०  एस०  डी  22679

 कमी  को  आयात  के  द्वारा  पूरा  किया  गया

 पदूटली  सक्‍कल  काची  पर  प्रतिवन्ध

 559,  श्री  आर०  जीवरत्नम  :

 क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तमिलनाडु  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  पटूली  मककल  काखी  संगठन  की

 अलगाववा दी  गतिविधियों  के कारण  उस  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  केन्द्रोय  सरकार  को  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राध्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एम०  एम०

 : जी श्रीमान्‌ । भारत सरकार इसकी जांच कर रहो है । कश्मीरो विस्थापितों की समस्याओं को जांच हेतु सेल 5८0, श्री बलराज पासी : श्री खेतव पौ० एस० चौहान : थी साणिकशाव होडल्या गावोीत : क्री राम नगीना सिभ्र : शी ललित कया गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;



 लिक्षित  उत्तर  26  1992

 जारी  आतंकवादी  गतिविधियों  के  परिणामस्वरूप  जम्मू-कश्मीर  से  विस्थापित  व्यक्तियों

 की  संध्या  कया

 क्या  सरकार  को  उनकी  समस्या  भों  के  समाधान  करने  हेतु  पेल  की  स्थापना  का  प्रस्ताव

 भौर

 इल  विस्थापितों  को  दी  जा  रही/दिए  जाने  वाली  सुविधाएं  क्‍या  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रों  एस०  एस०

 :  से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 जिधरण

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  जम्मू  में  33817  प्रवासी  परिवार  (1,6  लाख

 दिल्‍ली  में  18769  (75030  अन्य  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में  जंसे  महाराष्ट्र  भोर

 केरल  ओर  चण्डीगढ़  में  954  परिवार  (1662  पंजीक्त  हैं  ।

 गह  मन्त्रालय  में  कश्मीर  कश्मीरी  प्रवासियों  के  कायं  का  समन्वय  कर  रहा  है  ।

 प्रवासियों  को  स्थायी  रूप  से  घाटी  से  बाहर  बसाने  का  कोई  विचार  नहीं  है  भोर  यह
 उम्मौद  है  कि  घाटी  में  स्थिति  में  सुधार  होने  पर  वे  वहां  वापस  जा  सकेंगे  ।  इस  उतकी  मूलभूत
 क्ावश्यकताओों  को  पूर्ति  के  लिए  राहत  और  अन्य  सुविधाएं  उपलब्ध  करायी  जा  रही  हैं  ।

 इन  प्रवासी  परिवारों  को  राशन/नगद  राहुत  की  व्यवस्था  करने  के  अलावा  जरूरतमंद  परिवारों

 को  सफाई  ओर  बथिकित्सा  बिजलौ  और  पानी  इत्यादि  की  आपूर्ति  सहित  आवास  को

 व्यवस्था  भी  की  गयी  अन्य  सामानों  जंसे  ऊनी  कपड़ों  इत्यादि  की  आपूर्ति  स

 स्वयंसेवी  संगठनों  द्वारा  की  गयी  इसके  अतिरिक्त  शिविर  स्कूलों  और  कालेणों  में  उनके  बच्चों
 शिक्षा  देने  के  लिये  ओर  व्यवसायिक  संस्थानों  में  दाखिले  के  लिये  विशेष  प्रयास  किये  गये

 प्रवासी  सरकारी  कमंत्रारियों  को  अवकाश  वेतन/पेंशन  की  बेंक  खातों  और  लाकरों  को

 स्थानांतरित  जीवन  बीमा  दावों  के  निपटान  इत्यादि  के  लिये  सुविधाएं  भी  उप्रलब्ध  करायी  गयी

 स्वीकृत  किये  गये  कुल  2250  यूनिटों  में  से  जम्म्‌  में  प्रतवासियों  को  आवास  उपलब्ध  कराने  के

 लिए  एक  कमरे  वाले  1391  टेनामेंटों  का  निर्माण  पूरा  कर  लिया  गया  है  ।

 प्रवासियों  का  निम्नलिश्वित  दरों  से  राहृत  दी  जा  रही  है  :

 जम्मू

 (1)  नगद  राहुत  चार  या  चार|से  अधिक  सदस्यों  वाले  परिवार  को  1000/-
 रुपये  प्रतिमाह  की  दर  से  ।

 (2)  मुफ्त  राशन  प्रत्येक  व्यक्ति  को  9  किलोग्राम  2  किलोग्राम  भाटा  (1) wer
 प्रत्येक  ण्रिवार  को  प्रतिमाह  ]  किलो  चीनी  ।

 दिश्सौ

 राशत  शिविरों  में  रह  रहे  व्यक्तियों  को  एक  समय  छ्ाता  पकामे

 के  काम  में  आने  वाले

 बर्तन/बिस्तर ओर मासिक राशन हिया जा रहा
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 (2)  नगद  राहुत  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  स्थापित  शिविरों  में  रह  रहे
 बारों  को  प्रति  परिवार  प्रतिमाह  दिये  जाते  हैं
 बशतें  कि  चार  या  इससे  अधिक  सदस्यों  वाले  प्रति  परिवार

 को  मिलने  वाली  यह  राशि  500/-  रुपये  से  अधिक  न

 इसके  अतिरिक्त  500/-  रुपये  मूल्य  का  मुफ्त  राशन  दिया
 जाता  शिविरों  से  बाहर  रह  रहे  प्रति  परिवार  को

 250/-  रुपये  प्रतिमाह  दिया  जाता  है  बशतें  कि  चार  या

 इससे  अधिक  सदस्यों  वाले  प्रति  परिवार  को  मिलने  वाली
 राशि  1000  रुपये  से  अधिक  न  हो  ।

 अनुसूचित  जातियों/अनुसचित  जनजातियों  पर  अत्याचार

 561.  श्री  राम  बदन  ।

 शी  शिवाजी  पटनायक  :

 भी  अजय  मुशोपाध्याय  :

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :

 क्या  कल्याण  मनन्‍त्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  के  लोगों  पर  अत्याचार  की  घटनाओं  में

 वद्धि  हुई
 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  ब्द  ओर  बषं  1992  में  राज्यवार  कितने

 व्यक्ति  मारे  गए  अथवा  घायल  हुए  ओर  कितने  मकान  क्षतिग्रस्त  अथवा  नष्ट

 ऐसे  कितने  मामले  दर्ज  किए  गए  ओर  कितने  व्यक्तियों  को  उक्त  अ्रवधि  में  दंडित  किया
 ओर

 ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावृति  रोकने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं
 ?

 कल्याण  मंत्री  सोताराम  :  से  1989,  1990,  199  ,  1992  के
 दोरान  मारे  घायल  हुए  व्यक्षितयों  की  संब्या  तथा  क्षतिग्रस्त  मकानों  की  संख्या  दशने  वाले
 संलग्न  तथा  से  यह  संकेत  मिलता  है  कि  इस  अवधि  के  दौरान  अनुसू  चित
 जनजातियों  के  विरुद्ध  अध्याचारों  के  मामले  में  वृद्धि  हुई  जबकि  1990  के  दौरान  अनुसचित
 जातियों  के  विरुद्ध  अत्याचारों  के  मामले  में  थोड़ी  सी गिरावट  आई  थी  ।

 ह

 ।

 उक्त  अवधि  के  दौरान  दंडित  किए  गए  व्यक्तितयों  की  के  बारे  में  थ्यौरे  राज्य
 संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  एकत्र  किए  जा  रहे  हैं  ।

 अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  विशद्ध  अपराधों  को  रोग  थाम  के  लिए  विभिम्म
 ऐहतिय!ती  पुनर्वासात्मक  उपायों  का  सुझाव  देते  हुए  राज्यों  तथा  संध  राज्य  क्षेत्रों
 को  विस्तृत  दिशा-निर्देश  जारी  किये  गये  है  ।

 अनुसू चित्त जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  अधिनियम  1989  नामक
 एक  विधान  पारित  किया  गया  तथा  30  1990  से  लागू  किया  गया  था  जिसमें  अत्याचार
 करने  वालों  को  कठोर  दंड  का  प्रावधान  है  |

 इस  संबंध  में  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  पर  अश्याचारों  की  रोकथाम  करने  के
 लिए  दिनाँक  4-5  199!  को  प्रधान  मंत्री  की  अष््रक्षता  में  मुख्यमंत्रियों  का  एक  सम्मेलन
 हुआ  था  ।  इस  सम्मेलम  में  अनेक  मिर्णय  लिए  गए  थे  जिन्हें  अ।वप्प्रक  कारंवाई  के  लिए  सभी  राष्यु
 प्रतकारों  तथा  पंत  पत्प  करों  को  भेज्र  विधा  ता

 ह  ््
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 जिल्ित  उत्तर  26  1992
 न्‍््न््प  पप्पू  पए7८य  पाना  ैपफफपपैपप्प++|।फः  ्5्प्प्भपाणजाणाण  अनाना

 विवरण

 दिनांक  26-11-92  को  उत्तर  के  लिए  लोक  सभा  अतारांकित  प्रश्त  सं  561  के  भाग

 किए  गए  अनुसूचित  जाति/जनजाति  पर  अत्याधारों  को  घटनाओं  की  संख्या  तथा  1989,  1990,

 क्रम  राज्य  |सं०  पंजीकृत  मामलों  की  संद्या  हत्या

 1989  1990  1991  1992  1989  1990  1991
 —__——  तप

 द्रि  3  4  5  6  7  8  9

 Latustr  आंध्र  प्रेश  511  602.  477.  «2192  4.  56.  33

 2.  असम  17.  27  14  श्य  02  01  0।

 3,  बिहार  997.  507  568  399  56  27  31

 4,  गोवा  02  शून्य  205  01  शूस्य  श्न्य  01

 5.  गुजरात  593.  788  1355  1069  14  18.  20

 6.  हरियाणा  77.  81  655  56  0।  04  05

 कश्मीर  155  38  42  42  02  शून्य  शून्य

 9.  कर्नाटक  490  690  732  288  08  15  28

 10.  केरल  616  648  660.  381  08  12  10

 11.  मध्य  प्रदेश  4226.  5210  5382  3205  74  81  92

 12,  महाराष्ट्र  363  499  574  515  19  18  29

 13.  उड़ीसा  365  304  372  242  04.  06  07

 14,  पंजाब  2।  22  37  08  05  07  21

 15.  राजस्थान  1588  1591  2098  1402  34  30  39

 16.  सिक्किम  03  15  27  17  शू्य  शून्य  शून्य
 17.  तमिलनाडु  482  544...  55!  426  15  25  11

 18,  उत्तर  प्रदेश  5195  6096  4804  2541  270  265  284

 19,  पश्चिम  बंगाल  13  05  10  09  01  02...  शूम्य

 20.  दादर  और  नगर

 हवेली  श्म्य
 न

 --
 न

 --
 --

 21.  दिल्‍ली  05  05  04  02  -+  --  -

 22.  पांडिचेरी  01  01  05  01  01  0]

 15799  17737  17820  10808  556.  569  613

 टिप्पणी  :  अन्य  राज्यों/संष  राज्य  क्षेत्रों  से  संबंधित  सूचना  शून्य  है  :



 $  1914  लिखित  उतरे

 तथा  में  संदर्भित  विवरण  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  यथा  सूचित  पंजोकत
 1991  और  1992  के  दौरान  क्षति  पहुंचायो  गई  मकानों  को  संख्या  दर्शाते  बाला  विवरण

 गंभीर  भोटे  भागजनी  अभियुक्ति

 1992  1989  1990  1991  1992  1989  1990  1991  1992
 न्‍अन्‍न्‍न्‍-न--न-+  >---- “44

 10  11
 हे

 12.  13
 14

 15  16  17  18  19

 12  162  157  147  62  10  16  07  04  अप्रेल

 श्न्य  01  श्न्य

 88  83  39

 शन्य  झर्प  0।  शून्य  श्न्य  शून्य  शून्य  01  श्न्य  अगस्त
 +  ब्ः

 380  1629  1658  1609  823  703  589  587  364



 लिखित  उत्तर  26  1992

 दिनांक  26-1 1-92  को  उत्तर  के  लिए  लोक  सभा  अतारांकित  प्रश्न  संस्या  561  के  भाग

 पंजोकत  किए  गए  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  पर  अत्याचारों  को  घटमाओं  को  संख्या

 बाला

 कर०  राज्य/सं०  पंजीकत  मामले  हत्या

 या

 सं०  रा०  क्षेत्र

 1990  1991  1992  1989.  1990  1991

 व 2...  3  4  5  6...  7  8  9g

 ),  आंध्र  प्रदेश  79.  100  74  15  07  13  ०9

 2.  असम  18  33  03  04  04  शुन्य
 3.  बिहार  100  98  13  07  03  01

 4,  गुजरात  129  123  206  100  08  08  19

 5.  गोवा  01  शून्य  शून्य  शून्य  01  _

 6.  हिमाचल  प्रदेश  शून्य  शून्य  01  _  न  न+  बन

 4.  कर्नाटक  87  42  15  02  03  01  शून्य

 8,  केरल  155  160.  49  5  02.  02  शून्य
 9.  मध्य  प्रदेश  2163  2366  2145  491  38  62  12

 10,  महाराष्ट्र  214  177  235.  200  09  10  11

 11.  मणिपुर  शूरप  06  07  03  शुम्य  01  04

 12,  नागालेंड  05  शून्य  शून्य  श्न्य  01  शूम्य

 13,  उड़ीसा  217  104  134  87  04  02  02

 14.  राजस्थान  420  415.  547  386  11  '  14  12

 15,  सिक्किम  07  i  2  15  01  शून्य  01

 16.  तमिलनाडु  01  03  214  श्ग्प  श्न्य  03

 17.  उत्तर  प्रदेश  श्न्य  श्न्य  शून्य  श्न्य  श्न्य  श्न्ध
 18.  पश्चिमी  बंगाल  09  10  08  11  शून्य  01  0३3

 19,  अंडमान  ओर  शत्प  श्न्य  न  लत  wey
 बार  द्वीप  समह

 20.  अरूणाचल  प्रदेश  09  श्न्य  श्म्य  श्न्य  श्न्य  श्स्य
 दादर  ओर  नगर  07  qa  04  05  aa  +++  लत
 हवेली

 22,  दमन  और  हीप  शूस्य  शून्य  शूल्य  शू्य  122

 23,  लक्षदीप  श्म्य  शूल्य  शून्य  शून्य  शूल्य  शूम्य पानाया  अन-ननिनओ  अननजनिननानानन  लननमन-म-भन

 2623 3575 3685 96 टिप्पणी अनुसूचित जाति के स्थान पर अनुसूचित जनजाति टाइप करें शेष



 $  1914  लिखित  उत्तर

 तथा  में  संदर्भत  विचरण  रात्य  सरकारों/संघध  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  हारा  यथासूचित
 तथा  1989,  1990,  1991  ओर  1992  के  दौरान  क्षति  पहुंचामी  गई  मकानों  को  संख्या  दशनि

 विवरण
 काकचजे  लकिनयानयनयय  +++  जजा  पे  —  नल  डेस  सन  +>++

 गंभीर  आगजनी

 1992  1989  1990  199:  1992  1989  1990  1991  1992

 10  11  ।2  13  14  15  16  17  18  19

 05.  19.  25  17  ५4  05  09  शून्‍य  01  अप्रेक्

 शून्य  01  01  01  01
 शून्य  सितम्बर

 प्रना  02  शून्य  शून्य  01  01  01  सितम्बर

 13  21  17  34  31  04  7  03  05  अगस्त

 भाप  श्न्य  क्ज-++  सितम्बर

 शा  जज
 शून्य  जप

 ——  अगस्त

 12  730  151  152  19  19  31  20  02  अप्रल

 08  19  03  17  22  08  07  07.  02  अगस्त

 ol  शन्‍्य  शून्य  03  ———  शून्य  न्न+न++  सितम्बर

 शून्य  शूस्य  शून्य  शून्य  01  18

 शून्य  शून्य  शून्य  शूस्य  शून्य  शून्य

 शून्य  निज+न++  चनतन+  सितम्बर

 01  शून्य  शूख्प  हूस्य  धू्य  शुल्य

 —_—— — — —
 श

 न्‍य  आाभाप-ः  .  सितम्बर

 ——_ oe  oe  oe  --------  झ्न्य  — a =  — aa  जून
 शूस्य  शूस्प  शून्य  शुन्‍्य  न्य  शून्य

 190  255  282  104  51
 3

 a 3५५  नमन  3  तल  नी जनीना«+नननााान नीति  जनक ननननन-नन जमाना  ननननना  «नल
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 लिखित  उत्तर  26  1992

 दिल्‍लो  में  नियुक्त  कम्पनियां

 562.  श्री  सभ्तोष  कुमार  गंगवार  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  दिल्ली  में  उत्तर  अ्रदेश  सरकार  द्वारा  नियुक्त  को  गई  कम्पनियों  की

 संध्या  कया

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  उन्हें  बापिस  भेजने  हेतु  सरकार  से  अनुरोध  किया
 ओर

 यदि  तो  इन  कम्पनियों  को  कब  तक  वापिस  भेजने  की  सम्भावना  है  ?

 संसवोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  अन्‍्चो
 :  उत्तर  प्रदेश  की  20  क्रम्पतियां  इस  समय  दिल्‍ली  में  तंनात  हैं  ।

 जी  श्रीमान्‌  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 ]
 मिट्ठी  के  तेल  तथा  डोजल  में  कमो

 563.  भरी  प्रबोन  डंका  :

 क्या  पेट्लियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  कई  भागों  में  मिट्टी  के
 तेल  तथा  डीजल  की  कमी  हो  रहो

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  ओर

 इस  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या-क्या  कदम  उठाए  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रों  बो०  :  (१)  जी  नहीं  ।

 भौर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गेहूं  का  उत्पाधन

 564.  डा०  असीस  बाला  :

 क्या  क्षि  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  के  दोरान  देश  में  गेहूं  का कुल  कितना  उत्पादन

 देश  में  गेहूं  की  वाधिक  घरेलू  मांग  कितनी  और

 इस  समय  गेहूं  के  उत्पादन  में  कितनी  कमी  हुई  है  ?

 क्षि  सस्त्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  सुल्लापललो  :  (१)  1991-92  के  दोरान

 देश  में  गेहूं  का  राज्यवार  उत्पादन  निम्नवत्‌

 114



 5  1914  लिखित  उत्तर

 भीटरी  टन

 बिहार  35.66

 गुजरात  9.06

 हरियाणा  65.02

 हिमाचल  प्रदेश  5.96

 मध्य  प्रदेश  46.73

 महाराष्ट्र  6,26

 पंजाब  122.95 5

 राजस्थान  44.78

 उत्तर  प्रदेश  201.56

 पश्चिम  बंगाल  5.30

 अम्प  7.59

 योग  भारत  )  550.87

 गेट  जसे  किसी  विशेष  श्वाद्यान्न  की  मांग  किसी  निश्चित  समय  पर  कई  ज॑  से

 जनसंख्या  निवल  आयात  समय  उपलब्धता  आय  का  मूल्यों  का  स्तर  वेकल्पिक

 बस्तुओं  की  उपलब्धता  और  अन्य  संवंधित  आ्िक  परिवतंनीय  कारकों  पर  निर्भर  करती

 गेहूं  की  बास्‍्तविक  मांग  का  आकलन  करना  कठिन  1991  को  समाप्त  हुए  अंतिय  तीन

 बर्षों  के  दौरान  मानव  की  गेहूं  की  खपत  आहार  ओर  अवशिष्टों  को  संबंधी

 उपलब्धता  द्वारा  दर्शायी  गई  औसत  निवल  मांग  45.8  मीटरी  टन  होने  का  अनुमान  है  ।

 मेहूं  के  उत्पादन  में  कोई  कमी  नहीं  भायी  लेकिन  अन्य  खाद्यान्‍्त  ५  सलों  के  उत्पादन

 में  कमी  के  कारण  हसकी  मांग  बढ़  सकती  है  ।

 उत्तरप्रदेश  में  सन्ताज  कल्याण  संगठन

 565.  क्री  गया  प्रसाद  कोरी  :

 क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  कायंरत  सरकारों  धहायता  प्राप्त  समाज  कल्याण  संगठनों  के  नाम

 क्या  ओर

 इस  संगठन  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  पिछले  तीन  वर्षो  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान

 कितनी-कितनी  सहायता  प्रदान  की  गई  है
 ?

 कल्याण  भस्त्रो  सीताराम  :
 ओर  एक  विवरण  संलग्न
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 ]
 भ्रध्य  प्रदेश  के  जिलों  में  पेटोलियम  उत्पादों  को  आपूर्ति

 566.  श्री  असलम  शर  स्रां  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  के  बेतूल  और  होशंगाबाद  जिलों  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  जंसे

 डोजल  ओर  मिट्टी  के  तेल  को  भारी  कमी  ओर

 ()  यदि  तो  प्रत्येक  जिले  में  पेट्रोल/डीजल  के  कितने  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  कायंरत  हैं  और

 1992-93  2-93  के  दोरान  इन  वस्तुओं  की  सप्लाई  में  वृद्धि  करने  संबंधी  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  ससत्री  थी०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  विद्यार्थियों  को  प्रतियोगो  परोक्षाओं  के

 लिए  कोलिंग  क्लास

 567,  श्रो  सुरेशानम्द  स्वासी  :

 क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  विद्यार्थियों  को  प्रतियोगी  परीक्षाओं  की

 तैयारी  के  लिए  निशुल्क  शिक्षण  दिया  जा  रहा

 यदि  तो  1991-92  में  राज्यवार  कितने  विद्याथियों  को  इस  योजना  से  लाभ

 1992-93  2-93  में  ऐसे  लाभान्वित  होने  वाले  विद्यार्थियों  का  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किया  ह॒
 गया  और  ु

 1992-93  में  इस  योजना  के  लिए  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  है  ?

 कह्याण  सनन्‍्त्री  सीताराम  :  हां  ।

 (@)  भोर  सूचना  एकन्न  को  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 वर्ष  1992-93  के  दोरान  अनूसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  केन्द्रीय
 प्रायोजित  कोचिंग  तथा  सम्बद्ध  योजना  के  अन्तगंत  1,75  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया

 सम्पत्ति  का  कर  योग्य  मुल्य

 568  श्री  रोशन  लाल  :

 क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारों  है  कि  दिल्‍ली  नगर  निगम  का  मूल्यांकन  और

 वसूलो  विभाग  सम्पत्तियों  का  कर  योग्य  मूल्य  लगाते  समय  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  निर्धारित

 भूमि  आबंटन  प्रसार  अथवा  अधिसूचित  भूमि  दर  को  स्वीकाय॑  नहीं  भर

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  भौर  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 ना  जप  कआ-्शिी  नाना  ५भैपन--5+++  जनक

 संसदोय  काय  सम्त्रालय  में  राज्य  सस्त्री  तथा  गह  मम्त्रालय  में  राष्य  मम्प्रो  एस०  एम०
 :  ओर  (@)  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  लिए  गेंस  वितरण  प्रणाली

 569,  क्री  राजबोर  सिह  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  के  गाजियाबाद  और  नोएडा
 क्षेत्रों  में  सेकह़ों  लघु  उद्योगों  को  गेस  की  आपूर्ति  करने  क्रे  लिए  कोई  गंस  प्रणाली  बनाने  का  सरकार

 का  विचार  ओर

 यदि  तो  यह  गेस  वितरण  प्रणाली  कब  तक  चालू  हो  जाएगी  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गस  सन्‍्त्री  बो०  :  ओर  ऐसा  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  तथापि  गाजियाबाद  में  कुछ  उद्योगों  को  प्राह्ृतिक  गंस  को  आपूर्ति  की  जा  रही  है  ।

 उबं  रकों  को  खपत

 570.  क्री  ओस्‍्कार  फननासशैज  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  खरीफ  के  मौसम  में  फास्फेट  तथा  पोटाशियम  उबंरकों  को  कितनी

 शख्पत

 गत  दो  मोौसमों  को  तुलना  में  इस  मौसम  में  खरीद  कम  होने  के  क्या  कारण  भर

 इसके  परिणामस्वरूप  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  में  कितनी  कमी  आयी  ?

 कृषि  मम्भालय  में  राज्य  सम्त्रो  मुल्लापललो  :  (4)  राज्य  सरकारों  द्वारा
 दी  गई  सूचना  के  अनुसार  92  के  मोसम  के  देश  में  उवंरकों  की  अनुमानित  खपत

 निम्नलिखित  है  :--

 पोषक  तत्व  मोटरी  टन  मे ं)
 एन०  40.93

 पी०  16,68

 के०  7.24

 कु  64,85

 (a)  पिछले  दो  खरीफ  मोसमों  के  92  में  उवंरकों  को  अनुमानित  खरीद  में

 कोई  कमी  नहीं  हुई  है  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बयोवेदन  समिति  को  रिपोर्ट

 571,  भरी  गिरधारो  लाल  भागंव  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मन्त्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 क्‍या  रसोई  गंस  एजेंसियां  उपभोक्ताओं  को  गेस  सिलेल्डरों  को  अपने  साथ  ले  जाने
 देती

 कया  अपनी  साइकिलों/स्कूटरों/कारों  में  गेस  सिलेन्रों  के  ले  जाने  वाले  व्यक्तियों  की

 संख्या  शात  करने  हेतु  विभाग  ने  कोई  सर्वेक्षण  किया

 क्‍या  वयोवेदन  समिति  ने  उपभोक्ताओं  द्वारा  गेस  सिलेन्डर  ले  जाने  को  अनुमति  देने  के

 विरुद्ध  सिफारिश  की

 कया  सरकार  ने  इस  प्रथा  को  समाप्त  करने  हेतु  कोई  कायंवाही  को  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  बया  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  सम्त्रो  बो०  :  तेल  कम्पनियों  द्वारा

 प्राधिकृत  किए  जाने  वाले  व्यक्तियों  को  एल०पी०जी०  ढिश्ट्रीब्यूटरों  को  बह  भ्रनुमति  नहीं

 है  कि  वे  उपभोक्ताओं  को  एल०पी०जी०  के  सिलेन्डर  ले  जाने  की  अनुमति

 नहों  ।

 हां  ।

 और  चूक  करने  वाले  हिस्ट्रीब्यूटरों  के  विरुद्ध  दिशानिदेशोंਂ

 के  अनुसार  तेल  कम्पनियों  द्वारा  कारंबाई  की  जाती

 स॒म्बई  हाई  से  आन्प्र  प्रदेश  तक  गंस  पाइप  लाइनें  बिछाता

 572.  श्री  धर्मभिक्षम  :

 क्या  पेटोलियस  ओर  प्राकृतिक  शेस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  बम्बई  हाई  से  आन्ध्र  प्रदेश  तक  गंस  की  फ्राइप  लाइन  बिछाने

 हेतु  कोई  त्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  ब्यौरे
 से अवगत  कराएं  तथा  इस  पर  कया  कायंवाही  किय  जामे  का

 प्रस्ताव

 कया  अन्य  राज्य  सरकारों  से  भी  ऐसे  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पेटोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रो  बो०  :  (१)  से  पश्चिमी  अपतट

 से  दक्षिणी  राज्यों  तक  एक  पाइप  लाइन  बिछाने  के  लिए  कई  राज्य  सरकारों  से  समय-समय  पर

 भनुराध्  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 पश्चिमी  अपसट  से  दक्षिणी  क्षेत्र  तक  प्राकृतिक  गेंस  के  परिवहन  की  तकतोकी-आधिक

 ब्यवहायंता  की  जांच  के  लिए  एक  अन्तर-मंत्रालयीन  दल  का  गठन  किया  गया  था  |  सरकार  द्वारा  दल

 की  रिपोर्ट  फी  जांच  की  गई  है  तथा  दक्षिणी  क्षेत्र  में पाइप  लाइन  बिछाने  के  विचार  को  संद्धान्तिक

 तौर  पर  अनुमोदन  दे  दिया  गया  ।
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 .._.......... उड़ोसा  को  उवरक का

 573.  श्री  के०  पौ०  सिह  देव  :

 क्‍या  क॒थि  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  पिछले  तोन  वर्षों  में  केन्द्रीय  पूल  से  उड़ीसा  को  प्रतिवर्ष  भाबंटित  विभिन्‍न  प्रकार  के

 उर्थरकों  की  मात्रा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  1992-93  के  दौरान  उड़ीसा  को  किये  जाने  वाले  उवेरक  आवंटन  में

 वृद्धि  करते  का  विदार  भर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 कवि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापललो  वर्ष  1989-90  से

 1991-92  तक  के  दोरान  आवंटित  और  खपत  किये  गये  रासायनिक  उवंरकों  का  पोषक  तत्ववार

 ब्यौरा  दर्शान  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 ओर  उड़ोसा  को  वर्ष  1992-93  के  लिए  निम्नलिखित  उवंरक  पोषक  तत्व

 आवंटित  किये  गये  हैं  ।

 मीटरी  टन )

 खरीफ  रबी
 1992  92-93

 ->-+-+->++>-नननताीीा।।।सतत  +++“_++  सभा
 एन०  95.57  48.93  बंद

 पी०  27,78  न  27.78

 के०  न

 योग  48.9"

 दिनांक
 इन
 satel से  से  फास्फेटयुक्त  और  पोटाशयुक्त  उवंरकों  का  आबंटन  बंद  कर  दिया

 गया  है  क्योंकि  इन  उबंरकों  से  नियंत्रण  हटा  लिया  गया  है  ।

 उड़ोसा  की  नाइट्रोजनयुकत  उर्वरकों  की  सम्पूर्ण  आवश्यकता  को  आबंटन  द्वारा  पूरी  तरह  से

 पूरा  किया

 विवरण

 उड़ोसा  को  उजंरकों  का  आबंटम  ओर  उड़ीसा  में  उधंरकों  की  खपत

 उस्क  0... eee nw  ee  TT,

 पोषक  तत्व  भात्रंटन  खपत  आबंटन  खपत  भआाबंटन  खपत
 Go 57.63  +++++++++््््न््््््््््््््््एयप्::पमयणाण  ए“८ाीयण  खत  दा  ण०+  41,50

 एन०  41.70  27.97  87  25.55  24.96  32.21  28.30

 पी०  57.63  43,89  42.35  192,67  50  52  196,01

 के०  27.97  25.55  24.96  28.30

 कुल : 253.03 204,73
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 ]

 संतरा  प्रसंस्करण  उद्योग

 574,  क्री  तेजसिह  राव  भोंसले  :

 बया  खाद्य  प्रसंस्करण  उच्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  कपः  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  को  नागपुर  और  अमरावती  में  संतरा  प्रसंस्करण  उद्योग  स्थापित
 किये  जाने  हेतु  महाराष्ट्र  सरकार  की  ओर  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उस  पर  कया  कायंवाही  की  गई  है  ?  ।

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  गिरिधर  :  नहीं  ।

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 ]

 बिहा र  में  मत्स्य  संसाधन

 575  आओ  कमला  सिश्र  सधकर  :

 क्या  कषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  विश्व  बेंक  ने  बिहार  के  पूर्वी  धम्पारण

 जिले  में  पाती  झील  तथा  मोतीहारी  की  करियामन  झील  को  मत्स्य  उत्पादन  के  लिए  चुना

 इस  का  के  पूरा  करने  हेतु  रखा  गया  लक्ष्य  क्या  है  तथा  इस  उद्देश्य  हेतु  शुरू  किए  गए

 कार्यों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्ली  :  हां  ।

 विश्व  बेक  की  परियोजना  में  झीलों  को  मत्स्य  उत्पादन  के  लिए  उपयुक्त  बनाने  हेतु
 विकासात्मक  कार्यों  बा  प्रावधान  है  और  इसमे  और  बाह्य  नहरों  को  गहरा  रक्षा  बांधों

 और  जलद्वार  का  निर्माण  और  खरप्तवार  की  सफाई  शामिल  है  |

 बिहार  सरकार  मे  पूर्वी  चम्पारण  के  जिलाधीश  से  इन  कार्यों  की  शुरुआत  के  लिए

 बिस्तत  सर्वेक्षण  शुरू  करने  ओर  योजनाएं  ओर  प्राकक्लन  का  विवरण  तंयार  करमे  का  अनुरोध  किया

 »  विकासात्मक  कार्य  अग्रे  1993  से  शुरू  कर  दिये  जायेंगे  ओर  दो  वर्षों  में  इसे  पूरा  कर

 लिए  जाने  की  आशा  है  ।

 कोचीन  विश्वविद्यालय  द्वारा  पो  ०एच  ८डो०  के  छाज्ञों  का  पंजीकरण

 576.  प्रो०  के०बी०  थामस  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  क्पा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  कोचौन  विश्वविद्यालय  ने  कल्चरਂ  आफ  सेन्ट्रल  मेरीन  फिशरीज  रिस्च

 कोर्च  पी०एच०डी०  फार्यक्रम  में  सम्मिलित  होने  वाले  बंच  के  छात्रों  के  नामों

 का  पंजीकरण  करने  से  इन्कार  कर  दिया

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाए

 क्‍या  परिषद  का  सेन्‍्ट्रल  मेरीन  फिशरीज  रिस्च  कोच्ोन  के  कल्चरਂ

 के  पी०एच०डी०  कार्यक्रम  को  किसो  अन्य  संस्थान  में  स्थानांतरित  करमे  का  विचार  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 क्षि  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  के”सी०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सोबर  कलेक्शन

 577,  क्री  अमर  शाय  प्रधान  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  त्रिलोक  दिल्‍ली  में  सीवर  लाइन  ३  लने  का  कार्य  पूरा  हो  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  भौर

 यह  कार्य  कब  तक  पूरा  किए  जाने  और  वहां  के  निवासियों  को  सीवर  लाइन  कलेक्शन

 विए  जाने  की  संभावना  है  ?

 शहरौ  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  (१)  जी  नहीं  |

 और  दिल्‍ली  जल  प्रदाय  एवं  मल  व्ययन  संस्थान  ने  निम्नशिखित  जानकारी  दी

 है  :  पुनर्वास  कालोनी  दो  अर्थात्‌  जिलोकपुरी  और  त्रिलोकपुरी
 में  विकसित  की  गई  थी  ।  इन  दोनों  चरणों  में  परिधि  सीवरों  सहित  भीतरी  सीवरों  के  डालने  का

 कार्य  सौंपा  जा  चुका  हे  और  निष्पादनाधीन  का  कार्य  1991  में  भारम्भ  हो  गया
 था  जो  24  माह  की  अवधि  में  पूरा  होना  है  तथा  का  कार्य  !992  में  आरम्भ

 हुआ  जो  18  माह  की  अवधि  में  पूरा  होना  उपय्‌ कत  कार्य  के  पूरा  होने  के  पश्चात्‌  ही  निवासियों
 को  कनेक्शन्स  दिए  जा  सकेंगे  ।

 विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम

 578,  श्री  गोपीनाथ  गजपति  :

 कुमारी  पुष्पा  देवो  सिह  :

 क्‍या  छवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चावल  संबंधी  विशेष  खाद्यास्न  उत्पादत  कार्यक्रम  को  किन-किन  राज्यों  में  आरम्भ
 क्या  गया
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 इन  राज्यों  में  इस  कार्यक्रम  में  कितनी  प्रगति  हुई

 कया  सरकार  ने  कार्यक्रम  की  कोई  पुनरीक्षा  की  और

 यदि  तो  इस  कार्यक्रम  में  सुधार  लाने  के लिए  सरकार  किन  प्रस्तावों  पर  विचार

 कर  रही
 !  ?

 कषि  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  मुल्लापललो  :  13  प्रमुख  चावल  उत्पादक

 राज्यों  में  1988-89  में  शुरू  किए  गए  विशेष  श्वाद्यान्न  उश्पादन  कार्यक्रम  तथा  पूर्वी  राज्यों  में

 85-86  में  शुरू  किए  गए  विशेष  चावल  उत्पादन  कार्यक्रम  को  हाल  ही  में  एक  कर  दिया  गया  है
 तथा  उसका  नाम  एकीकृत  चावल  विकास  कार्यक्रम  रख्चा  गया  एकीकृत  चावल  विकास  कारयेक्रम

 आन्ध्र  अरुणाचल  हिमाचल  जम्मू  व

 कश्मी  मध्य

 उत्तर  पश्चिम  बंगाल  तथा  पाण्डिचेरी  में  क्रियान्वित  किया  जा

 श्हा

 हन  राज्यों  में  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  को  प्रगति  कमोवेश  संतोषश्रद  इन  सभी

 राज्यों  में  चावल  का  उत्पादन  1984-85  के  58.0  मिलियन  मीटरी  टन  से  बढ़कर  1991-92  में

 73.4  मिलियन  मीटरी  टन  हो  गया  है  इसी  अवधि  के  दोरान  भौसत  उत्पादकता  स्‍तर  1418

 किलोग्राम  |हैक्टेयर  से  बढ़कर  1744  किलोग्राम/हैक्टेयर  हो  गया  है  ।

 और  राज्यों  के  साथ  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  की  समीक्षा  हर  मौसम  में  आयोजित

 खरोफ  ओर  रबी  के  राष्ट्रीय  सम्मेलन  के  दोरान  की  जाती  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  सुधार
 लाने  के  लिए  राज्यों  को  आदानों  की  उपलब्धता/आपूर्ति  के  भाधार  पर  बास्तविक  लक्ष्य  निर्धारित

 करने  के  लिए  नम्यता  प्रदान  की  गई  है  ।

 शहूरो  जल  आपूर्ति

 579.  श्री  एम०बो०बो०एस०  मूति  :

 क्या  शहरी  बिक्रास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  20,000  से  कम  जनसंड्या  वाले  कस्बों  में  जल  आपूर्ति  क ेलिए  आठवीं  पंचवर्षीय
 योजना  के  दोरान  एक  केन्द्रीय  जल  आपूर्ति  योजना  शुरू  करने  का  केन्द्र  सरकार  का  विचार

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 आन्ध्रन  प्रदेश  के  उन  कस्बों  के  नाथ  क्‍या  हैं  जिन्हें  नई  योजना  के  अन्तर्गत  चुना
 गया  है  ?

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  हां  ।

 20  हजार  से  कम  आबादी  बाले  कस्बों  में  पानी  की  आपृर्ति  के  लिए एक  नई  केन्दीय
 प्रायोजित  योजना  शुरू  की  जा  रही  है  जिसका  निश्चिकरण  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  50-50  के

 अनुपात  में  होगा  ।  योजना  को  1993-94  प्ले  प्रारम्भ  किया  जाना  प्रस्तावित  है  ।

 कस्बों  के  चयन  एवं  ऐसे  कस्बों  के  लिए  स्कीम  तेयार  करने  हेतु  विभिन्‍न  मानदण्डों  को
 शामिल  करते  हुए  विस्तृत  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  को  राज्य  सरकारों  को  पहले  ही  परिचालित  कर  दिया

 126



 $  1914  लिखित  उत्तर

 गया  है  ओर  उनसे  इन  मार्गंदर्शी  सिद्धास्तों  के  आधार  पर  भपने  प्रस्ताव  भेजने  का  अनुरोध  किया

 गया  है  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  में  20  हजार  से  कम  आबादी  वाले  कस्बों  के  नाम  कृपया  संलग्न  विवरण

 में  देखें  |  हालांकि  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  से  अब  तक  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 विवरण

 इस  योजना  के  अम्तगगंत  चुने  गए  आंध्र  प्रदेश  के  कस्बों  के  नाम

 1,  बेमूलाबदा  29,  कुम्वम

 2,  वान्सवाड़ा  30.  बुशानिपल्ले
 3.  थिपुरापल्ले  31,  धाटकेसर

 4,  रानीगरुटा  32,  कमलापुरम
 5.  नगरकुरनूल  33.  कम्डीपाड
 6.  कोंडापालेम  उफं  श्री  रामनगर  34.  माडगुला
 7.  नेल्लीमाला  35.  राजोल

 8.  केकालूर  36.  आल्षमपुर
 9.  परासम्बा  उ्फं  कासीबग्गा  37,  वंदरूलंका

 10.  रेनुकों डा  38.  यदगिरीलंका

 11,  तिरुमलाई  39,  बापुलापाड

 12,  गणवरम  40.  कोवरापल्ले
 13.  मच्छावरम  41.  नगगिरेदोपल्ले

 14,  दोरनाकल  42,  पेनडुरथी

 15.  कोलापुर  43.  कोठापल्ल  हवेली

 16  कुप्पम  44,  झ्नक्षितिपेंठ

 17.  सोमपेटटा  45.  शारपरियोजना  नगरी

 18.  पलोसा  46,  सिरपुर

 19,  मधीरा  47.  भन्वदासा

 20.  भाटटीप्रोलू  48.  विजयपुरी  बक्षिण

 21.  आसिफावाद  49.  रामपच्ोदकरम

 22,  फिरगीपुरम  50.  विपराला

 23.  मम्यानी  Sl,  गंकरमपेट

 24.  राजम  52.  श्री  रामसागर  प्रोजक्ट  राईट  फर्लेक  कालोनी

 25,  चेल्लापल्ले  53.  अपर  सिलेरू  परियोजमा  स्थल  क॑म्प

 26,  सिंगारोीकोंडा  54.  मोथुगुडम
 27.  वुद्बबेल  55,  सरिसेला  परियोजना  नगरी  एफ

 28,  कोशिगी  56.  प्रसन्धी  निलीयम  नगरी
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 ]

 a ee

 खालो  हो  चुके  तेल  के  कुएं
 0.

 श्रीमतो  केसरबाई  सोनाणजो  क्षोीरसागर  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 बम्बई  हाई  ओर  अन्य  तटवर्ती  क्षेत्रों  में  तेल  निकाले  जाने  के  बाद  कितने  तेल  के  कुएं

 लासी  हो  भघके  ओर

 गत  वर्ष  उनमें  से  कितनी  मात्रा  में  तेल  निकाला  गया  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  बो०  :  बम्बई  हाई  ओर  अन्य  समुद्र

 तटीय  क्षेत्रों  मे ंकोई  तेल  कप  खाली  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍लो  में  चेन  छोनने  को  घटनाएं

 582,  क्री  जोबन  शर्मा  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राजधानी  में  चेन  छीनने  की  घटनाएं  बढ़  रही

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 वर्ष  1992  के  दोरान  चेन  छोनने  को  कितनी  घटनाएं  हुई  हैं  ओर  गत  तोन  ब्षों  की

 तुलना  में  इनको  स्थिति  क्या  भर

 ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  भन्‍्त्रालय  में  राज्य  भसत्री  तथा  गृह  समत्रालय  में  राज्य  भम्त्रो  एम०  एस०
 :  जो  श्रीमान्‌  ।  राजधानो  में  बेन  छीनने  के  मामलों  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 (७)  कारणों  शहरीकरण  का  तेजी  से  परिवहन  यातायात  में  वृद्धि  होना
 तथा  प्रवासियों  का  बड़ी  मात्रा  में  आना  शामिल

 1.1.92  से  15.11.92  तक  की  अवधि  के  दोरान  तथा  पिछले  तीन  वर्षों  की  इसी
 अवधि  के  दोरान  सूचित  हुए  चेन  छोनने  के  मामलों  को  संडुया  निम्न  प्रकार  है  :--

 न  =  —  -  कवि  जप

 वर्ष  मामलों  की  संख्या

 1989  139

 1990  114

 1991  188

 1992  228
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 जज  —  नन्‍ीनीन  अधिनन  ae.  menses  ने  अजन्‍भ

 को  किए  गए  उपायों  में  बश्त  गहन  सामरिक  स्थानों  पर  पिकेट  तेनात  करना

 कं
 आ  को  मजबूत  बाहनों  की  अचानक  चेकिंग  करना  तथा  चोकसो  बढ़ाना  इत्य।दि  शामिल

 ओ०  एन०  जी०  सौ०  द्वारा  विदेशी  बेकों  में  अतिरिक्त  धम  का  निवेश

 583,  भ्रौ  मोहन  राबले  :

 क्रो  नितोश  कुभार  :

 भरी  भ्रहादी पक  सिह  शाक्य  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राक्‌ तिक  शैस  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  के  इंडियन  एक्सप्रेस  में  प्रकाशित  समाचार  के  अनुसार  ओ०

 एन०»  जी»  सी०  ने  विदेशों  बेकों  में  अपने  अतिरिक्त  धन  का  निवेश  करके  ओ०  एन०  जी०  सी०  एक्ट
 +  का  उल्लंधन  किया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  तथ्य  तथा  ब्योरा  कया

 सरकार  की  हस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  और

 हस  संबंध  में  सरकार  क्या  सुधारक  कदम  उठाना  चाहतौ  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राहुतिक  गंस  भम्त्ी  बो०  :  तेल  एवं  प्राकृतिक  गंस
 आयोग  के  कथनानुसार  उसने  तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  आयोग  अधिनियम  के  उपबंधों  का  उल्लंघन  करते

 हुए  अपनी  अधिशेष  निधि  का  कोई  निवेश  नहीं  किया  है  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 रूस  से  कच्ले  तेल  का  आयात

 584.  श्री  सनत  कुमार  भ्ण्डल  :

 डा०  डो०  बेंकटश्वर  राब  :

 डा०  जो०  एल०  कनौजिया  :

 क्या  पट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बतामे  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 चालू  बर्ष  में  भारत  को  रूत  द्वारा  वचनबद्ध  कच्चे  तेश  की  मात्रा  को  आपूर्ति  करने

 में  आ  रही  अड़चनों  को  दूर  करने  के लिए  एक  पांच  सदस्यीय  सरकारी  शिष्ट  मण्डल  सितम्बर  में

 मस्को  गया

 यदि  तो  वहां  हुई  चर्चा  का  क्या  परिणाम  निकला  और

 वर्तमान  में  रूस  से  कितना  तेल  आने  को  सम्भावना  है  तथा  इसका  भुगतान  विशेष  रूप
 में  चालू  वर्ष  की  आपूर्ति  हेतु  रूस  सरकार  को  पू्व॑ंबर्ती  वचनबद्धता  के  अनुरूप  रुपये  में  किस  प्रकार

 किया  जायेगा  !

 मे  ओर  प्राकृतिक  गस  सम्त्री  बो०  :  हां  ।  चार  सदस्यीय

 प्रतिनिधि  मंडल  ने  1992  में  मास्को  का  दोरा  किया
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 ओर  इस  दोरे  के  वर्तमान  व्यापार  योजना  आवधानों  के  अधीन  भारत  को

 400,000-500,000  मीट्रिक  टन  कक्ष्बे  तेल  फो  भापूति  के लिए  दो  समझौता  शापनों  पर

 हस्ताक्षर  किए  गए  हैं

 [

 गुजरात  में  तेल  शोधक  कारखाना  स्थापित  करना

 585,  श्री  नाशयण  भाई  जमलाभाई  राठवा  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  स्विटजरलेंड  को  किसी  तेलशोधक  कम्पनी  को  ग्रुजरात  में  एक
 शोधक  कारखाना  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 गुजरात  में  तेलशोधक  कारखाना  कब  तक  स्थापित  कर  दिया  जा  येभा  ओर  इस  एकक
 उत्पादन  क्षमता  कितनी  भोर की हि  कुर

 गुजरात  में  इस  तेलशोघक  कारखाने  को  कद्दां  स्थापित  करने  का  भ्रस्ताव  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मन्‍्त्रो  थो०  :  से  भारत  सरकार

 मे  पश्चिमी  समुद्र  तट  पर  गुजरात  में  एक  उपयुक्त  स्थान  पर  5  एम०  एम०  टी०  पी०  Go  वाली

 आरंभिक  क्षमता  सहित  100%  निर्यातोन्मुख्ध  कच्चे  तेल  को  रिफाइनरी  स्थापित  करने  के  लिए  जेससं

 इंटरनेशनल  पेट्रोलियम  वी०  1)  स्वीटज  रलेंड  को  आशय  पत्र  जारी  किया

 ]
 आंध्र  प्रदेश  में  मध्यम  दर्ज  के  शहरों  का  विकास

 586.  डा०  वेंकटेश्वर
 ॥

 क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  धि

 क्‍या  विभिन्‍न  राज्यों  में  स्थित  बहुत  से  छोटे  तथा  मध्यम  दर्जे  के  शहरों  में  बहतर
 रिक  तथा  अन्य  सुविधाएं  प्रदान  करने  की  योजना  का  केन्द्र  सरकार  एवं  आवास  तथा  शहरी  विकास

 निगम  ने  अनुमोदन  कर  दिया

 यदि  तो  आंध्र  प्रदेश  में  मध्यम  दर्जे  के  शहरों  के  विकास  के  लिये  केन्द्र  सरकार  एवं

 आवास  तथा  शहरी  विकास  निगम ने  कौन  सी  परियोजनाएं  भारम्भ  को

 (१)  इस  उद्देश्य  के  लिये  कुल  कितनी  घनराशि  रखी  गयी  :  ;

 इनके  कब  तक  पूरे  होने  को  सम्भावना  ओर

 (2)  199  2-93  में  भान्ध्र  प्रदेश  में  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  ?

 शहरो  विकास  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  :  (१)  केन्द्र  aru  प्रवधित
 छोटे  और  मध्यम  दर्जे

 के  शहरों  का  एकीकृत  विकास  ढं।०  एस०  की  चालू  योजना
 स्कीम  वषं  1979-80  में  आरम्भ  की  गई  1979-80  से  31.3,92  तक  विभिन्‍न  राज्यों  और
 संध  शासित  राज्यों  के  517  शहरों  को  आई०  ढी०  एस०  एम०  टी०  स्क्रोम  के  अन्तृगंत  शामिल  किया
 गया  है  और  176.17  करोड़  रुपए  की  केद्वीय  सहायता  के  रूप  में  रिलीज  किये  गये  इसमें  आंध्र
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 हा  ष््ु  ः  रा  व्कम्म  वन  अन्ना

 प्रदेश  के  36  शहर  शामिल  हैं  जिनके  लिए  करोड़  रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता  रिलीज  की  गई
 थी  ।  स्कीम  की  संशोधित  प्रणाली  जो  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना

 (1992.97)  के  दोरान  एस  स्कोम  के  अन्तगंत  लाए  जाने  वाले  शहरों  के  लिए

 लागू  बजटीय  सहायता  के  अतिरिक्त  हुडको/अन्य  वित्तीय  संस्थानों  से  ऋण  सहायता  के  लिए  भी

 विशच्वार  किया  गया  इस  समय  स्कीम  की  संशोधित  प्रणाली  के  अन्तगंत

 सहायता  के  लिये  किसी  राण्य  सरक्रार/संघ  शासित  राज्य  का  कोई  प्रस्ताव  केन्द्र  सरकार  के

 पास  लम्बित  नहीं  है  ।

 से  (४)  उपय्‌ क्‍त
 के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 सिविल  अधिकार  अधिभनियम  का  उल्लंघन

 587,  श्री  राम  सागर  :

 कया  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  कुछ  राज्य  सरकारों
 से

 1991  और  1992  के  दौरान  नागरिक

 कार  1955  के  उल्लंधन  की  सूचना  मिली

 इस  अवधि  में  इस  संबंध  में  दर्ज  किए  गए  मामलों  की  राज्यवार  संख्या  कया

 क्‍या  सरकार  का  अस्पृश्यता  निवारण  के  लिए  प्रायधानों  में  संशोधन  करने  का  विचार

 और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  लागू  कर  दिया  जाएगा  ?

 कत्याण  मंत्री  सोताराम  :  (१)  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 और  संविधान  के  अनुच्छेद  17  के  अन्तर्गत  अस्पृश्यता  समाप्त  को  जा  चुको

 हालांकि  देश  के  अनेक  भागों  में  यह  अ  भी  भी  विद्यमान  अस्पुश्यता  का  उन्मूलन  करने  के  लिए  इन

 वर्गों  के सामाजिक  अधिक  विकास  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  ।

 विवरण

 3]  1991  को  समाप्त  वर्ष  के  लिए  न  गरिक  अधिकार  संरक्षण  1955

 के  अन्तगंत  पंजीकृत  किए  ग़ए  सरवारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  यथा  मामलों

 की  संख्या  दशनि  वाला  विबरण  ।

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  का  नाम  1991  क  दोरान  पंजीकृत
 किये  गये  मामलों  की  संख्या

 _....._भतप:पट/पए/।:/थभयगझ/तयतग  ए  ाययय।..भ+.्//ै/ैईै  |
 2  हि

 1.  भानप्न  प्रदेश  नहीं  )

 2. असम श्भ्य
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 2  3

 3.  बिहार

 4.  गोवा  8

 5.  ग्रुजरात  209

 6.  हरियाणा  2

 7.  हिमाचल  प्रदेश  18

 8.  जम्मू  ओर  कश्मीर  3

 9.  कर्नाटक  722

 10,  केरल  21

 11.  मध्य  प्रदेश  249

 12,  महाराष्ट्र  340

 13,  उड़ोसा  42

 14,  पंजाब  श्न्य

 15,  राजस्थान  107

 16.  तमिलनाडु  861

 17.  जिपुरा  श्न्य

 18,  उत्तर  प्रदेश  296

 19.  पश्चिम  बंगाल  1

 20,  चंडीगढ़  श्न्य

 21,  दिल्‍ली  3

 22.  पांडिघेरी  21
 9५  जलन  ना  नन+  जलन आन  आअनानात+

 वर्ष  1992  के  दोरान  पंजीकृत  किये  गये  मामलों  से  संबंधित  सूचना  अभी  तक  प्राध्त  नहीं

 हुई  है  ।

 केसद्रीोय  रिजज  पुलिस  बल  में  महिला  कॉस्टेबलों  को  भरतो

 558.  डा०  आर०  श्रीधरण  :

 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  रिजवं  पुलिस  बल  ने  1992  में  महिलाओं  को  कांस्टेबलों  के  रूप  में

 भरती  करने  का  अभियान  शुरू  किया

 यह  अभियान  किन-किन  स्थानों  पर  शुरू  किया  गया

 भरती  ऊे  लिए  कितने  उम्मीदवार  भोर
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 उनमें  से  कितने  उम्मीदवारों  का चयन  और  भरती  की  गयी  ?

 संसदोष  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रौ  तथा  गृह  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एम०  एस०
 :  जी  श्रीमान्‌  ।

 पुणे  और  नई  दिल्‍ली  ।

 104

 16

 भ्रध्य  प्रदेश  ओर  उड़ोसा  में  परिष्करण  शालाएं

 589,  श्री  खलन  राम

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  मध्य  प्रदेश  ओर  उड़ीसा  स्थित  तेलशोघक  कारखानों  का  ब्योरा  क्‍या

 कया  ये  तेलशोधक  कारखाने  अपनी  लाहसेंसशुदा  क्षमता  के  अनुरुप  कायं  कर  रहे

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रो  लिपम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  औ०  :  फिलहाल  मध्य  प्रदेश  और

 उड़ीसा  में  कोई  रिफाइनरी  नहीं  है  ।

 भोर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ५

 3० ध््ज
 कथि  उत्पादन

 90,  श्री  संयद  शाहाबुद्दीन
 क्या  कवि  मन्भो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वाषिक  कृषि  उत्पादन  का  अनुमानित  वर्तमान  मूल्य  कितना

 रहा

 कृषि  उत्पादन  के  लिए  उपयोग  किए  जाने  वाले  उवंरकों  का  वतंमान  मूल्यों  पर  वर्षवार

 अनुमानित  वाधषिक  मूल्य  कितना

 सरकार  ने  कृषि  उत्पादन  में  प्रयोग  किए  जाने  वाले  उवंरकों  पर  कितनी  सहायता  दी
 भौर

 कृषि  उत्पादन  के  लिए  वर्तमान  मूल्यों  पर  प्रहशक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष  रूप  से  दी  गयी
 यता  का  अनुमानित  मूल्य  कित्ना  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  मुल्लापललो  :  (१)

 वर्ष  वतंमान  मूल्यों  पर  कृषि  उत्पादन  की  कीमत

 1988-89  100774
 1989-90  108566
 1990-91**  129723
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 वर्ष  वर्तमान  मूल्यों  पर  अकायनिक  उवंरकों  को

 को  मत

 1988-89  5752

 1989-90*  6062

 1990-9  1*«  6398
 rc  ee

 वर्ष  वतंमान  मूल्यों  पर  उवंरक  उत्पादन

 से  संबंधित  राजसहायता  की  कीमत

 रुपय े)

 1988-89  3214  '

 1989-90*  4555

 1990-91**  4418

 वर्ष  वरतंमान  मूल्यों  पर  सिंचाई  से  संबंधित

 अप्रत्यक्ष  राजलहायता

 3275

 32509

 '*

 _  3275  फसफअफकइउअउ्3क४  ््स_४आसखकक्‍  नअनइनढ  जन
 सरकार  अनस्तिम

 अनुमान

 पशु-पालन

 श्री टी०  जे०  अंजलोज  :

 क्या  कवि  मंत्री  यह  बताने  को  क्षपा  करेंगे  कि  :

 कया  केरल  सरकार
 ने

 केन्द्रीय  सरकार  को  उस  राज्य  में  पशु-पालन  के  विकास  हेतु
 प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ओर

 केरल  में  पशु-पलन  के  विकास  हेतु  केशद्रीय  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 कवि  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  केਂ  सो०  :  राज्य  में  पश्‌ूपालन  के  विकास  के

 लिए  केरल  सरकार  से  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 ओर  (7)  ऊपर  पर  दिए  गए  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 :
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 संध  सरकार  के  रल  में  पशृपालन  के  विकास  को  केन्द्र  द्वारा  प्रवरतित  विभिन्‍न  स्कीमों  के

 माध्यम  से  सहयोग  देती  है  ।  ये  स्कमें  इस  प्रकार

 (1)  हिमित  बोयं  तकनोलोजी  तथा  नस्ल  परीक्षण  कार्यक्रमों  का

 )  आहार  ओर  चारा  विकास  के  लिए  राज्यों  को (2

 (3)  रेन्डरपेस्ट  उन्मूलन  पर  राष्ट्रीय

 (4)  पशु  रोगों  के  नियंत्रण  के  लिए  राज्यों  को

 (८)  ष्यावसायिक  दक्षता  का

 (6)  बधशालाओं  का  आधुनिकीकरण/सुधार  के  लिए  राज्यों  को

 (7)  सांड  तेयार  करने  का  राष्ट्रीय

 (8)  स्विस  सहायता  प्राप्त  डेरी  विकास

 (9)  सहकारी  संस्थाओं  की

 (10)  प्रमुख  पशुधन  उत्पादों  का  अनुमान  लगाने  के  लिए  एकीकृत  नमूना

 (11 )  राष्ट्रीय  रैम/बक  उत्पादन  तथा

 (12)  एकोकृत  सुअर  विकास  के  लिए  राज्यों  को  सहायताਂ

 उड़ोसा  में  सूख  को  स्थिति

 :92.  कुमारी  फ्रोडा  तोपनो  :

 क्या  कूषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  उड़ीसा  के  कालाहांडी  और  कोरापुट  जिलों  में
 !

 व्याप्त  भयंकर  सूखे  की  स्थिति  की  जानकारी  ओर

 यदि  तो  इन  जिलों  में  सूखे  से  प्रभावित  व्यक्तियों  को  तुरन्त  राहृत  और  अन्य

 यता  दिलाने  के  लिए  कया  कदम  उठ!ए  गए  हैं  ?

 कृषि  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सुल्लापललो  :  ओर  सूचना  एकत्र
 को  जा  रहो  है  ।

 बिल्ली  में  शराब  से  होने  बालो  मोतें

 593.  क्री  शंकर  सिह  बाधला  :

 डा०  ए०  के०  पटल  :

 झो  सनत  कुमार  संडल  :

 क्या  गृह  मन्त्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :|

 पिछले  वर्ष  दिल्‍ली  मे  हुए  सुराक्ांड  जिसमे  200  मारे  गए  संबंधी  जांच
 शिपोट  में  न्यायाधीश  जगदी  शबचन्द्र  द्वारा  की  गयी  मुख्य  सिक्रारिशें  क्‍या  भौर

 सरकार  ने  इस  बारे  में  क्‍या  कारंबाई  को  है  ?
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 ऊज-जबददिययययगा

 संसदोय  काय॑  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  एम०
 अकब  )  :  (  न्यायमति  जगदीश  चन्द्र  आयोग  को  मुख्य  सिफा्शें  अन्य  बातों  के

 हल  वाली  सभी  आयुर्वेदिक  सम्पाकों  व्वाइयों  का  भारत  के  ओषध  नियंत्रक  द्वारा  मानकीकरण  किए

 संबंधित  राज्यों  के  भोषध  तियंत्रकों  द्वारा  उचित  गुणवता  नियंत्रण  नियमित  केमिस्ट  को

 दुकान  से  आयुर्वेदिक  दवाइयों  की
 बिक्री  मिथाइल  ऐलकोहल  ९  लाइसेसिंग  ओर  इस  पर

 नियंत्रण  रखने  संबंधी  वित्त  अधिनियम  के  अधीन  उपबंध  का  तत्काल  आयुर्वेदिक  और

 अन्य  प्रकार  की  दवाहयों  की  नियमित  छूप  से  जांच  करने  के  लिए  औषध  नियंत्रकों  को  अलग-अलग

 प्रयोगशालाएं  दिए  दिल्‍ली  की  विभिन्‍न  बस्तियों  में  देशी  शराब  की  और  अधिक  दुकानें  खोलने

 इत्यादि  से  संबंधित  हैं  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  सूचित  किया  है  कि  आयोग  ने  जिन  विभागों

 पर  अभियोग  लगाया  उनसे  इसके  लिए  जिम्मेवार  कमंचारियों  को  शिनाख्त  करने  के  लिए  कहा
 गया  है  ताकि  विभागीय  कारंबाई  शुरू  की  जा  सके  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  संबंधित  रिपोर्ट  के  भागों

 को  ओर  उनका  विशेष  ध्यान  दिलाते  हुए  पूरी  रिपोर्ट  आवश्यक  कार्रवाई  के  लिए  मुख्य  सचिव  उत्तर

 प्रदेश  को  भेजी  गई  है  ।

 सीमा  चौंकियों  भौर  अधिकृत  वितरण  केल्‍द्रों  पर  सब्त  निगरानी  रखने  के  लिए
 कारो  और  ओषध  नियंत्रक  को  निर्देश  जारो  किए  गए

 भविष्य  में  इस  प्रकार  को  दुर्घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  प्रभावकारी  नीति  बनाने

 का  कार्य  भी  किया  जा  रहा  है  ।

 बंगलादेश  से  प्राकृतिक  गंस  को  क्रोद

 594.  श्री  चित्त  बसु  :

 भौ  बोर  सिह  भहतो  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  देश  में  वाणिज्यिक  उपयोग  हेतु  विशिष  रूप  से  पश्चिम

 बंगाल  के  लिए  प्राकृतिक  गस  खरीदने  हेतु  बंगलादेश  सरकार  के  पास  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  इस  संबंध  में  उनका  उत्तर  क्‍या  है  !

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  सन्‍्त्रो  बो०  :  जी  हां  ।

 उनका  उत्तर  उत्साहवर्धंक  नहीं  है  ।

 रसोई  गेस  सिलेंडरों  को  सप्लाई  में  बिलम्थ  ओर  उनके  कम  वलन  होमे
 संबंधी  शिकायतें

 595.  श्री  बृजमृषण  शरण  सिह  :

 भी  सबन  लाल  ख्राना  :

 क्रो  राजस्रा  अग्निहोत्रो

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :
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 बनना  नमन  न  मनानाग  गया  जि  नल  अमन  तन  वनननिा-तानन सनक  se  न्ज्नी  नीीीी+

 अप्रेल  से  जुलाई  और  अगस्त  से  1992  के  दोरान  रसोई  गेस  सिलेंडरों  को

 सथ्लाई  में  विश्षम्ब
 और  उनके  कम  बजन  होने  संबंधी  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  और  उन

 यतों  का  ब्यौरा  क्‍या

 जांच  करने  पर  कितनी  शिकायतें  सही  पाई  गयीं  ओर  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की

 उपभोक्ताओं  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  प्रस्तावित  उपचारात्मक  उपायों  का  ब्योरा  क्‍या

 भोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  कारण  कया  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  संत्री  बो०  :  ओर  (@)  उपलब्ध  सूचता
 के  अनुसार  3230  शिकायतें  प्राप्त  हुई  इनमें  से  610  साबित  हो  भूको  हैं  और  दोषी  वितरकों

 के  विरुद्ध  आवश्यक  कारंवाई  फी  गई  थी  ।

 तेल  उद्योग  और  राज्य  सरकारों  के  साथ  और  तेल  विभाग  द्वारा  भी  सही  कारंबाई  की

 जाती  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जालो  पासपोर्ट  घोटाला

 596.  श्री  जनादंन  प्रसाद  मिश्र  :

 को  अरविन्द  त्रिवेदी  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  जाली  पासपोर्ट  जारी  करने  का  गिरोह  फूलता-फलता  जा  रहा

 यदि  तो  क्या  गत  तोन  महीनों  के  दोरान  जाली  पासपोर्ट  जारी  करने  वाले  घोटाले

 का  भंडाफोड़  किया  गया

 यदि  तो  उक्त  घोटाले  में  कितने  व्यक्ति  शामिल  पाए  गए  भौर

 सरकार  उनके  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 संसदोय  कार  मंत्रालय  में  राण्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०
 :  से  जाली  पारपत्रों  के  मामलों  सहित  अपराधों  को  दर्ज  जांच-पड़ताल

 पता  लगाने  ओर  मुकदमा  चलाने  की  जिम्मेवारी  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  की

 जाली  पारपात्र  गिरोह  में  अन्तग्रंस्त  ब्यक्तियों  की  संख्या  के  बारे  में  केन्द्रीय  एजेंसियों  द्वारा  सूचना  एकत्र
 नहीं  कौ  जाती  हैं  ओर  उसका  प्रबोधन  नहीं  किया  जाता  है  ।

 सफाई  कमंचारियों  सम्बस्धोी  राष्ट्रीय  आयोग

 597.  श्री  शिव  सोरेन  :

 बरी  सुधास  चर  मायक  :

 प्रोਂ  अशोक  आनम्दराब  देशमुख  :

 भ्रो  जाज  फर्नाषडोज  :

 श्री  पवन  कुमार  बंसल  :

 करो  भनो  रंजन  भक्त  :

 क्या  कल्मराण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  सफाई  कमंचारियों  को  समस्याओं  के  विश्लेषण  हेतु  एक
 राष्ट्रीय  आयोग  को  स्थापना  करने  का  है

 यदि  तो  इसकी  स्थापना  कब  तक  की

 क्‍या  सफाई  कर्मचारियों  के  शिक्षा  और  स्वास्थ्य  संबंधी  कार्यक्रमों  फर  भी

 सरकार  विचार  कर  रही  ओर

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 कल्याण  मंत्रो  सीताराम  केसरी  )  :  जी

 अति  शीघ्र  ।

 भोर  एक  विवरण  संलग्न  है  ॥

 विवरण

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  464  करोड़  रुपए  के  प्रावधान  सहित  सफाई  कमंचारियों  कौ

 मुक्ति  और  पुनर्वास  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  योजना  चलाई  गई  है  ताकि  हाथ  से  मेला  उठाने  की  अमानवीय

 भौर  घृणित  प्रथा  को  समाप्त  किया  जा  सके  ओर  मुक्त  किए  गये  सफाई  कमियों  का  लाभप्रद  रोजगार
 में  पुनर्वास  किया  जा  सके  ।  पांच  वर्षों

 को
 अवधि  के  भीतर  लगभग  4  लाख  सफाई  कमंचारियों  को

 मुक्ति  दिलाना  ओर  उन्हें  पुनर्वासित  करना  इस  योजना  में  निम्नलिखित  पद्धति  के  अनुसार
 50  000/-  रुपए  तक  के  स्वरोजगार  को  स्थापना  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  का  प्रावधान  किया

 किया  गया  है  :

 सीमानत  धनराशि  7,500  रुपए

 आधथिक  सहायता  10,000  रुपए

 बेक  ऋण  32,000  रुपए

 राष्ट्रीयकृत  बंकों  से ऋण  के  रूप  में  280  करोड़  रुपए  को  राशि  सर  णौबद्ध  की  जानी  है  ।

 105  करोड़  रुपए  पहचान  किए  गए  सफाई  कर्मियों  को  प्रशिक्षण  के  वास्ते  हैं  जिसमें  प्रतिमाह

 150/-  रुपए  को  वृत्तिका  शामिल  है  ।

 इसके  अस्वच्छ  व्यवसायों  ज॑से  मेला  चमढड़ा  त्तारने  तथा  चमंशोधक  हृत्यादि

 में  लगे  व्यक्तियों  के  बच्चों  को  मंट्रिक-पूर्व  छात्रवत्तियाँ  भी  प्रदान  को  जाती  छात्रवृत्ति  की  दरें

 निम्न  प्रकार

 दिवा  छात्र  कक्षा  ]  से  5  तक--वर्ष  में  ।0  महीने  के  लिए  25/-  रुपए  प्रतिमास  ।

 कक्षा  6  से  7  तक--वर्ष  में  10  महीने  के  लिए  40/-  रुपए  प्रतिमास  ।

 कक्षा  9  से  10  तक--बर्ष  में  10  महीनों  के  लिए  50/-  रुपए  प्रतिमास  ।

 होस्टल  कक्षा  3  से  8  तक--वर्ष  में  10  माप्त  के  लिए  200/-  रुपए  प्रतिमास  ।

 संवासी  कक्षा  9  से  10  तक--वर्ष  में  10  मास  के  लिए  250/-  रुपए  प्रतिमास  ।

 सभी  छात्रों  को  500/-  रुपए  प्रति  छात्र  प्रति  वर्ष  का  तदर्थ  अनुदान  दिया

 जाता  है  ।
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 जय

 ]

 शाजनोतिक  नेताओं  के  स्मारक  तथा  उनको  समाधियां

 598.  श्रीमतो  प्रतिभा  देवोीसिह  पाटील  :

 क्या  शहरो  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 उन  राजनीतिक  मेताओं  के  नाम  क्‍या  है  जिनके  स्मारक  और  समाधियाँ  बनाने  का

 विचार  ओर

 इस  काय॑  पर  अनुमानतः  कितनी  घनराशि  खर्च  किए  जाने  को  संभावना  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  सरकार  ने  नई  दिल्‍ली

 में  निम्नलिखित  नेताओं  की  समाधि  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  :

 1.  महात्मा  गांधी

 2.  पं०  जवाहर  लाल  नेहरू
 श्रीमती  इंदिरा  गांधी

 4.  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री

 5,  श्री  राजीव  गांधी

 स्व०  राजीव  गांधी  की  समाधि  भूमिਂ  ओर  स्व०  श्री  जगजीवन  राम  के  स्मारक  के  रूप
 में  भर्थात  स्थलਂ  के  लिए  दिल्‍ली  गेट  के  पास

 के
 क्षेत्र

 को  विकसित  करना  भी  प्रस्तावित  है  ।

 (@)  चूंकि  निश्चित  अनुमानों  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  और  अनुमोदित
 नहीं  किया  गया  है  अतः  व्यय  की  जाने  वाली  अनुमानित  राशि  अभी  निर्दिष्ट  नहीं  की  जा  सकती  है  ।

 केग्प्रोय  रिजय  पुलिस  बल  ओर  सेना  को  तेगाती

 599,  डा०  सुधोर  राय  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ।99।  और  1992  के  दौरान  राज्यवार  ओर  संध  राज्य  क्षेत्रवार  टेश  के  विभिन्‍न
 भागों  में  कितनी  बार  केन्द्रीय  रिजवं  पुलिस  बल  और  सेना  को  तंनात  किया

 इस  तेनाती  के  क्या  कारण  और

 कितनी  बार  बलों  को  राज्य  सरकारों  के  बिना  किसी  निवेदन  के  तेनात  किया  गया  २

 संसदोय  काय॑  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  भश्ञालय  में  राज्य  मंत्रों  एम०  एम्न०
 :  से  (१)  सूचना  को  सदन  में  उजागर  करना  जनहित  में  नहों  होगा  ।

 कवि  पंदायार

 600,  श्रो  जापनल  अबंदिन  :

 क्या  कृवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  इषि
 के

 क्षेत्र  में  विश्व  के  अन्य  उन्नत  देशों  की  तुलना  में  भारत  में  प्रायोगिक
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 क्जजा  ८5  जया  ८ए7पा  प"प५ैूपपैपपय

 खंडढों  तथा  किसानों  के  खत  में  होने  वाली  कृषि  पंदावार  अत्यधिक  भन्‍्तर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  है

 कया  सरकार  ने  उक्त  अन्तर  को  कम  करने  के  लिए  कोई  ठोस  कदम  उठाए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  बया  है  ?

 कवि  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्री  सुल्लापल्लो  भोर

 उपज के  स्तरों  में  अन्तर  होने  के  मुख्य  कारण  इस  प्रकार  हैं  :

 (1)  देश  में  आश्वासित  सिचाई  सुविधाओं  की  कमी  ओऔर  वर्षा  सिचित  कृषि  पर  श्रधिक
 निर्भरता  ।

 (2)  आधिकतर  किसानों  के  पास  छोटी  जोत  होने  के  कारण  कृषि  आदानों  का  भपेक्षाकृत
 कम  उपयोग  भोर  कम  संसाधन  क्षमता  ।

 (3)  देश  संसाधनों  से  गरीब  किसानों  द्वारा  उन्‍नत  फसल  उत्पादन  तकनालौजी  को
 कम  स्तर  पर  अपनाया  जाना  ।

 और  (8)  हां  ।

 (1)  सिंचाई  की  विभिन्‍न  योजनाओं  के  जरिए  देश  की  सिंचाई  संभावनाओं  में  वृद्धि  करने  के

 लिए  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।

 सिंचाई  जल  को  विवेकपूर्ण  ढंग  से  उपयोग  करने  के  लिए  चुनिंदा  राज्यों  के  किसानों

 को  प्रोत्साहन  दिए  जा  रहे  हैं  ताकि  वे  सघन  कपास  विकास  कार्यक्रम  ५  तहत  छिड़काव
 यंत्रों  की  खरीद  कर  सके  ।

 (3)  विभिन्‍न  फसल  उत्पादन  उन्मुखी  कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  अधिक  पैदावार  देने  वाले
 किस्मों  के  सूक्ष्म  पोषक  पोध  संरक्षण

 उपकरणों  और  उन्नत  फाम॑  उपस्करों  आदि  का  प्रयोग  करने  के  जिए  उन  गरीब  किसानों
 को  प्रोत्स'हुन  दिए  जा  रहे  है  जिनके  पास  संसाधनों  की  कमी

 (4)  फ़सल  उत्पादन  की  नवीनतम  तकनालौजी  का  शीघ्रता  से  अंतरण  करने  के  लिए  भी

 प्रोत्ताहन  दिए  जा  रहे  हैं  ताकि  क्षेत्र  निदर्शन  और  |कसान  प्रशिक्षण  कार्य  क्रम आयोजित
 करवाए  जा  सकें  ।

 कम  लागत  को  पम्प  संट

 श्री  वो  शोभमाद्रो  गीश्वर  राब  वबाडड  :

 क्या  कषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृणा  फरेंगे  कि  :

 क्‍या  लघ्‌  उद्योग  परीक्षण  और  अनुम्रंधान  केन्द्र  न ेकम  लागत  के  ऐसे  पम्पसंट  विकष्चित

 किए  हैं  जिनमें  कम  बिजली  ख्  होती  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  और

 इन  पम्पसंटों  के  प्रयोग  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 कथि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  सुस्लापल्‍ली  :  से  पम्पसंट  का

 डजाईन  तेयार  किया  जा  रहा  इसे  लोक।प्रय  बनाने  के  लिए  उपाय  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 मिट्टी  के  तेल  पर  कभ्ोशन

 602,  श्रो  राम  टहल  चोधरी  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  सरकार  को  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अंतर्गत  मिट्टी  के  तेल  के  वितरकों  कौ
 कमीशन  को  दरों  में  वृद्धि  करने  के  लिए  बिहार  से  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 (@)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 उस  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  बौ०  :  से  जी  हां  |  यह्‌
 सरकार  के  विचा  राधीन  है  ।

 राज्य  पुनर्गठन  आयोग

 603.  क्री  घोर  सिह  महतो  :

 क्री  पंकज  चोधरी  :

 थरो  राजे  अग्निहोश्री  :

 श्री  धनंजय  कुमार  :

 शी  गोविग्दराव  निकाम  :

 क्या  थृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  छोटे-छोटे  राज्य  बनाने  के  निए  हाल  ही  में  की  गई  मांगों  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  दूसरे  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  की  व्ंंछनीयता  पर  विधार  किया  भर

 यदि  तो  तल्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संसदोय  कार्य  मत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०एस०  :

 केन्द्र  सरकार  दूसरे  राज्य  पुनगंठत  आयोग  की  स्थापना  पर  विचार  नहीं  कर  रही  है  ।

 )  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ताम्बूल-पत्र

 604.  डा०  कातिकेश्वर  पात्र  :

 क्या  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  उड़ीसा  और  पश्चिम  बंगाल  में  ताम्बुल-पात्र  अनुसंधान  केन्द्र  की  स्थापना  करने

 की  कोई  मांग  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  में  क्‍या  कद्ष्म  उठाए  हैं/उठाने  का
 बिचार  है  ?
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 क॒षि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सो०  :  ओर  जौ  भारतीय

 कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  प्रायोजना  के  तहत  पहले  ही  उड़ीसा
 में  1981  में  तथा  पश्चिम  बंगाल  में  1983  में  पान  के  पत्ते  पर  अनुसंधान  के  लिए  अनुसंधान  केन्द्रों

 की  स्थापना  की  है  ।

 बिहार  में  सूला

 605.  डा०  रघि

 भ्रो  इसाजोत  गुप्त  :

 श्री  ब्रह्मानस्द  भडल  :

 शो  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :

 भरी  भनोर॑जन

 थी  तेजनारायण  सिह  :

 श्री  हरि  किशोर  सिह  +

 थ्रो  विजय  कुमार  यावव  :

 शलोमतो  गिरिजा  देवो  :

 झो  ललित

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  के  दोरान  बिहार  के  कौन-कौन  से  जिले  सूखे  से  प्रभावित

 इससे  हुई  क्षति  का  ब्योरा  क्‍या

 राज्य  सरकार  द्वारा  कितनी  वित्तीय  सहायता  मांगी  गई  तथा  वास्तव  में  कितनी

 राशि  दी  .

 क्‍या  सूखे  की  स्थिति  का  मूल्यांकन  करने  तथा  राहत  उपायों  की  सिफारिश  करने  हेतु

 किसी  केन्द्रीय  दल  ने  राज्य  का  दोरा  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया

 कृषि  मंत्रालय  में  राश्य  मंत्रो  मुल्लापललो  :  से  (2)  बिहार  सरकार

 की  रिपोर्ट  के  अनुसार  चालू  वर्ष  के  दोरान

 पूर्वी  सीता+ 3

 समस्ती
 गढ़वा  और  सुपौल  29  जिले  सूद्धे  को  स्थिति  से  प्रभावित  हुए  हैं  ।

 2,  राज्य  सरकारों  ने  सूखे  को  स्थिति  से  निम्नलिखित  क्षति  की  रिपोर्ट  दी  है  :

 (1)  प्रभावित  आबादी  --  53,8  लाख

 (2)  प्रभावित  फसल  क्षेत्र  न्‍+  3732  लाख  हैक्टेयर

 3,  बिहार  सरकार  ने  सूखे  की  स्थिति  में  राहत  उपाय  करने  के  लिए  अपने  ज्ञापन  में
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 वीक  नी  के  anaramnss

 1200.12  करोड़  रुपए  की  अतिरिक्त  सहायता  की  मांग  को  स्थिति  का  आंकलन  करने  के  लिए
 एक  केन्द्रीय  दल  ने  सूखे  से  प्रभावित  क्षेत्रों  का  दोरा  केन्द्रीय  दल  की  सिफारिशों  के  आधार

 पर  वर्ष  1992-93  के  लिए  6.5625  करोड़  रुपए  को  राशि  के  समतुत्य  आपदा  राहुत  कोष  के

 केन्द्रीय  शेयर  की  अन्तिम  किशए्त  और  वर्ष  1993-94  के  लिए  13,1250  करोड़  रुपए  की  राशि  के

 समतुल्य  आपदा  राहत  कोष  के  केन्द्रीय  शेयर  की  दो  किश्तों  की  बिहार  सरकार  को  श्रग्रिम  तौर  परु

 भिमु  क्त  कर  दिया  गया  है  ताकि  राहुत  उपायों  के  लिए  इसकी  संसाधनों  में  वृद्धि  करने  में  सहायता
 मिल  सके  |

 सोराष्ट्र  में  पोपावव  में  विद्युत  संयंत्र

 606.  क्रो  काशोशाम  राणा  :

 झी  ए०  के०  पटेल  :

 डा०  के०  डो०  जेस्वाणो  :

 श्री  विलोप  भाई  संघानों  :

 क्लीमतो  भावता  चिब्लिया  :

 श्री  गाभाजो  मंगाजो  ठाकुर  :

 क्री  चलेश  पटल  :

 थ्रो  हरिन  पाठक  :

 क्री  हरि  सिह  चावड़ा  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सोराष्ट्र  स्थित  पीपावव  विद्ञत  संयंत्र  को  गेस  आवंटित  करने  का  कोई

 वायदा  किया

 क्‍या  हजारा-विजयपुर-जगदीशपुर  पाइपलाइन  की  सप्लाई  को  आवश्यकताओं  को  पूरा
 करने  के  लिए  ताप्ती  गंस  को  हाजीरा  ले  जाने  का  भी  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  विद्युत  संयंत्र  को  गंस  सप्लाई  करने  का  वायदा  कब  तक  ओर  कंसे  पूरा
 किया

 क्‍या  हाजीरा-विजयपुर  जगदीशपुर  पाइपलाईन  में  सप्लाई  की  आवश्यकता  संबंधी

 बरोयता  पीपावव  स्थित  संयंत्र  को  ताप्ती  गंस  की  सप्लाई  करने  से  कहीं  भ्रधिक  और

 (=)  यदि  तो  इसके  कया  कारण

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  स्त्री  बो०  :  से  ताप्ती  गैस  क्षेत्रों

 से  गेस  का  उत्पादन  करने  के  लिए  विकास  योजनाओं  को  अभी  अंतिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 कषि  नोतियां

 607.  श्री  नवलकिध्नोर  राय  :

 गया  कवि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  24  1992  के  हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में
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 फाम॑  पालिसिज  फ्लेडਂ  छशीष॑क  के  अन्तगंत  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  कया  प्रयिक्रिया  भोर

 जज  जपे

 देश  में  बेहतर  कृषि  विकास  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्लो  हां  ।

 और  सरकार  भारतीय  कृषि  की  समस्याओं  के  प्रति  जागरूक  कृषि  फसलों  के

 समर्थन  मूल्यों  के  मेकेनिज्म  के  जरिए  किसानों  को  उनके  उत्पादों  के  लिए  लाभकारी  मूल्य  देने  हेतु
 प्रयास  किया  गया  विभिन्न  खाद्यान्न  बागवानी  भूमि  वर्षा  पाषित

 मार्स्यिकी  और  पशु  पालन  क्षेत्रों  को  शामिल  करते  हुए  कृषि  के  बेहतर  विकास  हेतु  कई  योजनाएं

 क्रियान्वित  की  जा  रही  हैं  ।

 नई  कषि  नीति

 608.  अ्री  धमंण्णा  सोंडम्पा  सादुल  :

 प्रो०  उम्भारेडिड  वेंकटेस्व॒रलू  :

 करी  सू  गारायण  यादव  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  नई  कृषि  नीति  को  अंतिम  रुप  दे  दिया

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  विशेषताएं  क्या  और

 इसे  कब  तक  लागू  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मुल्लापल्लो  :  भर  सरकार  ने

 राज्यों  से  विचार  विमएशं  करने  के  लिए  एक  कृषि  नीति  संकल्प  के  प्रारूप  को  अंतिम  रूप  दिया  है  ।

 नौति  के  प्रारूप  का  लक्ष्य  भारतीय  कृषि  को  मुख्य  चुनोतियों
 का  समाधान  मरना  है  तथा  यह  कषि  के

 विविधिकरण  तथा  कषि  आधारित  उद्योगों  को  ब्ढ़ावा  देकर  त्रियकलाप  सूचित  करते  हुए  पूर्ण
 बे  रोजगारी  और  कुपोषण  की  समस्या  को  ओर  ल्क्षित  इसका  लक्ष्य  विपणन

 ओर  भण्टारण  सुविधा  में  वृद्धि  वर्षातिचित  भोर  सिजलित  बागवानी  का  विकास

 बायोकास  उत्पादन  में  वृद्धि  करना  तथा  सिंचाई  विभव  का  उपयोग  बढ़ाना  तथा  जल  संरक्षण  का
 प्रब्ंत  करना  भी  इसका  उद्देश्य  स्थानीय  समुदाय  को  सक्तिय  बनाना  तथा  उसे  मजबूत  बनाना
 तथा  कृषि  विकास  में  गेरसरकारी  संगठनों  को  शामिल  करने  को  बढ़ावा  देना  भी  है  ।

 नई  नीति  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  करने  के  बाद  लागू  की

 रसोई  गेस  का  आयात

 609.  श्री  अनम्तराब  देशमुख  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (©)  वर्ष  1990-91  और  1991-92  के  दोरान  रसोई  गेस  की  कितनी  मात्रा  का  आयात
 किया  ओर

 वर्ष  1992-93  के  दोरान  इसका  कितना  आयात  किए  जाने  की  संभावना  है  ?
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 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  भस्त्री  थो  :

 ब  मात्राएं

 1990-91  329

 1991-92  215

 सरकार  ने  1992-93  के  लिए  0,450  आयात  करने

 का  अनुमोदन  दे  दिया  है  ।

 पेटो  लियम  उत्पादों  के  मूल्य  में  वृद्धि

 610.  थ्री  इख्त्रजीत  गुप्त  :

 श्री  ताराचन्द  लण्डेलवाल  :

 प्रोਂ  सुघोर

 डा०  सक्सी  ताशायण  पाण्डेय  :

 श्री  राजगोपाल  सिश्र  :

 झौ  असल  दस  :

 झी  भबण  कुमार  पटेल  :

 प्रो०  )  रीता  बर्मा  :

 भरी  लेतन  एस०  चोहान  :

 क्री  माणिक  राव  होडल्या  गावीत  :

 डा०  बाई०  एस०  राजशंलर  रेडडो  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्यों  में  हाल  हो  में  वृद्धि  कर  दी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया

 अंतर्राष्ट्रीय  बाआर  में  कक्चे  तेल  और  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  गिरते  मूल्यों  में  कमी  को

 देखते  हुए  इनके  मुल्यों  में  वृद्धि  करने  के  क्या  कारण  ओर

 इस  मूल्य  वृद्धि  का  हमारी  अधंव्यवस्था  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 पेद्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  बो०  :  से  लागतों  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  तेल  उद्योग  की  वद्ध  मान  कमी  में  आंशिक  रूप  से  कमी  लाने  के  लिए  ओो

 को  छोड़कर  घरेलू  प्रयोग  में  आने  वाले  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्यों  में  16.9,1992  से  वद्धि  की  गई
 थी  ।  अथं-ध्यवस्था  पर  इसके  दबाव  का  मूल्यांकन  करना  भ्रभी  बहुत  जल्दी  होगा  ।  हु

 हदिल्‍लो  में  अपराध

 611.  क्री  राजनाथ  प्ोनकर  शास्त्रौ  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 रब
 कक

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  22  1992  के  देनिक  समाचार  पत्र  एक्सप्रेस

 में  सिक्सय  किलिंग  रिलेटेड  ए  न्यू  हाई  इन  मरडर  केसेज  इन  केपिटलਂ  शीषंक  से  प्रकाशित

 समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  1992  माह-वार  हत्या  के
 कितने  मा  मले  प्रकाश  में  आए

 ओर  उनमें  से  कितने  मामले  योति  से  सम्बन्धित

 कितने  मामलों  को  हल  किया  गया  और  कितने  मामले  लंबित  पड़े  भौर

 दिल्‍ली  में  अपराधों  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  एसम०  एस०

 :  जी  श्रीमान्‌  ।

 1-1-92  से  31-10-92  तक  के  दोरान  सूचित  हुए  हत्या  के  मा  मलों  के  महीनेवार  ब्यौरे

 तथा  उनमें  से  वे  मामले  जो  सेक्‍स  के  कारण  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 माह  सूचित  हुए  भामले  सेक्स  संबंधी  मामलों  को  सं०

 जनवरी
 40  7

 फरवरी
 39  6

 मार्च  55

 अप्रैल  39  4

 मई  53  7

 जून
 52  9

 जुलाई  45  8

 अगस्त  49  7

 सितम्बर  45  6

 अक्तूबर
 42  8

 459  72

 459  मामलों  का  निपटारण  निम्न  प्रकार  है  :--

 मामलों  की  संख्या

 सूचित  हुए  रह  हुए  स्वीकार  किए  विचारण  के
 लिए

 जांच  पड़ताल  लापता

 लम्बित  के  लिए

 ce  ७  लम्बित

 459  2  457  232  220... 5

 अपराध  कौ  रोकथाम  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  किए  गए  उपायों  में  गशत  को  गहन
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 सामरिक  महत्व  के  स्थानों  पर  पिकेट  तेनात  आसूचना  को  मजबूत  अपराधियों
 के  छिपने  के

 स्प
 पर

 बार-बार
 छापे  चोकसी  सोमावर्तो  राज्यों

 के
 अधिकारियों  के

 साथ  समन्वय  बेठकं  पुलिस  अधिकारियों  को  आधुनिक  हथियारों  का  प्रयोग  करने  में  प्रशिक्षण

 देना  तथा  संचार  तंत्र  प्रणाली  का  क्राधनिकीकरण  करना  शामिल  है  ।

 बाढ़ु-प्रभाणित  क्षेत्र

 612.  जो  रमेश  चेस्तोषाला  :

 क्रो  इन्द्रजोत  गुप्त  :

 भरी  एन०  जे०  राठवा  :

 भ्री  सुख  जां  :

 झरो  वसुदेथ  आचाय  :

 श्री  सुधोर

 झोमतो  सुशोला  गोपालन  :

 क्रो  गया  प्रसाद  कोरी  :

 झरी  म॒रयुग्जय

 श्रीमती  गोता  मुखर्जो  :

 श्री  के०  प्रधानों  :

 कु०  पुष्पा  देवो  सिह  :

 श्री  पी०  एम०  सईद  :

 क्रो  चिन्मयानन्द  स्वामौ  :

 श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :

 प्रोण  के०  बोौ०  थासमस  :

 क्री  कोडोकुमोल  सुरेश  :

 कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  में  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  बाढ़  से  प्रभावित  स्थानों  के  माम  क्या

 प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  में  बाढ़  के  कारण  हुआ  अनुमानित  नुकसान  कितना

 प्रत्येक  राज्यप्ंध  राज्य  क्षेत्र  द्वारा  बितनी  बेन्द्रीय  सहायता  मांगी  गई  और  वारतब  में

 कितनी  राशि  दी

 इस  संबंध  में  के  द्रीय  दल/दलों  ढ्वारा  किन-किन  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  का  दौरा  किया

 भोर

 (5)  केन्द्रीय  दल/द७ं  रिपोर्टों  पर  क्या  अनुवर्तो  कारयंवा  है  की  गई  ?

 कवि  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापललो  :  (१)  ओर  चालू  वर्ष  के

 दौरान  बाढ़  से  प्रभावित  स्थानों  तथा  अनुमानित  हानि  की  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  ।
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 सफइफसकफफसफफनफन  अ  फ  आनमन्नरन्  रो तन

 और  चालू  वर्ष  में  बाढ़  के कारण  उठाए  गए  राहत  कार्यों  के  लिए  जम्मू  ओर
 मध्य  उत्तर  प्रदेश  ओर  तमिलनाड़  ने  करोड़

 534,00  करोड़  करोड़  9.00  करोड़  करोड़  रुपये  ओर

 530  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सहायता  की  मांग  को  जम्मू  भोर  कश्मोर  में  बाढ़  स्थिति
 का  जायजा  उठाने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  दल  ने  वहां  की  यात्रा  की  ।  आपदा  राहुत  कोष  में  से  राज्य
 सरकारों  को  राहत  उपायों  के  लिए  अग्रिम  सहायता  दी  गई  :

 शात्य  का  नाम

 जम्मू  ओर  काशभीर

 रुपय

 6.75

 6.9375

 26.64

 उबरकों  के  मूल्यों  में  बृद्ध

 क्री  श्रोकाम्त  लता  :

 प्रो०  उम्मारेडिड  थेंकठे  श्वर्ल  :

 श्री  बी०  धनंजय  कुमार  :

 शो  परसराम  गंगवार  :

 क्री  के०  क्ुप्पु

 भो  चम्द्रजोत  यादव  :

 ओ  आरਂ  सुरेन््र  रेड्डो  :

 थी  चित  बसु  :

 थरो  अशु  न  चरण  सेठी  :

 भरी  बापु  हरि

 शो  जनादेत  मिश्र  :

 शी  के०  तंग्काबाल  :

 क्रो  बलराज  पासी  :

 थी  नोतोश  कुसार  :

 शो  मनोरंजन  भक्त  :

 श्री  माणिकराब  होडिल्या  गावित  :

 श्री  परसराम  भारहाज  :

 झओमतो  दोपिका  एच०  टोपोवाला  :

 श्री  मोहन  सिह  :
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 डा०  लक्ष्मो  भारायण  पाण्डेय  :

 भ्रो०  तैता  है  रे

 ओ  शोभनाड्रोश्वर  रा  बाद  :

 डा०  भहादोपक  सिह  शाक्य  :

 भरी  अम्ता  जोशी  :

 शो  इसाजोत  परुप्त  :

 श्री  सनोरणन  सुर  :

 ओमतो  केसरबाई  सोनाजो  क्षोरसागर  :

 डा०  कपासिधु  भोई  :

 श्रो  सत्य  गोपाल  मिथ  :

 को  पौ०  सो०  थासस  :

 भी  जरबिन्द  ज़िवेदोी  :

 क्या  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उरवरकों  के  मूल्य  विनियंत्रण  के  परिणामस्वरूप  कुछ  उवं रक  मूल्यों  में  वरद्धि  हुई
 यदि  तो  विनियंत्रण  से  पूर्व  तथा  पश्चात  विभिन्‍न  प्रकार  के  उवंरकों  के  मूल्य

 क्‍या

 जवेरकों  की  खपत  ओर  द््यान्नों  के  उत्तादना  पर  इस  बुद्धि  का  संभावित  प्रभाव

 क्‍या

 क्या  उवंरकों  के  मूल्यों  में  इस  अकस्मात  वृद्धि  से  देश  में  छोटे  तथा  सीमांत  किसानों  पर

 भी  बहुत  अधिक  बोझ  पड़ा  भर

 (5)  यदि  तो  जल्दी  से  जल्दी  इन  किसानों  को  उचित  सहायता  उपलब्ध  करने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  क्या-क्या  प्रस्तावित  उपाय  हैं  ?

 कृषि  संत्रालय  सें  राज्य  संत्री  मुल्लापललो  :  (©)  फास्फेटयकत  और

 पोटाशयुक्त  उवंरकों  के  मूल्य  25  1992  से  उन  पर  से  नियंत्रण  हटा  लेने  के  पश्चात  बढ़
 गए

 इसका  विवरण  नीचे  दिया  गया  है  :  --

 प्रति  मीटरी

 उत्पाद

 ष  ह

 नियंत्रण  हटाने  नियंत्रण  हटाने  के

 के  पहले  पश्चात्‌

 ।  2  3
 गा

 डाई-अमोनियम  फा€फट  4680  7800-8110

 म्यूरियेट  आब्‌  पोटाश  1700  5476-6490
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 1  2  3

 सिश्रण

 12:32:  32:  16  2750  6732

 10  5:  26  :  26  2500  6800-6903

 20:  20६:  0  2050-2200  6446

 15:15:15  :  :  1800  6080

 23:  23:0  3800  6483

 17:17:17  :  2200  6570

 जेना  कि  कुछ  राज्य  सरकारों  द्वारा  रिपोर्ट  दी  गई

 से  नियंत्रण  हटाने  के  पश्चात  उवंरकों  के  मूल्य  में  हुई  वृद्धि  को  कम  करमे  के  लिए
 सरकार  ने  1000  रुपये  की  जो  प्रत्यक्ष  रूप  से किसानों  को  दी  जानी  की  घोषणा

 जिसके  इन  उवंरकों  को  राज्य  सरकारों  द्वारा  कम  मूल्यों  पर  उपलब्ध  कराया  गया  इस
 आवश्यकता  की  पूर्ति  के  लिए  340  करोड़  रुपये  की  राशि  मंजर  की  गई  राज्य  सरकारों  की  भी

 कुल  500  करोड़  रुपये  की  राशि  छोटे  व  प्षीमांत  कृषकों  के  लिए  विशेष  योजनाएं  जो  भाधारभूत
 सुविधाओं  भोर  निवेश  से  संबंधित  शुरू  करने  के लिए  अतिरिक्त  रूप  से  मंजूर  की  गई  है  ।  राज्य

 सरकारों  को  पर्याप्त  सुबिधा  दी  गई  है  जिसमें  नियंत्रण  युक्त  उठ्रकों  को  उपलब्ध  कराने  में  छोटे  ओर

 सीमांत  कृषकों  को  दी  जाने  वाली  सहायता  में  राज्यों  द्वारा  वृद्धि  करने  का  प्रावधान  भी  शामिल

 विदेशों  दोरों  पर  खच  हुई  धनराशि

 614.  झी  शामसिह  काष्या  :

 थ्रो  नरेश  कुसार  बलियान  :

 श्री  ओस्कार  फर्नाग्डोज  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  प्रश्ष  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  के  अधिकारियों  के  विदेशी  दोरों  पर  1991-92  के  दौरान  कितनो

 घनराशि  दर

 1989-90  और  1990-91  के  दौरान  ऐसे  बिदेशी  दौरों  पर  हुए  ख्थ  का  ब्योरा  क्‍या

 और

 इस  खर्च  को  कम  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  भरौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  थो०  :  6,30,734/-  रुपये

 4,86  440/-  रुपये  और  34,122/-  रुपये

 लिवाय  ऐसे  विदेशी  दोरों  के  जिसका  संबंध  वाणिज्यिक  अथवा  बात  सहायता  से  है  इस
 पर  प्रतिबंध  अभी  भी  जारी  है  ।  लॉ
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 विल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  को  कालोमियोंਂ में  पानी

 615.  श्री  रामकृष्ण  कुसभरिया  :

 थ्री  देवोबक्स  सिह  :

 झोमती  भावना  लिखलिया  :

 श्री  रतिलाल  कालोदास  वर्मा  :

 क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  1985  से  विकसित  विभिन्‍न  कालोनियों  में  अभी  तक

 पानी  की  व्यवस्था  नहीं  की

 (@)  यदि  तो  इन  कालोनियों  का  ब्योरा  क्‍या  और

 इन  कालोनियों  में  पानी  की  व्यवस्था  कब  तक  किए  जाने  को  संभावना  है  ?

 शहरो  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  (१)  ओर  दिल्ली
 विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  2  आवास  पाकेटों  के  सिवाय  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण
 द्वारा  बिकसित  क्षेत्रों  में  पानी  मुहैया  कर  दिया  है  :--

 I)  सहकारी  सामूहिक  आबास  समिति  क्षेत्र  चिल्‍ला  दल्लुपूरा

 Il)  सहकारी  सामूहिक  आवास  समिति  विकास  पुरी

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  जहां  तक  सहकारी  सामूहिक  आवास

 समिति  क्षेत्र  चिल्ला  दल्लूपूरा  का  संबंध  जेंसे  ही  दिल्‍ली  विद्युत॒प्रदाय  संस्थान  द्वारा  बिबली  के

 कलेक्शन  दिए  ट्यूवबेल  द्वारा  पानी  पहुंचा  दिया  सहकारी  सामूहिक  आवास  समिति
 विकास  पुरी  के  लिए  पानी  की  भापूरति  तभी  को  जाएगी  जब  दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा  इन  क्षेत्रों

 के  लिए  पानी  दिया

 सोमान्त  किसान

 616.  श्री  राज्श  कुमार  :

 श्रोमतो  शीला  गोतम  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्ुपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  देश  में  तीमान्त  किसानों  की  संध्या  में  तेजी  से  वद्धि  हो  रहौ

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 )  सीमान्‍्त  किसानों  को  बढ़ती  हुई  संख्या  को  रोकने  हेतु  सरकार  क्‍या  कदम  उठा

 रही

 कुषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापललोी  :  (१)  अद्यतन  कृषि  संगणना  के

 सीमान्त  किसानों  की  संख्या  1980-81  के  दौरान  50  12  मिलियन  थी  जो  1985-86  के

 दौरान  बढ़कर  56.15  मिलियन  हो  गई  है  ।

 सीमान्त  किसानों  में  वृद्धि  का  मुख्य  कारण  पेतुक  सम्पत्ति  का  बंटवारा  है  ।
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 नयी इ  नदक ससफसफ ससक
 रमन  ॑+ी  वानी  पीतियीीनन-भ«++  _  एण"/.//यययययःः

 र्पाः रः  कल्या

 कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  विभिन्‍न  उपाय  कर  रही

 रोहिणी  आबासोय  योजना  में  प्लाटों  का  आवंटन

 617.  श्री  बो०  एल०  शर्मा

 श्रो  फूल  चन्द  वर्मा

 क्या  शहरो  जिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  व्यक्तियों  की  संध्या  कितनी  है  जिन्होंने  रोहिणी  आवासीय  योजना  के  अन्तर्गत

 मध्य  आय  वर्ग  तथा  निम्न  आय  वर्ग  के  लिए  आवेदन  किया  था  तथा  कितने  आवेदकों  को  प्लाट

 आ्ाबंटित  किए  जा  च्‌ोः
 शेष  आवेदकों  को  कब  तक  प्लाट  आवंटित  किए  जाने  को  संभावना  है  ओर  विलम्ब  के

 ब्या  कारण  ओर

 आवेदकों  को  शीघ्रातिशोप्र  प्लाटों  का  आबंटन  करने  हेतु  कौन-कोन  से  कदम  उठाए
 जा  रहे  हैं  ?

 शहूरो  विकास  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  एम०  :  दिल्ली  विकास

 प्राधिष्रण  द्वारा  दी  गई  तूचना  के  अनुसार  रोहिणी-रिहायछगो  योजना  के  अन्तर्गत  मध्यम  आय  वर्य
 ओर  निम्न  आय  वर्ग  प्लाटों  क ेलिए  आवेदन  करने  वाले  व्यक्तियों  और  वे  पंजीकृत  थ्यक्तित  जिन्हें
 प्लाट  आबंटित  हो  गए  की  संख्या  इस  प्रकार

 भ्रणी  आवेदित/पंजोकत  व्यक्त  दिए  गए  आवंटन

 निम्न  आय  वर्ग  38105  17109

 मध्यम  भाय  वर्ग  25889  10394

 ओभोर  दिल्‍ली  बिकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  प्लाटों  को  उपलब्धता  की
 शर्त  पर  शेष  पंजीकत  व्यक्तियों  को  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  प्लाट  आवंटित  करने  के  लिए
 एक  कार्यक्रम  तेयार  किया  गया  है  ।  इस  समय  प्लाटों  की  अनपलब्धता  के  कारण  शेष  पंजीकत
 व्यक्तियों  को  आबंटन  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  यह  बताया  गया  है  कि  और  अधिक  भूमि  अजित  करने
 के  लिए  कारंवाई  आरम्भ  कर  दी  गई  इसके  अतिरिक्त  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  बताया  है
 कि  शेष  भूमि  को  प्राथमिकता  आधार  पर  क्‍या  सम्भव  शीघ्रता  से  अजित  करने  के  प्रयास  किए  जा
 रहे

 ]

 भुलगरो  से  भोतें
 618.  श्रो  सुबास  चस्र  मायक  :

 क्री  राजनाथ  सोनकर

 थो  लोकभनाथ  चोधरी  :

 को  परसराम  भारदाज  :

 श्री  के०  प्रधानी  :

 |  चित  बसु  :

 झो  शरत्‌  चन्द्र  पटनायक  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 क्या  उड़ीसा  के  कोरापुट  जिले  में  अनुसूचित  जनजातियों  के  कई  व्यक्ति  भूछ  से  मर

 जैसा  कि  16  1992  के  इंडियन  एक्सप्रेस  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यवि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  भूख  से  हुई  मोतों  के  कारणों  की  कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  उसका  कया  निष्कर्ष  निकला  और

 (8)  ऐसी  मौतें  न  होने  देने  के  लिए  क्या  विशेष  उपाय  किए  गए  हैं  !

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मुल्लापललो  :  से  (2)  सूचना  एकत्र

 को  जा  रहो  है  ।

 फ्रांस  को  यात्रा

 619,  श्री  अस्ना  जोशी  :

 कया  शहरो  जिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उन्होंने  1992  के  तीसरे  सप्ताह  की  यात्रा  की  थी

 यदि  तो  उनकी  यात्रा  के  दौरान  कौन  से  महत्वपूर्ण  विषयों  पर  बातबोत  की  गई

 तथा  कोन  से  समझोते  किए  गए

 कया  फ्रांस  सरकार  ने  भारत  को  आवासीय  परियोजनाओं  में  पूंजी  निवेश  करने  में  कोई

 रति  दिखाई  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 शहरो  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम  हां  ।

 से  शहरी  विकास  मत्री  ने
 फ्रेंच  आवास

 तथा
 उपकरण  मंत्री  के साथ

 शहरी  अध्रसंरचनता  ओर  शहरी  परिवहत  में  सहयोग  ओर  फ्रेंच  सहायता  के  लिए  सम्भावित
 क्षेत्रों  पर  विचार-विमर्श  किया  या  |  तथापि  किसी  औपचारिक  समक्षौते  पर  हस्ताक्षर  नहीं  हुए  ।

 फ्रेंच  आवास  साभाजिक  आवास  भवनर्ननर्माण  जल

 क्षापूर्ति  और  शहरी  अधसंरचना  तथा  शहरी  परिवहन  से  सम्बन्धित  परियोजनाओं  की  जांध  करने  के

 लिए  एक  मिश्लन  भेजने  के  लिए  सहमत  हुए

 इन  विचार-विम्शों  के  फ्रेंच  सरकार  ने  इन  क्षेत्रों  में  सहायता  के  लिए
 योजनाओं  और  तकनीकी  सहयोग  के  क्षत्रों  की  पहचान  करने  के  लिए  1992  में  एक  मिशन

 सांसदों  के  फ्लडों  के आसपास  से  झ  को  हटाना

 620.  क्री  लोकनाथ  चोधरी  :

 श्लोमती  गीता  भखर्जो  :

 श्री  विश्वताथ  शास्त्रों  :

 क्या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  फी  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 26  1992

 न्जनन  आन  चिनणओं  बन
 क्‍या  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  तथा  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  प्राध्षिकारियों  को  सांसदों

 के  घंगलों  और  फ्लेटों  के  आसपास  बनी  शुग्गी-झोंपड़ियों  को  हहने  का  निवेश  मिला  और

 --++-++

 (@)  यदि  तो  इस  संबंध  में  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका/दिल्ली  नयर  नियम  के  प्राप्तिकारियों

 ने  क्या  कारंवाई  की  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संजो  एम०  :  नई  दिल्‍ली  नगर
 पालिका  ने  सूंचत  किया  है  कि  क्षंत्र  में  विद्यमान  विशेषकर  जो  झुरिगियां  सांसदों  के

 बंगलों  के  आस-पास  है  हटाने  के  निर्देश  प्राप्त  हुए

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ते  अब  तक  2]  वाबिज्यिक  व  अस्य  शुण्गियों  को  हटा
 दिया  है  ।

 राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  जिस  ओर  विकास  निगणन  हारा
 केरल  को  संजूर  की  गई  परियोजनाएं

 621,  भी  बी०  एस०  बिजयराधबन  :

 क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १

 (१)  1990-91  और  1991-92  के  दोरान  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति

 वित्त  और  विकास  निगम  ने  केरल  में  कितनी  परियोजनाओो  को  मंजूरी  प्रदान  और

 चालू  वर्ष  के  दोरान  निगम  की  स्वीकृति  के  लिए  केरल  के  विचाराधीन  परियोजना

 प्रस्तावों  का  ब्योरा  बया  है  !

 कल्याण  मंत्रो  सोताराम  :  (१)  1990-91  तथा  1991-92  के  दोरान  केरल

 में  रा०  अ०  जा०  तथा  अ०  ज०  जाति  वित्त  एवं  विकास  निगम  द्वारा  स्वीकृत  परियोजनाओभों  को

 संख्या  निम्न  प्रकार  है  :--

 1५90-91  शून्य

 19  ,  2  2

 संलग्न  विवरण  के  अनुसार  6  परियोजना  प्रस्तावों  को  छानबीम  की  णा  रही  है  ।
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 विवरण

 केरल  के  लिए  लम्धित  परियोजनाओं  कौ  संक्या  तथा  लम्बन  के  कारण

 (९०  लाख  में  )

 क्र०  प्राप्ति की  योजना/क्रियाकलाप_  योजना  रा०अ०णा०  स्तर

 सं०  तिथि  के  स्वरूप  अनुमानित  तथा  अ०ज०

 लागत  जा०  वित्त

 एवं  विकास

 निगम
 क

 ह्स्सा

 1.  27-1-90  आफसेट  प्रिंटिंग  9.00  7,00  के०एफन्सी०  के  साथ

 लगाने  के  लिए  50-50  के  आधार  पर

 ऋण  की  हिस्सेदारी  का
 प्रस्ताव  है  ।  के  ०  एफ०
 सी  ०  का  संस्वोकृति  कौ
 प्रतीक्षा  है  ।

 2.  14-5-92 =  जिला  सहकारी  से  14.00  7.00  विगत  में  निधियों  के

 परिवहन  योजना  उपयोग  पर  स्पष्टो  करण
 को  प्रतीक्षा  है  ।

 3.  3-5-92  154,00  46.00  प्रक्रियाधीन

 परियोजना

 4,  8-9-92  शारपिंग  के  लिए  स्पष्टीकरण  मांगा  गया
 कमरा  का  नहीं  नहीं  किया

 अआबंटन  गया  ।  गया  ।

 5.  13-10-92  प्रवण  संस्कृति  271.00  200,00  को

 संस्वीकृति  की  प्रतोक्षा

 केसाथ

 संयुक्त  रूप

 6.  17-11-92  व्यापार  सुविधा  317,00

 कम्द्रों  की  स्थापना

 गुजरात  में  रसोई  गंस  एजेंसियां

 622.  भी  छीतृभाई  गामित  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :
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 निनी-न-+++  ee  “िननन>७>«-+नननने-+-न-नननन-नन  3  निज  अिजननन»ा

 गुजरात  में  पिछले  तीन  वर्षों  मे ंकदाचार  के  कारण  बंद  की  गई  रसोई  गरेस  एजेंसियों  कौ

 संच्या  कितनी

 (®)  इसके  कया  कारण

 इनमें  से  कितनी  गेस  एजेंसियों  को  दोबारा  काम  रू  करने  की  अनुमति दी  गई

 थोर

 उन  एजेंसियों  का  ब्योरा  क्‍या  है  जिनके  बिरुद्ध  जांच  कार्य  अभी  तक  पूरा  नहों  किया
 गया  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  शेस  मंत्री  बो०  :  और  वर्ष  1990-

 91,  1991-92  मौर  1992-93  1992  के  दोरान  राज्य  सरकार  के
 कारियों  द्वारा  लाइसेंसों  के  निरस्तोकरण  अप्राधिकत  कनेक्शन  के

 बोच  बिवाद  आदि  जसे  विभिन्‍न  कारणों  से  गुजरात  में  6  टरशिपों  को
 पु  .

 किया  गया  था  ।

 शून्य  ।

 1.  दिलीप  गेस  वांकानेर  ।

 2.  दामोर  मदास्सा  |

 3,  मयर  मोरबो  ।

 ]

 फल  तथा  सब्जियों  का  प्रसंस्करण

 623,  झी  कालका  दास  :

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :*

 फलों  ओर  सब्जियों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनका  देश  में  इस  समय  प्रसंस्क रण  किया  जा

 रहा

 क्‍या  सरकार  ने  विदेशों  मे  इनको  मांग  का  आकलन  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और  इस  बारे  में  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 खाश  प्रसंस्करण  उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  गिरिधर  :
 से

 देश  में  स्थापित  फल  सब्जी  प्रसंस्करण  यूनिट  सभी  प्रकार  के  फलों  और  सब्जियों  का  प्रप्त॑स्कर

 कर  सकते  हैं  परन्तु  जिन  प्रमुख  फलों  भोर  सब्जियों  का  प्रसंस्करण  किया  जाता  है  वे

 मटर  भौर  प्याज  देशों  में

 प्रसंस्कत  फलों  और  सब्जियों  को  मांग  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  बाजार  स्वक्षण  नहों  किया  गया

 है  ।  परन्तु  कषि  एवं  प्रसंस्कृत  उत्पद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  ने  प्रसंरकत  फलों  कोर

 प्ड्जियों  कौ  निर्यात  क्षमता  का  एक  सामान्य  आकलन  वबिया  भपेडा  का  अनुमान  है  कि  1996-

 97  तक  भारत  1,30,000  टन  प्रसंस्कृत  फलों  और  सब्जियों  का  निर्यात  कर  सकता  अपेडा  ने

 प्रसंस्कत  फलों  और  सब्जियों  का  तिर्यात  बढ़ाने  के  लिए  अनेकस्को में  तंयार  को  हैं  ।
 पु  हा
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 ]
 राष्ट्रीय  राजधानो  क्षेत्र  का विकास

 624.  थ्रोी  सदन  लाल  खराता  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  19  1991  को  प्रधान  मंत्री  ने  कई  मुख्य  मंत्रियों  को  राष्ट्रीय  राजधानो

 क्षेत्र  के सन्तुलित  विकास  हेतु  एक  माह  के  भीतर  योजनाएं  बनाने  का  सुझाव  दिया
 ॥

 यदि  तो  इन  राज्यों  के  नाम  बताएं  जिन्होंने  प्रधान  मंत्री  के  पास  योजनाएं  भेज  दी

 हैं  तथा  इन  योजनाओों  पर  कितना  धन  खर्च  किए  जाने  को  सम्भावना

 केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारें  किस  प्रकार  यह  धन  राशि  और

 क्या  इन  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  हेतु  कोई  समयबद्ध  कार्यक्रम  तेयार  किया

 जा  रहा  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :

 14  सितम्बर  को  सम्पन्न  हुई  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोडे  की  पन्दहवीं  बेठक  को

 सम्बोधित  करते  हुए  प्रधान  मन्त्री  ने  इच्छा  व्यक्त  की  थी  कि  क्षेत्रीय  योजना  2001  के  असुरूप
 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  में  पावर  ओर  संचार  सुविधाओ्रों  से  सम्बन्धित  बुनियादी
 विकास  के  लिए  सम्बन्धित  केन्द्रीय  मन्त्रालय  तत्काल  समयबद्ध  कार्य  क्रम  तेयार

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सम्बन्धित  केन्द्रीय  मन्त्रालयों  हारा  आठवीं  योजनाथाधि  में  शुरू  की  जाने  के  लिए
 प्रयाशित  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  से  सम्बन्धित  प्रमुख  बुनियादी  योजनाओं  के  अलाबा  राष्ट्रीय
 राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  का  विचार  राज्य  क्षेत्र  योजनाओं  के  लिए  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के

 राज्यों
 दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  शासन  से  समानुपातिक  राष्ट्रीय  भावास  क्षेत्र  की  प्रमुख

 संस्थाओं  से  वित्तीय  सहायता  और  पूंजी  बाजार  में  जुटाई  गई  निध्िियों  क ेसाथ-साथ  आठवीं  योजना
 में  बो्ड  को  आबंटित  200  करोड़  रुपए  की  बजटीय  सहायता  का  उपयोग  करके  अपेक्षित  निश्चियां

 जुटाने  का  है  ।  इसके  अतिरिक्त  भावश्यकता  पड़ने  पर  गर-सरकारी  क्षेत्र  से  साम्प  निधियाँ  जुटाने
 के  लिए  स्थानीय  स्तर  पर  संयुक्त  स्टाक  कम्पनियां  प्रारम्भ  करने  के  लिए  भी  प्रावधान  किए

 गए  हैं  ।

 हां  ।

 ]
 तेल  की  खोज  के  क्षेत्र  मे  निजो  क्षेत्र  को  कम्पतियाँ

 625.  श्लोमती  वसुन्धरा  राज  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  और  1992-93  के  दोरान  तेल  की  खोज  के  लिए  निजी  क्षेत्र  को

 कित-किन  कम्पनियों  को  तेल  क्षेत्र  दिए
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 क्‍या  अधिकांश  निश्चित  तेल  क्षेत्र  निजी  कम्पनियों  को  दिए  गए  और

 यदि  तो  तेल  की  खोज  के  लिए  तिजो  क्षेत्र  की  कम्पनियों  को  तेल  क्षेत्र  सॉपने  के

 क्या  विशिष्ट  कारण  हैं  ?

 पटोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  थो०  :  सरकार  ने  चोथे  दोर

 की  बोली  के  अधीन  निजी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  को  चार  ब्लाकों  के  लिए  संविदा  देने  की  स्वीकृति
 देदी

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 तेल  गवेषण के  क्षेत्र  में  विदेशी  एवं  गेर  सरकारों  कम्पनियों  द्वारा  पू  जोनिवेश

 526.  श्री  जाअं  फर्नानडोज  :

 थी  मनोरंजन  भक्त  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  तेल  ओर  प्राकृतिक  गेस  आयोग  का  तेल  गवेषण  के  क्षेत्र  में  विदेशी  तथा  गैर

 सरकार  कम्पनियों  द्वारा  पूंजी  निवेश  को  आकर्षित  करने  की  दृष्टि  से  तेल  क्षेत्रों  क ेसमूह  का  एक  नया

 प्रस्ताव  करने  का  विचार

 यदि  तो  क्या  तेल  और  प्राकृतिक  गेस  आयोग  का  मुख्य  उद्देश्य  देश  में  तलछटौ

 थालों  में  तेल  की  सघन  खोज  सुनिश्चित  करना  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पेटोलियम  ओर  प्राक्तिक  गेस  मंत्रो  :  से  देश  की  तलछटी
 की  बेसिनों  के  अम्वेषण  में  तेजी  लाने  के  लिए  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  पूरे  ,  वर्ष  नियमित  तोर
 पर  प्राइवेट  भारतीय  एवं  विदेशी  कंपनियों  को  तेल  एवं  गंस  के  अन्वेषण  के  लिए  ब्लाक  प्रस्तावित
 किए  जाएं  ।  इससे  तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  आयोग  तथा  आयल  इम्डिया  लि०  के  प्रयासों  को  पुरा  किया

 जा  सकेगा  |

 ग्रामीण  ओर  शहरी  क्षेत्रों  में  पटोल/डीजल  खदरा  दुकानों  के  आबंटन

 हेतु  मामदण्ड

 627,  क्रुमारों  विसला

 क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  दो  कपा  करेंगे  कि  :

 प्रामोण  ओर  शहरी  क्षेत्रों  सहित  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  पेट्रोल  और  डोजल  पम्प
 खोलने  हेतु  क्या  मानदण्ड

 (@)  देश  में  वर्तमान  में  कार्यरत  राज्यवार  डीजल/पेट्रोल  पम्पों  की  संख्या  क्या

 पिछले  एक  वर्ष  में  खोले  गए  डीजल/पेट्रोल  पम्पों  की  संख्या  क्‍या

 (9)  क्या  वतंमान  में  ओर  अधिक  डी  जल  पेट्रोल  पम्पस  खोलने  की  मांग  और

 158



 $  1914  लिखित  उंत्तर

 (2)  यदि  तो  मध्य  प्रदेश  में  ऐसे  स्थानों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  निकट  भविष्य  में

 पेट्रोल  पम्प  खोले  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गस  मंत्री  बी०  :  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  देश  के

 विभिन्‍न  भागों  में  जिसमें  ग्रामीण  /  शहरो  क्षेत्र  शामिल  हैं  संयक्त  एस./एब.  ओर

 केवल  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  के  लिए  निर्धारित  मात्रा-दूरी  मानदण्डों  के  आधार  पर  श्वोले

 जाते  हैं  ।

 दिनांक  1-10-1992  की  स्थिति  के  अनुसार  देश  में  15,153  खुदरा  बिक्री

 केन्द्र  थे  ।

 1991  से  1992  की  अवधि  के  दोरान  95  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  शुरू
 किए  गए  ।

 ओर  (3)  वर्ष  1988-93  की  अवधि  के  लिए  बनी  खुदरा  बिक्रो  केन्द्र  विषणन  योजना

 में  मध्य  प्रदेश  राज्य  के  लिए  100  स्थानों  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 ]
 बचडूलाने

 628.  क्री  प्रभ्ववाल  कठेशिया  :

 डा०  लद्ष्मोनारायण  पांडेय  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बत  ने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 कया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दिल्‍ली  में  बड़ी  संख्या  में  अवेध

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 दिल्‍लनी  में  इन  बुचचड़खानों  को  बन्द  करने  तथा  इनकी  बढ़ती  हुई  संख्या  को  रोकने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  !

 कवि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सो०  :  (१)  दिल्ली  में  कोई  अवध  बूचढ़ख्ाना

 महीं

 और  उपयुक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बंगलों  के  नवोकरण  पर  खर्च

 629.  श्री  साईमन  मरास्डी  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्तमान  मन्त्रियों  के  बंगलों  की  मरम्मत  और  नवीकरण  तथा  इनके

 फर्नीचर  एर  1991  से  आज  तक  किये  गये  खर्च  का  मंत्रालय-वार/विभाग-बार  ब्यौरा

 क्या
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 क्‍या  सरकार  ने  विभिन्‍न  मन्त्रियों  क ेलिए  साज-सज्जा  तथा  बिजली

 भादि  पर  खचं
 को

 कोई  सीमा  निर्धारित  की

 यदि  तो  उन  मन्त्रियों  का  ब्यौरा  है  क्या  जिन्होंने  उक्त  सीमा  का  पालन  किया  है  और

 उन  मंत्रियों  का  ब्योरा  क्या  है  जिन  पर  एक  लाख  रुपये  से  अधिक  खर्च  किये  गये  हैं  और  उनकी
 अदायगी  आदि  का  ब्यौरा  क्या  और

 ऐसे  संत्द  सदस्यों  की  संडया  कितनी  है  जिन  पर  आवास  के  पानी

 थ्रादि  के  मद  में  पचास  हजार  रपए  से  अधिक  घनराशि  बकाया  है  और  उसकी  वसूली  के  लिए  अब

 तक  की  गयी  कारयवाही  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  :  से  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  तथा  सभापटल  पर  रख  दो  जाएगी  ।

 ]

 खादाम्न  उत्पादन

 630.  प्रो०  उस्मारेडिड  बेंकटेस्वरलु  :

 कया  क॒क्षि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  वर्ष  1991-92  के  दोरान  कुल  थ्ाद्यान्त  उत्पादन में  पिछले  वर्ष  की  तुलना
 में  कमी  भाई

 यदि  तो  वास्तव  में  कितनी  कमी  आई  है  और  हसके  क्या  कारण  भोर

 1992-93  के  दोरान  खाद्यान्न  उत्पादन  में  संवृद्धि  हेतु  गया  कदम  उठाये

 गये  हैं  ?

 कवि  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  मुल्लापललो  :  जो  हां  ।

 1991-92  के  दौरान  थाद्यान्नों  का  उत्पादन  167,06  मियियन  मीटरी  टन  होने  का

 अनुमान  जोकि  1990-91  के  दोरान  हुए  176.39  मिलियन  मीटरी  टन  के  उत्पादन  की  तुलना
 में  9.33  मिलियन  मीटरी  टन  तक  कम  है  ।  उत्पादन  मे  कमी  मौसम  को  प्रतिकूल  जो

 मध्य  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  में  विशेषकर

 पश्चिम  मानसून  मौसम  से  1991)  के  दोरान
 के

 कारण  भाई  है  ।

 उत्पादकों  को  उनके  उत्पाद  के  लिए  लाभकारी  मूल्य  सुनिश्चित  करने  के  अतिरिक्त

 1992-93  2-93  के  दौरान  खाद्यान्नों  में  वृद्धि  करने  के लिए  उठाए  जा  रहे  कदमों  में  मिनिकिट  कार्यक्रम

 सहित  चालू  विशेष  अभिवृद्धि  कार्यक्रम  जेसे  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  का्यंक्रम-गेहूँ  और  मक्‍का  एवं
 समन्वित  चावल  विकास  कायंक्रम  राष्ट्रीय  दलहन  विकास  कायं  क्रम  आदि  शामिल  हैं  ।

 ]
 जेलों  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 631.  श्री  विलासराब  नागनाथराव  ग्‌  डेवार  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 कया  महाराष्ट्र  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  ऐसा  कोई  श्रस्ताव  भेजा  है  जिसमें  जेलों
 को  संख्या  में  वृद्धि  करने  तथा  वर्तमान  जेलों  की  स्थिति  में  सुधार  लाने  हेतु  वित्तीय  सहायता  का  अनुरोध
 किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  हेतु  कितनी  धनराशि  की  सहायता  दिये  जाने  की  संभ।वना  है  ?

 संसदौय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राश्य  मस्त्रो  एस०  एम०
 :  चालू  वित्तीय  अर्थात्‌  1992-93  के  दौरान  महाराष्ट्र  सरकार  से  जेलों  को  संदया

 बढ़ाने  ओर  विद्यमान  जेलों  की  दशा  में  सुधार  लाने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  कोई

 प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 ओर  उपरोक्त  भाग  में  दिए  गए  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न

 नहों  उठता  ।

 ]
 बाटलिंग  प्लांट  की  स्थापना

 632.  श्री  के०  प्रधानी  :

 क्‍या  पेट्रोलियम  भोर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  देश  के  जनजातोय  क्षेत्रों  में  कुछ  नए  बाटलिंग  प्लॉट

 स्थापित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  आठवीं  पंच्रवर्षीय  योजना  के  दोरान  जनजातीय  क्षेत्रों  में  कितने

 बाटलिंग  प्लांट  स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  तथा  वे  कहां-कहां  स्थापित  किए

 जाएंगे  !

 पेट्रोलिपम  ओर  प्राकृतिक  गस  मंत्री  :  ओर  (@)  यदपि
 के  बाटलिंग  संयंत्रों  की  स्थापना  तकनोकी-आध्िक  तथ्यों  के  आधार  पर  की  जाती  फिर

 भी  आठवीं  योजना  भ्रवध्चि  के  दौरान  मणिपुर  ओर  त्रिपुरा  के  प्रत्येक  जनजातीय  क्षेत्र  में

 एक-एक  बाटलिंग  संयंत्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 पटलन  का  समर्थन  मुल्य

 633,  प्रो०  जितेशा  नाथ  दास  ६

 क्या  कवि  मंत्री  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे  कि  ३

 गत  तोन  वर्षों
 के

 दोरान  पटसन  का  समथ्थन  मुल्य  क्‍या

 इस  मूल्य  को  किस  आधार  पर  निर्धारित  किया  गया  भोर

 प्रतिवर्ष  यह  मूल्य  कब  धोषित  किया  जाता  है  ?

 कवि  मम्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  मुल्लापललो  :  पिछले  3  वर्षों  के  दौरान
 निर्धारित  किए  गए  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  इस  प्रकार  हैं  :
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 1999-91  320  रुपए  प्रति  क्विटल

 1991-92  375  रुपए  प्रति  किविटल

 1992-93  400  रुपए  प्रति  क्विटल

 (७)  कच्चे  पटसन  सहित  विभिन्‍न  कृषि  जिन्सों  से  समर्थन  कृषि  लागत  और  मूल्य
 आयोग  को  सम्बद्ध  राज्य  केन्द्रीय  आदि  के  विचारों  के  आधार  पर

 निर्धारित  किए  जाते  कषि  लागत  और  मल्य  आयोग  अपनी  सिफारिशें  करते  समय  कई

 महत्वपर्ण  घटकों  को  ध्यान  में  रखता  है  जसे  कि  उत्पादन  की  आदान  मल्यों  में

 दान-उत्पादन  मृल्य  में  बाजार  में  मुल्यों  का  मांग-पूति  की  अंतर-फसल

 मुल्य  ओोद्योगिक  लागत  संरचना  पर  सामान्य  मूल्य  स्तर  और  जोवन  यापन

 अंतर्राष्ट्रीय  मूल्य  स्थिति  ओर  कृषि  क्षेत्र  द्वारा  अदा  किये  गये  ओर  प्राप्त  किए  गए  मूल्यों  के  बीच

 समानता  ।

 एक  नीति  के  रूप  पटसन  के  न्यूनतम  समर्थन  मुल्य  प्रत्येक  वर्ष  जनवरी  महीने  में

 घोषित  किए  जाने  होते  हैं  ।

 हक
 ह

 भारत  में  बिदेशो  नागरिक

 634,  श्लोमतो  भावना  चिखलिया  :

 क्वी  रतिलाल  कालोदास  वर्मा  :

 शी  हरिकिशोर  सिह  :

 कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 )  देश  में  अवेध  रूप  से  रह  रहे  विदेशी  नागरिकों  की  संझया  का  उनकी  नागरिकतावार

 ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  प्रवृत्ति  को  रोकने  तथा  उनके  प्रत्यावतंन  हेतु  क्या  कदम  उठाए

 गए  है  !

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  सथा  धृह  भम्जालय  में  राज्य  सम्त्रो  एम०  एसम०
 :  चूंकि  ऐसे  अवंध  प्रवासी  भारत  में  घोरी-छिपे  प्रवेश  करते  स्थानीय  जनता  के  साथ

 घ॒ल-मिल  जाते  ओर  इस  प्रकार  समय  से  अधिक  ठहरने  वाले  व्यक्ति  भूमिगत  हो  जाते  भतः

 ऐसे  व्यक्तियों  की  संब्या  का  ठीक-ठीक  पता  लगाना  कठिन  है  जो  कि  देश  में  अवध  रूप  से  रह

 रहे  हैं  ।

 सीमा  सुरक्षा  बल  की  गश्त  गहन  इसकी  वाटर  विंग  को  सशक्त  सीमा

 सड़कों  के  बनाने  ओर  बाड़  लगाने  के  कार्यक्रमों  के  लिए  तेज  कार्यक्रम  राज्य  सरकारों  के

 लिए  पी.आई,एफ  मोबाईल  टास्क  फोस  योजनाएं  मज  बूत  पहचान  पत्र  जारो  बीजा
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 हाऊसिंगਂ  पंजोकरण  1985  के  अन्तर्गत  फ्लेटों

 का  आशथंटन

 635,  डा०  लाल  बहादुर  राबल  :

 क्‍या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  हाऊसिंगਂ  पंजीकरण  के

 अम्तगंत  कितने  निवासियों  को  पंजीकृत  किया

 उनमें  से  कितने  लोगों  को  1992  तक  भूश्वंड/फ्लेट  आवंटित  किए  जा  के
 क्‍या  इसके  लिए  अनुसूचित  जातियों  भ्रौर  अनुसूचित  जनजातियों  के  पंजीकृत  थ्यक्ततियों

 की  कोई  अलग  सूची

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या

 (8)  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने  लोगों  को  प्लेट/भूखंड
 आबंटित  किए  जा  चुके  हैं  तथा  कितने  आवेदकों  के  नाम  प्रतीक्षा-यूची  में  दर्ज

 प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  आवेदकों  को  कब

 तक  पफ्लेट/भूखंड  आबंटित  कर  दिए  और

 उपयुक्त  योजना  के  अन्तर्गत  सभी  आवेदकों  को  फ्लेट/भूखंड  आबंटित  करने  में  विलम्ब

 होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  :  दिल्‍ली  बिकास

 प्राधिकरण  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  अनुसार  276931

 1374,  इसके  पंजीकृत  बिघवाओं  द्वारा  गठित  की  गई  दो  सहकारी

 समूह  आवास  समितियों  को  604  फ्लेंटों  के  निर्माणार्थ  भूमि  आवंटित  की  गई  है  ।

 से  (2)  हां  ।  अनुसूचित  जाति  के  पंजीकृतों  के  लिए  एक  पुथक  प्राथमिकता  सूची

 है  |  स्कीम  के  अनूसूचित  जाति  के  पंजीकृतों  को  339  फ्लैट  आबंटित  किए  गए  हैं  और

 5423  अनुसूचित  जाति  के  पंजीऋरूत  व्यक्षित  प्रतीक्षा  सूची  में  हैं  ।

 और  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  फ्लैट  उपलब्ध  होने  पर  अनुसूचित

 अनुसूचित
 जनजाति  के  आवेदकों  को  फ्लेंट  आवंटित  किए  जाते  हैं  ।

 महिलाओं  के  प्रति  अपराध

 636.  श्री  राजेरद्र  अग्निहोत्री  :

 करी  चिस्मयानन्द  स्वासो  :

 डा०  असोम  बाला  :

 क्रो  माणिकराब  होडल्या  गावोत  :

 की  अभर  राय  प्रधान  :

 प्रो०  घुशान्त  चक्षबर्तो  :

 लो  राम  नाईक  :

 कली  शिवाजी  पटनायक  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 पिछले  छः  महोनों  के  दौरान  महिलाओं  के  विरुद्ध  हुए  अपराधों  का  राज्यवार  ब्यौरा

 क्‍या

 दिल्‍ली  में  पिछले  छः  महीनों  के  दोरान  बच्चों  ओर  अवयस्क  लड़कियों  के  अपहरण  और

 उत्पी ड़न  की  घटनाओं  की  संख्या  कितनी

 इसमें  से  कितने  व्यक्षित  प्रकड़े  गये  और  न्यायालय  ने  इनमें  से  कितने  व्यक्तियों को  सजा  दी

 कि  और

 सरकार  ने  ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 संसदोष  काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम"एम०
 :  पिछले  छः  महोनों  के  दोरान  महिलाओं  के  प्रति  किए  गए  अपराधों  के  राज्य/संघ

 शासित  राज्य  वार  उपलब्ध  आंकड़े  दर्शाने  बालां  एक  संलग्न  है  ।

 और  दिल्‍लो  पुलिस  अवयस्क  बालिकाओं  के  अपहरण  एवं  व्यपहरण

 के  सचित  मामलों  तथा  पकड़े  गए  तथा  दोषसिद्ध  व्यक्तियों  की  संख्या  में  दी  गई  है  ।

 महिलाओं  के  प्रति  किए  गए  अपराधों  सहित  अपराधों  को  दर्ज  उनको  जांच

 पता  लगाने  तथा  अपराधों  को  घटित  होने  से  रोकने  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों/संघ

 शासित  राज्य  प्रशासनों  की  राज्य  सरकारों  को  मामले  दर्ज  जांच  कार्य  शुरू  करने  और

 स्पायालय  में  मामले  दाखिल  करने  के  लिए  कार्रवाई  करनी  होती  इस  श्रेणी  के  अपराधों  को

 शोकथाम  भी  उन्हीं  के  अधिकार  क्षेत्र  में  आती  है  भारत  सरकार  ने  ऐसे  अपराधों  को

 रोकने  के  लिए  कई  उपाय  शुरू  किए  हैं  ।  दहेज  निरोधक  1961  को  ओर  कड़ा  बनाने  के

 लिए  इसे  1984  तथा  1986  में  संशोधित  किया  गया  ।  इसके  भारतीय  दंड

 अपराध  प्रक्रिया  1973  तथा  भारतीय  साक्ष्य  1872  में  संशोधन  किए

 जिससे  कि  न  केवल  दहेज  संबंधी  मौतों  के  मामलों  बल्कि  विवाहित  महिल  आओ  ं  के  प्रति  क्ररता  के

 मामलों  से  भी  प्रभावशाली  ढंग  से  निपटा  सके  ।

 सरकार  द्वारा  महिलाओं  स्वयंसेबी  संगठनों  के  माध्यम  महिलाओं  को  भ्राथिक  रूप  से

 आत्मनिर्भंर  एवं  अपने  अधिकारों  के  प्रति  सचेत  बनाने  के  लिए  कई  योजनाएं  लागू  को  जा  रहो
 दहेज  की  सामाजिक  बराई  के  खिलाफ  जनसंचार  इलेक्ट्रानिक  माध्यमों  के  कार्यक्रमों  के

 द्वारा  बनाए  जा  रहे  हैं  ।  दि

 महिलाओं  के  प्रति  किए  जाने  वाले  अपराधों  से  संबंधित  कानूनों  को  प्रभावकारी  ढंग  से  लाग

 करने  के  निर्देश  राज्य  सरकारों/संध  शासित  राज्य  प्रशासनों  को  जारी  किए  गए  हु

 1992  तक  महिलाओं  के  प्रति  हुए  अपराधों  के  राज्य  तथा  संघ  शासित  राज्य  वार  आंकड़े

 क्रम  राज्य  शासित  क्षेत्र
 ह

 जोड़ ae  जोड  टिप्पणी
 ध्

 ] हु 2 रः 3 4 राज्य ह आंध्र प्रदेश 2. अरुणाचल प्रदेश 29 मार्च तक



 $  1914

 1  2  3  4

 3,  असम  738
 ध्ु

 4...  बिहार  773

 5.  40

 6.  गुजशात
 7.  हरियाणा  761

 8,  हिमाचल  प्रदेश  270
 ह

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  382  मई  के  अतिरिक्त

 10.  कर्नाटक  1216

 11,  केरल  579

 12...  मध्य  प्रदेश  6842

 13.  महाराष्ट्र  6088

 14...  मणिपुर
 '

 मेघालय  28

 मिजोरम  45

 सागालेंड  0

 उड़ीसा  808

 पंजाब

 20.  राजस्थान  2288  तक

 21.  सिक्किम  10  अप्रेल  तक

 22,  तमिलनाडु  1209

 23.  त्रिपुरा  159

 24,  उत्तर  प्रदेश  6458

 25...  पश्चिम  बंगाल

 संघ  शासित  क्षेत्र

 26,  अंडमान  और८“निकोवार

 द्वौप  समूह  10

 27...  चण्डीगढ़  40

 28,  दादरा  और  नगर  हवेली  6

 29.  दमन  और  द्वीव

 30,  दिल्‍ली  1809

 31,  लक्षद्वीप  30

 32,  पांडिबेरी  396
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 टित्पणौ

 1.  ये  जांकड़े  मासिक  आपराधिक  सांदियकी  पर  आधारित  हैं  और  इन्हें  अगस्तिम

 समझ्ना  जाए  |
 ॥॒

 2.  का  तात्पयं  नहींਂ  से  है  ।

 पिछले  महीनों  से  1992)  के  दौरान  बच्चों  तथा  अवयस्क  बालिकाओों
 के  अपहरण  एवं  स्यपहरण  के  सूचित  हुए  गिरफ्तार  ओर  दोषसिद्ध

 व्यक्तियों  कौ  संक््या  का  विवरण

 सूचित  किए  गिरफ्तार  किए  दोषसिद्ध  हुए
 गए  मामले  गए  व्यक्ति  व्यक्ति

 ह

 287  अवयस्क  बालिकाओं  का  अपहरण  96  न

 11  अवयस्क  बालिकाओं  का  व्यपहरण  4  का

 87  अवयस्क  बालकों  का  अपहरण  53  बा

 21  अवयस्क  बालकों  का  व्यपहरण  22  न

 पटना  ओर  राँचो  में  केमा  सरकार  के  कर्ंचारियों  के लिए  मकान

 637.  श्रो  ललित  उरांब  :

 क्या  शहरो  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पटना  और  रांधो  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  को  उपलब्ध  मकानों  की  श्रेणीवार

 संद्या  कितनो  है  तथा  वे  कहां-कहां
 ः

 कया  सरकार  का  उक्त  दोनों  स्थानों  पर  भोर  अधिक  मकानों  के  निर्माण  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मरत्नालय  में  राज्य  मंत्री  :  पटना  भोर  रांची  में

 केगद्र  सरकार  के  कमंचारियों  को  अ.वंटन  के  लिए  कोई  साधारण  पूल  रिह्वायशी  वास  नहीं  है  ।

 से  (७)  पटना  ओर  रांची  में  साधारण  पूल  वास  के  निर्माण  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 है  क्योंकि  पात्र  सरकारी  कं  बारियों  की  कुल  मांग  ओर  बजटीय  पर  विचार  करने  के  पश्चात

 निर्माण  कार्य  आरम्भ  किया  जा  रहा  है  ।

 लक्षद्वीप  भें  पेढ़्ोल  तथा  डोजल  को  सप्लाई  में  बढ़ि

 638,  श्री  पी०एस०

 क्या  वेद्रोलियम  ओर  शाकृतिक  गेस  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 (8)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  संघ  राज्य  क्षेत्र  लक्षद्वीप  से  पेट्रोल  ओर  डीजल  की  सब्लाई  के
 कोटे  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गस  मंत्री  :  हां  ।

 इस  समय  लक्षद्वीप  के  संघ  राज्य  क्षेत्र
 में

 डोजल  और  पेट्रोल  की  मांग  पूरी  की  जा  रही

 हरियाणा  को  शोरे  का  आवंटन

 639,  श्री  भूपेत्न  सिह  हुड्डा  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे  कि  :

 हरियाणा  को  वर्ष  1991-92  ओर  1992-93  के  दोरान  पश्‌  थारे  के  अंश  के  रूप  में
 उपयोग  के  लिए  कितनी  मात्रा  में  शीरा  आबंटित  किया  गया

 क्‍या  आबंटित  की  गई  मात्रा  राज्य  की  मांग  के  अनुरूप  भौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कथि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सो०  :  1991-92  के  हरियाणा
 को  4920  टन  की  मांग  की  तुलना  में  11625  टन  शोरा  का  आवंटन  किया  गया  है  ताकि

 इसे  पशु  चारे  में  अवयवों  के  रूप  में  इस्तेमाल  किया  जा  सके  ।  1992-93  के  लिए  अभी  आवंटन  नहीं
 किया  गया  जबकि  इसके  लिए  8570  टन  की  मांग  की  गई  है  ।

 (w)

 उपयुक्त  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रछ्ते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 शहरो  क्षेत्रों  में  पेषणल  सुविधाएं

 640.  श्री  बो०  ध्ंजय  कुमार  :

 हो  शरत  चगमा  पटनायक  :

 क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 कया  शहरों  जल  पूर्ति  योजनाओं  के  लिए  घन  आबंटित  किया  जाता

 (w)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  कर्नाटक  के  मंगलोर  ओर  गुलबर्गा  शहरों  में  पेपजल  समस्या  के  समाधान  के  लिए
 कोई  विशेष  अनुदान  किया  जा  रहा  ओर

 (4)  यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  रा्ष्य  मंत्री  एम  :  भर  (@)  शहरो
 जल  आपूर्ति  राज्य  का  विषय  जल  आपूर्ति  योजनाओं  के  का्यस्थयन  के  लिए  निश्चियों  का  नियतन

 शाण्य  प्लान  के  अन्तगंत  किया  जाता  है  |
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 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सोमा  सुरक्षा  अल  के  थिमाम  को  वु्धटना

 श्री  रास  बिलाप्त  पासबान  :

 क्या  शुह  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  कि  :

 कया  हाल  ही  में  इंदिरा  गांधौ  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्ड॑  पर  सीमा  सुरक्षा  बल  का  एक
 विमान  दुघंटनाग्रस्त  हुआ  था  जिसमें  सीमा  सुरक्षा  बल  के  महा  निरीक्षक  की  मृत्यु  हो  गई

 यदि  तो  ब्योरे  से  अवगत

 कया  इस  मामले  में  कोई  जांच  कराई  गई  ओर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  रहा  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राय  मंत्री  एम०  एम०
 :  (१)  भ्रीमान्‌  ।

 27  को  लगभग  बज  इंदिरा  गांधी  अंतर्राष्ट्रीय  हवाई  अहू  से
 सीमा  सुरक्षा  बल  का  एक  एयर  200”  जिसे  श्री

 सीमा  सुरक्षा  चला  रहे  ने  उड़ान  भ  री  ।  ऊपर  उड़ने
 के  थोड़ी  देर  बाद  ही  यह  दुघंटनाग्रस्त  हो  गया  जिसके  परिणाम  स्वरूप  श्री  धालोवाल  की

 मृत्यु  हो

 केन्द्र  सरकार  ने  वायुयान  के  अधीन  एक  जांच  समिति  नियुक्त
 को

 जांच  अभी  पूरी  नहीं  हुई

 जम्म  ओर  कश्मोर  को  सीमा  पर  कंटोले  तार  लगाना

 642,  क्री  अरबिग्द  त्रिवेदो  :

 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  जम्मू  ओर  कश्मीर  में  भारत-पाक  सीमा  पर  कंटीसे  तार  लगाने  की
 कोई  योजना  बना  रहो  भोर

 (
 ख्  )  यदि  तो

 इस
 संबंध  में  की  गई  कार्यवाही  का  ब्योरा  क्‍या  है  भौर  ये  कंटोले

 कब  तक  बिछा  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 संसदोय  काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०
 लजकब  )

 ;

 भोर  जम्मू  तथा  कश्मीर  के  जम्मू  भाग  में  भारत-पाक  सोमा  पर  बाड़  लगाने  की  साध्यता
 सरकार  के  विचाराधीन  ्
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 कल्कि  जज हल  ते  किन न  आ  क  त+

 भध्य  प्रदेश  में  लिरकिया  में  तेल  शोधक  कारखाने  को  स्थापना

 643.  क्रो  शिवराज  सिह  चोहास  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  छखिरकिया  नगर  में  एक  तेल  शोघक  कारशाना  लगानेःका  सरकार
 का  विचार  भोर  कक

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  कया  है  झभौर  इसके  कब  तक  शरू  किए  जाने  को  संभावना

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गस  मंत्री  बौ०  :  ओर  भारत  सरकार

 ने  मध्य  भारत  में  एक  6  की  क्षमता  वाली  तेल  रिफाइनरी  स्थापित  करने  के

 बारे  में  संद्धान्तिक  रूप  से  अपना  अनुमोदन  दे  दिया

 कै  ]

 पेटोलिघम  उत्पादों  के  भूल्पों  में  बड्धि

 644.  श्री  अजय  मुलखोपाध्याय  :

 श्री  अनिल  बसु  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  15  1992  को  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्य  में  को  गई  बढ्धि
 को  कम  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  संत्री

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 क्षम्मू  ओर  कश्मोर  में  गिरफ्तार  किए  गए  आतंकवादों

 645.  क्री  कृष्ण  दस  सुलतान  पुरी  :

 भ्रो  च््रेश  पठल  :

 क्री  रास  बदन  :

 कया  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि

 गत  छः  महोनों  के  दौरान  जम्मू  ओर  कश्मीर  में  कितने  आतंकवादी  पबड़े  गए  और  मारे

 उन्होंने  कितने  नागरिकों  और  सुरक्षा  बल  के  कमियों  की  हत्याएं

 इन  मारे  गए  परिवारों  को  दी  गई  वित्तीय  ओर  अम्य  सहायता  का  व्यौरा  क्‍या
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 ओर  अग्य  सामग्री  का  ब्योरा  क्‍या  भौर
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 मारे  नए  भौर  पकड़े  गए  आतंकवादियों  से  भब्त  किए  गए  हथियार  ओर  गोश्ा-बारुद

 26  1992

 (#)  सरकार  मे  ऐसी  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  (2)  एक  विवरण  संलरत  है  ।

 विवरण

 राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  पिछले  छः  महीनों  के  1992

 शक )  जम्मू  ओर  कश्मोर  में  मारे  गए  ओर  गिरफ्तार  हुए  आतंकवादियों  की  संख्या  निम्न  प्रकार  है  :

 (1)  पकड़े  गए  आतंकवादी

 (7)  मारे  गए  भातंकवादी

 (7)  मारे  गए  सिविलियन

 (17)  मारे  भए  सुरक्षाकर्मी

 मारे  गए  व्यक्तियों  को  उपसब्ध

 कराई  गई  वित्तीय  तथा  अगस्य

 सहायता

 मारे  गए  ओऔर  गिरफ्तार  किए

 गए  आतंकवादियों  से  बरामद

 किए  गए  गोला  बारूद

 का  आ्यौरा

 170

 2122

 320

 292

 99

 मारे  गए  व्यक्तियों  के  परियारों  को  4
 करोड़  15  लाख  75  हजार  रुपए की
 राशि  दी  गई  जम्मू  और  कश्मोर
 सरकार  ने  अपने  1990  के  आदेश  संध्या

 दिनांक
 10-7-90  के  द्वारा  आतंकवादी  हिंसा  में
 मारे  गए  अथवा  स्थाई  ढूप  से/आंशिक
 रूप  से  अपंग  हुए  व्यक्तियों  को  राहुत
 स्वरूप  भुगतान  की  जाने  वालो  राशि  के
 लिए  दिशा  निर्देश  जारी  किए  हैं  ।

 47/56
 |

 1385

 रिवाल्वर/पिस्तोल  309

 यूनिव्ल  गन  74
 राकेट  108

 राकेट  ब॒स्टर  55

 हथगोले/हथगोले  की  छड़ें  1233

 डिटोनेट्स  2502

 46

 बेतार  के  यंत्र  12

 बारूदी  सुरंगे  121

 क्लेमोर  बाहूदी  सुरंगें  24

 गोला  बारूद  (1.46  लाश

 जजों प्र
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 (2).  सरकार  द्वारा  ऐसी  सरकार  ने  आतंकवादियों  पर  दबाव  बढ़ा
 की  रोकथाम  करने  के  लिए  किए  दिया  है  तथा  सीमा-वर्तो  आसूचता
 गए  उपाय  अभियात्तों  को  ओर  तेज कर  दिया

 केरल  में  मछलो  को  प्रजातियों  में  बापरल  स्ंकमण

 646.  श्रीमतों  सुशौला  गोपालन  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 कया  केरल  के  अल्लेपो  जिले  में  वेम्बामाड  लेक  में  मछलो  की  प्रधातियों  में  फिर  से

 बायरल  संक्रमण  फंलमे  की  सूचना  ब्राप्त  हुई

 +  यदि  तो  प्रतिवर्ष  नियमित  रूप  से  फेलने  वाले  बायरल  संक्रमण  के  मूल  कारभों  का
 पता  लगाने  हेतु  कया  कदम  उठाए  गए  और

 मछलियों  में  फेले  इस  वायरल  संक्रमण  के  कारण  हुए  बेरोजगार  मछुआरों  को  सहायता
 हेतु  उठाए  गए  राहुत  उपायों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 क॒वि  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  मुल्लापललो  :  भोर  केरल  सरकार  से
 ऐसी  कोई  सूचना  अभौ  तक  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 भारतीय  कषि  अनुसंघान  परिषद  के  अधीन  केन्द्रीय  अंतर्देशीय  ग्रहण  मात्स्यिको

 अनुसंधान  संस्थान  बेरकपुर  ने  1991  में  केरल  के  वम्बानन्द  झील  में  मत्स्य  रोगों  पर  अध्ययन  के
 बाद  पुष्टि  को  है  कि  यह  रोग  एपिजूटिक  अल्सरेटिव  सिड्ाम  इसके  बाइरल  इ  फेक्शन  के  कारण
 का  अभी  पता  लगाया  जाना

 सरकार  ने  रोगों  को  रोकने  के  लिए  विभिन्‍न  उपाय  करने  के  लिए  मागंव्ञी  सिद्धांत
 भारी  किए  जो  इस  प्रकार

 (1)  प्रबंध  योग्य  प्रभावित  जल  क्षेत्रों  का  चूना  तथा  नमक  से  उपचार

 (2)  प्रभावित  मछलियों  का  पोटेसियम  परमैंगनेट  से  भोर

 (3)  अनावृत्त  जल  में  स्वच्छ  स्थिति  बनाए  रखना  ।

 शोतागार

 647.  श्री  शश्त  चग्द  पट्टमायक  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ोसा  सरकार  ने  अठवीं  पंचवर्षीय  योजनावध्चि  के  दौराम  उड़ीक्षा  में  शीतगारों

 की  स्थापना  संबंधों  संदर्शो  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  को
 प्रस्तुत  को  और

 यदि  तो  केन्द्रोय  सरकार  की  इस  बारे  में  क्या  प्रति  या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्लो  :  (१)

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 ः  साम्प्रदाषिक
 संगठन  ओर  साम्प्रदायिक  दंगे

 648,  श्री  शरद

 शी  पौ०  एस०

 झी  कण  दत्त  सुल्तानपुरो  :

 डा०  असौोम  बाला  :

 क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे

 कया  भारत  में  अनेक  साम्प्रदाधिक  संगठन  विदेशों  से  धनराशि  और  सहायता  प्राप्त  कर

 रहै

 क्‍या  इस  धनराशि  का  उपयोग  देश  में  साम्प्रदायिक  तनाव  पेदा  करने  के  लिए  किया

 जाता

 गत  छः  महौनों  के  दोरान  देश  में  राज्य-वार  कितने  साम्प्रदायिक  दंगे

 इसके  फलस्वरूप  जन-धम  की  कितनी  हानि  ओर

 (६)  सरकार  ने  साम्प्रदायिक  दंगों  को  रोकने  और  साम्प्रदायिक  संगठनों  कौ  गतिविधियों

 पर  रोक  लगाने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  (४)  सूचता  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 सानसूस  पर  निभरता

 649,  करी  नीतौश  कुमार  :

 श०  भहादीपक  सिह  शाक्य  :

 क्या  कषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1992  में  खरीफ  की  फसल  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  नहों  किया  जा

 सका

 यदि  तो  इसका  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गयाथा  ओर  बास्तव  में  कितना

 उत्पादन

 क्या  उत्पादन  लक्ष्य  प्राप्त  न  कर  पाने  का  प्रमुख  कारण  मानसून

 अपर्याप्त  वर्षा  के  कारण  देश  के  कोन-कोन  से  भाग  प्रभावित  हुए

 (2)  यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  देश  में  कृषि  को  मानसून  पर  निर्भरता  कम  करने  के  लिए

 कोई  समयबद्ध  कार्यक्रम  बनाया

 (8)  यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  कया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लापललो  (१)  1992-93  के  लिए
 श्ाद्यान्नों  तथा  पटसन  जेसी  कुछ  खरीफ  फसलों  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  न  किए  जा  सके  जबकि
 खरीफ  तिलहनों  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  को  प्राप्त  किया  जा  सकता  है  |

 1992-93  के  खरीफ  फसल  उत्पादन  के  अंतिम  प्राककलन  राज्यों  से  अभी  प्राप्त  नहीं

 हुए  खरीफ  फसलों  को  संभावित  आकार  के  मौजूदा  मल्यांकन  तथा  निर्धारित  लक्ष्य  मीचे

 दिए  गए  हैं  :

 फसल  लक्ष्य  संभावित  उपलब्धि

 खरीफ  खाद्यान्न  103,25  25  100,0

 खरीफ  तिलहन  10,00  10.5
 *

 जूट/पेस्ता  9.  2  7.5  से  8.0
 180  किलोग्राम  को

 मिलियन  गांठ )
 कपास  12.0  11.5  से  12.0

 170  किलोग्राम  की

 मिलियन

 जोी,हां  ।

 पश्चिम  बंगाल  तथा  उत्तर  पूर्वी  राज्यों  में  मानसून  से  पूर्व  से  1992  में

 बहुत  कम  वर्षा  होने  के  कारण  पट्सन  फसल  के  अंतर्गत  आने  वाला  क्षेत्र  खासकर  प्रमुख  उत्पादन
 राज्य  पश्चिम  बंगाल  बुरी  तरह  से  प्रभावित  हुआ  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  भांध्र  प्रदेश
 के  भागों  तथा  पूर्वी  मध्य  प्रदेश  के  भागों  में  दक्षिण-पश्चिम  मानसून  से  1992  के
 दौरान  काफो  कम  वर्षा

 (8)  तथा  देश  में  कृषि  के  लिए  मानसून  पर  निर्भरता  को  कम  करने  के  लिए  सरकार

 सुनिश्चित  सिंचाई  के  अंतर्गत  क्षेत्र  का  विस्तार  करके  तथा  वर्षा  सिज्त  क्षेत्रों  में  शष्क  तकनोलॉजी
 विकसित  एक  दोर्घावधि  नोति  तेयार  की  वर्षा  सिश्षित  क्षेत्रों  के  लिए  राष्ट्रीय
 पनघारा  विकास  परियोजना  के  पुनगंठन  के  माध्यम  से  तिलहनों  तथा  दलहनों  जेसी  शुष्क  फसलों  के

 उप्पादन  को  स्थिर  करने  तथा  उसमें  वृद्धि  करने  के  लिए  गहन  वर्षा  सिंचित  क्षेत्रों  के  समग्र  बिकास  को

 उच्च  प्राथमिकता  प्रदान  करती  रही  है  ।

 (&)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आदिवासियों  को  साहूकारों  के  चंगुल  से  छुड़ाना

 650,  क्री  आर०  सुरेख

 क्या  कस्याल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आर्य  प्रदेश  सरकार  ने  साहुकारों  के  चंगुल  से  आदिवाक्षियों  को  छुड़ाने  के लिए
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 रा  अििकिककिक  लक

 कोई  नया  तरोका  निकाला

 यदि  तो  क्‍या  केन्द्र  सरकार  समूचे  देश  में  झादिवासियों  के  कल्याण  के  लिए  इस

 तरीके  को  अपनाने  हेतु  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अन्तिम  निणंय  कब  तक  ले  लिया  जाएगा  ?

 कल्याण  मंत्रो  सीताराम  :  से  आःध्न  प्रदेश  सरकार  से  खूचना  एकन्र

 की  जा  रहो  है  ओर  प्राप्त  होते  ही  सभा  पटल  पर  रश्व  दी  जाएगी  ।

 कवि  उत्पादों  को  उत्पादन  लागत

 652.  श्री  भगवान  शंकर  रावत  :

 क्या  कि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  डोजल  भौर  उवंरक  के  दामों  में  वद्धि  होने  से कृषि  उत्पादों  की  उत्पादन  सागत

 बढ़

 यदि  तो  डोजल  ओर  उवंरकों  के  दामों  में  बद्धि  होने  से  पहले  और  उसके  बाद  मुख्य

 क्चि  उत्पादों  की  क्या  लागत

 क्‍या  सरकार  का  विचार  रासायनिक  उवंरकों  पर  निर्भरता  को  कम  करके  श्षाद  के

 प्रयोग  को  बढ़ावा  देने  का  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  णोजनाएं  बनाई  गई  है  ?

 कवि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्लो  :  हाँ  ।

 शो  जल  भौर  उवंरकों  के  दामों  में  वृद्धि  के  विभिन्‍न  क्षि  जिसों  को  उत्पादन

 लागत  में  वृद्धि  में  राज्य-दर-राज्य  अन्तर  जो  वहां  के  उवंर+ो  के  प्रयोग  के  स्तर/पोौधे  के  पोषक

 तल्वों  जेसे  सिचाई  के  स्रोत  सथा  मेकेनाइजेशन  के  स्तर  पर  निर्भर-करेगा  ।  लागत
 में  सुनिश्चित  वद्धि  नए  निवेशों  के  मूल्य  दश्य  विधान  में  किसानों  द्वारा  प्रभावित  उपय क्‍त  निवेशों

 के

 मिश्रण  में  परिवर्तन  पर  निर्भर  करेगी  ।  प्रारम्भिक  आकलन  के  अनुसार  गेहूं  के  उत्पादन  की

 लागत  में  प्रमुख  उत्पादन  राज्यों  में  8  से  10  रुपए  प्रति  क्विटल  तक  बढ़  जाने  की  संभावना  घान

 की  उत्पादन  लागत  में  अपेक्षाकत  कम  वृद्धि  होने  की  संभावना  है  ।

 भर  रकों  का  सन्‍्तुलित  और  सम्रग्र  प्रयोगਂ  संबंधी  योजना  के  तहत  खाद  के

 आाधूनिक  तकनीकों  के  साथ  समद्ध  खाद  तैयार  करना  तथा  हरी  खाद  का  प्रव्धंन  करने  के
 संबंध  में  प्रदशंन  का  आयोजन  करके  उवबंरकों  के  स्रोत  के  रूप  में  खाद  के  संवर्धन  हेतु  केन्द्रीय  सहायता

 मुहैया  कराने  का  प्रस्ताव  है  ।

 ]

 652,  श्री  बिजय  मवल

 करी  कमल  चोधरो  :

 क्या  कथि  मंत्री  यह  बताने  की  का
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 गत  तीन  यर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  देश  में  दालों  का  कितना  उत्पादन  हुआ  ओर

 (@)  क्या  दालों  का  उत्पादन  इनको  मांग  के  अनुरूप  नहीं  हुआ

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  ओर  भालू  वर्ष  में  इनका  कितती  मात्रा  में  आयात

 किया  गया  भोर

 दालों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  बनाई  गई  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्लो  :  ओर  पिछले  तीन

 बब  उत्पादन  सिलियन  भीटरी  टन  में

 1989-90  1

 1990-91  14,27

 1991-92  12.05

 देश  में  दलहनों  की  आवश्यकता  लगभग  16  मिलियन  मीटरी  टन

 पिछले  तीन  बर्षों  ओर  बतंमान  वर्ष  के  दोरान  दलहनों  के  आयात  का  विवरण  नोचे

 दिया  गया

 मीटरी  टन

 उत्पादन

 1989-90  )  4,29

 1990-91  12.73

 1991-92  )
 3.11

 199  9  2-93
 2.20  1992  तक

 भ्रायात  के  लिए  नेफेड
 के  साथ  करार  किया
 गपषा  था  ।

 दलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के लिए  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  भर्थात्‌  राष्ट्रीय

 दलहुन  विकास  परियोजना  ओर  दूसरी  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजना  भ्र्थात्‌  विशेष  श्ाद्यास्त  उत्पादन

 कार्यक्रम  चलाई  जा  रही  पहलो  योजना  सभी  राज्यों  भोर  संघ  शासित  प्रदेशों  में  चलाई

 जा  रही  इस  योजना  के  तहत  बीजों  के  उत्पादन  ओर  वितरण  प्रखण्ड  स्तर  पर  प्रदर्शन  भआायोजित

 पौधे  रक्षण  परिमाजित  फार्म  स्प्रिकलर  राइजोबियम  कल्चर

 भादि  के  लिए  सहायता  दी  जाती  विशेष  श्ञाद्यास्त  उत्पादन  कार्यक्रम  के  तहत  दाल

 उत्पादक  बहुत  से  महत्वपूर्ण  राज्यों  में  भरहर  कौर  चेन  को  पाढ  कट  भोर  दोमक  से

 बचाने  के  लिए  पौध  रक्षण  उपाय  किए  जाते  इस  योजना  में  प्रोष्मफालीन  दाल  उगामे  बाले  राज्यों

 में  बोज  के  मिनोकिटों  के  लिए  भो  सहायता  का  प्रावधान  है  ।

 175



 लिखित  उत्तर  26  नबं  ८०२  1992

 अफगानिस्तान  से  पलायन

 653.  भी  सुरेखा  पाल  पाठक  :

 कया  शृह  मन्त्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 अफगानिस्तान  में  सरकार  बदलने  के  बाद  से  वहां  से  कितने  परिवार  भारत  में

 भाए

 इन  परिवारों  को  भारत  में  किस  जगह  रज्या  गया

 क्‍या  सरकार  को  ऐसे  परिवारों  की  समस्याओं  के  बारे  में  जानकारी  और

 यदि  तो  सरकार  का  इस  बारे  में  कया  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एभ०  एस०
 '

 जून  ओर  1992  के  दोरान  1:,568  अफगान  राष्दट्रिकों  ने  भारत  में  प्रवेश

 ()  भारत  सरकार  द्वारा  अफगान  राष्ट्रिकों  के लिए  भारत  में  फोई  स्थापित  नहीं
 किए  गए  हैं  |  बताया  गया  है  कि  वे  गुरुद्वा  धमंशालाओं  इत्यादि  के  निकट  प्राइबेट  तोर
 पर  गाड़े  गए  तम्बूओं  में  रह  रहे  हैं  ।  उनमें  से  बहुत  से  अपने  संबंधियों  भ्थवा  मित्रों  के  साथ  भी  ठहूरे

 हुए

 जी  श्रीमान्‌  ।

 उनकी  समस्याक्ों  की  जांच्र  की  जा  रहो  है  ।

 दिल्‍लो  में  विचाराधोन

 654,  श्री  भ्रथण  कुमार  पटल  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  ]  1  ]  जुलाई  भोर  1  1992  तक  की  स्थिति
 के  अनुसार  बिचाराधोन  कं  दियों  की  संब्या  कितनी  है  जिन्हें  पांच  वर्ष  तक  हिरासत  में  अथवा  जेलों  में
 रखा  गया

 (@)  उन  पर  किस  प्रकार  के  अपराध  करने  के  भराशेप  और

 उन्हें  लम्बे  समय  तक  हिरासत  में  रखने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम० जप
 :  दिल्‍ली  प्रशासन  से  प्राप्त  सूध्रना  के  पांच  वर्ष  से  अधिक  समय  से  कद

 विद्याराधीन  कंदियों  को  संध्या  इस  प्रकार  है  :--
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 —_-—

 को  विल्लो  की  छलों  में  पुलिस  हिरासत  में

 1  1992  28

 1  1992  36  —

 1  1992  43

 1  1992  54  —

 विभिन्‍न  कानूनों  के  उनके  द्वारा  कथित  रूप  से  किए  गए  अपराध  इस

 प्रकार  हैं  :  --
 डी  सकससससोसने  लडससससफ  ऋऋ  ऋॉ  फ१पउ४स5सफनखसस  पद  कै  २  क  _  ऋ  ऊ:&फफफसफफसकककरकफ_फ6मसइ_इउक्‍र++-*

 अप्रेल  1  जुलाई  1  अक्टूबर
 बीती

 भारतीय  दंड  संहिता  20  27  32  36

 $  मादक  द्रव्य  तथा  मनोत्तजक  4  4  6  10

 पदार्थ  अधिनियम

 आतंकवादी  एवं  विध्वंसकारी  4  5  5  5

 गतिविधियां  भधिनियम

 सरकारो  गुप्त  बात  अधिनियम  न्ग_्न  बन  1

 सीमा  शुल्क  अधिनिय  प  _  _  --  2
 खिला  2.>--+  लत  लिखित

 उनके  द्वारा  विभिन्‍न  कानूनों  के  अधीन  किए  गए  अपराधों  के  संबंध  में  उन्हें  स्पायिक

 हिरासत  में  रिमांड  पर  रखा  गया  कुछ  तो  इसलिए  हिरासत  में  हैं  क्योंकि  जमानत  का  प्रयरध्त

 नहीं  कर  पाए  हैं  ।

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  कल्याण  हेतु  कार्यक्रम

 655,  क्री  राम  बदन  :

 क्या  कश्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  भायोग  द्वारा  वर्ष  1991-92  और

 199  2-93  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  विभिन्‍न  जिलों  में  विशेष  रूप  से  आजमगढ़  भोर  मऊ  जिलीं  में
 निष्पादित  कल्याण  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  अनुसूचित  जाति  ओर  अनुसूचित  जनजाति  उपयोग  के  कार्यों  की  समय-समय  पर

 पुनरीक्षा  की  जाती

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कह्याण  मंत्री  सोताराभ  संविधान  के  संशोधित  अनुच्छेद  338  के  अंतगंत

 राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित  जनजाति  आयोग  के  यथा  निर्धारित  कार्यों  में  कल्याण  कार्य -
 क्रमों  का  कार्यात्वयन  शामिल  नहीं  है  ।
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 से  (9)  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  आयोग  के  कार्य  को  आमतोर  पर

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  नहीं  की  जाती  आयोग  राष्ट्रपति  को  एक  वार्षिक  रिपोर्ट  प्रस्तुत

 करता  है  जिसे  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ओर  जिस  पर  सदन  में  चर्चा  की  जाती  है  ।

 ]  ।
 तेल  अम्वेधम  का  कायक्रम

 656,  क्री  हरोश  नाशायण  प्रभु  झांटये  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मन्त्री  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  विदेशी  व्यक्तियों  को  शामिल  करके  उनको  सहायता  से  तेश  को  खोज

 के  कार्यक्रम  में  सुधार  करने  संबंधी  कोई  अध्ययन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 हमारे  तेल  और  प्राकृतिक  गेस  की  खोज  के  कार्यक्रम  को  बढ़ावा  देने  हेतु  प्रस्तावित

 योजना  कया  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  संत्रो  बो०  :  से  अन्वेषण  के  क्षेत्र
 में  विदेशी  निवेश  को  आकर्षित  करने  के  उपायों  की  नियमित  रूप  से  समीक्षा  को  जातो  है  ताकि  यह

 सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  ये  अम्तर्राष्ट्रीय  प्रतियोगिता  के  अनुरूप  चोथे  दोर  की  बोली  के
 अ्रधीन  सरकार  ने  4  ब्लाकों  के  रुंबंध  में  संविदा  देने  की  मंजूरी  दे  दी  तेल  एवं  गंस  की  अन्वेषण
 के  लिए  निजी  कम्पनियों  की  नियमित  अन्तरालों  में  ब्लाक  देने  का  भी  प्रस्ताव  किया  जाता  है  ताकि
 तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग/अयल  इण्डिया  लि०  के  अन्वेषण  प्रयासों  को  बल  दिया  जा  सके  ।

 एन०थी०लजं०  पाइप  लाइम  का  विस्तार

 657,  भरी  संतोष  कुमार  गंगवार  :

 री  राजबोर  सिह  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  शत्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  फूलपुर  तथा  गोरखपुर  स्थित  उर्बरक  संयंत्रों  को  गेस  को

 भ्रापूर्ति  हेतु  एच०्बी०जे०  पाइप  लाइन  के  विस्तार  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  क्‍या  सरकार
 ने  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  पिछड़े  क्षेत्र  के  विकास  हेतु  इस

 पाइप  लाइन  के  विस्तार  की  तकनीकी-अआर्थिक  व्यवहायंता  की  जांच  की  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  संत्रो  बो०  :  नहीं  ।

 नहीं  |

 गस  का  संयंत्र  उपलब्ध  नहीं  होना  ।

 असम  भें  4
 हेतु  शहरी  मुलभत  सेवाओं  के  अभ्तगंत  विकसित  किए  षप्‌  कहर

 658.  वी  प्रजोन  डका  :

 क्या  शहरो  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 असम  में  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  बर्ष  हेतु  शहरी  मूलभूत  सेवाओोंਂ  के

 अज्तरंत  विकसित  किए  गए  नगरों  के  नाम  कया  और

 इन  नगरों  में  किए  गए  विकास  कार्यों  ओर  इस  अयोजतार्थ  आबंटित  किए  गए  घन  का

 नगरन्वार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एमਂ  :  भर  भिर्धतों  के

 लिए  शहरी  मूल  सेवाओं  की  योजनाओं  का  उद्देश्य  निम्न  आय  परिवेशों  में  रह  रहे  शहरी  निर्धनों  को

 अनौपचारिक  पोषधिक  अनुपूरण  जंसी  मूल  सामाजिक  सेवाओं  को  सुलभ
 कराना  इनमें  शहरों  और  स्लमपाकिटों  को  राज्य  सरकार  द्वारा  चुना  जाता  वर्ष

 1990-91  भर  1991-92  के  दौरान  भासाम  को  राज्य  सरकार  ने  डिब्र गढ़  ओर  जो  रहाट
 शहरों  को  चुना  योजना  के  कार्यान्वयन  हेतु  भारत  सरकार  मे  1990-91  ओर  1991-92  के

 दोरान  21.60  लाख  रुपये  भौर  19.00  लाख  रुपये  मुहैया  कराये  किए  जाने  वाले

 कलापों  का  निर्धारण  राज्य  सरकारों  और  सम्बन्धित  म्यूनिसिपल  निकायों  द्वारा  स्थानीय

 एयकताभों  के  अनुसार  किया  जाता

 सरकारो  कार्यालयों  में  अग्गि  बुघंटनाएं

 659.  डा०  असोम  बाला  :

 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  छुपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  एक  वर्ष  में  दिल्‍ली  के  विभिन्न  सरकारी  और  सार्वजनिक  उपक्षमों  के  कार्यालयों
 में  हुई  अग्नि  दुघंटनाओं  की  संख्या  क्‍या

 इनमें  जान  भोर  माल  की  कितती  हानि  भौर

 इस  प्रकार  को  दुघंटनाओं  की  पुनरावुशि  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कदम
 उठाए  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  एस०
 :  ओर  दिल्‍ली  अग्ति  शमन  सेवा  ने  बताया  है  कि  1991  से

 1991  तक  की  अवधि  के  दोरान  उनको  दिल्‍ली  में  65  आग  बुझाने  की  सूचनाएं  प्राप्त  हुई  ।  जान
 की  कोई  हानि  नहीं  हुई  ।  12,35,550/-  रु०  मुल्य  को  अनुमानित  सम्पत्ति  का  नुकसान  हुआ  ।

 एको कृत  भवन  1983  तथा  दिल्‍ली  अग्ति  निवारण  और  अग्नि
 1986  तथा  उसके  अधीन  बनाए  गए  नियमों  में  सरकारी  उपक्रमों  तथा

 गगनचुम्बी  इत्यादि  सहित  विभिन्‍न  श्रेणी  को  इमारतों  में  विस्तृत  अग्नि  स॒रक्षा  उपाय  तथा
 बच  कर  निकलने  के  रास्तों  के  होने  का  प्रयोजन  है  ।

 दिल्‍लो  को  राष्ट्रीय  राजधानो  राज्य  क्षेत्र  अनाना

 660,  श्री  गुरवास  फामत  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दिल्‍ली  को  राष्ट्रीय  राजधानी  राज्य  क्षेत्र  में  परिवर्तित  करने
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 वन  — ७७  पापा  जया

 यदि  तो  इसमें  कितने  जिले  बनाए  भौर

 इन  जिलों  के  गठन  के  लिए  क्‍या  मानदंड  अपनाए  जा  रहे  हैं  ?

 पंसवीय  कार्य  मंजञालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंलालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस*
 :  संविधान  1991  द्वारा  पृनर्स्थापित  संविधान  के

 अनुच्छेद  239  ए  ए  में  यह  प्रावधान  है  कि  संघ  राज्य  दिल्ली  को  राजधानी  राज्य

 दिल्‍लीਂ  कहा  जाएगा  ।

 (@)  ओर  इस  सम्बन्ध  में  अभी  तक  ऐसा  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 कषि  विकास  के  लिए  विश्व  बंक  से  सहायता

 661,  क्री  गया  प्रसाद

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विश्व  बेंक  ने  उत्तर  प्रदेश  में  कृषि  के  व्यापक  विकास  हेतु  पिछले  तीन  वर्षों  के
 दौरान

 कितनी  धनराशि  की  सहायता  दी  ओर

 इससे  उत्तर  प्रदेश  के  किन-किन  क्षेत्रों  को  लाभ  मिला  है  ?

 कुथि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुह्लापललो  :  और  विवरण

 संलरत  है  ।

 विवरण

 उत्तर  प्रदेश  में  कषि  के  व्यापक  विकास  हेतु  दिश्व  बेंक  की  सहायता  से  कोई  परियोजना  नहीं
 राज्य  में  विश्व  बेंक  की  सहायता  से  निम्नलिखित  परियोजनाएं  चल  रहो  हैं  :-

 परियोजना  का  नाम  ome  तीन  वर्षों  के  दोरान
 ..

 लाभान्वित  क्षेत्र

 विश्व  बेंक  द्वारा  दी  गई  वि

 सहायता  की  राशि
 ह

 2  3

 1,  राष्ट्रीय  झूषि  विस्तार  2.00  करोड़  रुषये  30  पश्चिमी  जिले

 2.  राष्ट्रीय  कृषि  विस्तार  2.50  करोड़  रुपये  25  पूर्वो  जिले

 3.  हिमालयी  पनधारा  प्रबंध  33.67  करोड़  रुपये  पोड़ी

 परियोजना

 (30-9-92  को  अल्मोडा

 4.  राष्ट्रीय  कूषि  अनुसंधान  3.38  करोड़  रुपये  कृषि  जलवायु  वाले  10
 भाचलिक  अनुपंधान  केन्द्रों
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 2  3

 को  सुदृढ़  करने  के  लिए

 सम्पूर्ण  उत्तर  प्रदेश  को

 राष्ट्रीय  कृषि  अनुसंधान
 परियोजना  के  तहत  कवर

 किया  गया  है  |

 गुजरात  में  तेल  शोधक  कारलानों  को  स्थापना

 662.  भरी  चन्द्रश  पटेल  :

 कया  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 [  क्‌॒  )  ब्पा  गुजरात  सरकार  ने  राज्य  में  सिक्का  नगर  तथा  जाम  नगर  में  स्थापित  किए  जाने

 बाले  दो  तेल  शोधक  कारखानों  हेतु  दस  हजार  करोड़  रुपए  की  परियोजना  भेजी

 क्‍या  इन  दोनों  तेल  शोधक  कारखानों  पर  निजी  क्षेत्र  के  दो  इसार  तथा

 रिलायन्स  समूह  द्वारा  कार्य  शुरू  किया  जाना

 इससे  प्रतिवर्ष  रोजगार  के  कितने  अवसर  पैदा  होंगे  तथा  अनुमानतः  कितने  तेल  का

 उत्पादन  और

 ये  तेल  शोधक  कारखाने  कब  तक  स्थापित  किए  जायेंगे  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकूतिक  गंस  सनन्‍्त्री  बो०  :  ओर  मेससं  रिलाएंस

 इंडस्ट्रीज  मंससं  इंटरनेशनल  पेट्रोलियम  एस०ए०  (  स्वीटजरलेंड  और

 मैसस  एस्सार  ने  गुजरात  राज्य  में  रिफाइनरियां  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  किया

 और  उनकी  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्टों  को  तैयारी  १  रने  के  बाद  विवरण  को

 जानकारी  प्राप्त  हो

 दिल्‍ली  में  बज  1979  के  दौरान  निम्न  आय  वर्ग  तथा  स्ष्यम  आय  वर्ण  के  फ्लैठों
 का  पंजोकरण

 663,  श्री  संजय  लाल  :

 क्या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करंगे  कि  :

 वर्ष  1979  के  दौरान  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  निम्न  आय  वर्ग/मध्यम  आय

 वर्ग  फ्लेटों  के  लिए  पंजीकरण  अ  विदषं  की  संख्या  कितनी  है  तथा  अब  तक  कितने  आवेदकों  को  फ्लैट

 भाबंटित  किए  गए

 पूरे  कागज  जमा  न  करने  के  कारण  रह  किए  गए  पलेटों  करी  संस्या  क्‍या  है  तथा  बाद

 में  एक  छोटे  ड़ा  द्वारा  कितने  फ्लेट  आबंटित  किए
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 यदि  तो  जिसके  फ्लैटों  का  आबंटन  रह  किया  गया  ऐसे  सभी  आवेदकों  के  फ्लेंट

 आबंटित  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 सभी  आवेदकों  को  फ्लेट  आयंटित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकरण  ने  इस  प्रकार  बताया  है  :--

 श्रेणी  आवंटन  की  प्रतीक्षा  कर  उन  पंजोक्ृतों  की  संख्या

 रहे  पंजीक्षतों  की  संख्या  जिन्हें  फ्लेटों  का  क्राबंहत
 किया  गया

 मध्यम  आय  वर्ग  47,521  20,620

 निम्न  आय  बर्ग  67,502  39,763  ‘

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  भूमि  ओर  मूल  सेवाओं  को  उपलब्धता

 की  शर्त  पर  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  सभी  प्ंजीकतों  को  प्लेट  आबंटित  किए  जाएंगे  ।

 काजू  उच्तोग

 664,  भरी  के०  पो०  सिह  देव  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  काजू  उद्योग  के  विकास  हेतु  कोई  विशेष  कार्यक्रम  तैयार  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  कार्य  क्रम  को  किन-किन  राज्यों  में  कार्यान्वित  किया
 जायेगा  ?

 कवि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुह्लापल्लो  :  से  काजू  के  विकास

 हेतु  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  एक  योजना  क॒पषि  मन्त्रालय  द्वारा  कार्यान्वत  को  जा  रही  30  करोड़  रुपए
 की  धनराशि  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  इस  योजना  के  क्रियान्वयन  के  लिए  भाबंटित  की  गई

 है  ।  योजना  के  तहत  कवर  किए  गए  मुद्य  राज्य  आन्ध्र  मध्य

 तमिलनाड़  आदि  हैं  ।

 योजना  के  मुख्य  घटक  निर्यात  क्वालिटी  बी  फिस्मों  के  क्लोन  सहित  काजू  पोधरोपण  का

 पुराने  तथा  गेर-किफायती  पौधरोपण  का  कषि  नियंत्रण  उपाय  प्रोद्योगिक

 अनुसू बित  जाति  और  अनूसूचित  जनजाति  के  लाभानूभोतणियों  के  लिए  विशेष  कार्यक्रम
 भादि  हैं  ।

 बेंजोन  के  दामों  में  कभो

 665,  भ्रो  पी०  सो०  घासस  :

 पेद्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  के  पास  कोचीन  तेल  शोधक  कारखाने  में  एक  नया  बेंजीन  संयंत्र  प्रारम्भ

 करने  का
 प्रस्ताव

 यदि  तो  क्या  कोचीन  तेल  शोधक  कारखाने  में  ऐसे  संबंध  हेतु  ढांचागत  एवं  अन्य

 सुविधाएं  मोजूद  ओर

 इस  संयंत्र  को  चालू  करने  में  कुल  कितनी  धनराशि  व्यय  होगी  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गस  संत्रो  थो०  :

 (a)  कुछ  आधारभूत  और  अन्य  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  ।

 प्रस्ताबित  संयंत्र  में  लगभग  328  करोड़  रुपए  का  व्यय  होने  का  अनुमान

 न  फलों  ओर  सब्जियों  की  सांग

 666,  क्री  गिरधारो  लाल  भागब  :

 क्या  खाद्य  प्रतंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  विभिन्‍न  मौसमों  के  फलों  और  सब्जियों  के  उत्पादन  ओर  मांग  के  संबंध  में  कोई
 सर्वेक्षण  कराया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  बे  मोसम  में  फलों  ओर  सब्जियों  को  उपलब्ध  कराने  हेतु  इनके  संभरण  से  मुल्यों  में

 बृद्धि  होती  ओर

 यदि  तो  क्या  सरकार  खाद्य  प्रसंस्करण  नीति  पर  विचार  करेगी  ?|

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ओर  फलों  भौर  सब्जियों  की  बहुतायत  के  दौरान  उनका  भण्डारण  करने  और
 बेंमौसम  में  उन्हें  बाजार  में  उपलब्ध  कराने  से  किसानों  को  ठोक  कीमत  मिल  जातो  है|  लाश
 प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  फसलोत्तर  प्रसंस्करण  के  लिए  भण्डारण  सुविधाओं  सहित  बनियादी

 सुविधाओं  को  स्थापना  को  प्रोत्साहन  दे  रहा  है  ।

 ]

 झींगा  मछली  पालन

 667.  श्री  गोपी  नाथ  गजपति  :

 क्या  कृथि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  रेंगे  कि  ;

 उड़ीसा  में  झोंगा  मछली  के  वतंमान  फार्मों  की  संख्या  कितनी

 कया  गत  तीन  वर्षों  में  झोंगा  मछली  के  भ्यापार  में  गिराबट  भा  रही
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 _

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  और

 (3)  झींगा  सछली  का  उत्पादन  बढ़  ने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कवि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लापलली  :  उड़ीसा  में  चार  श्ाराजल

 मत्स्य  पालक  विकास  अभिकरणों  द्वारा  कींगा  मछली  पालन  के  तहत  भब  तक  8472,  24  हैक्टेयर

 खारा  जल  क्षेत्र  लाया  गया

 oe लत  a  अननयिनन  ह  भा  ऑल  आला

 (a)  नहीं  ।  उड़ीसा  में  झींगा  उत्पादन  1988-89  में  6284  मीटरी  ढन  जो

 बढ़कर  1990-91  में  7713  मीटरो  टन  हो

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ऐसा  प्रस्ताव  है  कि  उड़ीसा  में  झींगा  उत्पादन  करने  के  लिए  विश्व  बेंक  को  सहायता  से

 और  मत्स्य  पालन  परियोजनाਂ  के  तहत  और  1340  हैक्टेयर  खाराजल  क्षेत्र  का  विकास

 किया  जाए  ।

 सहकारिता  अधिनियम  को  समोक्षा

 688.  श्री  मति  :

 क्या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सहकारी  समूह  आवास  निर्माण  समितियों  हेतु  सहकारिता
 अधिनियम  की  समीक्षा  करने  का  विधार  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  हां  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नई  गैस  पाइप  लाइन  बिछाना

 669.  श्रोमती  केश  रबाई  सोनाजो  क्षोीरसागर  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  शस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आंध्र  प्रदेश  और  कर्नाटक  में  नई  गेंस  पाइप  लाइन  बिछाने  कौ  कोई
 योजना  भोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रों  थ्ी०  :  और  महाराष्ट्र  और
 आंध्र  प्रदेश  में  वचनबद्धता  को  गई  उपभोक्ताओं  को  गंस  की  आपूर्ति  के लिए  पाइपलाइनों  को  बिछाया
 जा  रहा  पश्चिमी  अपतट  से  दक्षिणी  क्षेत्र  में  प्राकृतिक  गेस  के  परिवहन  के  लिए  तकनी कि
 आधिक  साध्यता  की  जांच  के  लिए  एक  अन्तर-मंत्रालयीन  दल  का  गठन  किया  गया  प्रकार  ने
 दल  की  रिपोर्ड  को  जांच  को  तथा  दक्षिणी  क्षेत्र  तक  पाइप  लाइन  की  अवधारणा  को  संद्धांतिक  तोर
 पर  अनुमोदित  कर  दिया  गया  है  ।
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 बिक्री  कर  में  वृद्ध

 कर

 670,  श्री  जोबन  शर्मा  :

 कया  ग्रह  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  बिक्री  कर  में  प्रस्तावित  वृद्धि  को  लागू  कर  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  भोर

 (8)  बिशो
 कर

 में  वृद्धि  को  लागू  न  करने  के  कारण  कितनी  हानि  हुई  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  भरजो  एभ०  एस०
 :  से  जी  श्रोमान्‌  ।

 (@)  हानि  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कच्चे  तेल  तथा  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  भाषात

 671.  क्री  जिश्वनाथ

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  को  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  सर  ने  अतिरिक्त  कच्चे  तेल  तथा  पेट्रोलियम  उत्पादों  को  आयात  करने  का  नि्भंय

 लिया

 यदि  तो  कच्चे  तेल  तथा  पेट्रोलियम  उत्पादों  को  प्रस्तावित  भ्रतिरिक्त  आयात  की

 अलग-अलग  मात्रा  कया  और

 आयात  पर  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  ख्  होने  की  संभावना  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  बो०  :  जी  हां  ।

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]
 हानिकारक  खेसारी  दाल  पर  प्रतिबंध

 672.  शी  सोहनस  राबले  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम  के  अन्तर्गत  हामिकारक  खेसारी  वाल  कौ

 खेती  और  उपभोग  पर  प्रतिबंध

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  कया

 क्‍या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  खेसारी  दाल  पर  से  प्रतिबंध  हटाने  की  अनुमति  मांगी

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उन्हें  प्रतिबन्ध  हटाने  को  अनुमति  दे  दी

 भोर

 183



 लिखित  उत्तर  26  1992
 आन  सस  तने  nr  En  न  +ननननननमन-ननननननननन॑निन  न  नननन+नन  मन  3

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  सम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापललो  :  क  ओर  खाद्य  अपमिश्रण

 निवारण  1954  के  उपबंध  श्वाद्य  वस्तुओं  की  बिक्री  के  लिए  भंडारण  तथा
 वितरण  पर  लागू  होते  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  नियमावली  19:5  के  नियम  44  के  के  अ्रनुसार
 खेसारी  दाल  की  प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  द्वारा  इस  संबंध  में  जारी  अधिसूचना  की  तारौख
 से  प्रतिबंधित  मध्य  तथा  पश्चिम  बंगाल  राज्यों  को  छोड़कर  सभी  राज्यों/संध  राज्य
 क्षेत्रों  ने  इस  उपबंध  के  अन्तगंत  खेसारी  दाल्न  को  बिक्री  पर  रोक  लगा  दो

 से  (४)  महाराष्ट्र  सरकार  ने  इस  भामले  पर  विचार  करने  के  लिए  एक  समिति  का
 गठन  किया  है  ।

 तेल  शोधक  कारसानों  में  कस्ये  तेल  को  कभमो

 673.  श्री  राठवा  :

 कया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  उन  तेल  शोधक  कारखानों  का  ब्यौरा  कया  जो  पिछले  तीन  वर्षों  से  कच्चे

 तेल  की  कमी  का  सामना  कर  रहे

 कया  गुजरात  में  भी  कुछ  तेल-शोधक  कारझ्ाने  कमी  का  सामना  कर  रहे

 गदि  तो  तस्स्ंबंधी  ब्यौरा  क्या  शोर

 सरकार  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठा  रहो  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  मंत्री  :  पिछले  तीन  बर्षों  में

 बिहार  की  बरोनी  ओर  भसम  की  बोंगाईगांब  रिफाइमरियों  ने  कच्चे  तेल  को  कमी  का  सामना
 किया  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हल्दिया  से  बरोनो  तक  कच्चे  तेल  कौ  पादप  लाइन  बिछाने  के  लिए  सरकार  को  एक
 प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ।  इसके  बाद  बोंगाईगांव  रिफाइनरी  को  असम  तेल  क्षंत्रों  से  प्राप्त  होने  बाला

 ऋड  प्राप्त  होगा  ।

 भारतोय  गंस  प्राधिकरण  हारा  अजित  साभ

 674,  हडा०  शाजागोपालन  भीधरण  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  थैस  मंत्री  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतोय  गंस  प्राधिकरण  ने  पिछले  तोन  वर्षों  के  दौरान  लाभ  अजित
 किया
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 आज  नीकनलकिकलीि  अल

 यदि  तो  तश्संबंधी  ब्यौरा  कया  भौर

 उपभोक्ताओं  को  और  अधिक  सुविधाएं  देने  हे  तु  क्या  कदम  उठाए  गए

 पेट्रोलियस  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  थीਂ  :
 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्राप्त  लाभ  निम्नानसार  है  :

 कक्ज्जज-+--+न्‍न-+

 वर्ष

 ह

 रुपए

 1989-90  24.94...

 1990-91  ]  22.72

 1991-92  93,535

 गेस  अथारिटी  आफ  इण्डिया  लि०  अपनी  परिवहन  ओर  वितरण  मेटबक  का

 रखावब  कर  रही  है  ओर  उपभोकक्‍ताओं  को  गंस  को  नियमित  तथा  विश्वसनोय  भापूरतति  सुनिश्चित
 करती  है  ।

 डो./एन.  में  पदों  को  संख्या

 675.  झौ  संयद  शाहाबुद्दोत  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍लौ  दिल्‍लो  नगर  निगम  तथा  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  में  1  अप्रल
 1992  को  स्थायी  ओर  अस्थायौ  श्रेणी  और  के  पदों  की  कुछ  संध्या
 क्‍या

 प्रत्येक  वर्ग  में  इस  तारोख  को  कितने  पद  रिक्त

 1991-92  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ग  में  शिकत  पदों  पर  कितने  व्यक्ति  भर्ती  विये

 भोर

 भर्ती  की  प्रक्रिया  अथवा  भर्ती  एजेंसी  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संसदौय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०
 :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  भोर  सभा  पटल  पर  रख  दी

 सहकारिता  प्रोत्लाहन  पश्योजना

 676.  क्षी  डौ०  जेंकटश्वर  राव  :

 क्या  क॒षि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  ओर  सामाक्ष्या  द्वारा  सहकारिता  आन्दोलन  को
 क्षेत्रीय  और  राष्ट्रीय  स्तर  पर  प्रोत्साहित  करने  तथा  इसका  विस्तार  करने  हेतु  सहकारिता

 प्रोत्साहन  परियोजना  शुरू  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  के०  सोਂ  :  (१)  ओर  समूचे  देश
 में  सक्रिय  और  वचनवद्ध  सहकारी  नेताओं  ओर  प्रेक्टिसनस  का  एक  क्षेत्र  विकसित  करने  के  लिए
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 सहकारिता  परियोजना  शरू  को  गई  है  जो  सहकारी  पर्यावरण  का  सुधार  करने  में  प्रमुख

 भूमिका  अदा  कर  सकती  है  भौर  करेगी  ।  इस  तीन  वर्षीय  कार्यक्रम  का  नेतत्व  एक  तीन  सदस्यीय

 सहकारी  पहल  सलाहकार  पैनल  द्वारा  किया  जाता  यह  पैनल  देश  के  विभिन्न  भागों  में  श्रेणी बद्ध
 कारयंशालायें  मायोजित  जिनमें  सहकारी  सहकारी  नीतियों  ओर  प्रणालियों

 पर  ध्यान  दिया  जाएगा  ।  इस  प्रकार  की  पहली  कार्यशाला  10  और  11  1992  को  बड़ौदा
 में  क्ायोजित  की  गई  |  तीन  वर्षों  के  समाप्त  होने  तक  इस  प्रकार  की  50  कार्य  शालाओं  को  भायोजित

 कर  लिए  जाने  की  आशा  है  ।

 ऊसर  में  गंस  टमितल

 677,  झोमती  प्रतिभा  देवो  सिह  पाठील  :

 को  मनस्तराव  वेशमुक्ष  :

 बया  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  ऊसर  में  दूसरा  गेस  टरमिनल  स्थापित  करने  तथा  बआम्बे  हाई

 से  अधिक  गेस  आबंटित  करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 (")  इस  पर  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रों  बी०  :  भऔर  इस  भाशय

 का  एक  प्रस्ताव  महाराष्ट्र  सरकार  से  1992  में  प्राप्त  हुआ  था  ।

 गेस  फी  उपलब्धता  के  भीतर  पहले  ही  की  गई  बचनबद्धता  को  देखते  हुए  गेस  का

 अतिरिक्‍त  बाबंटन  नहीं  किया  जा

 काज  को  खेतो

 678,  डा०  सुधीर  राय  :

 भझरो  तुलसिऐया  बाग्डायार  :

 गया  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1991-92  के  दौरान  काजू  की  घरेलू  बचत  और  निर्यात  का  ब्योरा  क्‍या

 उपयुक्त  अवधि  के  दोरान  काजू  छा  कितना  और

 पश्चिम  बंगाल  में  इस  वर्ष  के  दोरान  कितने  अतिरिक्‍त  क्षेत्र  में  बाज  को  खेती  की

 जायेगी  ?

 संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मुल्लापल्लो  ):  भारत  में  काजू  को  घरेल्‌

 खपत  लगभग  1,98,000
 मी०  टन  है  |  1991-92  के  काजू  की  गिरी  का  निर्यात  64,692

 मोटरी  टन  था|

 (w)  वर्ष  1991-92  के  दौरान  काजू  का  राज्यवार  उत्पादन  नीचे  दिया  गया  है  :
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 राज्य  उत्पादन

 केरल  143200

 कर्नाटक  26750

 आनप्न  प्रदेश  40360

 तमिलनाडु  12710

 गोषा  14490

 महा  राष्ट्र  31960

 उड़ीसा  31840

 पश्चिम  बंगाल  3660

 पांडिचेरी  290

 जिपुरा  50

 कुल  ;  305310

 1992-93  2-93  के  ऐसा  प्रस्ताव  है  कि  केन्द्रीय  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  पश्चिम

 बंगाल  में  150  हैबटेयर  अतिरिक्त  क्षेत्र  को  काज्‌  की  खेती  के  तहत  शाया

 मछुभारा  समुदाय

 679,  श्री  शोभमनाद्रीश्वर  राव  बाडड  :

 क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मछुआरा  समुदाय  से  संबंधित  विभिम्त  संगठत  केन्द्र  सरकार  से  उनके  समुदाय  के
 लोगों  को  अनुससित  जाति/अनुसू चित  जनजाति  का  दर्जा  देने  का  अनुरोध  कर  रहे  और

 यदि  तो  उक्त  समुदाय  को  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  का  दर्णां  विए

 जाने  की  संभावना  है  ?

 कल्याण  संत्रो  सोताराम  केसरो  )
 :

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  को  सूथियों  में  ध्यापक  संशोधन  के  संदर्भ  में

 इस  प्रस्ताव  पर  इसी  प्रकार  के  अन्य  प्रस्तावों  क ेसाथ  विधार  किया  जा  रहा  व्तंमान  सूब्यों  में

 कोई  भी  संशोधन  संविधान  के  अनुच्छेद  341(2)  तथा  342(2)  के  अंतगंत  की  गई  व्यवस्था  के

 अनुसार  केवल  संसद  के  एक  अधिनियम  द्वारा  ही  किया  जा  सकता

 बंगलादेश  से  अबध  आप्रथासन

 680.  श्री  बोर  सिंह  महतो  :

 करो  वीरेस  सिह  :

 हो  सदन  लाल  ख्रासा  :

 श्री  शरद  दिघ

 करी  मृत्युस्थय  मायक

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 अनन्त  5  वी अल  नकल

 क्‍या  सरकार  ने  बंगलादेश  से  गेर-कानूनी  आप्रवासन  के  मुद्दे  पर  हाल  ही  में  विभिन्‍न

 राज्य  के  पुख्यमंत्रियों
 का  सम्मेलन  आयोजित  किया

 यदि  तो  इस  सम्मेलन  में  क्या  निर्णय  लिए  और

 उन्हें  लागू  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  एम*  एस०
 :  ओर  जी  श्रीमान्‌  ।  उक्त  सम्मेलन  के  निरणयों/सुझावों  वाले  संकल्प  को  एक

 प्रतिलिपि  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 सीमा  सुरक्षा  बस  द्वारा  गएत  को  सधन  इसके  विंगਂ  को  मजबूत
 सीमावर्ती  सड़कों  के  निर्माण  तथा  सौमा  पर  बाड़  लगाने  के  कार्यक्रम  को  गतिशील  बनाना

 राज्य  सरकारों  के  लिए  एफ./|सच्वल  कारंवाई  बल  योजनाओं  को  मजबत  पहचान

 पत्र  जारी  बीजा  नियंत्रण  प्रणाली  का  भआादि  सहित  अनेकों  सम्मेलन

 के  निर्णयों  सुझावों  को  लागू  करने  के  किए  गए  हैं  ।

 विवरण

 1,  बंगलादेश  से  अवध  प्रवास  से  संबंधित  विभिन्न  मुद्दों  पर  सम्मेलन  में  विस्तार  से

 विचार  किया  गया  और  इसमें  केन्द्र  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  संयुक्त  रूप  से

 लागू  की  जाने  वाली  एक  प्रभावों  रणनीति  तथा  एक  अच्छी  तरह  समन्वित  क्रारंधाई
 योजना  तेयार  करने  की  आवश्यकता  पर  जोर  दिया  गया  ।

 2,  सम्मेलन  ने  नोट  किया  कि  बंगलादेश  से  विशाल  स्तर  पर  हुए  लोगों  के  प्रवास  से  कई
 गम्भीर  समस्याएं  उल्पभ्न  हुई  हैं  जिनमें  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  हुए  जनसांख्यिकीय
 परिवर्तन  भी  शामिल  सम्लेलन  ने  इस  घात  पर  चिन्ता  जाहिर  की  कि  उल्फा  के

 बातचीत  विरोधी  धड़ें  सहित  कुछ  संगठन  अवंध  प्रवास  को  या  तो  प्रोश्साहित  करते  रहे
 हैं  या  उससे  मूक  सहमति  रखते  रहे  हैं  ।  ऐसी  कारंवाइयो ंसे  राजनेतिक  तथा
 दोनों  स्तरों  पर  सख्ती  से  निपटा  जाना  चाहिए  ।

 3.  सम्मेलन  ने  प्रभावित  क्षेत्रों  में  रह  रहे  सभी  लोगों  का  रिकार्ड  रखने  के  लिए
 पहुचान-पत्र  योजना  शुरू  किए  जाने  के  संबंध  मे  केन्द्रीय  कानून  बनाए  जाने  के  प्रस्ताव
 का  स्वागत  किया  क्योंकि  इससे  विदेशियों  की  पहचान  में  सहायता  मिलेगी  ।  सम्मेलन
 ते  इच्छा  प्रकट  की  कि  कानून  को  अधिनिममित  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  के
 विभारों  को  ध्यान  में  रखते  अतिशौप्र  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  ।

 4,  सम्मेलन  भारत  सरकार  द्वारा  सीमा  सुरक्षा  बल  को  इसके  विंगਂ  सहित
 मजबूत  बनाने  सीमा  पर  सड़कों  के  निर्माण  तथा  बाड़  वीजा  संबंधी  नियमों
 को  कड़ा  कश्मे  तथा  वीजा  नियंत्रण  प्रणालो  के  कम्प्यूटरोकरण  के  लिए  उठाए  गए

 कदमों  का  समर्थन  किया  ।  सम्मेलन  ने  कुछ  क्षेत्रों  में  सीमा  सुरक्षा  बल  तथा  सबल
 कारंबाई  बल  को  और  प्रजबत  बनाने  की  आवश्यकता  को  रेखांकित  किया  ।

 5.  भारत  में  किसी  भी  ओर  से  विदेशियों  के  अवध  प्रबास  के  गंभीर
 अधिक  एवं  सुरक्षा  संबंधी  प्रभावों  के  बारे  में  जनता  में  जागरूकता
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 a  जाप  उस्पन्म करने की

 उस्पन्म  करने  की  तात्कालिक  जरूरत  को  श्म्मेलन  ने  स्वीकार  इस  उद्देश्य  के

 लिए  समाचार  माध्यमों  के  इस्तेमाल  के  महत्व  को  सम्मेलन  मे  रेखांकित  किया  ।  इस
 प्रकार  के  अभियान  का  स्थानीय  लोगों  को  इस  बात  के  लिए  प्रेरित  करना

 होना  चाहिए  कि  वे  अपने  क्षेत्र  में  अवंध  प्रवासियों  की  उपस्थिति  के  बारे  में

 कारियों  को  सूचित  करने  के  सिए  आगे  आएं  ।

 6.  सम्मेलन  बंगलादेश  के  साथ  हमारे  निकट  एवं  मेत्रीपूर्ण  संबंधों  को  स्थीकार  किया

 ओर  ओर  दिया  कि  भारत  में  बंगलादेशियों  के  अवध  प्रवास  को  रोकने  के  लिए
 बंगलादेश  की  सरकार  का  सहयोग  प्राप्त  करने  के  लिए  राजनयिक  स्तर  पर  सभी

 जरूरी  कदम  उठाए  जाना  जारी  रखना

 7,  सम्मेलन  ने  निश्यय  किया  कि  समस्या  उसे  सढती  से  निपटने  तथा  समयवद्ध  कार्रवाई
 सुनिश्चित  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  हारा  किए  जा  रहे  उपायों
 की  समीक्षा  करने  के  लिए  मुद्यमन्त्रियों  के  स्तर  पर  इस  प्रकार  को  बंठकें  साल  में  कम

 से  कम  दो  बार  आयोजित  की  जानी  चाहिए  ।

 कृषकों  के  लिए  विशेष  धोजनाय

 681,  श्री  जनाबतन  विभ  :

 को  हरोश  तारायण  प्रभु  झांदये  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  हुपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  ने  देश  में  छोटे  ओर  सोमांत  कृषकों  की  सहायता  करने  के  लिए  विशेष
 योजना  बनाई

 यदि  तो  इस  योजना  की  प्रमुख  विश्वेषताएं  क्या

 यह  णोजना  कब  तक  शुरू  किए  जाने  का  विचार  भोर

 इस  योजना  के  अंतर्गत  प्रत्येक  राज्य  को  कितमी-कितनी  धनराशि  का  आवंटन  किया

 यया  है  ?

 कवि  संजालय  के  राज्य  संत्री  मुल्लापहली  :  भारत  सरकार  ने

 सीमांत  किसानों  के  लाभ  के  लिए  विशेष  सहायता  की  घोषणा  कौ

 तेयार  किए  गए  त्था  योजना  क्रियान्वयन  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  जारी  किए  गए
 मार्गदर्शी  सिद्धास्त  की  प्रति  |  के  रूप  में  स्ंक्लर्त  है  ।

 राज्यों  को  सहायता  की  प्रथम  किल्‍्स  को
 निम्‌  क्ति

 के  श्राथ  ही  योजना  का  क्रियास्ययन
 क्रोपचारिक  रुप  से  प्रारंभ  कर  दिया  गया

 योजना  के  तहत  निधिषों  का  राज्य-बार  आध्ंटन  दर्शाने  बाला  2  संशर्त  है  ।
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 विधरण  --

 सरकार  हारा  घोषित  विशेष  सहायता  योजना  के  तहुत  छोटे/सोमांत  किसानों  को  सहायता
 के  लिए  राज्यों  को  सुझाई  गई  योजनाओं  का  मा्गदर्शो  सिद्धांत

 भारत  सरकार  ने  छोटे  भर  सोमान्त  जिनके  पास  वर्धित  समर्थन  मुल्य  से  लाभ

 सेने  के  लिए  पर्याप्त  विषणीय  अधिशेष  नहीं  के  विशेष  हितों  को  रक्षा  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों

 द्वारा  उपयोग  में  लाए  जाने  के  लिए  500  करोड़  रुपए  की  सहायता  को  घोषणा  को  470  करोड़

 इचए  का  राज्यवार  आबंटन  प्रत्येक  राज्य  में  छोटे  सीमांत  किसानों  द्वारा  धारित  फास्फेटयुक्‍्त
 तथा  पोटाश  युक्त  उवबंरक  की  कुल  खपत  तथा  छोटे  किसानों  द्वारा  इसकी  प्रतिशत  खपत  पर  आधारित

 30  करोड़  रुपए  को  रकम  पहाड़ी  तथा  सुदूर  क्षेत्रों  में  किसानों  को  परिवहुन  के  लिए  राजसहायता

 देने  के  लिए  अलग  से  रखी  गई  है  ।

 छोटे/सीमांत  किसानों  के  लाभ  के  लिए  उपयुक्त  योजनाओं  को  शुरू  करने  के  लिए  राज्यों  को

 पर्याप्त  नम्यता  प्रदान  करमे  का  भारत  सरकार  का  प्रस्ताव  भारत  सरकार  राज्य
 *

 सरकारों  के  वियाराय  निम्नलिशित  निवेश/अवसंरचना  निर्माण  योजना  प्रस्तावित  करती

 (1)  उत्तर  पृ  में  बीज  की  क्‍्वालिटो/बीज  उत्पादन  का  बफर  स्टॉक  तेयार  करना  ।

 (2)  बेध/उपले  नलकूप  को  व्यवस्था  के  लिए

 (3)  कपास  के  छोटे/सोमांत  कृषकों  के  बीच  छिड़काव  सिंचाई

 (4)  मुृदा  सुधार  सहित  भूमि

 (5)  कुटकुट  फल/सब्जियां  आदि  के  लिए  छोटे  सोमांत  कृषकों  की  सहकारी
 समितियों  हेतु  अवसंरचना  का

 (6)  भण्डारण/खदरा  केन्द्रों  में  मृदा  परीक्षण  प्रयोगशालाओं  की  निम्न
 खपत  वाले  क्षेत्रों  में  उबंरक  उपयोग  को  बढ़ावा

 (7)  छोटे  ट्रेक्टरों  के उपयोग  को  बढ़ावा

 (8)  उबरक  गुणटत्ता  नियंत्रण  अवसंरचना  का  और

 (9)  जब  नियंत्रण  प्रयोगशालाओं  को  स्थापना  ।

 जहां  अपेक्षित  राज्य  सरकार  उवंरकों  के  बद्धित  मुल्य  को  कम  करने  के  लिए  छोटे|सीमांत
 किसानों  हेतु  बद्धित  सहायता  पर  भी  विचार  कर  सकती  राज्य  जो  उपय  क्‍्त  सुझाए  गए
 उपायों  से  भागे  योजना  को  बढ़ाता  चाहते  कृषि  भारत  सरकार  के  परामर्श  के  बाद  ऐसा
 कर  सकते  हैं  |

 मंजूर  की  गई  उपय्‌ क्‍त  योजना  के  लिए  1992-93  के  यास्ते  आपके  राज्य  का  आबंटम***

 करोड़  रुपए  निधि  की  प्रथम  किएत  शीघ्र  ही  निमु कत  की  जा  रही  विभिन्‍न  योजनाओं  पर
 खर्च  या  घटकवार  खं  की  प्रगति  मोर  सेवित  लाभानुभोगियों  की  संख्या  के  आधार  पर  अगली  किस्त
 की  निमुक्ति  की

 मुख्य  सचिवों  को  सलाह  दी  जाती  है  कि  वे  छोटे/सीमांत  किसानों  के  लिए  तेयार  की  गई

 योजनाओं तथा साथ ही नियंत्रणमुक्त उबेरकों के लिए रुपए प्रति टन को दर से वितरण की
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 पहले  की  योजना  का  प्रवोधन  करें  तथा  यह  सुनिश्चित  करें  कि  सरकार  द्वारा  घोषित  लाभ  किसानों
 को  अविलम्श  उपलब्ध  कराए  जाते  हैं  |  पाक्षिक  प्रगति  प्रतिवेदन  इस  मंत्रालय  को  भेजा  जाए  ।

 विवरण  --  2

 छोटे  ओर  सौमास्त  किसानों  के  लिए  केस्नीय  सहायता  से  संबद्ध  घोजना  के  तहत  निधियों  का
 आबंदन

 राज्यवार  आबंटन  रुपए

 ््ः

 प्प्रश्षा  53,80

 र्तटक  36.90

 केरल

 तमिल  नाइ  53.82

 गुजरा  20.66

 मध्य  अरेश  26.22

 पहाराष््  35.83

 राजस्थान  ]  हक

 हो  0.75

 हस्थिणा  हि

 पंजाब  25.33

 उत्तर  प्रदेश
 +

 70.88

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  ओर  कश्मोर  2.26  *

 विहार  24,66

 डोसा  9.82
 पश्चिम  बंगाल

 असम

 ज्िपुरा  0,65

 झचिपुर  0.50

 मेघालय

 नागालेण्ड  0:03

 सिक्किम  0.05

 प्रदेश  0.04
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 ]  2

 मिजोरम  0.08

 दिल्ली  0,19

 चण्डीगढ़  0.03
 दमन  और  दियू  0,04

 पाण्डियेरी  0.07

 दादर  और  नगर  हवेलो  0.11

 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीपसम्‌ह्‌  0.02

 ]

 हाजोरा  में  अपतटोग  गेस

 682.  क्री  काशौराम

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 हजीरा-बीजापुर-जगदीश  पुर  पाइपलाइन  के  संबंध  में  हाजीरा  के  सभी  आश्वासनों  को

 पूरा  करने  के  लिए  कुल  कितनी  प्राकृतिक  गेस  की  आवश्यकता

 जब  ये  आश्वासन  किए  गए  थे  तब  हाजोरा  में  अनुमानित  कितनी  अपतटीय  बेल
 उपक्षब्ध  ओर

 कया  इस  अनुमानित  गंस  में  त।प्ती  उच्च  क्षेत्रों  की  गेस  भी  सम्मिलित  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकुतिक  गंस  मंत्री  बो०  :  और  वर्ष  1990  में
 जब  अंतिम  वचनवद्धताएं  की  गई  उस  समय  अनुमानित  उपलब्धता  बषं  1994-95  तक  40

 ओर  बेकਂ  उपभोक्ताओं  दोनों  के  लिए  एक  विविध
 घटकों  का  प्रयोग  कर  वचनबद्धताएं  की  गई

 अनुमानित  उपलब्धता  हजीरा  गेस  टमिनल  ओर  पाइपनाइनों  की  क्षमता  में:अ्रश्लावित
 विस्तार  के  आधार  पर  थी  न  कि  गंस  की  आपूर्ति  के  श्रोत  पर  ।

 उबरक  राजसहायता

 683,  क्री  शंकर  सिह  बाधेला  :

 क्या  कथि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 छोटे  और  सोमास्त  किसानों  को  उवंरक  सहायता  योजना  के  अंतर्गत  गत  दो  वर्षों  के
 दोराम  केन्द्र  सरकार  मे  गुजरात  सरकार  को  कितनी  धनराशि

 क्या  राज्य  सरकार  ने  इस  धनराशि  का  पूरा  उपयोग  किया

 यदि  तो  तस्संबंधो  ब्योरा  क्‍या  भोर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  मुल्लापल्‍लो  :  (१)  छोटे  ओर  सीमान्त

 किसानों  को  उर्वरक  राजसहायता  देने  की  योजना  केबल  1991-92  के  दौरान  कार्यास्वित  की  गई  थी

 लीर  गुंचरात  को  शाज्य  सरकार  को  11.525  करोड़  रुपए  को  घनशशि  वी  गई  थी  ।

 (@)  और  राज्य  सरकार  ने  1991-92  के  दोरान  2.846  करोड़  रुपए  थ््  होने  को

 सूचना  दी  है  ।

 विकीय  वर्ष  के  अंत  में  पहली  किश्त  खर्च  होने  की  सूचना  मिशने  पर  दूसरी  ओर  तोसरी
 किह्तें  है  दौ  गई  राज्य  सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  धन  के  उपयोग  के  बारे  में  यदि
 कोई  और  ब्यौरा  हो  तो  भेजा  जाए  |

 जम्म्‌  तथा  कश्मोर  में  सामास्य  स्थिति  बहाल  कश्ना

 684,  क्री  राजेश  कुमार  :

 झोमती  शीला  गोतन  :

 भरी  जगतबोर  सिंह  द्रोण  :

 झोमतो  केशर  बाई  सोनाजी  क्षी  रसागर  :

 प्रोਂ  अशोक  आनन्दराब  देशमुख  :

 श्री  रसेश  चेन्तिसला  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 जम्मू  तथा  कश्मीर  में  समान्य  स्थिति  बहाल  करते  के  लिए  सरकार  मे  कौस  से

 राजनीतिक  और  अन्य  उपाय  किए  भौर

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 संसदोय  काप  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एस०
 :  भोर  एक  विवरण  संलग्न

 1,

 वियरण

 भारत  सरकार  राज्य  में  प्रजातांत्रिक  प्रक्रिया  की  बहाली  के  लिए  अपने  संकल्प  को

 निरन्तर  दोहरा  रही  इस  दिशा  में  कई  पहल  की  गई  राज्यपाल  के  सहायता
 ओर  मदद  पहुंचाने  के  लिए  एक  बहुदनीय  सलाहकार  परिषद  का  गठन  किया  गया

 जिला  स्तर  को  समितियों  को  सक्तिय  बनाने  के  लिए  प्रयास  किए  गए  अभी  हल

 ही  के  महीनों  में  गृह  मंत्री  और  गृह  राज्य  मंत्री  सहित  कई  नेताओं  ने  धाटो  का  दौरा

 किया  है  ।  देश  के  सभी  प्रमुख  राजनीतिक  दलों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  बातचीत  को

 गई  है  जिसमें  राज्य  के  प्रमुख  क्षेत्रीय  दलों  के  प्रतिनिधियों  को  भी  आमंत्रित  किया

 गया  27-10-92  से  29-10-92  तक  के  दोरान  एक  बहुदल्लीय  प्रतिनिधि  मंडल

 ने  भी  राज्य  का  दौरा  किया  |  राज्य  के  भूतपूर्व  विधायकों  और  सांसदों  की  एक

 पार्टी  बंठक  का  आयोजन  7-11-1992  को  स्थिति  पर  विचार  करने  और  सामान्य

 स्थिति  को  बहाली  तथा  चुनावी  प्रक्रिया  की  बहाली  के  लिए  आगे  बढ़ने  में  उनको

 शामिल  करने  के  लिए  किया  गया  था  ।  च्‌ंकि  एक  ही  सन्न  में  सभो  भूतपूर्व
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 सांसदों  के  साथ  चर्चा  करना  व्यवहारिक  नहीं  इसलिए  द्वसत  प्रकार  की  बेठकों  को

 निकट  भविष्य  में  करने  का  प्रस्ताव  किया  जाता  है  ।

 2.  जम्मू  व  कश्मीर  सरकार  कठिनाई  का  विशेष  रूप  से  .  पिछले  शोम
 वर्षों  से  राज्य  में  बल  रहे  उप्रवाद  के  कारण  कर  रही  है  ।

 यू 3.  वित्त  मंत्रालय  में  एक  अन्तर  मंत्रालय  दल  का  गठन  तथा  योजना  आयोग  में  रंगराजनम
 समिति  का  जम्मू  व  कश्मोर  राज्य  तथा  भ्रन्‍्य  राज्यों  को  वित्तीय  कठिनाईयों

 को  हल  करने  के  तरोके  सुझाने  के  लिए  किया  गया  इस  राज्य  सरकार  को

 केन्द्रीय  सहायता  और  करों  के  हिस्म  की  मासिक  किशतें  भप्रिम  रूप  में  जारी  कर-रहो

 हैं  ।  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  ऋण  और  ब्याज  के  भुगतान  के  रूप  में  उत्पन्न  हुए
 खर्च  165  करोड़  रुपए  के  हैं  तथा  पिछले  बर्ष  144  करोड़  के  बकाया  ख्थों  को

 स्थगित  करके  रखा  गया

 राज्य  में  चल  रहो  विभिन्‍त  विकास  परियोजना  का  नियमित  रूप  से  पुनरौक्षण  किया  जाता

 राज्य  सरकार  को  स्थानीय  प्रशासन  को  सक्रिय  बनाने  को  सुनिश्चित  करने  की  सलाह  भी  दो  गई  है

 कि  विभिन्‍न  योजनाओं  ओर  परियोजनाओं  को  प्रभावकारी  ढंग  से  कार्थान्वित  किया  जा  सके  । हक ai

 इसके  साथ-साथ  उपग्रवादियों  पर  दबाव  बनाए  रखा  जा  रहा  है  ताकि  अन्दूक  का  भय  कम
 किया  जा  सके  तथा  जनता  विश्वासपूर्ण  होकर  बाहर  आए  ओर  सामाभ्य  राजनीतिक  भौर  आदधिक

 गतिविधियों  में  भाग  ले  सके  ।

 अभौ  तक  उठाए  गए  विभिम्न  कदमों  के  परिणामस्वरूप  तथा  सुरक्षा  बलों  द्वारा  हाल  ही  में

 उपग्रवादियों  के  खिलाफ  प्राप्त  सफलताओं  के  कारण  जनता  के  सभी  बर्गों  में  राज्य  में  सामान्य  स्थिति
 की  बहाली  के  लिए  आगे  बढ़ने  की  गतिविधि  और  रुचि  लेने  के  संकेत  नजर  भाने  लगे  हैं  ।

 फ्रांस  को  शहाफता  से  आवास  परियोजना

 685.  श्रो  अण्मा  लोशी  :

 क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 कया  विभिन्‍न  अवासीय  परियोजनाओं  को  सहायता  देने  के  लिए  फ्रांसीसी  विशेषज्ञों  के

 एक  दल  ने  हाल  ही  में  भारत  का  दौरा  किया

 यदि  हाँ  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  है  और  किन-किन  आवासीय  परियोजनाओं  पर
 विचार  किया

 क्‍या  फ्रांसीसती  सरकार  आवबासोय  १रियोजनाओं  के  लिए  वित्तीय  सहायता
 कोर

 यदि  तो  ठत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  बिकास
 सजालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  अदझ  :  (१)  से  शहरी

 विकास  मंत्री  के  फ्रांस  दोरे  के  परिणामस्वरूप  फ्रांस  सरकार  ने  15  से  18  नवम्बर  के  दौरान  एक  6
 सदस्यीय  मिशन

 मारत
 भेजा

 भौ
 र  फ्रांस  सरकार  से  सहायता  के  लिए  शहरी  विकास  और

 भवन  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र
 में

 परियोजनाओं  की  पहचान  हेतु  मिशन  ने  शहरी  विकास  मंत्रालय  के
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 अधिकारियों  और  विभिन्‍न  एजेंसियों  के  साथ  विचार-विभमशं  किया  ।  मिशन  जल  आपूत्ति  व

 लाइट  रेल  भवन  सामग्री  और  निर्माण  के  क्षेत्र  मे ंसहायता  देने  तथा  इन  क्षेत्रों  में  तकनीकों

 सहायता  हेतु  विचार  करने  के  लिए  सहमत  फ्रांस  सरकार  को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  चने  गए  क्षेत्रों

 को  परियोजनाभेों  के  ब्यौरे  तंयार  किए  जा  रहे  हैं  ।

 सरकारी  कालोनियों  में  वर्षा  के  पामो  को  निफकासो  हेतु  गालियां

 687,  श्री  मदन  लाल  खराना  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  सरकारी  कमंचारियों  के  लिए  बनी  आवासीय  कालोनियों  में  वर्ष
 1992  के  मानसून  की  शुरुआत  से  पूर्व  बर्षा  के  पाती  की  निकासी  हेतु  नालियों  को  गार/नन्दगी  नहीं
 हटाई  गई  जिसके  कारण  पानी  जमा  हुआ  और  मच्छर  पैदा

 हे  यदि  तो  हसके  क्या  कारण  भोर

 सारी  नालियों  की  गन्दगी/गाद  हटाने  के  लिए  अब  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 शहरों  विकास  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही
 है  तथा  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 भारत-बांग्लादेश  को  सोमा  पर  बाड़  लगाना

 687.  श्रीमती  वसुरधरा
 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  द्वारा  भारत-बांग्लादेश  सीमा  पर  सड़क  निर्माण  तथा  बाड़  लगाने  के  लिए
 कदम  उठाए  जा  रहे

 यदि  तो  बाड़  लगाने  तथा  सड़क  लिर्माण  को  अनुमानित  लागत  क्या

 1992-93  में  इस  उद्देश्य  के लिए  कितनी  धनराशि  आबंटित  की

 1992-93  तथा  आठवों  योजना  की  बाढ़ी  सालों  में  भारत-बांगलादेश  सीमा  पर  सडक
 निर्माण  तथा  बाड़  लगाने  के  लिए  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  और

 ः

 (४)  इस  संबंध  में  भब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 संसदीय  काय  संत्रालय  में  राज्य  मगत्रो  तथा  गृह  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  एम०  एम०
 :  जी  महोदया  ।

 331.17  करोड़  रु०  ।

 91.27  करोड़  रुपये  ।

 2-93  आठवीं  योजना  की  शेष  अवधि  म
 I  ण।शआखणपप फ  फ  तर

 सड़क  $50.67  कि०  मी ०  21.7,66  कि०्मी०
 बाड़  लगाना  121.69  कि०  मी ०  713.94  कि०मी०

 (3)  सड़कें  364.40  कि०  मी०
 ०  बाढ़  लगाना  कि० मी  ०
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 केरल  में  हॉस्टल

 6  8,  री  धो  एसਂ  विजयराधवन  :

 क्या  शहरौ  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 के
 रस  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कुल  कितने  हॉस्टल  चल  रहे

 क्या  केसद्रीय  सरकार  का  विचार  राज्य  में  अधिक  हॉस्टल  खोलने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  सस्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  एमਂ  :  केरल  में  कोई

 साधारण  पूल  होग्टल  वास  नहीं  है  ।

 से  केरल  राज्य  में  ऐसे  होस्टल  वास  के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  क्योंकि  हि
 पात्र  सरकारी  कमंचारियों  से  समग्र  मांग  और  बजट  नियंत्रणों  पर  विचार  करने  के  पश्चात्‌  निर्माण

 कार्यक्रम  आरम्भ  किया  जाता  है  ।

 विधटनकारौ  गतिविधियों  को  रोकने  हेत्‌  तमिलनाडु  को  केग्द्रीय  सहायता

 €89.  श्रौ  आर०  जोवरत्मम्‌  :

 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  फरेंगे  कि  केन्द्रीय  सरकार  का  तमिलनाडु  सरकार

 को  राज्य  में  विधटनकारी  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  आवश्यक  सहायता  देने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाने  का  विचार  है  ?

 संसदोय  कार्य  मम्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रौ  तथा  गृह  सस्त्रालय  सें  राज्य  मस्त्री  एम०  एस०
 :

 गृह  मन्त्रालय  तमिलनाडु  सरकार  को  उसके  पुलिस  बल  का  आधुनिकोकरण  करने  के  लिए
 निम्नलिखित  राशि  जारी  की  है  :

 जज  -  ~*-
 वष  जारी  को  गईं  रांश

 रुपए  मे  )

 1990-91  72,97

 131.17

 1992-93  2-93  98.37

 उपयक्त  के  आतंकवादियों  के  विरुद्ध  अभियान  चस।ने  के  लिए  अनुप्रह-सहायता  के

 रूप  में  वर्ष  1991-92  के  दौरान  राज्य  सरकार  को  10  करोड़  रुपए  को  राशि  भी  प्रदान  की  मई

 पंजाब  तथा  कश्मोरी  आतंकवादियों  के  थोच  सांठगांठ

 690.  भ्रो  जा  फर्मास्डोज  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  जम्मू  लथा  कश्मीर  के  आतंकवादी
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 पंजाब  के  आतंकवादियों  को  सहायता  प्रदान  कर  रहे  हैं  और  बदले  में  पाकिस्तान  में  हंटर  सविशसिज

 इंटेनोजेंस  डाइरेक्टरेट  से  हथियार  प्राप्त  कर  रहे

 यदि  तो  क्या  सुरक्षा  बलों  को  पंजाब  ओर  कश्मीर  के  बीच  सांठगांठ  को  जानकारी

 प्राप्त  करने  में  सफलता  मिली  और

 बदि  तो  तत्संबंधों  ब्योरा  क्‍या  है  !

 संसदौय  कार्य  मस्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  तथा  गृह  मग्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एमਂ  एम०

 :  (१)  इस  प्रकार  के  दुष्टान्त  ध्यान  में  आए  हैं  ।

 (ew)  भोर  सुरक्षा  बलों  द्वारा  उप्रवःदियों  की  गिरफ्तारी  ओर  पूछताछ  से  पता  चला  है

 कि  पंजाब  भर  कश्मोरी  उग्रवादियों  के  बीच  संबंध  बढ़
 रहे  हैं  ।

 *
 12.00  अष्याह

 ]

 करो  राभ  बिलास  पासवान  अध्यक्ष  पांजा  साहब  यहां  बेठे  आपके

 दर्शन  ने  पाशियलटो  का  ब्यवहार  किया  है  ।  कलकत्ता  से  ममता  बनर्जी  जी  का  न्यूज  दिश्वा  दिया  भौर

 यहां  10  लाख  लोग  बोट  बलब  पर  पहुचे  हुए  थे  उनके  बारे  में  नहीं  दिखाया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  पासवान  जी  आप  बेठ  जाइए  ।  मेरी  इजाजत  के  बिना  जो  बोलेगा  बह
 रिकार्ड  पर  नहीं  जाएगा  ।

 “  *'

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बेठ  जाइए  |  मैं  आपको  बात  भी  सुनूंगा  ।  मैं  आपके  सामने  एक  बात

 रखना  चाहता  आप  बहुत  ही  अच्छे  ढंग  से  यहां  चर्चा  करने  में  आफिसर  की  ओर  स्वयं

 को  भी  मदद  करते  हैं  मगर  प्रश्नकाल  होने  के  बाद  जो  एक  घंटा  होता  है  उसमें  शायद  एक  दूसरे  के

 साथ  स्पर्धा  होती  है  चर्चा  करने  की  ओर  उसका  परिणाम  यह  होता  है  कि  आप  जो  बोलते  है  वह

 रिकाई  पर  नहों  जाता  इसका  परिणाम  यह  भी  हो  जाता  है  कि  आप  गवर्ममेंट  से  जो  रिस्पांस

 चाहते  हैं  बह  आपको  नहीं  मिलता  है  ।  इसका  परिणाम  यह  भी  होता  है  कि  जो  सदस्य  चुपचाप  पीछे

 बैठे  रहते  हैं  बह  मुझे  चेम्बर  में  आकर  कहते  हैं  कि  हमारा  सदन  में  कोई  दखल  नहीं  आप

 हैं  आपकी  मदद  के  लिए  ही  बोल  रहा  मेरी  आपसे  वितती  है  और  आप  देश्विए  आज  मेरे  सामने

 41  आइटम्स  हैं  और  किसी  किसी  आइटम  पर  तो  बोलने  वालों  को  संध्या  करीब-करोब  8-9  भाप

 21  दिन  के  नोटिस  से  यहां  सवाल  देते  हैं  और  गवर्नेमेंट  के  पास  से  उपका  लिक्षकर  जवाब  आता  है  ।

 यहां  थ्रिट  होता  और  आपके  हाथ[में  आता  है  से  भी  भाप  आज  एक  घंटे  मे  पांच  सबाल  ही

 कर  सके  हैं  ओर  अब  जबकि  सब  सदस्य  उठकर  बोल  रहे  हैं  तो  41  आइटम्स  लेने  को  हमारी  कोशिश

 कंसे  पूरी  होगी  |  मेरी  आपसे  बविनती  है  कि  आप  हाउस  में  ऐसी  स्थिति  का  निर्माण  करें  कि  जो  अहम

 प्रश्न  हैं  उसे  आप  एक  के  बाद  एक  रेज  कर  अगर  आप  ऐसा  कर  पाएंगे  तो  आपकी  बात  भौ
 वायदा  भा  जप

 +कार्यावलि-वत्तास्त  में  सम्मिलित  नही  किया
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 रिकाई  पर  आ  जाएगी  |  उत्तर  भी  भाहें  तो  आा  सकता  भ्गर  आप  ऐसा  नहीं  करेंगे  तो
 बात  हवा  में  रह  जाएगी  ओर  रिकार्ड  पर  नहीं  उसका  कुछ  पता  नहीं  इसलिए मैं
 आपसे  विननी  कर  रहा  हूं  कि  कल  या  परसों  इस  अवबर  में  किस  प्रकार  को  चर्चा  होनी  है  ।

 इसक  ऊपर  आप  चर  कीजिए  और  जो  भी  आप  तय  वह  आपके  ऊपर  भी  बंधन  रहेगा  और

 मेरे  ऊपर  भी  बंधन  रहेगा  |  नहीं  ऐसा  होता  है  कि  जो  अहम  मसले  होते  वे  पीछे  रह  जाते  हैँ
 और  जो  कम  अहम  मसले  होते  हैं  वे  भागे  आ  जाते  वंसे  तो सभी  अहम  मसले  लेकिन  कम

 बागे  बाते  हैं  ।

 इसलिए  मैं  आपसे  कहना  चाहूंगा  कि  भाप  अगर  ऐसे  चाहें  तो  ऐसा  कर  लेते  नहीं  मैं

 कहुंगा  कि  आप  जंसे  हाउस  को  चलाना  इस  घण्टे  वेसा  हम  चुपचाप  अपनी  कुर्सी
 पर  बंठ  रहेंगे  ।

 )

 श्री  राम  बिलास  पासवान  :  आप  कालिंग  अटंशन  ले  लोणिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  पहले  आप  क्योंकि  मैं  अभी  बोल  रहा  जहां  तक  कालिंग  थरटेंशन
 ओर  एडजनेमेंट  मोशन  का  सवाल  भाप  तो  स्वयं  एक  बहुत  सीनियर  मेम्बर  है  ओर  जानते  ं  कि

 उसके  कुछ  रूल्स  होते  कालिंग  अटेंशन  अर्जैन्ट  पहड्िलिक  परपजेज  के  लिए  होता  है  भौर  एडजनंमैंट

 मोशन  भी  अजेंट  पब्लिक  परपजेज  के  लिए  लाया  जाता  अब  सवाल  है  कि  उसके  अन्दर  अरजंसी

 होनी  धाहिए  ।  ड्र/उट  का  सबाल  अर्जेन्ट  भर  इसे  मैं  कालिंग  अरटेंशन  में  ले  रहा  हूं  ।  मैंने  मिनिस्टर

 साहब  को  भी  बता  दिया  5,  मगर  ये  सारी  बातें  आपको  मालूम  होना  मुश्किल  है  क्‍योंकि  उसके  सारे

 नोटिसेज  हमारे  आफिस  में  भाते  हैं  ।  इसलिए  जो  मैं  यहां  पर  कह  रहा  उसे  आप  कृपा  करके

 आप  खद  की  भी  मदद  हाउस  की  भौ  मदद  हमको  भी  मदद  कोजिए  भोर  ऐसा

 जए  ताकि  आपकी  बातें  रिकाड  पर  आ  सरकार  उस  पर  ध्यान  दे  सके  ।  ये  बातें  बार-बार
 मैं  नहीं  कह  सकता  हूं  ।  आज  मैंने  कह  दिया  एक-आध  दफा  ओर  कहे  उसके  बाद  आपके  ऊपर

 छोड़  दूंगा  ।

 भाज  मैं  एक  एक  माननीय  सदस्य  को  बुला  रहा  जिनको  वे  उठकर  खड़े  हो  जायें

 और  मैं  यह  देखूंगा  कि  अगर  कोई  अहम  मसला  है  और  उसके  ऊपर  एक  से  ज्यादा  मेम्बसं  के  बोलमे

 की  जरूरत  है  तो  उसको  मैं  थोड़ा  पीछे  रखंगा  ताकि  जो  दूसरे  मसल्ले  उन  पर  एक-एक  माननीय

 सदस्य  बोलकर  बेठ  मैं  उनको  पहले  ले  लूं  भौर  जिनको  लेने  में  किसी  तरह  की  मुश्किल  न

 झ्लो  अनम्तराब  वेशमुझ्ष  अ्रध्यक्ष  मैं  इडियन  एयरलाइन्स  के  चालकों  या

 पायलटस  के  विषय  को  यहां  उठाना  चाहता  जो  क्राई०  पी०  सी०  ए०  से  ताललुक  रखते  हैं  और  नो

 1५92  से  स्ट्राइक  पर  चले  गए  हैं  तथा  उनके  बारे  में  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करता

 चाहता  हूं  ।  जितने  पायलटस  स्ट्राइक  पर  गए  उनकी  वजह  से  यात्रियों  को  बहुत  नुकसान  हो  रहा
 है  ।  हर  फ्लाइट  को  रोशेड्यूल  करना  पड़  रहा  फ्लाइट्स  को  कंसिल  करना  तो  नित्य  कौ  बात  हो
 गयी  है  ।  इन  पायलट्स  की  मांग  है  कि  उनकी  तनस्याह  बढ़ाई  जाए  ।  वैसे  तो  हमारे  यहां  हर  पायलट

 को  लगभग  25  से  30  हजार  रुपए  भ्रति  माह  मिलते  हैं  परन्तु  इसमें  भी  वे  और  बढ़ोत्तरी  किए  जाने

 क्वी  मांग  कर  रहे  उनका  यह  भी  कहना  है  कि  ओ  प्राइवेट  एयरलाइन्स  के  पायलट  उनके  बराबर

 उन्हें  पैसा  मिलना  चाहिए  हमारे  पायलटस  एक  महौने  में  मात्र  40  से  50  घंटे  की  सिर्फ  ड्यूटी
 करते  हैं  ओर  प्राइवेट  एयरलाइम्स  के  पायलटों  से  80  घण्टे  तक  ड्यूटी  कराई  जातौ  इस  विषय
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 को  भोर  मैं  मन्‍्भी  जो  का  ध्यान  आवधित  करते  हुए  मांग  करना  चाहता  हूं  कि  आप  इस  मामले  में

 सदत  कार्यवाही  कीजिए  ताकि  इस  तरह  को  बातो  को  दोबा  दोहराया  जा  सके  क्‍योंकि  उनको

 स्ट्राइक  के  कारण  हमारे  टूरिस्टस  को  भोर  खासकर  फोरेन  टूरिस्ट्स  को  आज  भारो  तकलोफ  हो  रहो
 उनकी  तकलोफ  शीघ्र  दूर  की  जा  इसलिए  मैं  मन्त्री  जी  से  मांग  करता  हूं  कि  वे  इस  मामले

 में  शीघ्र  कयंवाही  करें  )
 **'

 झो  राम  नाईक  :  अध्यक्ष  मैं  कुछ  कहना  रहता  हूं  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  जरूरी  नहीं  यह  सरकार  के  ध्यान  में  ला  दिया  गया

 ***  *'

 भरी  पौ०  जो०  नारायणन  :  अध्यक्ष  केन्द्र  मे  31,10.1992  से

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  गा  को  हटाने  के  लिए  कहा  है  ।  sto  पुरुचि  थलायवी  ने  1991  में  जिस  दिस

 से  मसख्य  मम्त्री  का  कार्यभार  संभाला  उसो  दिन  से  केन्द्र  राष्ट्रीय  सुरक्षा  गाड़  को  हटाने  के  लिए
 लिरन्तर  दबाव  डाल  रहा  है  चूंकि  राष्ट्रीय  सुरक्षा  गार्ड  को  अन्यत्र  आवश्यकता  तमिलनाडु  की

 मुख्य  मन्त्री  के जीवन  को  एल०  टी०  टी०  ई०  से  खतरा  कभी  भौ  कम  नहीं  होगा  ।  बास्तव  में  आज

 उनके  जीवन  को  पहले  से  ज्यादा  खतरा  है  ।  केन्द्र  ने  पंजाब  के  मुख्य  मन्त्री  श्री  बेअंत  सिंह  को  राष्ट्रीय

 सुरक्षा  गा  की  आवश्यक  सुरक्षा  उपलब्ध  करवा  रखी  तमिलताडु  की  मुरुय  मनन्‍्त्री  का  जीबन

 पंजाब  के  मुख्य  मंत्री  के जीवन  से  कमर  कौमतो  नहीं  है
 ओर  उनके  जीवन  को  पंजाब  के  मुख्य  मन्त्री

 के  जोवन  से  अधिक  खतरा  पुलिस  के  उच्च  अधिकारियों  को  यह  बोध  होना  चाहिए  कि  आज  देश

 में  तमिलनाडु  के  मुख्य  मन्त्री  वह  वरिष्ठ  राजनीतिक  नेता  हैं  जिनके  जौवन  को  सबसे  भधिक  खतरा

 1991  में  राजीव  गांधो  की  हत्या  के  बाद  मुख्य  मन्त्रो  डा०  पुरुची  थालाइवौ  को  राष्ट्रीय

 सुरक्षा  गाई  की  सेवा  उपलब्ध  कराई  गई  थी  ।  तमिलनाडु  की  सरकार  ने  इस  बात  पर  जोर  दिया  था

 कि  उन्हें  राष्ट्रीय  सुरक्षा  गार्ड  को  सुरक्षा  तब  तक  बढ़ा  दो  जाए  जब  तक  कि  राज्य  सरकार  अपना

 विशेष  सुरक्षा  ग्रुप  तेयार  नहीं  कर  लेती  क्योंकि  अभौ  तक  पुलिस  कमियों  को  बम  निष्क्रिय  करने

 जैसे  कार्य  और  कमांडो  का  प्रशिक्षण  नहीं  दिया  गया  तथापि  राज्य  सरकार  ने  अपना  विशेष  सुरक्षा

 समह  तेयार  करना  भारम्भ  कर  दिया

 इसके  बावजूद  भी  आवधिक  रूप  से  हरेक  तीन  महोने  या  इतने  ही  समय  के  अम्तराल्  पर

 केन्द्रीय  गह  मन्त्रालय  से  बार-वार  यह  सन्देश  आ  रहे  थे  कि  राष्ट्रीय  गा  सुरक्षा  हटानी  क्योंकि

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  गार्ड  के  कार्मिकों  को  अन्यत्र  जरूरत  अन्त  में  केम्द्रीय  गह  मम्त्रालय  ढ्वारा  डाले  जा

 रहे  दबाव  का  सामना  करने  में  असमर्थ  रहने  के
 कारण  तमिलनाडु  सरकार  के  मुख्य  सचिव

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  गार्ड  की  सेवा  वापस  करने  पर  सहमत  हो  गए  यद्यपि  तमिलनाडु  के  मुझ्य  मन्त्रो  को

 यह  बात  मालूम  नहीं  थी  या  उनसे  इस  बात  की  सहमति  नहीं  ली  गई  थी  ।  भारत  सरकार  का

 कोण  बहुत  हो  खेदजनक  तमिलनाडु  के  मुख्य  मन्त्री  मात्र  उपने  निजी  कारणों  से  हौ  टी

 का  विरोध  नहीं  कर  रही  हैं  ।  वह  राष्ट्रीय  हित  में  से  लड़  रही  नए  रूप  से

 प्रशिक्षित  विशेष  सुरक्षा  ग्रुप  से  इतने  अल्प  समय  में  राष्ट्रीय  सुरक्षा  गाड़  के  स्तर  तक  पहुंच  पाने  की

 उम्मीद  नहीं  को  जा  सकती  है  |  तमिलनाडु  को  मुख्य  मन्‍्त्रो  को  आवश्यक  संरक्षण  और  सुरक्षा  प्रदान

 करना  केर्परोय  सरकार  का  कत्तंव्य  है  ।  हु
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 अतः  मैं  सरकार  से  यह  भ्राग्रह  करता  हूं  कि  वह  यह  सुनिश्चित  करे  कि  राष्ट्रीय  सुरक्षा  गाडे

 को  बहाली  करके  तमिलनाडु  को  मुख्य  मन्‍्त्री  को  आवश्यक  सुरक्षा  प्रदान  की  गई  है  ।

 नये  जनम  नानक  कान

 एक  सानतीय  सदस्य  :  गृह  मन्त्रों  को  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  मन्त्री  एस  बी०  :  यह  बात  माननीय  सदस्य  मे  यहां  पर  उठाई  वास्तव
 में  मुझे  इस  बारे  में  पता  करना  पड़ेगा  ।  ऐसा  लगता  है  कि  यहू  एक  ढटीन  पत्र  ऐसा  लगता  है  कि

 किसी  अधिकारी  ने  यह  पत्र  लिखा  है  |  मुझे  इस  बात  की  पक्‍की  जानकारी  नहीं  है  बह  अधिकारी  कौन

 है  जिसने  यह  पत्र  लिखा  परन्तु  इस  पत्र  को  परवाहू  किए  बगर  हो  मैं  सभा  को  आश्वासन  दे
 सकता  हूं  कि  तमिलनाडु  को  मुख्य  मन्त्री  को  राष्ट्रीय  सुरक्षा  गाड़  की  सुरक्षा  तब  तक  जारो  रहेगी  जब

 पक  कि  वह

 श्रो  अन्ना  जोशी  :  केन्द्रीय  खाद्य  प्रोद्योगिकी  अनुसंधान  संस्थान  के  क्षेत्रीय

 केन्द्र  को  नागपुर  स्थानांतरित  करने  का  निश्चय  किया  गया  है  जो  कि  केन्द्र  सरकार  के  विज्ञान  एवं
 प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  के  अधिकार  क्षेत्र  में आता  राज्य  सरकार  ने  इस  संस्थान  को  राज्य

 में  अपनी  गतिविधियां  जारी  रखने  के  लिए  दो  एकड़  भूमि  देने  की  पेशकश  को  है  जो  कि  पंजाब  राब

 कृषि  विद्यापोठ  को  भूम  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  सरकार  से  आवर्ती  श्ं  का  50  प्रतिशत

 ख्षत्र  वहम  करने  का  अनुरोध  किया  है  |  चुंकि  अनुसंधान  संस्थान  का  लाभ  देश  में  सभी  संबंधित  पक्षों

 को  उपलब्ध  कराया  जाएगा  तो  ऐसे  में  यह  क्‍यों  किया  गया  है  कि  जिस  राज्य  ने  संस्थान  के  लिए  भूमि

 मुफ्त  उपलब्ध  कराई  उसी  को  यह  भार  भी  सहना  चाहिए  ?  राज्य  सरकार  1989  से  केन्द्र

 सरकार  से  इस  मांग  पर  अधिक  जोर  न  देने  का  अनुरोध  कर  रहो  चूंकि  यह  भर्भाएं
 आदि  चल  रहो  हैं  हम  केन्द्र  सरकार  से  उदार  दृष्टिकोण  अपनाने  का  विनम्र  निवेदन  करते  हैं
 ओर  साथ  ही  यह  भौ  अनुरोध  करते  है  कि  वह  राज्य  सरकार  ह्वारा  उपलब्ध  करवाई  गई  भूमि  पर

 अपनी  लागत  पर  उक्त  संस्थान  क्योंकि  इससे  पूरे  देश  के  लोगों  को  लाभ  पहुंचेगा  ।

 थ्रो  उद्धव  बर्ंत  :  अध्यक्ष  मैं  सरकार  का  ध्यान  असम  में  चल  रहौ  गम्भीर
 स्थिति  की  भोर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  असम  में  अस्थिरता  को  बहुत  गम्भौर  स्थिति  उत्पम्न

 हो  गई  है  ।  गुवाहाटी  में  भीड़भाड़  वाले  पतन  बाजार  तथा  होस्टल  में  हाल  ही
 में  हुए  दो  बम  विस्फोटों  में  कई  लोगों  की  जानें  गई  हैं  तथा  सेकड़ों  लोग  घायल  हुए  गुवाहाटी  के

 बिस्फोट  के  बाद  22  तारीख  की  सुबह  के  बम  विस्फोट  से  गौरंग  नदी  के  हाई-वे  पुल  को  क्षति  पहुंची
 है  तथा  परिवहन  व्यवस्था  अस्त  व्यस्त  हो  गई  इससे  पहसे  अरुणाचल  एक्सप्रेस  में  हुए  बम  विस्फोट
 में  बहुत  से  लोग  मारे  गए  बम  बिस्फोटों  के  अतिरिक्त  अपहरण  व  धन  कौ  लूटपाट  बादि  को

 घटनाएं  भौ  हो  रही  हैं  ।
 ह

 इन  बम  विस्फोटों  की  तथा  बिना  वजह  निर्दोष  लोगों  के  मारे  जाने  की  सभी  शान्ति  प्रिय
 लोगों  द्वारा  भत्संना  की  गई  है  ।

 इन  सब  घटनाओं  से  पता  लगता  है  कि  असम  सरकाश  के  इस  दावे  के  बावजद  कि  राज्य  में
 शांति  बहाल  हो  गई  आतंकवादी  गतिविधियां  रुफ़़ी  नहीं  हैं  ।

 आतंकवादी  गतिविधियां  लगातार  हो  रहो  इसके  लिए  राज्य  तथा  केन्द्र  मरकार  पर  आरोप
 लगाए  गए  :  उन्होंने  समूची  स्थिति  को  अव्यवस्थित  कर  दिया  है  सरकार  समस्‍या  का
 घान  करने  के  अवसर  का  पूरो  तरह  से  इस्तेमाल  करने  में  असफल  रही  है  जबकि  उनमें  से  काफी  लोगों
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 ने  आत्मसमपंण  किया  तथा  आपस  में  मिल  बंठकर  बातचीत  करने  के  लिए  सहमत  हो  गए  थे  |  सरकार

 इसमें  प्थकतावादियों  को  अलग-थलग  करने  में  भी  असफल  रही  है  |

 बोड़ो  और  काबरो  समस्याएं  धीरे-धोरे  बढ़ती  जा  रही  बोडो  मामले  के  प्रति  सरकार  की

 कुछ  हुद  तक  अप्रभाविकता  तथा  गम्भीरता  को  कमी  के  कारण  को  बढ़ावा  मिल  रहा

 है  जो  आतंकवादी  गतिविधियों  में  लगौ  हुई  इनको  अलग  थलग  किया  जाना  चाहिए  |  काबरी

 मामले  पर  प्रस्तावित  वार्ता  नहीं  हुई  और  इसके  बिपरीत  राज्य  सरकार  ने  कारबी  अंगलौंग  जिला

 परिषद  को  भंग  कर  दिया  है  ।  सरकार  की  इस  कार्यवाही  से  कारबी  लोग  और  भी  विमुश्ष  हो  जाएंगे
 सरकार  की  इस  दुलमूल  नौति  ओर  अधिकारिक  कार्यंबाहो  से  उप्रवादी  तत्वों  को  और  बढ़ावा  मिल

 रहा  है  ।

 लोकतात्रिक  तथा  शान्ति  प्रिय  ताएउतों  की  सेवाओं  का  इस्तेमाल  नहीं  किया  गया  सामान्य

 राजनीतिक  गतिविधियों  का  दमन  हुआ  इससे  उमग्रवादी  ताकतों  को  मिल  रही  है  इससे

 ऐसी  स्थिति  उत्पम्म  हो  गई  जिसमें  असम  सथा  उस  मामले  में  समूचा  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  विनाश  के  कगार

 अजज-्+्777ः

 पर  खड़ा  है|

 मैं  सरकार  से  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  सभी  आवश्यक  उपाय  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 झो  चनाजोत  पादथ  :  मैं  संयुक्त  राष्ट्रों  द्वारा  क्यूबा  के  विरुद्ध  लगाए
 आवधिक  के  बारे  में  एक  बहुत  महृत्वपूर्ण  विषय  उठा  रहा  संयुक्त  राष्ट्र  प्रशासन  की  यह
 नवौनतम  कार्यवाही  क्यूवा  के  विरुद्ध  पिछले  30  वर्षों  से  लागू  आधिक  प्रतिबंधों  के  अतिरिक्त

 है  ओ  क्यूवा  डेमोक्रेटिक  एक्ट  के  नाम  से  जाना  जाता  है  यह  अधिनियम  प्रभुसत्ता  सम्पन्न  राज्य  के
 आस्तरिक  मामलों  में  हस्तक्षेप  करना  इसकी  सर्वत्र  भत्संना  की  गई  यूरोपियन  देशों  ने  भी
 अपने  संकल्प  में  कहा  है  कि  वे  अमरोका  के  राष्ट्रपति  के  इस  अधिनियम  से  द्विपक्षीय  सबंधों  को  बहुत
 नुकसान  पहुंचेगा  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  यह  यूरोपीय  समुदाय  के  देशों  अमरीका  के  बीच  सहमत
 संबंधों  के  विरुद्ध  है  भोर  यह  अस्टोकायं  यह  कार्य  उनके  क्षेत्राधिकार  से  बाहर  के  क्षेत्र  को  भी
 प्रभावित  करता  है  इससे  अमरीका  की  अपनी  या  नियंत्रित  सहयोगी  जो  यूरोपियन  देशों  में
 स्थित  है  ओर  क्यूबा  से  व्यापार  करने  पर  प्रतिबन्ध  श्वण  अभी  दो  दिन  पहले  संयुक्त  राष्ट्र
 महासभा  द्वारा  एक  प्रस्ताव  पारित  करके  अमरीका  के  इस  अधिनियम  को  भत्संना  को  गई  है  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  अमेरिका  के  इस  अधिनियम  को  सभी  यूरोप  देशों  लेटिन  अमेरिकी  देशों
 ने  ओर  कई  अन्य  स्थानों  पर  इसको  भत्संना  की  गई  है  ।  लेकिन  यह  बहुत  दुःख  की  बात  है  कि  हमारी

 जिसके  क्यूबा  से  मेत्रीपृर्ण  संबंध  चुप्पी  साधे  हुए  एक  देश  पिछले
 30  वर्षों  से  हमारे  उनके  साथ  बहुत  अच्छे  तथा  मंत्रीपूर्ण  संबंध  रहे  हैं  ।  हमने  विश्वशांति  और

 अलाइनमेन्ट  मृकमेंटਂ  में  सभी  विकासशील  देशों  के  लिए  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभ्वाई  है  लेकिन  यह  दुःख
 को  बात  है  कि  हमारी  सरकार  भुप्पी  साध  हुए  है  ।

 इसलिए  इस  संसद  के  तथा  इस  सदन  के  माध्यम  से  मैं  भारत  सरकार  से  अनरोध  करूंगा  कि
 बे  हुस  पर  जितनी  जल्‍दी  हो  सके  निर्णय  ले  ओर  संयुक्त  राष्ट्र  अमेरिका  के  इस  नयम  यी  भत्संता
 कौ  जिससे  न  केवल  आधिक  प्रतिबंध  लगाए  जा  रहे  हैं  बल्कि  सभी  बहुराष्ट्रीय  कारपोरेशन  और
 अन्य  अस्तरबष्टीय  कम्पनियों  से  कहा  गया  है  कि  वे  क्यूबा  के  साथ  न  तो  कोई  आद्िक  संबंध  ही  रखे
 ओर  न  ही  किसी  प्रकार  का  भ्यापार
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 ही  सोमनाथ  चटलों  :  मैं  इसका  पूर्ण  रूप  से  समर्थन  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमने  निर्णय  किया  है  कि  केवल  एक  सदस्य  इसे  सभा  के  नोटिस  में  लाये  ।

 हो  सोमनाथ  चटजी  :  यह  मामला  एक  मित्र  देश  से  संबंधित  है  जिसे  और  कुछ  नहीं  बल्कि

 विश्व  के  एक  सबसे  बड़े  साम्राज्यवादी  देश  के  राजनीतिक  घोखाधड़ोी  का  शिकार  होना  पढ़ा
 भारत  को  आवाज  उठानी  भारत  को  अपने  विचार  स्पष्ट  रूप  से  अभिव्यक्त  करने

 गुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  में  क्यूबा  ने  जो  भूमिका  अदा  उससे  सभी  परिचित  यह  एक  छोटा-सा

 देश  है  जिसके  विरुद्ध  यह  साम्राज्यवादी  शक्ति  सभी  प्रकार  को  गेर-कानूनी  का्यंवाही  कर  रही  है|

 हम  इसे  और  कुछ  नहीं  बल्कि  अंतर्राष्ट्रीय  धोखाधड़ी  कहेंगे  । इसी लिए  भारत  को  अपना  विरोध  प्रकट

 करना  मैं  श्री  चन्द्रजीत  यादव  का  समर्थन  करता  हूं  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  सभा  कौ  इसमें  दो

 राय  नहीं  है  |

 झोमतो  गीता  मुखर्जो  बिल्कुल  नहीं  ।

 क्री  सोमनाथ  चटर्जोा  :  सभा  के  सभी  पक्षों  को  इस  कार्यवाही  का  समथंन  करना  चाहिए  ।

 क्री  निर्मल  कास्ति  चटर्जो  :  माननीय  भष्यक्ष  महोदय  को  सभी  नेताओं  को  बुलाना
 चाहिए  ओर  संसद  में  एक  संकल्प  पारित  करना  इसे  इसी  तरीके  से  किया  जाना  चाहिए  ।

 आप  ऐसा  क्यों  नहीं  कहते  ?

 ]
 प्रो०  प्रभ  घूमल  :  भध्यक्ष  इस  देश  में  27  विश्वविद्यालय  जाली  तौर  पर

 चल  रहे  मामला  पहले  भी  सदन  में  उठाया  गया  इनमें  से  चार  यूनिवर्धिटोन  तो  दिल्‍ली  में

 ही  चल  रही  हैं  और  वे  हैं--तक्षशिला  केन्द्रीय  उत्तम  नई  कमशियल
 नई  यूनाइटिड  नेशन  वोकेशनल

 दिल्‍ली  ।  इस  तरह  की  27  यूनिवश्िटीज  यूनिर्वा-टी  ग्राग्ट्स  कमीशन  को  इजाजत  के  बगर  चल  रही

 यूनिवर्सिटी  प्रान्ट्स  कमीशन  ऐक्ट  के  संक्शन  27  के  तहत  उनकी  इजाजत  लेनी  चाहिए
 लेकिः  बहू  इजाजत  नहीं  लो  गई  ।  आपने  भी  सरक्रार  को  यह  आदेश  दिया  था  कि  यह  बहुत  गम्भीर
 मामला  है  और  हजारों  छात्रों  के  भविष्य  के  साथ  खिलवाड़  हो  रहा  सरकार  को  इस  तरफ  ध्यान
 देना  चाहिए  लेकिन  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  ने  इस  ओर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  ।  एक

 यूनिवर्सिटी  चलाने  पर  एक  हजार  रुपये  जुर्माना  यूनिवर्सिटी  प्रान्द्स  कमीशन  ने  बहू  है  कि  इसके
 लिए  कम  से  कम  6  महीने  की  केद  और  एक  लाख  रुपये  से  दस  लाख  रुपये  तक  का  जुर्माना
 किया  जाना  चाहिए  |  मैं  आपके  द्वारा  सरकार  से  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  सरकार  हसी  संझ्नन
 में  यह  बिल  कानून  बनाए  ओर  संशोधन  बरे  ताकि  ऐसी  जाली  यूनिवर्सिटी  चलाने  वाले  लोगों
 के  खिलाफ  कारंवाई  हो  सके  जो  देश  के  नौजवान  छात्रो  के  भविष्य  के  साथ  खिलवाड़  कर  रहे  है  ।  :.
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 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बहुत  गंभीर  मामला  कृपया  इस  ओर  ध्यान  दीणिए  ।  हम  चाहते  हैं
 कि  इस  पर  वबतव्य  दिया  अगर  27  विश्वविद्यालय

 बिना  अनुमति
 के  चल  रहो  तो  यह

 एक  गंभीर  मामला  है  ।  इसमें  तथ्य  क्या  सभी  यह  जानना  चाहेंगी  ?

 ओमतो  मालिनो  भद्टाचार्य  :  महोदय  पिछले  कुछ  महीनों  से  दूरदशंन  निर्माण

 कमंयारो  एक  राष्ट्रव्यापी  आन्दोलन  रहे  अक्टूबर  माह  के  शरू  में  या  सितम्बर  के  अन्त  में

 मंत्री  महोदय  की  आन्दोलनकारी  कर्मचारियों  के  साथ  एक  बेठक  हुई  थी  तथा  उन्होंने  एक  पत्र  भी

 उनको  लिखा  उन्होंने  कहा  है  कि
 मामले  बातचीत  के  जरिए  सुलझाए  जा  सकते  हैं  तथा  एक

 समय  सोमा  का  संकेत  भी  दिया  जिसमें  अधिकतर  मामले  सुलझाए  जा  सके  ।  लेकिन  उसके  पश्चात्‌
 कुछ  भी  नहीं  हुआ  ओर  मनमाने  तबादले  करने  के  बहुत  से  मामले  सामने  आए  ।  ऐसा  मन्‍्त्री  महोदय
 हारा  आश्वासन  देने  के  बावजूद  हुआ  ।  अरब  दो  कर्मचारियों  के  निलंबन  करने  के  आदेश  को  लेकर

 स्थिति  ने  नया  मोड़  ले  लिया  दूरदशंन  कर्मचारियों  की  अखिल  भारतीय  संयक्त  कार्यवाही
 समिति  मे  कहा  है  कि  यदि  आन्दोलनकारी  कमंथारियों  के  विरुद्ध  मामलों  को  बापिस  म  हीं  लिया
 जाता  तो  वे  दूरदर्शन  प्रसारण  को  पूर्ण  रूप  से  ठप्प  कर

 मंत्री  महोदय  के  पत्र  को  ध्यान  में  रक्क्र  कोई  भी  यह  सोच  सकता  है  कि  दरदर्शन
 कर्मेयारियों  की  कुछेक  मांगें  निश्चित  रूप  से  विचार  करने  योग्य  मंत्री  महोदय  ने  उन्हें  वियार
 के  योग्य  और  बातचोत  के  जरिए  सुलझाना  उपयुक्त  समझा  |  लेकिन  उसके  बाद  भी  मामले  को  इस
 प्रकार  लटका  रहा  उदाहरण  के  लिए  प्रसार  भारती  के  मामले  को  ही  लीजिए  ।  यह  एक  ऐसा
 मामला  है  जिस  पर  हम  सभी  की  एक  राय  उनकी  मांगों  में  यह  भी  एक

 अतः  मंत्री  महोदय  जबकि  वे  यहां  मौजद  यह  जानना  चाहता  हम  उनसे
 ह्पष्टीकरण  की  मांग  करते  हैं  ।  जबकि  मंत्री  महोदय  की  उनके  साथ  बातचीत  हुई  थी  उसके  बाद
 भी  यह  मामला  इस  सीमा  तक  किस  प्रकार  पहुंचा  ।  हुम  उनसे  कर्मंचारियों  के  विरुद्ध  अनशासनात्मक
 कार्यवाही  न  करने  तथा  कमंचारियों  के  साथ  मिल-बंठकर  बातचीत  के  जरिए  मामले  सलझाने  का

 अनुरोध  करेंगे  ।  हु

 शोमतों  गोता  मुखर्जो  :  यह  भाज  |  म०प*  से  प्रारम्भ  होता  है  ।

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :  मुझे  माननौय  सदस्यों  से
 प्राप्त  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  के  बारे  में  सूचना  मिली  है  ।  इसो  विषय  पर  एक  सोमवार  को
 उठाया  जा  रहा  मैंने  समूचे  तथ्य  मांगे  आज  सुबह  मेरे  पास  एक  प्रारूप  आया  था  जिसे  मैंने
 कुछ  संशोधित  करके  वापस  कर  दिया  इसे  अन्तिम  रूप  देते  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  कर

 दूंगा
 ।

 मैं  केवल  एक  बात  बताना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  इस  भान्दोलन  का  संबंध  अब
 चारियों  भोर  स्टाफ  से  बातचीत  चल  रही  उनमे  से  कुछ  ने  सावंजनिक  बैठक  में  खुलेआम  यह
 धमकी  दो  थी  कि  वे  प्रसारण  बन्द  कर  सरकार  को  प्रशासन  चलाना  होता  है  ।  वास्तव  में  कल
 दूरदशंन  पर  ट्रेश्ण  नियन  ओर  अन्य  संबंधित  मामलों  का  प्रसारण  नहीं  किया  सामान्य  कार्य  में
 बाधा  पड़  रही  हम  संबर्ष  का  रास्ता  अद्तियार  नहीं  कर  लेकिन  यह  मांग  आकाशवाणी
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 एवं  दूरदशंन  के  35,000  करमंचारियों  में  से  2500  क  मंचारियों  ने  उठाई  अधिकांश  कमंचारों

 विभाजन  और  कृछ  अन्य  मांगों  का  विरोध  कर  रहे  हैं  ।

 हसलिए  मैंने  श्री  कराघन  अपर  सचिव  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  की  कमंचारो

 समिति  के  समक्ष  हुए  ।  बातचीत  चल  रहो  अन्तिम  निर्धारित  तिथि  30  दिसम्बर

 इस  तारीख  तक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  वी  जानी  उनका  कहना  है  कि  कुछ  मामले  पिछले  1.  वर्ष  से

 लम्बित  पड़े  अब  इन  सब  थातों  की  छानवीन  की  जा  रही  लेकित  ठीक  उसी  स्तमय  उन्होंने

 शुरू  कर  दिया  और  खुलेआम  धमकी  दी  कि  वे  प्रसारण  बन्द  कर  देंगे  ।

 कार्यक्रमों  का  तत्काल  सम्पादन  नहीं  हो  पा  रहा  है|  कमंचारियों  के  एक  छोटे  से  वर्ग  की  यह
 गैर  पंजीकृत  यूनियन  है  |  लैकिन  मैं  जहां  भी  कोई  न्यायोचित  कदम  उठाने  की  आवश्यकता  वहां
 न्याय  करना  चाहता  हूं  ।  इशलिए  मैंने  एक  समिति  का  गठन  किया  भर  जेसे  ही  समिति  को

 रिपोर्ट  मेरे  पास  आएगी  मैं  उसे  सभा  के  रामक्ष  प्रस्तुत  कर  दूंगा  |  जेसा  कि  मैंने

 इस  बारे  में  बातत्रीत  चल  रही
 रे

 शोमती  सालिनों  भटटाचाय  :  आपने  कहा  है  कि  15  दिन  के  अन्दर  सभी  मुहे  निपटा  लिए

 श्री  अजित  पांजा  :  मैंने  ऐसा  नहीं  कहा  ।

 ]

 झी  भोग  झा  :  अध्यक्ष  एक  गम्भीर  संकट  बिहार  में  पैदा  हो  गया  है  ।

 1962  ईस्वी  में  बरोनी  में  तेल  शोधक  कारखाने  की  शुरूआत  बाद  में  उवंरक  ओर  थर्मल  की

 हुई
 |  अभी  तीनों  बन्द  होने  के  कगार  पर  हैं  और  जो  अभी  हालत  उसमें  करमंधारियों  के  अलावा

 बिहार  तेल  केरोसीन  भोर  संकट  से  तो  गुजर  ही  रहा  बिजली  के  उत्पावन  में  हम  बेश  में

 शायद  नीचे  से  प्रथम  द्वितीय  में  आते  तो  ऐसी  स्थिति  में  कच्चा  तेल  आने  में  दिक्कत  हो  रही  है  ।
 असम  से  कच्चा  तेल  आता  उसमें  कमी  आा  गई  |  हल्दिया  से  आने  की  बात्त  पाइपलाइन  भी
 पड़ी  लेकिन  उसमें  भी  अब  खतरा  मालूम  पड़  रहा  उसके  विःतार  को  सबसे  अधिक  गुंजाइश
 सबसे  कम  छ्वर्घें  पर  रही  मगर  उसमें  भी  भारत  सरकार  ने  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया

 नये-नये  उद्योग  खोले  गये  तेल  शोधन  हमें  उससे  एशराज  नहीं  उर्वरक  के  भी  खोले
 गये  हमें  उससे  भी  एतराज  नहीं  है  लेकिन  कम  खर्च  से  विस्तार  भी  आप  कर  सकते  उत्पादन
 को  चालू  भी  रख  सकते  खर्ना  कम  पड़  विदेशी  मुद्रा  को  बचत  इसकी  उपेक्षा  की
 जा  रही  है  ।  वहां  के  मजदूर  लोग  भी  बल  आये  ये  लेकिन  यह  उन्हीं  का  मामला  नहीं
 देश  का  मामला  सिर्फ  बिहार  का  मामला  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  मैं  आपके  द्वारा  खासकर  भारत  सरकार  से  आग्रह  करता  अभी  सम्बद्ध  मंत्री

 इस  पर  अगर  वकक्‍तग्प  सदन  के  सामने  आप  दें  या  नही  हो  तो  एशाघ  दिन  के  कल
 दे  दें  ताकि  लोग  जान  सकें  कि  क्या  भारत  सरकार  जानबूझकर  इनको  धोरे-धोरे  बन्द  करामा  चाह

 रही  है  या  इनको  कायम  विस्तार  करना  देश  के  हित  विहार  के  हित  मजदूरों
 क  हित  में  और  जन  गण  के  छ्वित  में  इसको  चाह  रही  है  |  चूंकि  मामला  गम्भोर  मैं  हल्‍ना  करने  के

 लिए  नहीं  बह  रहा  मगर  हस  पर  सरकार  रुख  नहीं  लेपी  कोई  निश्चित  नीति  का  निर्वाह  नहीं
 कम  से  कम  संसदीय  कार्य  मंत्री  मैं  इस  पर  वहू  सदन  को  आश्वस्त  करें  कि  ऐसे
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 विशाल  तोनों  कारखानों  फ॑  ऊपर  जो  खतरा  बना  हुआ  जो  हमारे  पुराने  कारखाने  बन्द  उसकी

 ओर  मैं  नहीं  कह  रहा  हूं  |  मैं  वह  कहें  कि  क्या  वक्तव्य  दिलाते

 अध्यक्ष  महोदय  :  नीतीश  कुमार  इसक  ऊपर  १८श्चन  भी  मैं  अपको  बोलने  का

 मौका  भी  दे  रहः  हूँ  । हमने  अभी  ऐसा  तय  किया  है  कि  एक  विषय  पर  एक  ही  दूसरे  अगर

 इसके  ऊपर  बोलना  चाहें  तो  उसक  ऊपर  डिस्कशन  रखेंगे  इसलिए  आप  ही  सिर्फ  इसके  ऊपर

 क्रो  नोतोश  कुमार  :  भ्रध्यक्ष  पूरा  बिहार  अकाल  की  स्थिति  मे  पहुंच  चुका
 बिहार  सरकार  ने  सूखे  की  स्थिति  को  देखते  हुए  पूरे  बिहार  को  सूखा  प्रस्त  क्षेत्र  धोषित  कर  दिया

 है  और  50  जिलों  में  से  43  जिलों  क  300  प्रद्धण्ड  बहां  पूरी  तरह  प्रभावित  हैं

 12-30  झण०्व०

 महोदणष  पीठासोन  हुए  )

 ९  ]
 वहां  की  राज्य  सरकार  ने  थभो  आंकड़ें  अपनी  मशीनरी  के  माध्यम  से  इकटठे  किए  हैं  उसके

 मुताबिक  इम  तीन  सो  जिलों  में  60  फीसदी  से  भी  अधिक  का  नुकसान  हुआ  लेकिन  ये  सरकारी

 भांकड़े  हैं  और  सरकारी  मशीनरों  भी  हर  स्थिति  में  कम  करक  क्सो  चीज  को  दर्शाती  है  तो  स्तरकार
 का  जो  अपना  आँकड़ा  है  उसके  हिसाब  से  जो  फीगर  है  वह  60  फीसदी  तक  सुकसान  का  है  लेकिन

 एक-एक  आदमी  वहाँ  का  जानता  है  कि  तीम  सो  इलाकों  में  90  फीसदी  से  भी  ज्यादा  नुकसाम  हुआ
 इसमें  से  178  ब्लाक  ऐसे  हैं  जहां  पूर्ण  रूप  से  नुकसात  हो  चुका  अब  ऐसी  स्थिति  बिहार  में

 उत्पन्न  हो  गई  है  यहां  पर  भखमरी  की  स्थिति  उत्परन  होने  वाली  है  ।

 उपाध्यक्ष  खास  करके  पलामू  जिले  में  सोमालिया  जेसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है
 ओर  इसके  बारे  में  वहां  के  समाथार-पत्रों  में  लगातार  यह  ख्वयरें  भाती  रही  है  लेकिन  कम्द्र  की

 सरकार  सोई  रही  |  वहां  की  सरकार  के  आग्रह  करने  पर  यहां  से एक  टोम  गई  थी  लेकिन  जो  टीम

 गई  उस  समय  हथिया  की  वर्षा  की  उम्मीद  थी  उसी  समय  चली  गई  इसलिए  उसका  आकलन  सही

 नहीं  हो  पाया  और  जिस  समय  टीम  गई  थी  तो  बिहार  की  सरकार  ने  1)  सौ  करोड़  रुपये  की

 अतिरिक्त  सहायता  की  मांग  की  थी  ओर  क्षाज  हथिया  के  फेल  कर  जाने  के  बाद  थहां  पर  मांग  की

 गई  है  साढ़े  ।2  सो  करोड़  रुपये  की  |  यह  मांग  भी  बिहार  के  लिए  नाकाफी  है  वहां  कम  से  कम  दो

 हुआर  करोड़  रुपए  की  अतिरिक्त  सहायता  की  जरूरत  है  ।  जब  भी  हम  लोग  इस  सबाल  को  उठाते

 अभी  ड्राउट  प्रोन  ऐरिया  से  संबंधित  एक  सवाल  था  वह  सबाल  या  49  प्रखंडों  क॑  उसके

 जवाब  में  जब  भी  कोई  सबाल  उठता  है  तो  एक  कलामिटी  शिलीफ  फंड  की  बात  करते  है  कि

 केलामिटी  रिलीफ  फंड  बना  दिया  गया  नोबे  वित्त  आयोग  की  अनुशंसा  के  मुताबिक  ओर  उसके

 मुताबिक  इस  साल  को  पूरी  राशि  जो  केन्द्र  को  देनी  थो  उसको  बिहार  सरकार  को  दे  दिया  है  यह्‌

 जवाब  हमेशा  मिलता  लेकिन  इस  32  करोड़  से  केरद्र  का  हिस्सा  26  करोड़  पड़ता  है  इस  26

 करोड़  से  बिहार  के  अभूतपूर्व  सूख  का  सामना  नहों  किया  जा  सकता  जिस  पन्चामू  जिले  की

 हमने  चर्चा  पलाम्‌  जिले  नालंदा  जिले  औरंगाबाद  इन  तमाम

 बिलों  में  ओर  दूसरे  सभी  43  जिलों  की  जो  स्थिति  है  वहां  जो  अब  तक  का  सबसे  बढ़ा  सुश्या  पड़ा

 1966-67  में  जो  सूखा  पड़ा  था  उससे  भी  भयानक  सूक्षा

 उपाध्यक्ष  आपको  याद  होगा  कि  जब  1966-67  में  सूक्षा  पढ़ा  था  उस  समय

 लोकभायक  जयप्रकाश  नारायण  जीवित  थे  और  उनकी  अध्यक्षता  में  बिहार  रिलीफ  कमेटी  बनी  थी
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 ओर  दुनिया  भर  से  करोड़ों  रुपये  को  सहायता  मिलों  थी  ओर  बड़  प्रेमाने  पर  राहत  का  काम  हुआ  था

 लेकिन  उससे  भी  भयानक  सूखा  पड़ा  इस  समय  केन्द्र  सरकार  उसकी  अनदेख्ो  कर  रही  है  भोर

 जब  भी  हम  लोग  सवाल  उठाते  है  तो  यह  जवाब  मिलता  फेलामिटी  रिलीफ  फंड  कि  इससे

 सामना  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  बड़े  पंमाने  पर  पश्चु  बड़  पमाने  पर  लोग  मरेंगे  ।  पोने  के

 पानी  का  संकट  उत्पन्न  संक्रामक  बीमारियां  फंलेंगी  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  होने  वालो

 इसलिए  हम  आपसे  भाग्रह  करेंगे  कि  सरकार  उस  पूरे  बिहार  की  स्थिति  को  देक्षते  हुए  प्रे  बिहार  को

 अकाल  प्रस्त  घोषित  करे  और  साथ  ही  साथ  उसको  राष्ट्रीय  आपदा  धोषित  जब  तक  राष्ट्रोय
 आपदा  घोषित  नहीं  किया  मेशनल  केलामिटी  घोषित  नहीं  किया  जाएगा  तब  तक  बढ़े  बमाने

 पर  सहायता  नहीं  की  जा  सकती  है  ओर  बड़े  पेमाने  पर  सहायता  देश  और  विदेश  की  जब  तक  मुहैया

 नहीं  की  जाएगी  तो  आज  हम  हिन्दुस्तानी  दूरदर्शन  पर  रोज  सोमालिया  का  चित्र  देख  रहे  हैं  कल

 बिहार  के  लोगों  का  भी  कुछ  हिस्सा  उड़ीसा  कुछ  आन्ध्र  प्रदेश  का  चित्र  आपके  सामने

 आएगा  ओर  देश  की  तस्वीर  दुनिया  में  खराब  होगी  ।

 आज  सवाल  इसका  नहीं  है  कि  कोन  पार्टी  वहां  शासन  में  है  सवाल  है  कि  बहां  की  मानवता

 कराह  रही  है  उस  मानवता  को  रक्षा  करने  का  प्रश्न  वहां  की  सरकार  से  शिकायत  हो  सकती

 है  )  वहां  की  सरकार  को  डिसलाज  करना  आपकी  नीयत  हो  सकती  है  लेकिन  वहां  के  लोगों

 को  मार  करके  ऐसा  काम  नहीं  हाना  यह  सरकारों  का  सवाल  नहीं  है  यह  पूरे  देश  का

 सवाल  हम  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  अपीस  करेंगे  कि  इसको  राष्ट्रीय  आपदा  घोषित  करें

 और  आपसे  आग्रह  करेंगे  कि  हमने  इस  पर  काय॑.स्थगन  प्रस्ताव  भी  दिया  है  इसको  मंजूर  किया

 हालांकि  आपके  सेक्रटेरियेट  के  माध्यम  से  हुमको  सूचना  दी  गई  है  कि  आपका  कायं-स्थगन  नामंजूर
 कर  दिया  गया  है  ।

 आपने  बोलने  का  मौका  दिया  हम  आपसे  आग्रह  करेंगे  कि  या  तो  आप  कायं-स्थगन  मंजूर

 करके  इस  पर  चर्चा  कराहए  या  इस  पर  अलग  से  वाद-विवाद  कराहए  ताकि  यहां  को  पूरी  स्थिति

 की  चर्चा  हो  सके  ओर  केन्द्र  को  सरकार  जो  कोताही  बरत  रही  बहां  जो  टीम  गई  उसने  जो

 तत्काल  43  करोड़  रुपए  की  राहत  की  सिफारिश  की  वहु  भी  नहीं  दी  जा  रही  उपाध्यक्ष

 आपको  जानकर  आश्चयं  होगा  कि  वहां  के  वित्त  मन्त्री  श्री  मममोहन  सिंह  अभी  पटना  गए

 ये  |  वहाँ  पर  इन्होंने  बयान  पब्लिकली  बयान  दिया  कि  एक  पंसा  मदद  भी  बिहंर  को  नहीं

 यह  कंसी  राजनीति  हो  रहा  है  ।  बहां  पर  करोड़ों  लोग  अकाल  को  चपेट  में  लाब्ों  लोग  मरने

 वाले  लाब्ों  जानवर  मरने  वाले  पोने  का  पानी  महीं  ऐसी  स्थिति  वहां  पर  है  ओर  वित्त

 मंत्री  जी  वहां  पर  जाकर  कहते  हैं  कि  एक  पेसा  भी  मदद  नहीं  देंगे  और  जो  पंसा  दिया  है  केलेमिटी

 रिलीफ  फण्ड  का  पुराना  पैसा  काटा  जा  रहा  वहां  बिजलो  की  घनघोर  स्थिति  आज  बिजली

 देनी  पड़ेगी  लेकिन  यहां  पर  एन  टी  पी  सी  के  बकाया  पेसे  के  नाम  पर  दूसरी  जगहों  से  बिजलो  बिहार
 जा  रही  उसको  काटने  का  काम  हुआ  ।  बिहार  में  सुशक्षाड़  हो  रहा  उसका  सामना  कंसे

 रबी  के  लिए  माहश्चर  नहीं  बचा  भापको  आश्यये  होगा  वहां  ओस  नहीं  गिर  रही  जाड़े  के

 दिनों  में  जो  फूल  खिलते  वे  नहीं  खिल  रहे  इतनो  भयानक  स्थिति  वहां  पर  हो  गई  है|  ऐसी
 स्थिति  में  वित्त  मन्‍्त्री  जी  वहां  पर  इस  तरह  का  गेर-जिम्मेदारी  पृर्ण  बयान  दे  रहे  कृषि  मंत्री

 ओर  राहत  मंत्री  ने  कह  दिया  कि  हमने  जो  वहां  करना  था  वह  हम  कर  चुके  यह  स्थिति  बहुत
 खतरनाक  है  ओर  इस  तरह  की  राजनीति  सहां  पर  हो  रही  है  |  मेरा  आपसे  भाग्रह  है  कि  तत्काल

 इस  पर  चर्जा  कराई  जाए  भोर  पूरी  इस  पर  चर्चा  हो  ओर  केस  सरकार  से  मेरा  भाग्रह  है  कि  इसको
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 घोिााापभण  भेजे  न सससकन्‍न्‍क्‍््सी चल  हा

 तुरस्त  राष्ट्रीय  आपदा  घोषित  किया  जाए  ।  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननौय  अध्यक्ष  महोदय  मे  सभा  से  अमुरोध  किया  है  कि  यदि  वक्‍ता

 अपने  भाषणों  को  छोटा  कर  दें  तो  कई  अन्य  सदस्य  भो  वाद-विवाद  में  भाग  से  होता  यह

 है  कि  यदि  किसी  को  बोलने  का  अवसर  मिल  जाता  है  तो  वहु  अपना  भाषण  लम्बा  करता  चला

 जाता  है  जिससे  अन्य  सदस्यों  को  बोलने  का  अवसर  नहीं  मिल  पाता  है  ।  यदि  भाप  लोग  अपने  भाषण

 छोटे  कर  दें  तो  कई  अधिकाधिक  सदस्यों  को  वाद-विवाद  में  भाग  सेने  का  अथसर  मिल

 इसलिए  मेरा  आप  सभी  से  अनुरोध  है  कि  आप  अपना  भाषण  छोटा  कर  दें  ।

 )

 झी  सूर्य  नारायण  धादव  :  हम  तीन  दिन  से  नोटिस  देते  भा  रहे  हैं  लेकिन  हमें  इस

 पर  बोलने  की  अनुभति  नहीं  दी  जा  रही

 झो  नोतोश  कुसार  :  सूखे  पर  धर्चा  के  बारे  में  तो  बोल  दोजिए

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  नीतोश  कुमार  जहां  तक  सुख  के  मामले  का  संबंध  इस  विषय

 पर  एक  सदस्य  बोल  सकता  है  ।  यह  निश्चित  शून्य  काल  का  प्रयोजन  यह  है  इस  दोरान  सरकार

 की  जानकारी  में  अमुक  मामले  को  लाया  जाए  ताकि  सरकार  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  मामले  से

 संबंधित  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  समुचित  कारंवाईं  कर  सके  ।  शून्य  काल  का  यही  प्रयोजन

 है  ।  लेकित  यदि  आप  377  के  अन्तगंत  दिए  गए  विवरण  को  पढ़ना  जारी  कर  दे  तो  इसका  तो  कोई

 अन्त  ही  नहीं  होगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मेरी  बात  सुनिए  ।  इस  प्रक्रिया
 से  हमारा  अमूल्य  समय  बरबाद

 होता  जब  तक  आप  अपना  भाषण  समाप्त  कर  पाएंगें  तब  तक  कई  सदस्य  बोलने  के  अबसर  से

 बंचित  हो  जाएंगे  ।  इसलिए  मेरा  नम्न  निवेदन  है  कि  कृपया  अपना  भाषण  संक्षिप्त  करें  ।  आप  अपनी

 शिकायतें  उठा  सकते  हैं  और  सरकार  आपकी  बात  सुनेगी  उस  पर  कार्यवाही  माननीय  श्रद्क्य

 मे  यह  बात  स्पध्ट  रूप  से  कही  इस  प्रयोजनाथं  दोनों  पक्षों  को  अपनी  बोलने  की  शक्ति  नहीं

 गंवानी  चाहिए  |

 )

 थी  गोतोश  कुमार  :  सूखे  बिहार  में  जो  सू्षा  पड़  रहा  उस  पर  डिस्कशन  के  बारे

 में  तो  बोल  दीजिए  ।  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भी  नीतीश  कुमार  जी  विहार  में  सूख  की  स्थिति  वास्तव  में  तम्भीर  है
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 आपने  यह्‌  स्थिति  स्पष्ट  रूप  से  प्रकट  कर  दी  है  और  यह  स्थिति  सरकार  की  जानकारी  में  भी  भा

 गई  है  ।

 (sree)
 श्री  रामबिलास  पासवान  :  काय  मंत्रणा  समिति  की  बेठक  में  निर्णय  लिया  गया  था  कि

 में  सूखे  की  स्थिति  पर  चर्चा  होगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि  हम  इस  पर  चर्चा

 )

 eh  थो  नोौतोश  कुमार  :  अगर  अ!प  एडजानंमेंट  मोशन  नहीं  लेना  चाहते  तो  इसके  193  में

 से  लीजिए  या  स्पेशल  डिसक्शन  करवा  दीजिए  i+:  )

 ओर  राम  माईक  :  हम  अनुशासन  से  बात  करना  चाहत  हैं  तो  हमे  बात  करने

 के  लिए  समय  नहीं  जो  बार-बार  बोलते  हैं  उन्हें  अपनी  बात  कहने  का  समय  मिश्ता  है

 (  भ्यवधघान  )

 ]

 उपाध्यक्ष  बहोबय  :  हमें  सरकार  को  बात  सुननो

 )

 संसदीय  कार  मंत्रो  गुलाम  नबो  :  महोदय  हम  देश  ने  बाढ़  की  स्थिति  पर  चर्चा

 करने  के  लिए  पहले  ही  सहमत  हैं  ओर  ब।ढ़  के  साथ  सूख  की  स्थिति  पर  भी  चर्चा  करने  पर  मुझे  कोई

 ब्रार्पत्ति  नहीं  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  भच्छा  होगा  कि  हम  देश  में  थाढ़  ओर  सूख  की  स्थिति  पर

 चर्चा  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कया  आप  अब  इस  मामले  पर  चर्चा  करना  चाहेंगे  ?

 क्रो  गुलाम  नबी  आजाद  :  हम  उबंरकों  के  गेहूं  आयात  के  मुह  पर  7  हले  ही  चर्चा  कर

 रहे  है  ।  हो  सकता  है  हम  इस  मुद्दे  पर  आज  चर्चा  न  करके  अगले  सप्ताह  चर्चा  *

 ]
 क्री  गुमान  मल  लोढ़ा  :  उपाध्यक्ष  पश्चिम  बंगाक्ष  में  7  व्यक्तियों  को  गोली

 से  मार  दिया  गया  इस  ओर  मैं  सरकार  का  ध्यान  खींचना  चाहता  हू  ।

 [
 क्री  बसुदेव  आचार्य  :  मेरा  मुद्दा  ध्यवस्था  के  प्रश्न  से  संबंधित  है  ।

 उपाध्यक्ष  प्रहोदय  :  शून्य  काल  में  व्यवस्था  का  वोई  मुद्दा  नहीं  होता  ।

 थ्रो  रास  नाईक  :  वहां  व्यवस्था  का  मुद्दा  कंसे  हो  सकता  है  ?

 को  चुमान  मल  सोडा  :  सात  लोगों  को  गोली  से  उड़ा  दिया  एक  पंसा  भी  उनको

 कम्पनसेशन  का  नहीं  दिया  गया***
 )  ***

 ह
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 श्री  लगमोत  सिह  बरार  :  आप  केवल  विपक्ष  के  सदस्यो  को  ही  बोलने
 का  अवसर  दे  रहे  हमने  दो  दिन  पहले  सूचना  दे  रखी  हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  से  तो  समय  बर्बाद  हो  जाता  है  ।

 श्री  जगजोत  सिह  बरार  :  केवल  विपक्ष  के  सदस्यों  को  ही  बोलने  की  अनुमति  दी  गई

 परस्तु  हमें  बोलने  की  अनुमति  नहीं  दी  गई  )  नि

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  एक  दूसरे  पर  टीका  टिप्पणी  नहीं  होनी  कृपया  आप  अपना

 स्थान  प्रहण  कोजिये  |

 )

 भी  जगमोत  सिह  बरार  :  यह  तो  घोर  अन्याय  की  बात  हमने  भी  तो  सूचना  दे

 रखी  है|

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  ने  यह  बात  स्पथ्ट  कर  दी  है  कि  सूश्षा  क्षौर  बाढ़
 काफी  महत्वपूर्ण  विषय  हैं  ओर  नेताओं  से  परामश  करने  के  बाद  इत  पर  व्यापक  चर्चा  विए  जाने  के

 लिए  समय  आबंटित  किया  जाएगा  |  मैं  समझता  हूं  कि  नेतागण  भी  इससे  सहमत  होंगे  ।  इसके
 साथ  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  ने  यह  भी  कहा  है  कि  एक  मुद्दे  पर  केवल  एक  ही  सदस्य  को  बोलना

 चाहिए  |  यह  आपसी  समक्ष  की  बात  है  |  यहां  पर  क्‍या  हो  रहा  है  ?

 झी  जगमोत  सिंह  बरार  :
 तीसरा  महत्वपूर्ण  मुद्दा  यह  है  कि  देश  के  बाजार  में  कपास  के  मुल्यों

 में  कमी  आई  है  ओर  किसान  को  गतवर्ष  की  अपेक्षा  इस  वर्ष  500  रुपए  कम  मिल  रहे  यह  भारी

 चिन्ता  की  बात  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बेहतर  यह  होगा  कि  उन्हें  अण्छा  अवसर  मिलना  चाहिए  ।

 ही  भरी  बलल्‍लभ  पाणिप्रहो  :  अयोध्या  के  बारे  में  क्‍या  हो  रहा  बहां  पर  स्थिति

 विस्फोटक  होती  जा  रही  है
 *'  *'  मैंने  एक  सूचना  दे  रखो  कृपया  पहले  .  मुझ  यह

 मामला  उठाने  *'
 )

 क्री  गुमान  मल  लोढ़ा  :  उपाध्यक्ष  पश्चिमी  बंगाल  के  मुशिदाधाद  में  सात  व्यक्तियों

 को  गोली  से  उड़ा  दिया  गया

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए उपाध्यक्ष महोदय : यदि यहां पर

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  यहां  पर  असंसदीय  माषा  का  श्रयोग  किया  है  हो  उसे  शब्दों  को

 कार्यकाही  बतान्त  से  निकास  दिया  कृपया  अब  आप  अपना  रथान  ग्रहण  4)  जिए**
 ४  और  ही

 स्येबधान
 डा  ४5०  क्र  “3

 |
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 भी  बसुदेव  आधार्थ  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  *  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आचायं  शन्‍्यकाल  में  व्यवस्था  भा  प्रश्न  नहीं  होता  ।  इस  समय  हमारे
 सामने  कोई  विशिष्ट  विषग  नहीं  यह  शूस्यकाल  है  ओर  शन्पयकाल  के  दोराम  व्यवस्था  का  कोई

 प्रश्न  महीं  हो  सकता  ।  हमें  अपने  सामान्य  कामकाज  पर  ही  ध्यान  देना  होगा  ।

 **'(व्यवधान  )
 ***

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पदि  आप  महसूस  करते  हैं  कि  यहां  पर  असंसवीय  भाषा  का  प्रयोग  किया

 भवा  तो  उन  असंसदीय  शब्दों  को  कार्यवाही  बृतान्त  से  निकाला  जा  रहा  मैंने  इस  बात  को

 पूरी  तरह  से  स्पष्ट  कर  दिया  इसलिए  आप  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  इस  प्रक्रिया  से  तो

 केवल  समय  व्यथं  होता  है  भौर  जिन  लोगों  कौ  ऊंची  आवाज  नहीं  वे  अपनी  बात  नहीं  कह

 सकते  है|  ##+

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बसुदेव  आचायं  यदि  किसी  सदस्य  ने  असंसदीय  शब्द  कहे  तो  मैंने

 उन  शब्दों  को  कार्यवाही  बृताम्त  से  निकान्न  देने  का  भादेश  दे  दिया  हैं
 *

 )

 झो  निंल  काम्ति  चटजो  :  क्‍या  आप  सोचते  हैं  कि  अयोध्या  और

 बाद  में  एक  जेसो  बात  है  ?  *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  कोई  असंसदीय  शब्द  कहे  गये  हैं  तो  मैंने  उन  शब्दों  को  कार्यवाही

 बुतान्त
 से  निकालने  का  आदेश  दे  दिया

 )

 कक  है
 करो  कालका  दास

 :  पश्चिम  बंगाल  में  जनता  के  साथ  अन्याय  किया  जा  रहा

 है'*

 ]

 क्री  निर्मेल  काम्ति  चढ्जो  :  कया  आप  हस  बात  से  सहमत  हैं  कि  यदि  सभा  में

 अयोध्या  पर  चर्चा  हो  सकती  है  तो  सभा  में  किसो  बात  पर  भी  चर्चा  हो  सकती  ये  लोग  इस

 तरह  का  दृष्टिकोण  अपनाने  का  प्रयर्त  कर  रहे  हैं  **

 ]

 री  गुमान  मल  लोढ़ा  :  वहां  की  सी०  पी०  एम०  को  पार्टी  ने  उसके  लोगों  ने  बह  काम  किया
 ***  (  ब्यक्धान  )

 ]
 भी  बसुदेब  आचार्य  :  यह

 श्रमिकों  के
 अधिकार  का  हनन  माननोय  मंत्री  श्री

 अजीत  पांजा  जी  यहां  पर  विश्वमान  हैं  |  उन्हें  इस  पर  अपना  उत्तर  देना  चाहिए  ।  )

 और  राम  भाईक  :  इन्हें  इनको  बात  को  सुनना  क्षपया  इनको  अपनी  पूरी
 बात  कहने  की  अनुमति  दी  जाए  )
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  एक  बजने  में  थोड़ा  समय  ही  वाकी  एक  बजते  हो  शुन्यकाल
 समाप्त  हो  जाएगा  ।  बहुत  से  माननीय  सदस्य  अपने  निबंधिन  क्षेत्र  परेशानियां  सभा  में  रखना

 चाहते  हैं
 जो

 कि  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  इस  तरह  से  हमें  क्या  मिला  हमें  कुछ  नहों  मिश्रा
 है  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  से  सदस्य  महत्वपूर्ण  मामले  उठाना  चाहते  हैं  ।

 )

 थ्री  बसुदेव  आचार्य  :  कल  लाखों  श्रमिक  बोट  बलब  कर  एकत्रित  हुए  इसे

 दूरदक्शंन  पर  नहीं  दिखाया  गया  ।  श्री  अजीत  पांजा  यहां  पर  विद्यमान  इन्हें  इस  बात  को  सुनकर
 इस  पर  अपना  उत्तर  रखना  चाहिए  |  यह  एक  गंभीर  मामला  है'*  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आधाय॑  श्रमिकों  को  समस्या  पर  सभा  में  कल  हो  चर्चा  हुई  आप

 कसी
 मामले  को  दोबारा  उठा  रहे  कृपया  दूसरों  को  भी  बोलने  दीजिये  ।

 )

 क्रो  जगमीत  सिह  बरार  ;  केवल  ये  लोग  हो  श्रमिकों  के  हितों  के  रक्षक  नहीं  है  ।  हमारी  तो

 उपेक्षा  की  जा  रही  है  )

 श्री  पी०  सो  ०  थामस  :  हमें  बोलने  का  अवसर  मिला  हो  नहीं  मैं

 एक  आक्रामक  लोक  महत्व  का  मामला  उठाना  चाहता  हूं  । अद्विल  भारतीय  आयुविज्ञास  संस्थान  कौ

 नें  आंदोलन  कर  रही  उन्हें  काफी  समय  से  उनके  अधिकारों  से  वंचित  रखा  गया  इस
 संस्थान

 में
 हजारों  नरसें  काम  करती  हैं  परन्तु  उनमें  से केवल  150  नर्सों  को  ही  सरकारों  मकान

 उपलब्ध  कराए  गए  हैं  ।  अधिकतर  नरसें  इस  सुविधा  का  अभाव  झेल  रही  इतकी  समस्या्रों  की

 सुनवाई  की  जानी  चाहिए

 थी  गुमान  मल  लोढ़ा  :  मुझिदाबाद  में  इन्होंने  मुसीबत  पेदा  कर  रखी  ऐसे  कई  मामले

 हुए  पुलिस  कारंवाई  करने  में  असफल  रही  है

 श्री  पौ०  सी०  थामस  :  हमें  बोलमे  का  अवसर  नहीं  दिया  गया  कृपया  हमें  भी

 बोलने  दीजिए  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मोर्चा  हमें  अपने  आपको  अनुशासन  में

 रखना  चाहिए  |  दूसरे  लोग  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ।  जंसा  कि  माननीय  अ्रध्यक्ष  महोदय  ने  इस  बात  को

 बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दिया  हमें  सूची  का  ही  पालन  करना

 )

 ]

 झो  गुमान  मल  लोढ़ा  :  मैं  निवेदन  कर  रहा  था  कि  एक  वह  पुत्र  था  जब  मुशिदाबाद  अपनों

 मलम्ल  के  लिए  प्रसिद्ध  यहां  के  पाग  प्रसिद्ध  थे  नजाकत  के  भाज  पान  की  पीक  की  जगह
 इनसानों  के  खूब  को  पिचकारियां  मिकल  रही  नवम्बर  को  वहां  गोलीकांड  हुआ  उसके  बारे
 मेंਂ  )
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 झो  जगभोत  सिंह  बरार  :  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  कपास  की  भारी  मांग  है।***

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बरार  आपको  बाद  में  बोलने  का  अवसर  मिलेगा  ।  कृपया  आप  अपना

 स्थान  ग्रहण  कर  ।

 ]
 क्री  जगभीत  सिह  बरार  :  यह  जोरदार  तरीके  से  आपके  माध्यम  से  मैं  देश  कौ  हुकूमत  को

 कहना  चाहूंगा  ।  यह  क्रभी  नहीं  हुआ  ।  500  र०  प्रति  क्विटल  कपास  का  भाव  देश  की  सण्ियों  में

 गिर  चुका  एक  तरफ  नीतियों  की  बात  है  भोर  दूसरी  तरफ  सबसोडी  पर  विदड्राल  को  बात  हो

 रही  है'*:(व्यवधान)

 संसदीय  कार  मंत्री  गुलाम  नथो  :  इन्हें  बोलने  की  अनुमति  नहीं  दी

 जानी  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बरार  की  बात  कार्यवाही  व॒तान्त  में  शामिल  नहीं  की  जा  रही  ।

 )*

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  हम  चाहते  है  कि  शूस्यकाल  को  बिता  किसी  विशिष्ट  कार्य  के  समाप्त

 कर  दिया  जाये  ।  तब  इसके  लिए  हम  जो  प्रक्रिया  अपना  रहे  वह  विल्कुल  उत्तम  और  उत्कृष्ट
 पर  क्या  सभा  के  सभी  माननीय  सदस्य  इस  बात  को  पसंद  यदि  हम  अपने  आपको

 अनुशासन  में  नहीं  तब  ओर  कोई  हमें  कंसे  मनुशासित  कर  सकता  इस  तरह  से  शोर

 मचाने  से  हमने  कोन  सी  सफलता  प्राप्त  कर  ली  है  ?  हमने  अपनी  शक्ति  केवल  व्यथं  में  ही  गंवाई  ।

 जब  थी  नीतीश  कुमार  बोल  रहे  तो  सभा  बहुत  ही  शान्त  थी  ।  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  ने  आप

 सभी  से  अपील  की  है  कि  सभा  में  अनुशासन  बनाये  ताकि  महत्वपूर्ण  मामले  स्तरकार  के  धयान  में

 लाए  जा  सके  ।  सरकार  भी  यह  सुनने  के  लिए  उत्सुक  है  कि  देश  में  क्या-क्या  घटनायें  घटित  हो  रहो
 पीठासीन  अधिकारियों  से  यह  उम्मीद  की  जाती  है  कि  उन्हें  कम  बोलना  चाहिए  ओर  इसलिये

 मेरा  आप  सभी  से  विनम्न  अनुरोध  है  कि  सभा  में  अनुशासत  कायम  करना  शाकि  हर  किसौ

 को  बोलने  का  अवसर  मिल  सके  ।  हमें  एक-बजे  प्रश्न-फाल  समाप्त  कर  मध्यान्हु-भोजन  के  लिए  सभा
 स्थगित  करनी  होगौ  ।  श्री  गुमान  मल  लोढ़ा  अपनी  बात  रखेंगे  ।

 )

 श्री  गुमान  मल  लोढ़ा  :  उपाध्यक्ष  मैं  निवेदन  कर  रहा  था  कि  किसी  युग  में

 बाद  की  अपनी  सुन्दर  मलमल  बहुत  प्रसिद्ध  थी  लेविन  अब  पात  की  पीक  की  जगह  इनसान  के  खुल
 को  पिलकारी  यहां  देखने  को  मिलो  इस  बात  का  दुश्ध  ओर  बेदना  हुई  |  बहां  पर  2  नवम्बर

 को  हरिहरपुरा  में  कुछ  ग्रामीण  लोग  इसलिए  इकद॒ठ  हुए  थे  जिसमें  प्रामीणों  में  आर०  एस०  पी०  का

 *करार्मवाही  बतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  गा  ।
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 भ्रष्यक्ष  था  ।  यह  पार्टी  राज  का  एक  भाग  उसी  के  अध्यक्ष  की

 सदारत  में  5  हजार  लोगों  का  जुलूस  निकाला  जा  रहा  था  कि  पिछले  छः  महीनों  में  यहां  पर  100

 से  अश्विक  हत्यायें  रेप  डरूती  की  सयों  ओर  उस  लोगों  ने  कहा  कि  भगवान  के  लिए  हमें

 )

 ]

 ही  सोमनाथ  चटर्जी  :  यदि  आप  हमें  किसी  बात  का  खंडन  करने  की

 अनुमति  नहीं  तो  यह्‌  अच्छी  बात  नहीं  होगी  ।

 शी  गुभान  मल  लोढ़ा  :  उपाध्यक्ष  जुलूस  निकलकर  वहां  गया  ।  ब्लाक  डेवलपमेंट
 श्राफिसर  हरिहरपुरा  के  सामने  स्वयं  वहां  देखकर  आया  हूं  और  मेरे  साथ  5
 पीज  होकर  आए  हैं***  )

 ]

 श्री  सोमनाथ  थटर्जो  :  आप  पक्षपातपूर्ण  रवंया  न  अपनाइए  ।

 थी  गुमान  मल  लोढ़ा  :  मैं  तकंसंगत  बात  कर  रहा  हूं  लेकिन  आप  तर्कों  से  परे  जा  रहे  है
 कि  बहां  पर  आप  की  ही  सरकार  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  निवेदन  कर  रहा  था  कि  मैंने  वहां  के  डिस्ट्रिक्ट  एडमिनिस्ट्रेशन  से  बात
 को  वेस्ट  बंगाल  के  चीफ  मिनिह्टर  ज्योतिब्सु  से बात  की  यह  स  बने  स्वीकार  किया  कि
 निरपराध  7  ब्यक्ति  इस  गोली  कांड  में  मरे  :

 )

 s  1.00  म०  प०

 भी  गमान  मल  लोढ़ा  :  यहां  एक  भी  पुलिस  का  आफिसर  या  सरकार  की  तरफ  से  आफिसर

 नहीं  आया  )
 **  गंभीर  संगीन  चोट  लगी  थी  ।

 क्रो  बसुदेव  आचार्य  :  शंकर  नियोगी  की  जहां  हत्या  वहां  आपकी  सरकार  से  क्‍या

 उसका  यहां  हाऊस  में  जवाब  दें  )

 arate)
 क्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  यह  अत्यधिक  अनुचित  हम  इसे  सहन  कर  रहे

 श्रो  गुमाम  मल  लोढ़ा  :  मैं  नहीं  मान  रहा  ।

 भो  सोमनाय  अद्खों  :
 यह  लोफ  सभा  का  दुश्पयोग  है

 उपाध्यक्ष  :  लोढ़ा  साहिब  आपने  यह्द्‌  कर  दिया  मैं  श्री  सोमनाथ

 जी  को  बोलने  के  लिए  कहूंगा  ।  भाप  कितनी  देर  बोलेंगे  ?  मैंने  सोमताथ  जी  को  बोलने  लिए

 कहा

 )

 ]

 और  गुमान  पल  लोढ़ा  :  उपाध्यक्ष  मैंने  ज्योति  बसु  से  कहा  है  कि  मैं  मृत  सेन की

 215
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 में  आठ  महीसे  रा  बच्चा  एक  महीने  थाद  जब  वह  होगा  तो  मैं  काम  कैसे  कक्ष  कोल  लेबर
 कीन  धच्चा  कराएगा  **  मेरा  कहमा  है  कि  कहां  पर  ?  फ़रिवारों  के  जो

 लोग  मारे  गए  हैं  उनको  कम्पनसेशन  दिलाया  जो  गांव  के  लोगों  के  छिलाफ  हूठे  मुकदमे
 बनाए  गए  हैं  उनकी  वापस  लिया  जाए  ओर  पुलिस  के  बिलाफ  कारवाई  को  जानी  चाहिए'**

 '*  मंत्री  बक्तव्य

 [  अनुवाद ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  कार्यवाही  व॒तान्त  में  सम्मिल्लित  नहीं  मैंने  श्री  सोममांध्
 झटर्जी  को  बोलने  के  लिए  कह  है  ।

 गी सोमनाथ श्टर्जो : उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने
 मेरे

 गे  सोमनाथ  श्वटर्जो  :  उपाध्यक्ष  उन्होंने  मेरे  दल  का  नाम  लिया  है  और  मेरे  दल  के

 विशद्ध  बेबनियादी  आरोप  लगाए  मेरा  कतंध्य  है  कि  एक  या  दो  शब्द  कहने  के  लिए  आपकी

 नुमति

 जो  घटना  घटी  है  उससे  कोई  भी  व्यक्ति  प्रसन्‍्न  नहीं  हमने  भपनी  सरफ  मे  अत्यधिक  खेद
 किया  न  सिर्फ  प्रशासनिक  वल्कि  स्थायिक  जांच  का  आदेश  भी  दे  दिया  गया

 गर  श्री  लोढ़ा  को  नहीं  पता  तो  मैं  इसमें  मदद  नहीं  कर  सकता  ।

 क्री  गान  मह्त  लोढ़ा
 :  उस  पमय  श्री  बसु  इसके  लिए  सहमत  नहीं  लेकिन  भारतीय

 म्यनिस्ट  पार्टी  ने  इस  पर  जोर  दिया  ।  भारतीय  कम्युनिस्ट  पार्टी  के  दब,ब  के  कारण  बह  सहमत

 हो  गए  हैं  ।

 झी  सोमनाथ  चटर्जो  :  वह  सभा  में  गलत  उद्धरण  नहीं  दे  सकते  ओर  दुग्यंवहार  नहीं  कर

 सकते  )

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  यह  एक  मान्य  प्रक्रिया  म्रान  लीजिए  अगर  एक  माननीय  सदस्य  बोल

 रहे  हैं  भौर  जब  तक  वे  नहीं  मानते  कोई  अन्य  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकता  ।  हमें  इन  मामदण्डों  का

 पालमभ  करना  पड़ता  है  ।  यदि  भाप  जानबूझ्षकर  इसका  उल्लंघन  करेंगे  तो  बहुत  कष्टदायक  होगा  ।

 क्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  यह  बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  जब  एक  न्यायिक  जांच  लम्बित  है  तब
 श्री  लोढ़ा  जो  पहले  न्यायाधीश  थे  एक  उच्च  न्यायाश्रय  के  मुख्य  न्यायाध्वीश  थे  बहू  उन  आरोपों  और
 घटनाओं  का  उल्लेख  कर  रहे  जो  इस  जांच  का  विषय  है  ।  मुझे  बिश्वास  है  कि  न्यायिक  प्राधिकारो
 इसका  पता  लगाएंगे  ।  लेकिन  जब  वह  ऐसे  आरोप  लगा  रहे  है  तो  क्या  वहु  इसका  उत्तरदायित्व  ले
 हुए  है  ।

 $  ली  आआर्ड  ।  ४2७७४  4  एक

 मैं  जयनता  हूं  कि  भारतीय  श्रतता  शादी  कश्चिम  बंगाल  में  आधार  बनाने  के  लिए  पूरा  प्रयास

 कर  रही  है  ।  उन्होंने  तीन  बीघा  में  भरसक  प्रयास  किए  लेकिन  उन्हें  कठिनाइयों  का  सामना  करना

 पड़ा  ।  यहां  पर  वे  अथोध्या  के  मुद्दे  पर  विजेष  रवेया  अपना  रहे  हैं  लेकिन  पश्चिम  बंगाल्ल  में  उन्होंने
 कांग्रेस  स ेसहयोग  कर  रखा  है  |  हम  यह  जानते  इसलिए  उनका  पता  चल  चुका  है  ।

 *कायंवाही-बतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
 वी
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 राज्य  के  मामले  में  आपने  उन्हें  ऐसा  करने  की  अनुमति  दी  मैंने  ठोक  है  वह  बोलें  ।
 स्थायिक  जांच  का  आदेश  दिया  उन्हें  इन  सभी  घटनाओं  का  विस्तार  से  उल्लेख  नहीं

 करना  चाहिए  था  उनके  अनुसार  यह  घटना  है  कोर  इस  मामले  पर  जांच  कौ  जानी  इसलिए  मैं

 इसका  विरोध  करता  हूं  |  मैं  इस  प्रयास  का  पुरजोर  विशोध  करता  हूं  श्री  गुमान  मल  लोढ़ा  भविष्य  मे

 होने  वाली  जांच  को  खराब  करने  का  प्रयास  कर  रहे  यह  महसूस  करने  के  बाद  कि  न्यायिक  जांच
 का  आदेश  दे  दिया  गया  उनके  पास  कहने  को  कुछ  नहीं  वे  लोकसभा  के  मंच  का  दुरुपयोग  कर

 रहे  हैं
 "  वे  भाजपा  मिन्रों  से  कुछ  नहीं  सुन  रहे  ।  दृरदशंन  का  दुरुपयोग  किया  जा  रहा

 कल  के  प्रदर्शन  को  दूरदशंन  पर  क्यों  नहीं  दर्शाया  गया  ?  मैं  इत  बारे  में  मंत्री  महोदय  का  उत्तर

 च!हुता  हुं
 '*

 मुझे  विश्वास  है  कि  प्रधान  मन्‍्त्री  ने  भी  कहा  कि  अगर  काममारों  को
 शिकायतें  हैं  तो  सरकार  उन्हें  सुतने  के  लिए  तेयार  उन्होंने  यह  कहा  मैं  नहीं  जानता  कि

 उनके  पास  महा  है  या  हमें  इस  पर  सन्देह  लेकिन  लाखों  लोग  यहां  पर  एकत्र  हुए  |  कोई
 भी  इससे  इनकार  नहीं  कर  सकता  ।  क्‍या  दूरदर्शन  पर  दर्शाने  के  लिए  यह  एक  महत्वपूर्ण  घटना  है  या

 कहीं  जोर  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  इस  बारे  में  कहें  |  क्या  वह  ऐसा  करेंगे  ?  )

 कक  ५» जे  पनन+  +  टिलल  कल

 सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री अजित : मेरे विभाग का उल्लेख किया है इसलिए क्‍या मैं एक अनुरोध कर सकता हूं ) क्री मदनलाल कल जिस तरह से सरक!री मीडिया का मिसयूज उसका हम भी विरोध करते हैं | कल को रंनी को पर नहीं दिखाया गया | भारत बंद की खबर को भी रेडियो के बाद विदड्ठा कर लिया गया करी राम बिलास पासवात : उपाध्यक्ष हमेशा सरकारी मोडिया का मिसयूज होता कल कलकत्ता में हुई कांग्रेस फी रंली को तो दिद्याया लेकिन यहां जो इतमी बड़ी रैली उसे पर नहीं दिखाया गया । क्री समतदनलाल खुराना : कल को घटना को जिस तरह पर दिश्वाया कलकत्ता की रंसी को दिखाया गया ओर यहां हुई रंली को यह डिस्क्रीमिनेशन शो करता है कि वालों को इन्सट्रक्शन्स हैं । ) ] क्रो बसुदेव आचाय : मैंने टूरदशंन के निदेशक से 9 बज म० प० पर सम्पर्क किया ) अध्यक्ष भ्होदय : मैंने श्री आर० घनुषकोंडी आदित्यन को बोलने के लिए कहा ) झो मुत्युजप नायक : मेरे एक प्लाट भर्थात तुमरीबन्ध में तीन ग्यक्तितयों की मृश्यु हो गई । झरो अजोत पांजा : यह अलग मामला है मैं पहली बात यह कहना चाहता हूं कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि हम बंगाल में भाजपा से निकट सम्पक्कं बनाए हुए यह गलत है ।
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 कन्न  अल्यधिक  दुर्भाग्यपूर्ण  घटना  घटी  |  जंसे  ही  मुझे  इस  बारे  में  बताया  कल

 रात  हो  मैंने  हिन्दी  समाचारों  के  बाद  तुरन्त  हो  जांच  के  निर्देश  दे  मैंने  ऐसा  इसलिए  कहा

 क्योंकि  निवास  बोट  क्लब  के  निकट  है  भोर  मैंने  हुमारों  लोगों  को  थहां  पर  जाते  हुए  देक्षा  ओर

 यह  बेंठक  समाचार  के  योग्य  यह  समाचार  के  योग्य  इसलिए  मैंने  जांच  के

 भादेश  दिए  मुझे  प्रारम्भिक  जांच  रिपोर्ट  मिल  गई  है  जिसे  मैं  सभा  में  रख  यह  कल

 25  तारीख  को  हुई  ट्रेड  यूनियम  रंली  को  समाचार  बुलेटिन  में  बवर  न  करने  से  संबंधित  है  ।

 मद्दानिदेशक  ने  एन  से  बात  की  उन्हें  सूचित  किया  गया  कि  अतिरिक्त

 समाचार  ने  चार्ट  तैयार  करते  समय  इस  घटना  को  अनदेक्षा  कर  बंठक  में  यह  निर्णय

 लिया  गया  कि  यह  समाचार  के  उपयुक्त  है  भौर  इसीलिए  इसे  कबर  किया  जब  अनदेखा  करने

 की  इस  बड़ी  घटना  का  पता  चला  तो  अतिरिक्त  मद्दानिदेशक  ने  मुझप  निर्माता  को

 हिदायत  दी  कि  तत्काल  निजी  संवाद  प्रेषक  को  सम्पर्क  करें  जिन्होंने  इस  घटता  को  कवर  किया  होगा

 ताकि  इसे  समाचार  बलेटिन  में  शामिल  किया  जा  मुख्य  निर्माता  ने  इस  बारे  में  अन॒वर्ती
 कार्यवाही  नहीं  की  ।  इसक॑  फलस्वरूप  निजी  संवाद  प्रेषक  से  दृश्य  प्र.प्त  नहीं  हो  सके  ।  जब  अतिरिक्त

 महाभिदेशक  ने  पूछा  तो  मुख्य  निर्माता  ने कहा  कि  नियम  नुसार  कायं  के  कारण  अनुवर्ती  कायंवाही

 करने  के  लिए  दूरदशेन  के  आपातकालौन  कायय  के  लिए  व्यवस्था  की  जा  रही  थी  ओर  ट्रेंड  यूनियन
 की  सभा  को  कबर  नहों  कर  सके  ।  मुख्य  निर्माता  ने  सूचित  किया  कि  वे  समाचार  इकःई  के  काय॑

 प्रीतमपुरा  ले  जाने  के  लिये  आपात  योजना  बना  रहे  थे  ताकि  किसी  भी  आयात  स्थिति  में  सावंजनिक

 सेवाएं  रखो  जा  सके  |  अतिरिक्त  महानिदेशक  ने  सूचित  किया  है  कि  ट्रेंड  यूनियन  रंली

 को  9.30  म०  प०  के  समाधारों  में  मुख्य  समाचारों  में  शामिल  किया  गया  था  और  एक

 विषयਂ  के  रूप  में  इसे  व्यापक  रूप  से  कवर  किया  गया  क्योंकि  इसके  दृश्य  उपलब्ध  न्हों  हो  रहे
 इसे  अंग्रेजी  समाचारों  में  लिया  गया  था|  इसक  अलावा  उन्होंने  सूचित  किया  कि  उन्होंने  एक

 निजी  व्यावसाधिक  संवाद  प्रेषक  से  सम्पर्क  करमे  का  प्रथाध  किया  और  जंसे  उन्हें  इसक  दश्य  मिले  तो

 यथाशी प्र  इसे  बुलेटिन  में  शामिल  किया
 ह

 हसे  प्राप्त  करमे  के  बाद  मैंने  तत्काल  आदेश  दिया  कि  जब  स्वयं  दूरदर्शन  ने  यह
 पाया  कि  इस  समाचार  का  मह॒त्य  है  |  मुझे  यह  घोषणा  करने  में  अत्यन्त  प्रसन्‍्नता  है  कि  वह  द्श्य
 प्राप्त  करने  में  सफल  रहे  हैं  और  इसे  आज  शाम  के  समाचार  बलेलिम  में  कवर  किया  जाएगा  ।

 कया  मैं  हसे  पूर्ण  कर  सकता  हूं  ?  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  ने  इस  मामले  को  स्वयं  उठाया  ॥

 समाचार  विभाग  के  मुख्य  समाचार  अधिकारी  अर्थात  अतिरिक्त  महानिदेशक  ने  उनसे

 क्षमा  माँगी  जेंसा  कि  उन्होंने-कहा  बह  बगेर  किसी  दुभविना  के  बगेर  ही  इसे  कवर  नहीं  कर

 पाए  ।

 कौ  राम  बिलास  पासवान  :  ऐसा  पहली  बार  नहीं  हुआ  ।  ऐसा  बम्बई  की

 रेलो  के  दोरान  भी  हुआ  मैंने  अनेक  बार  मंत्री  महोदय  को  सूचित  किया  यह  जानबूझ
 कर  किया  गया  प्रयास

 ]
 श्री  भवन  लाल  जुराना  :  राम  जश्म  भूमि  के  बारे  में  आपने  यह  कहा  है  कि

 इसको  अंडर-प्ले  किया

 218
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 ही  कब  की  कील कक  कि  लत  कहना  चाहता  जन

 को शामविलास पासवान : उपाध्यक्ष मैं आपके माध्यम से सदन में यह कहना चाहता हूँ कि दूरदर्शन का पक्षपातपूर्ण रबंया क्रपोजोशन के साथ हमेशा से रहा है भोर पिछले कुछ दिन से बढ़ता णा रहा है । मंत्री जो को याद मैंने भआापसे कंसल्टेटिव कमेटी को मीडिंग में कहां था कि प।लियामेंट में जो शेड्यूल्ड कास्ट्स ओर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कम्बेंशन हुई उसमें आपका कोई रिपोर्टर डिस्यूट नहीं किया बम्बई में हिस्टोरीकल रंली उसमें कोई रिपोर्टर आपको तरफ से डिप्यूट नहीं किया यहाँ दिल्‍ली में कल रंली उसमें आपका कोई रिपोर्टर डिप्यूट नहीं किया जो कि आपके कोड ऑफ कंडक्ट में है कि इन-इन जगहों पर यदि रंली या कोई फ्रंक्शन होता तो उसको कवर करने के लिए रिपोर्टर डिप्यूट किए लेकिन वहु काम भी नहीं किया परन्तु कल कांग्रेस को कलकत्ता में तो उसको दिखाया गया । आपके पास कलकत्ता में होने वाली काँग्रेस की रेली को दिखाने के लिए रिपोर्टर और समय तो किन्तु यहां दिल्‍लौ में आपकी नाक के ठोक नीचे जो ऐतिहासिक रंत्ली उसको नहीं दिश्याया यह पक्षपातपृर्ण रवेया भापका स्पष्ट होता है और यह विपक्ष के साथ बढ़ता जा रहा है | ९ एस देश में कम से कम अखबार तो अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखे हुए किस्तु दर्शन अपनी विश्वसनीयता को खोला जा रहा है | जिस प्रकार से पहले लोग भारत के अकाशबाणी के कार्यक्रमों भोर समाचारों को सुनने की बनिस्वत को सुनना पसन्द करते वंसे ही अब स्थिति यह होती जा रही है कि स्टार को भारत में देखना ज्यादा पसन्द किया था रहा है बनिस्व॒त दूरदशंन के । आप वंसे तो स्टार से कम्पटीशभ करने जा रहे यदि आप इसौ प्रकार से यदि बायस्ड ओपिनियन लेकर स्टार से कम्पटीशत करना चाहते तो कभी नहीं कर इगलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस घटना के लिए णो अधिकारी दोषी उनको सजा दीजिए और इस संबंध में पूरी रिपोर्ट लीजिए । ) थ्री मदन लाल ख्राना : उपाध्यक्ष सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 3 नवम्थर के भारत बंद को सुबह से हो असफल करने के लिए संवार माध्यम से यह प्रसारित करने का प्रयास किया कि यह बंद फेल हो गया | इसी प्रकार से इम्होंने अयोध्या के मामले को अंडर-प्ले किया । इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन्स आपने दिए प्रतीत होते हैं कि विपक्ष को मीडिया पर न दिखाया जाए | इससे भारत में अपनी क्रेडिब्रिलिटी खोता जा रहा ) ] शहरी अजित पांजा : मैंने इस सभा के माननीय सदस्यों के मुद्दों ओर उनकी भावनाओं को नोट कर लिया ) थो निर्मलकान्ति धटर्जो : दुरदर्शन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संध की विचार धारा वाले लोग भरे पड़ कृपया उसके पूव॑वृत्त की जाँच यह राष्ट्रोय स्वयंसेबक संघ से ग्रस्त हैं । यही समस्‍या है जिसका भाप सामना कर रहे ) श्री मुत्य जय मायक : आप में अनुशासन की भावना नहीं आप अन्य सदस्यों को बोलने नहीं देते । यह बहुत अनुचित ओर दुभ ग्यिपृर्ण शी अजित पांजा : माननोय सवस्य ने दूरदशंन के बारे में कहा है कि बाहरी लोगों ; कौ मिली भगत माननीय सदस्य ने कुछ नाम लिए कृपया मुझे ये नाम दे दें । मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार मैं आपको बता सकता हूं कि हम दूरदर्शन के कार्यक्रमों में सामान्यतः
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 हस्तक्षेप  नहीं  करते  ।  हम  नीतिगत  मामलों  पर  विचार  करते  लेकिन  अगर  सभा  चाहती  है  कि  मैं

 हसे  ठीक  करूँ  तो  मैं  ऐसा  कर  सकता  हुਂ  |  लेकिन  सभा  यह  न  कहे  कि  मैं  समाचारों  में  हस्तक्षेप  कर

 रहा  हूं  |  मैं  कर  सकता  हूं  ।  यहां  बँठे  मेरे  साथियों  के  से  हम  इसे  सही  परिपेक्ष्य  में

 रख  सकते  हैं|  सेकिन  यह  ऐसा  मामला  है  कि  इस  विभाग  को  स्वतंत्र  रूप  से  कार्य  करने  दिया  जाए
 लेकिन  वहां  कुछ  हो  रहा  है  जेसा  कि  माननीय  सदस्य  कह  रहे  अगर  सभा  ऐसा  समझती  है  तो

 हमें  सात  दिन  का  समय  दीजिए  और  मैं  साक्ष्य  दंगा  कि  हम  ऐसा  करने  में  सक्षम  लेकिन  सभा

 इसका  समर्थन  मैं  ऐसा  करू  )

 क्री  राम  विलास  पासवान  आप  समाचार  के  महत्व  के  अनुसार  क्यों  नहीं  चलते  ?

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  केवल  श्री  नायक  का  कथन  कार्यवाही  वृतास्त  में  शामिल्ष  होगा  ।

 श्रो  मुत्युंजय  यह  बहुत  ही  कब्टदायो  तथ्य  है  कि  तीन  व्यक्ति  जब  अस्पताल  में  हे
 इलाज  करवा  रहे  थे  तब  भोजन  की  कमी  पोषक  तथा  दवाओं  को  कमी  के  कारण  वे  वहां  पर  मर  गए  ।

 मेरा  खण्ड  तुमरोीबन्ध  लगातार  कठिन  स्थिति  से  गुजर  रहा  यहां  पर  ख्ाद्यान्‍्त  भोर  दवाएं  उपलब्ध

 नहीं  हैं  ।  यह  सर्वाधिक  पिछड़ा  आदिवासी  क्षत्र  है  ।  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  भारत  सरकार

 तत्काल  कार्यवाही  करे  क्योंकि  राज्य  सरकार  इस  विषय  के  प्रति  पृणंतया  उदासीन  यह  प्रश्न  मेरे

 जिले  में  हुई  भुखमरी  ओर  मोत  से  सबंधित  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  बारे  में  केन्द्र  सरका  तत्काल

 कार्यबाही  करे  ।

 उपध्यक्ष  महोदग्र  :  सभा  2.15  म०  १०  पर  पुनः  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 1,16.  म०  १०

 सल्वश्चात  लोक  समा  मःमाग्ह  भोजन  के  लिए  2.15  म०  प०  तक  के  लिए
 स्थगित  हुई  ।

 अध्यास्ह  भोजम  के  पश्चात्‌  लोक  सभा  2.20  भ्र०  प०  पर  पुनः  सभवेत  हुई  ।

 महोदय  पोठासीन  हुए  ]

 2,20  मा०  प०

 सभा  पठल  पर  रखे  गए  पत्र

 भा  रतोय  पश्‌  लिकित्सा  परिषद  1992  इत्यादि

 कृषि  संत्रालय  में  उप  संत्रो  के०  सो०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 (1)  भारतोय  पशु  चिकित्सा  परिषद  1984  की  धारा  66  की  उपधारा  (3)
 के  अस्तगंत  भारतीय  पशु  चिकिश्सा  चिकित्सा  व्यवसायियों  के  लिए  व्यावसायिक

 अआाचरण  का  शिष्टाचार  ओर  सदाचार  1992,  जो  1

 1992  के  भारत  के  राअपन्न  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  लि०  में
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 प्रकाशित  हुए  की  एक  श्रति  तथा  अंग्रेजी  तया  एक  शद्धिपत्र  जो
 ।  1992  के  भारत  के  राज  पत्र  में  अधिक्ूषना  संख्या  सा०  का०  नि०

 651(a)  में  प्रकाशित  हुआ  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल०  टो०  2728/92)

 (2)  भारतीय  पशु  चिकित्सा  परिषद  के  वर्ष  1990-91  के  बाधिक  लेखाओं  को

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  मेखापरोक्षा  प्रतिवेदन  ।

 भारतीय  पशु  चिकित्सा  परियद  के  वर्ष  1990.91  के  लेखा  परोलित  लेक्षाओं
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण )  ।

 [  प्रग्यालय  में  रखे  गए  !  देखिए  संश्या  एल०  टौ०  2729/92]

 है  आवश्यक  वस्तु  1955  के  अम्तगत  अधिसूथना  ओर  भारतोय

 राष्ट्रीय  सहकारी  डरी  परिसंघ  आनस्द  का  वर्ष  1991-92
 का  वाधिक  प्रतिवेदन  ओर  फार्यकरण  को  समोक्षा

 क॒वि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्लो  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभापटल
 रर  रखता  हूं

 (1)  आवश्यक  वस्तु  1955  की  घारा  3  को  उपधारा  (6)  के  अम्तगंत

 सूचना  संख्या  का०  आ०  जो  17  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जिसमें  |  अक्तूबर  1992  से  31  1992  तक

 92-93  तक  की  अवधि  के  दोरान  स्वदेशी  उ्वंरक  उत्पादकों  द्वारा  विभिन्‍न

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  बोडे  को  की  जाने  वाले  उवं रक  की  पूति  को  हर्शाने  वाला

 भादेश  सम्मिलित  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )

 [  प्रम्यालय  में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  2730/92]

 (2)  (98)  भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  डेरी  परिसंघ  आनन्द  के  वर्ष  1991-92

 के  वाषिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अग्रेजी  तथा
 परीक्षित  लेखे  ।

 भारतोय  राष्ट्रीय  सहुकारी  डेरी  परिसंघ  आनन्द  के  वर्ष  199192

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  को  एक  प्रति  तथा  अंग्र जी
 ।

 प्रिम्धालय  में  रखो  गई  |  वेलिए  संख्या  एल०  टो०  2731/92]

 )
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  नियम  377  के  अधीन  मामले  सेमी  ।  श्री  हरा  अस्वारासु  ।



 नियम  377  के  अधीन  मामले  26  1992

 2.22  स्र०  प०

 नियम  377  के  श्रधीन  मामले

 बिवाह-विश्छेद  के  कारणों  में
 स ेएक  कारण  को  हटाने  के  लिए  हिस्दू  ओर

 विशेष  विवाह  अधिमियम  में  संशोधन  किए  जाने  की  आवश्यकता

 थरो  अस्मारासु  इरा  मिर्गी  में  तंत्रिका  तंत्र  के  दोषपूर्ण  हो  जाने  के

 कारण  या  शरीर  में  ऐंडन  हो  जाती  है  भौर  म॒ह  में  झाग  आते  हैं  ओर  यह  म्‌त्र
 अथवा  मल  संबंधी  दोष  से  संबंधित  हो  भी  सकती  है  ओर  नहों  भी  हो  सकती  इध्त  रोग  को

 असाष्य  माना  जाता  था  और  यह  आम  पारिवारिक  जीवन  जीने  नहीं  देता  और  यह  संतान  को  भी

 हो  सकता  है  ।  इसके  आधार  पर  मिर्गी  को  तलाक  के  लिए  पर्याप्त  आधार  माना  जाता  था  ।

 दुर्भाग्प  से  भारतीय  कानून  मिर्गी  के  रोगी  को  अस्थाई  पागलपन  से  युक्त  या  स्वयं  की

 भाल  करने  में  अक्षम  मानता  रहा  यह  भारतोय  दंड  सहिता  1860,  भारतीय  साक्ष्य  अधिनियम

 1872  ओर  भारतोय  अनुबन्ध  1872  के  विभिन्‍न  उपचन्धों  पर  आधारित  उच्चतम

 न्यायालय  के  न्यायिक  फंसलों  से  स्पष्ट  है  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  ने  इस  उपबन्त्र  के  तहत  1984  में  विवाह  विच्छेद  +ी  अनुमति
 दो  यद्यपि  शब्द  इसाइयों  ओर  पारक्तियों  क  कानूनों  में  नहों  पाया

 इनमें  तलाक  के  लिए  मानाभिक  मानस्तिक  अव्यवस्था  का  उल्लेख  किया  गया

 धर्गी  के  आधार  पर  तलाक  का  मिर्गी  के  रोगियों  पर  बहुत  गम्भीर  प्रभाव  पढ़ता  है  ।

 परिवार  को  एक  रखते  के  जिए  वेधानिक  रूप  से  मिर्गी  को  दिमागी  पागलपत  अस्वस्था  या

 अस्य  दिमागी  कमौ  से  पृथक  करने  की  अत्यन्त  जहूरत  है  क्योंकि  भिर्गो  का  इलाज  हो  सकता  है  भौर

 इस  पर  नियंत्रण  हो  सकता  है  और  व्यक्ति  सामान्य  पारिवारिक  जीवन  जी  सहता  मिर्गी

 गत्त  नहीं  है  ओर  यह  संतान  को  नहीं  हो  सकती  ।

 इसलिए  मैं  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  हिन्दू  और  विशेष  विव'ह्‌  अधिनियम  में

 संशोधन  करे  ताकि  तलाक  के  लिए  मिर्गो  आधार  मानना  समाप्त  किया  जा  सके  ।

 राजस्यान  में  घग्वर  नियंत्रण  नहर  के  आसपास  के  गांवों  में  पानी  जथा  होने
 की  समस्या  का  समाधान  किए  जाने  को  आवय(कता

 श्री  सनफूल  सिंह  :  उपाध्यक्ष  राजस्थान  में  घग्धर  नदी  की  बाढ़  हर  साल

 आती  है  |  इस  बाढ़  से  बचाव  के  लिए  एक  घग्घर  कण्ट्रोल  नहर  इस  बाढ़  के  पानी  को  सूखे  इलाके  में

 पामी  डानने  के  लिए  बनाई  गई  थी  ओर  इस  पानी  से  रेत  के  बड़े-बड़े  टोबों  के  बीच  में  18  डिप्रेशन

 बनाए  गए  थे  ओर  उन  डिप्रेशनों  में  घग्थर  कण्ट्रोल  नहर  द्वारा  पानी  भरा  गया  इन  डिप्रेशनों  के

 नीचे  जिप्सम  होने  के
 कारण  पास  के  नीचे  के  इलाके  के  20-25  गांवों  में  सेम  आ  गई

 ओर  एक  लाख  एकड़  के  लगभग  कृषि  भूमि  खराब  हो  गई  ।

 इस  वाटर  लोगिग  से  बचाव  के  लिए  भारत  सरकार  के  जल  संसाधन  मंत्रालय  ने  इंजीनियरों
 की  एक  टीम  भेजी  ।  इसके  अलावा  पिछले  दिनों  योजना  आयोग  के  उपाध्यक्ष  ने  भी  एरियल  सर्वेक्षण

 222



 5  1914  नियम  377  के  अधीन  मामले

 किया  ।  लेकिन  अभौ  तक  इस  पर  कार्य  रूप  में  कार्य  शुरू  नहीं  हुआ  है  जबकि  इंजीनियस  का  मत  यह
 है  कि  डिप्रेशनों  के  साथ-साथ  एक  सेम  नाला  बनाकर  इंदिरा  गांधो  नहर  को  सूरतगढ़  ब्रांच  में  इस
 वाटर  खस्ोशिंग  का  पानी  ढाल  दिया  जाय  तो  इन  गांवों  की  जो  बहुत  उपय।ऊ  दोबारा  लेतो  के
 लायक  बन  सकती  इसलिए  केन्द्र  सरकार  से  निवेधन  है  कि  इस  सेम  के  नाले  की  स्वीकृति  शीघ्र
 प्रदान  करे  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्र  क ेविकास  के  लिए  राज्य  सरकार  को  और  अधिक
 घनरशाशि  आवंटित  किए  जाने  को  आवश्यकता

 शो  मानवेन्द  शाह
 :  उपाध्यक्ष  प्र०  के  उत्तरांचल

 की
 विषम  भोगोलिक  स्थिति  तथा  विशेष  समस्याओं  के  दुष्टिगत  वहां  पर  कार्यक्रमों  के  लिए

 अधिक  विनियोजन  की  ब्रावश्यकता  परन्तु  3  वर्षो  से  इस  क्षेत्र  के लिए  भारत  सरकार  द्वारा  दी
 जाने  वाली  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  में  कोई  बढ़ोत्तो  न  किए  जाने  के  फलस्वरूगर  विकास  कार्यक्रमों  में

 नहीं  लाई  जा  सको  प्र०  के  पव॑तीय  क्षेत्र  को  बष  1970-91,  1991-92  तथा  1992-
 93  में  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  की  धनराशि  प्रत्येक  वर्ष  में  मात्र  182.01  करोड़  रुपये  की  भाबंटित
 को  गई  जबकि  अन्य  सभी  पव॑तीय  क्षेत्रों  के  लिए  भारत  सरकार  की  केन्द्रीय  सहायता
 में  निरन्तर  वृद्धि  की  गई  प्रदेश  की  क्षमताएं  ओर  समस्याएं  इससे  लगे  हुए  पबंतीय  राज्य  हिमाचल

 देश  के  समान  हैं  ओर  दोनों  की  जनसं्या  ओर  क्षेत्रफल  लगभग  समान  हैं  परन्तु  हि०  प्र०  को  तुलना
 में  प्रदेश  का

 उत्त  रॉँचल  में  आयोजनागत  विनियोजनत  में  आशातीत  बढ़ोत्तरी  नहीं  हुई  फलस्वरूप

 यहाँ  के  लोगों  में  काफो  असंतोष  व्याप्त  है  ।

 मैं  केन्द्र  सरकार  से  माँग  करता  हुं  कि  प्रतीय  क्षेत्र  के विकास  के  लिए  योजनागत  विभियोजन

 में  समुचित  बढ़ोत्तरो  आवश्यक  है

 दिल्‍लो  सहारनपुर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  चार  लेन  बाले  राजमार्ग  में  बदलने

 को  आवश्यकता

 डा०  रमेश  चन्द्र  तोमर  :  उपाध्यक्ष  दिल्‍ली-सहारनपुर  राष्ट्रीय  राज  मार्ग

 की  हालत  इतनी  ख़रात्र  है  कि  दिल्नी  बाइंर  से  लोनी  तक  सड़क  की  चोड़ाई  कम  होते  के

 कारण  ओर  यातायात  अधिक  होने  के  कारण  रोज  अनेक  दुघंटनाएँ  होती  रहती  हैं  भौर  वष  1991-

 92  में  संकडों  लोगों  की  जानें  चली  गई  हैं  ।

 दिल्‍ली  सहारनपुर  राष्ट्रीय  राज  मार्ग  पर  अब  इतना  अधिक  यातायात  हो  गया  है
 कि  सड़क  की  भोड़ाई  जितनी  पहले  थी  उससे  अब  आवागमन  की  समस्या  का  समाधान  नहीं  हो  पा

 रहा  है  भौर  लोनी  से  दिल्ली  वाइंर  तक  पहुंचने  तक  30  मिनट  से  भी  अधिक  लग  जाते  जबकि

 इसके  बीच  की  दूरी  केवल  3  किलोमीटर  है  ।

 मेरा  सरकार  से  अनरोध  है  कि  इस  राष्ट्रीय  राज  मार्ग  को  चार  लेन  करवाया  जाए  ताकि

 यहां  की  जनता  को  होने  वाली  परेशानी  न  हो  और  उनके  जान-माल  को  सुरक्षा  भी  हो  सके  ।

 बिहार  में  सड़क  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  सासाराभ  से

 गजरने  बाले  राष्ट्रीय  राजसाग  पर  उपमार्ण  बनाए  जाने  को  आवश्यकता

 श्री  छेदी  पासवान  :  बिहार  स्थित  सासाराम  के  बओधों-बीच  से  गुजरने जन
 जनालओ

 -

 -
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 छेदो  पास्रवान ]

 वाली  राष्ट्रीय  राजमार्ग  एक  बहुत  ही  व्यस्त  माय  इस  नगर  के  हिस्से  में  पड़ने  वाले  मार्ग  के  ही
 दोनों  तरफ  जिला  मुठ्यालय  के  सभी  कार्यालय  अवस्थित  हैं  ।  इस  नगर  की  आबादौ  भी  बहुत  थनो  है
 तथा  इस  नभर  के  सभी  एवं  बड़े  दुकान  इसी  मार्ग  के  दोनों  तरफ  अचस्थित  हैं  जिसके  चलते  सड़क
 पर  आदमियों  का  हमेशा  जमघट  लगा  रहता  हैं  ।  दूपरी  तरफ  यह  मार्ग  राष्ट्रीय  राजमार्ग  होने  के

 कारण  राष्ट्रीय  स्तर  के  सभी  माल  वाहक  गाड़ियां  इस  मार्ग  पर  प्रवेश  करती  हैं  जिसका  परिणाम  है
 कि  आए  दिन  यहां  दुघंटनाएं  होती  रहती  हैं

 सदन  के  माध्यम  से  मैं  सरकार  से  माँग  करता  हूं  कि  उपरोक्त  मार्ग  की  अ्प्रस्तता  को

 देखते  हुए  अन्य  शहरों  जंसा  सासाराम  नगर  के  वाहर  से  एक  राष्ट्रीय  राजमार्ग  बाईपास  रोड  का

 निर्माण  कराया  जाए  ।

 तमिलनाड़  के  कुछ  क्षेत्रों  मे ंमादा  शिशु  हत्या  को  बढ़तो  हुई  घटनाओं  को

 शोकने  के  लिए  केम्द्रीोय  योजना  आरम्भ  किए  जाने  को  आवश्यकता

 )

 डा०  राजगोपासलन  भ्रीधरण  :  मैं  नियम  377  के  अधीन  मामले  के

 तहत  निम्नलिखित  मामला  उठाना  चाहता  हूं  ।

 तमिलनाडु  के  कुछ  क्षेत्रों  जैसे  सलेम  उस्तीलमपट्टी  और  अन्य  क्षेत्रों  में  नवजात  कन्याओं

 को  काफो  अधिक  हत्याए  हो  रही  बच्चे  को  मारने  के  लिए  दर्दनाक  तरीके  अपनाए  जाते  हैं  ॥

 तमिलनाडु  सरकार  ने  एक  प्रस्ताव  रखा  है  कि  विभिन्‍न  स्थानों  से  नवजात  कन्याओं  को  एकत्र  करें
 और  उनकी  रक्षा  कर  तथा  उनका  पालन  पोषण  किया  जाए  |  यह  एक  अनूठी  योजना  है  ऐसी  समस्या
 से  ग्रस्त  दूसरे  किसी  भी  राज्य  ने  इस  बारे  में  प्रयास  तक  नहीं  किया  इस  योजना  पर  काफी  व्यय

 होगा  ओर  इसके  लिए  बुनियादी  युविधाएं  उपलब्ध  कराने  पर  भी  काफी  व्यय  करना  होगा  ।

 मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  योजना  के  महत्व  पर  गोर  करे  और  राज्य
 प्रशासन  की  भागीदारी  के  साथ  एक  केन्द्रोय  उपाय  के  रूप  में  इस  योजना  को  लागू  करे  ।

 आस्प्र  प्रदेश  में  मछ्य-निषध  लागू  करने  ओर  इसके  कारण  राजस्थ  को  होने
 बाली  हानि  को  प्रतिपूर्ति  क ेलिए  राज्य  सरकार  को  मुआवजा  दिए  जाने

 को  आवश्यकता

 क्री  शोभनाव्रोश्वर  शराब  बाइडे  :  हमारे  राष्ट्रपिता  ने  मद्य-निषध  को

 जोरदार  वकालत  की  थी  क्‍योंकि  गरीब  जनता  वी  दुदंशा  के  लिए  यहू  कुछ  हृद  तक  जिम्मेदार  है  ।

 हमारे  सविधान  में  जो  प्रावधान  है  उसके  अनुसार  बेम्ट्र  सरकार  इसे  के  अधीन  राज्य
 नीति  में  शामिल  करती  किन्तु  अनेक  राज्य  सरकारों  ने  इसे  लागू  नहीं  किया  हालांकि  इस
 पर  बिक्री  कर  मदश्य-निषेध  के  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिए  लगाया  गया  था  फिर  भी  मश्च-निवेशध्त  समाप्त

 करने  के  बाद  भी  इसे  व॒पूल  किया  जा  रहा  है  ।  इसके  साथ  ही  विभिन्‍न  राज्य  इस  पर  उत्पाद-शुल्क
 बढ़ाने  के  बारे  में  विचार  कर  रहे  हैं  क्योंकि  यह्‌  उनके  लिए  कामधेनु  साबित  हो  रहा  इसके

 णामस्वरूप  बहुत  से  गरीब  लोग  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  नहीं  उठ  पा  वे  अपने  परिवार  के  सद्यों

 को  अज्छो  शिक्षा  अथवा  चिकित्सा  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  करा  सकते  ।  आन्ध्र  प्रदेश  में  लगभग  दो

 माह  से  लाखों  महिलाएं  अरक  तथा  अन्य  नशीले  उत्पादों  पर  पाबंदी  लगाने  के  लिए  आंदोलन  कर
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 रही  इसके  लिए  उन्हें  स्वरोजगार  बद्धिजोवियों  आदि  का  भी
 समर्थन  प्राप्त  लगभग  सभी  राजनंतिक  दलों  ने  भी  उनकी  मांगों  का  समर्थन  किया  है  ।  केन्द्र
 सरकार  को  चाहिए  कि  इस  पर  तुरन्त  विचार  करे  और  आंधष्न  प्रदेश  में  मद्य-निषेध  लागू  करने  के  लिए
 आवश्यक  उपाय  करे  तथा  इसके  का्यन्वियन  से  राज्य  सश्कार  को  होने  बालो  उत्पाद-शुल्क  को  हानि
 को  भरपाई  के  लिए  50  प्रतिशत  तक  अंशदान  करें  ।

 2.33  भ्र०  १०

 अधिवक्ता  विधेयक

 न्याय  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  भग्जी  एच०  आर०  :
 मैं  यह  प्रस्ताव  करता  eZ  :

 a  अधिवक्ता  1961  में  ओर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार
 किया

 बास्‍्तव  में  इसी  तरह  का  एक  संशोधन  विधेयक  लोक  प्ृभा  में  1990  में  पस्तल  किया
 गया  !99:  में  लोक  सभा  के  विघटन  के  साथ-साथ  विधेयक  भी  व्यपगत  हो  गया  ।

 इसलिए  मैं  माननीय  सदन  से  निवेदन  करता  हूं  कि  विधेयक  पर  दोबारा  विज्ञार  किया

 अधिवक्ता  1961  वकालत  करने  वालों  के  बारे  में  बमे  कानन  में  संशोधन  करने

 ओर  उनके  समेकन  तथा  विधिन्न  परिषदों  के  गठन  के  लिए  प्रावधान  करने  की  दृष्टि  सै  बनाया  गया

 था  ।  इसे  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  विधिज्ञ  परिषद  द्वारा  प्रस्तुत  प्रस्तावों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  समय-समय  पर  संशोधित  किया  ज!ता  रहा  हाल  हो  में  भारतीय  बिधिज्ञ  परिवद  तथा  कुछक
 अन्य  निकायों  और  व्यक्तितियों  से  बहुत  से  प्रस्ताव  प्रात  हुए  हैं  कि अधिनियम  में  और  अधिक  संशोधन

 किया  अधिवक्ता  1961  के  कार्यान्वयन  से  प्राप्त  अनुभवों  के  आधार  पर  तथा

 प्राप्त  विभिन्‍न  प्रस्तावों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यहु  आवश्यक  हो  गया  है  कि  इस  अधिनियम  में  ओर

 संशोधन  किया  जाए  जिससे  भारतीय  विधिज्ञ  परिषद  तथा  राज्य  विधिज्ञ  परिषदों  को  कानून  संबंधी

 व्यवसाय  की  बेहतरी  के  लिए  भ्रपेक्षाकृत  अधिक  प्रभावी  बनाया  जा  सके  |

 अधिवक्ता  1961  को  घारा  6  ओर  7  में  अन्तविष्ट  राज्य  विधिजश्ञ

 षदों  तथा  भारतीय  विधिश  परिषद  के  कार्यों  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  इन  धाराओं  में  संशोधन  का
 प्रस्ताव  हइस  अशय  से  किया  गया  है  ताकि  अधिवक्ताओं  के  लिए  कल्याणकारी  योजनाएं  लागू  करने

 के  प्रयोजन  से  विधिशज्ञ  संगमों  के  गठन  हेतु  भारती  विधिज्ञ  परिषद  के  निदेश  पर  विश्वविद्यालय  का

 दौरा  और  निरीक्षण  करने  तथा  कानूनी  पुस्तकों  संबंधी  पुस्तकालयों  को  स्थापना  के  लिए  निधियों  को

 व्यवस्था  करने  के  लिए  विधिज्ञ  परिषदों  को  शक्ति  प्रदान  को  जा  सके  ।

 यह  देखा  गया  है  कि  कुछेक  विधिज्ञ  परिषदें  समय  पर  चुनाव  भायोजित  नहीं  करती  ।  चुनाव
 नियमित  रूप  से  न  कराने  की  अवस्था  में  परिषद  के  चयमीत  सदस्य  अनिश्चितकाल  तक  अपने  पद  पर
 बने  रहते  हैं  ओर  न्यायालयों  ने  यह  महसूस  किया  है  कि  समय  पर  चुनाव  आयोजिज्ञ  न  कराया  जाना
 एक  अप्रजातान्त्रिक  बात  भारतीय  विधिज्ञ  १रिषद  से  परामश  करने  के  बाद  यह  प्रस्ताव  किया

 गया  है  कि  ऐसे  सदस्यों  की  सदस्यता  को  स्वतः  समाप्त  करने  के  लिए  में  समुचित  संशोधन
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 विभशनननिननननीधी  —_—-—  आकलन  जलन  लडिनन  चल  लक  जन  नस  ++

 आर०

 किया  जाए  जो  ऐसो  राज्य  विधिज्ञ  परिषदों  के  सदस्य  हों  जिन्होंने  पांच  वर्ष  की  निर्धारित  अवधि  में
 अथबा  भारतीय  विधिज्ञ  परिषद  द्वारा  स्वीकृत  6  माह  की  अतिरिक्त  अवधि  में  चुनाव  न  करवाया
 हो  ।  चयनित  निकाय  न  होने  की  अवरथा  में  राज्य  विधिज्ञ  परिषद  के  कार्यों  को  चलाने  और  चुनाव

 '

 आयोजित कराने के प्रयोजन से तीन सदस्यों फी एक समिति गठित की जानी चाहिए | यह समिति अपने गठन के महीनों के अन्दर अथवा भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा बढ़ायी गई अवधि में चनाव ब् 5 ् भी आयोजित करायेगी । इस समय अधिनियम की घारा-0-क के अन्तविष्ट यह उपयंध किया गया है कि भारतीय जिधिज्ञ परिषद की ब्ेठक नई दिल्‍ली में होगी और राज्य विधिज्ञ परिषद की बंठक परिषद के लय में होगी | प्रारम्भ में भारतीय विधिज्ञ परिषद अथवा राज्य विधिज्ञ परिषदों की बंठक के स्थान के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं में धारा-]0-क के अन्तर्गत इसका उल्लेख किया गया था ताकि मुख्यालय के बाहर भाषपोजित की जाने वाली बेठकों के कारण होने वाले अतिरिक्त खर्च में कटौती की जा सके । व्यवहा्क रूप से यह पाया गया कि मुख्यालय में बेठक करने से कोई बचत नहीं हो पायी । धारा में इस आशय का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि भारतीय विधिजश्ञ परिषद और राज्य विधिक परिषदें मुख्यालय के ब।हुर भी बंठक भायोजित कर सके । अधिनियम की में राज्य नामावली में अधिवक्ता के रूप में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों के बारे में निदेशों का उल्लेख है | इस धारा के अन्तर्गत मधिबक्ता के रूप मे शामिल किए जाने वाली शर्तों में एक शर्त यह है कि उसने राज्य विधिज्ञ परिषद को 250/- रुपये दामांकन के रूप में जमा कराये हों । अनुसूचित जाति अथवा अनुस चित जनजाति के सदस्थ को नामांकन फोस रुपये देनी होती अधिनियम की के अन्तगंत यह कहा गया है कि प्रत्येक वित्तीय बषं के प्रत्येक राज्य विधिज्ञ णएरिषद अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष के दोरान वसूल की गई कल नामांकन फीस को राशि की 20 प्रतिशत राशि भारतीय विधिज्ञ परिषद को अदा करेगी । भारतीय विधिज्ञ परिषद तथा राज्य विधिज्ञ परिषदों ने गह अभ्यावेदन दिया था कि भारतीय विधिज्न ५रिपदें तथा राज्य विधिज्ञ परिषदों की प्रशासन संबंधी खर्च प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है इसलिए फीस को 250 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया जाये । यह बढ़ोत्तरी अनुसू चित जातियों तथा अनुसचित जनज!तियों के वकीलों पर लागू नहीं होगी | भ।रतीयप विधिज्ञ परिषद ने यह भी सुम्ताव दिया चा कि राज्य विधिज्ञ परिषद अपनी फीस की घनराशि को भेजने में अनावश्यक देर करती जिसके कारण काफी कठिनाइयों का सामता करना पड़ता है । धारा 46 का लोप करने का प्रस्ताव गया है तथा धारा 24 में यह प्रावधान करने हेतु संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है कि राज्य बली में शामिल होने के लिए भगतान करते समय अधिवक्ता अलग से कुल फोस का 20 प्रतिशत भारतोय विधिज्ञ परिषद के पश्ष में बेंक डू फट के माध्यम से भेजें । घारा में तामांकन के लिए निरहंता हेतु प्रावधान है । भारतीय विधिज्ञ परिषद ने इस बात का उल्लेख किया है कि बतमान प्रावधानों के अम्तगंत नेतिक अधमता के कारण संविधान के में यथा परिभाषित राज्य की अधीन नोकरी से या कार्यालय से बर्खास्त किए गए व्यक्ति को नामांकन को दृष्टि से निरहं नहीं घोषित किया गया अतः ऐसे व्यक्ति को निरहूँ घोषित करने के लिए में समुचित संशोधन हेतु प्रस्ताव किया गया है । अधिनिमय की धारा 52 संविधान के के अधीन उच्चतम न्यायालय को ऐसी 226
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 शर्तें  तय  करने  के  लिए  शक्ति  प्रदान  करतो  है  जिसके  अध्यधीन  किसी  न्यायालय  में  कोई  वरिष्ठ

 यबता  बकालत  करने  का  हकदार  होगा  तथा  वह  यह  भी  निश्चित  करेगा  कि  कोन  व्यक्ति  उस  न्‍्याया«
 लय  में  काम  करने  का  हकदार  होगा  |  उच्चतम  न्यायालय  ने  हास  हो  में  सुक्नावथ  दिया  है  इस  धारा  में

 संशोधन  किया  जामा  चाहिए  जिससे  उस  न्यायालय  को  इस  बात  को  निश्चित  करने  के  संबंध  में  मियम

 बनाने  के  अधिकार  दिए  जा  सर्के  कि  कौन  व्यक्ति  उस  न्यायालय  में  बकालत  करने  का  हकदार

 होग  ।

 बतमान  विधेयक  के  अन्तर्गत  अधिवक्‍्शा  1961  में  संशोघन  करने  की  बात  कहो
 गई  है  ताकि  उपर्युक्त  बातों  को  लाग  किया  जा  सके  ।

 अतः  विधेयक  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुंआ  :

 अधिवक्ता  अधिनियम  1961  में  शोर  अधिक  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाए  ।”

 और  इसके  बाद  इस  पर  संशोधन  भी

 क्रो  मोहन  सिंह  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  को  उस  पर  31  1993  तक  राय  जानने  के  प्रयोजनाथं  परिचालित

 किया

 ]
 झ्रो  गिरधारी  लाल  भागंब  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  ;

 विधेयक  को  उस  पर  1]  1993  तक  राय  जानने  के  प्रयोजनाथं  परिचालित

 न  किया  जाए  ।

 प्रौ०  राता  सिह  शाबत  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  को  उस  पर  15  1093  तक  राय  जानने  के  प्रयोजनार्थ  परिचालित

 शे

 किया  ५

 .  [are]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कुल  एक  घंटा  निश्चित  किया  जाता  है  जिसमें  से  कांग्रेस  को  26

 भारतीय  जनता  पार्टी  को  12  जनता  दल  को  6  को  4

 को  ।  आई  को  |  तेलुगुदेशम  को  |

 को  ।  जर्ता  पार्टी  को  मिनट  और  शेप  सभी  छोटे  ग्रपों  को  एक  एक  मिनट  का

 समय  दिया  जाता  है  ।  हा

 अतः  यह  तो  हम  लोगों  को  ही  देखना  है  कि  अपने  लिए  निश्चित  समय-सी  मा  परु  छः  कर म।«
 रहें  ।  अब  मैं  चर्चा  आरम्भ  करने  के  लिए  श्री  लोढ़ा  को  आमंत्रित  करता  हूं  ।

 ft  8

 श्री  गुमान  मल  लोढा  :  माननीय  उपाध्यक्ष  एडबोकेट्स  संशोधन  बिल  का
 मैं  सब  मिलाकर  मोटेतोर  से  स्वागत  करता  हूं  और  इस  बिल  की  भावना  के  अनुकूल  मैं  चाहूंगा  कि

 परधाहाकाकका्कमककान>बन9नपनपान-कन

 कप
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 गुमान  सश्॒

 माननीय  मंत्री  जी  इस  समस्त  बिल  के  अनुकन्ष  भारत  के  एडवोकेट्स  के  क्षेत्र  में  कानून  को  स्वतस्त्रता

 कामून  का  राज  व  स्पायपालिका  को  स्वतन्त्रता  को  रक्षा  करने  के  लिए  प्रतिबद्धतापूर्ण  तोर  से  जाहिर
 कर  कजिवान्वित  ऐसो  आशा  है  ।  हम  कार्यपालिका  ओर  न्यायपालिका  को  बात  एडवोकेट्स  के

 साथ  करते  हैं  और  एश्बोकेंट्स  को  बात  करते  समय  स्थायपालिका  की  बात  न  को  जाए  तो  वह  अधूरी
 रह  जाएगी  ।  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  श्री  वी०  पी०  थिंह  जी  के  समय  में  दो  महत्वपूर्ण  बिल

 आए  थे  ।  एक  बिल  था  जिसके  द्वारा  सारे  भारत  में  न्यायाधीश  विशेषकर  हाई  कोर्ट  और  सुप्रीम  कोर्ट
 की  नियुक्तियों  के  बारे  में  आयोग  नियुक्त  करने  का  प्रस्ताव  कालेजियम  और  ट्रिब्युनल  जिसके

 द्वारा  न्यायाधीशों  की  नियुक्तित  में  जब  कभी  भी  आरोप  लगाए  जाते  हैं  भाई-भतीजावाद  की  धांधली

 राजनीतिकरण  ज॑से  आरोपों  को  समाप्त  किया  जा  सके  |  परन्तु  वह  बिल  भी  वो»  पी०  विह  की

 सरकार  की  समाप्ति  के  साथ  हो  समाप्त  हो  गया  ।  उसे  अभी  तक  न  इहम्टोडयूस  किया  मया  और  न

 उसे  लाने  की  किसी  प्रफार  को  इच्छा  आपने  बताई  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  आप  उत्तर  देते  समय

 स्पष्ट  करें  कि  क्‍या  आप  न्यायाधीशों  की  नियुक्तित  के  अन्दर  कालेजियम  टिब्युनल  कमीशन  का  प्रस्ताव

 जो  उस  बिल  में  लाया  गया  उसके  साथ  में  संद्धान्तिक  रूप  से  सहमति  रखते  ओर  रखते  हैं  तो

 क्या  आप  उस  बिल  को  उसी  रूप  में  या  अन्य  रूप  में  लाएंगे  ओर  इम  सेशन  में  लाने  का  प्रयाप्त

 बिल  कभी  राज्य  सभा  ओर  कभी  लोक  समा  में  घूम  रहा  वह  कानन  के  क्षेत्र  में  महत्व7ण  घिल  है

 जिससे  लोग  अपने  यहां  गरीबों  को  निशुल्क  कानूनी  सहायता  लोक  अदालत  के  निर्माण  के  लिए
 जो  बिल  बनाया  गया  था  ओर  जो  पारित  कर  दिया  गया  था  लेकिन  भारत  के  मुख्य  न्यायाधीशो  ने

 अपनी  कान्‍्फ्रॉस  में  जिसमें  मुझे  रहने  का  मौका  मिला  था  यह  निर्णय  किया  था  कि  इस  बिल के  द्वारा

 एक्जोक्यूटिव  सरकार  को  सुप्रीमेती  रहती  है  और  न्यायपालिका  के  न्याथाघीशों  ओर  मुख्य  न्‍्यायाधीण

 अपनी  लोक  अदालत  द्वारा  गरीबों  को  निशुल्क  सहायता  का  फोरम  बनाने  का  अधिकार  अपने

 तरीके  से  नहीं  रहता  ।  उनभो  स्वायत्ता  मौर  सार्वभोमिकता  का  हनन  होता  इसलिए  दुबारा  विचार

 किया  विचार  चल  रहा  सम्भवतः  राज्य  सभा  में  हो  गया  है  या  हो  रहा  है  लेकिन  वह
 लोक  सभा  में  अभी  तक  नहीं  आया  यदि  लोक  अदालत  निशुल्क  काननी  सहायता  गरीबों  को

 सस्ता  और  सुलभ  न्याय  देने  के  कानून  पास  कराने  में  हमें  पांच-सात  साल  का  सभय  लगे  तो  कंसे  काम

 1986  के  पहले  यह  बता  था  उसके  बाद  |०88  में  कांफ्रेंत  में  भाज  हम  1992  में  हैं

 तो  बया  हम  यह  आशा  करें  कि  सदी  का  इन्तजार  किए  बिना  इस  सत्र  में  था  अगले  सत्र  में  इसे

 पास  कर  दिया  जायेगा  ।

 इसके  अलावा  एक  और  महत्वपूर्ण  बिल  है  जिसके  द्वारा  सारे  भारत  में  न्यायपालिका  का  सब

 तरह  से  व्च॑स्व  है  बह  स्क्तन्त्र  निष्पक्ष  न्याय  तो  है  लेकिन  भ्रष्टाचार  के  खिलाफ  उन्मूलन
 फरने  का  एक  लोक्पाल  बिल  था  वह  भी  इसी  प्रकार  से  पड़ा  हुआ  मैं  समझता  हूं  आज  समय  है
 हस  बिल  को  पास  करते  समय  हम  विधि  मंत्री  से  जानना  चाहेंगे  कि  कया  आप  लोकपाल  बिल  को

 पास  कराने  के  लिए  कोई  कायंवाही  करेंगे  ?  संयुक्त  संसदीय  समितियां  चाहे  हषंद  मेहता  का  प्रश्न  हो
 या  थोकोले  का  प्रश्म  हो  या  अस्य  प्रशन  हो  उसके  लिए  बंठतों  लोकायकत  बिल  के  अन्दर

 नेताओं  मुख्य  मंत्रियों  को  ओर  मंत्रियों  को लाना  ब।हिए  और  उसको  अरवधिफार  देना  चाहिए  कि

 भ्रष्टायार  के  मामलों  में  वे  उनके  खिलाफ  कार्यवाही  कर  हसपमें  प्रधान  मन्त्री  को  भी  लाना
 क्योंकि  आवश्यक  हो  तो  प्रधान  मन्त्री  को  भी  भ्रध्टाचार  के  आरोप  के  अन्दर  डॉक  के  अन्दर

 खड़ा  किया  जा  सके  ।  मैं  ये तीत  बिल  आपक  सामने  रखना  चाहता  हूं  भौर  कहना  चाहता हूं  कि  इन्हें
 भी  पास  कराया  जाये  ।  मैं  चाहता  हूं  विधि  मंत्री  समस्या  पर  विचार  दर्शन  पर  विचार  करें  और
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 दिया  गया  ठीक  समय  की  भावश्यकता  पंसे  को  कीमत  लगातार  भिर  रद्दी  है  ओर  महंगाई
 भ्ो  बढ़  रही  है  ।  यवि  आपने  कर  दिया  तो  उसमें  कोई  आपत्ति  नहों  लेकिन  इश्क  साथ  मैं

 कहना  चःहुंगा  कि  स!ढ़े  सात  सो  रुपये  करके  आपने  बार  कोंसिल  आफ  इंडिया  को  यह  अशिकार  दे

 दिया  कि  वे  कन्याकुमारी  से  लेकर  कश्मीर  तक  धूमते  रहें  भोर  फाइव  स्टार  होटल्स  में  बंठक  करते

 दिल्‍ली  में  महीं  करें  ।  मैंने  देखा  है  असम  में  ये  लोग  बेठक  करते  हैं  ।  मैं

 समझता  हूं  कि  यह  वकीलों  को  कमाई  जो  गरीब  वकील  हैं  उनकी  कमाई  पर  बहुत  बड़ा  हमला
 है  ।  इतकी  कोई  आवश्यकता  नहीं  क्योंकि  दिल्‍ली  में  बंठक  करके  भी  काम  चल  सकता  है  इसलिए
 कहीं  और  जाने  को  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  मैं  जानता  हुं  जो  बार  कोंसिल  आफ  इंडिया  के  क्कोल

 आते  हैं  उनमें  कोई  ऐसा  वकील  नहीं  होता  जिसकी  कमाई  पचास  हजार  या  एक  लाख  रुपये  महोने  से
 कम  न  मैं  दर्किण  में  तमिलनाद  में  गया  तो  मुझे  बताया  कि  वकीलों  को  भरह्ां  अपना  माऊन  गिरवी

 रल़कर  अपने  लिए  रोजी-रोटी  का  प्रबन्ध  करना  पड़ता  मैं  क्षम्बई  भी  गया  हूं  ।  वहां  की

 पैयोसिएशंस  में  ऐसे-ऐसे  वकील  है  जो  कि  बहुत  गरीब  ओथच  कमिएनर  को  छाप  लगाने  के  लिए
 जिम  प्रकार  से  हाकस॑  दौइते  हैं  बंसे  ही  वे  दोष्ठते  अब  दो  रुपया  मिलता  पहले  तो  एक  रुपया
 ही  मिलता  उसमें  भी  दलाली  आदि  काटकर  दस-बा  रह  आने  बचते  यह  है  इसकी  करुण

 कहानी  लाखों  वकीलों  की  जो  पहले  संपष्  करते  आज  आप  देखें  कि  डाक्टर्स  और

 दुंतीनियसं  नौकरी  के  लिए  जाते  हैं  तो  उनको  तनख्वाह  मिलती  जब  वकील  जाता  है  क्षो  उसको

 दटनरोलमेंट  के  लिए  750  रुपये  देने  पड़ते  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  पर  आप  बविचाश  करें  |  यंग

 एडवोकेटस  को  सरकारी  बेक्स  से  लोन  दिया  जाए  जिससे  वे  अपनी  लाइग्र  री  बनवा  आप  बार

 कॉौंसिल  को  लोन  दें  बिना  ब्याज  के  दें  ताकि  वहां  लाइन री  बन  फर्नीचर  आ  शके  और  उनका

 भवन  बन  सके  ।  हसक्रे  लिए  आपको  अनुदान  भी  देना  चाहिए  |  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  सोशल  वेलफंयर

 स्कीम  की  है|  हमारे  अन्य  समो  क्षेत्रों  के  अन्दर  चाहे  के  सरकारी  कम  चारी  कार्पोरेशन  था  बेंक  के
 ©  कर्मी  हों  सभी  को  पी०  एफ०  और  पेंशन  तथा  अस्य  सुविधाएं  मिलती  लेकिस  एडवोकेट्स  के  लिए

 ||

 इस  प्रकार  की  कोई  ठयवस्था  नहीं  है  और  जहां  जहां  साधन  -  कराने  का  प्रयास  किया  गंया  वहां
 सफल  नहीं  हो  सका  |  इसलिए  मैं  चाहुंगा  कि  बार  कौं  सल  ने  एडवोकेट  की  अनेवल  तो  किया  है  लेकिन
 वहे  फण्डम  फ्हाँ  से  बनायेगी  /  जथ  तक  राज्य  से  पब्लिक  एकक्‍्मचैकर  से  पेसा  था  लोन  या  अनुदान
 नहीं  मिलेगा  -  या  तो  स्टेट  से  दिया  जाए  या  के+ट्र  अर  से  दिया  हमको  इसकी  चिस्ता

 करनी  च.हिए  कि  सोशल  वेलफंयर  स्कीम  एडवोतेट्स  के  बारे  में  बहुत  प्रभावी  हो  भोर  उसमें  से

 सरकार  का  पैसा  अनुदान  के  रूप  में  बार  एसोसिएशन  या  बार  कॉसिल्न  को  दिया  यह  मेरी

 मांग  है  ।

 उपाध्यक्ष  माननीय  भारद्वाज  जी  स्वयं  एडवोकेट  रहे  हैं  और  आपको  एडवोकेट  को  भ्यथा
 ओर  कथा  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  उनकी  वेदना  के  बारे  में  चेतावनी  देने  की  कोई  ऋआायश्यकर्त
 नहीं  आप  स्वयं  जानते  हैं  कि  किस  प्रकार  से  पहले  पांच  साल  वह  तुक्ष  भरे  सक्षय  यें  लिकालसः  है  ।

 मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहुंगा  कि  आपके  उत्तर  में  एडवोकेट  के  बारे  में  एक  धोषणी  हींनी
 चाहिए  |  एडवो#ट  एक्ट  की  में  लिखा  हुआ  है  कि  एडवोकेट  को  यह  अधिकार  है  कि  कहीं
 भी  अेफ्टिस  करे  और  उसके  लिए  चाहे  कोई  भी  ट्रिब्यूनल  अथॉरिटी  हो  या  अन्य  किसी  प्रकार  का

 कोर्ट  या  फोरम  उसे  पैरवी  करने  का  अधिकार  पिछले  कई  वर्षा  में  ऐसे  कानून  बनें  हैं  जहां

 एड्बोकेट  को  रोक  दिया  गया  जंसे  फंमिली  कोर्ट  स  हैं  या  एक्साईज  कमिश्नर  या  अस्य
 अवारटीश
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 गुमान  मल

 हैं  जबकि  सन्‌  1961  में  बनाया  मैं  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  विशेष  रूप  से  भाकबित

 करता  चाहता  हूँ  कि समय  के  अभाव  में  मेरे  शब्दों  का  उच्चारण  न  करके  माननोय  सुप्रीम  कोर्ट  के

 उम्र  निर्णय  पर  आचरण  करेंगे  निर्णय  1988  में  दिया  गया  कि  एडवोकेट  एक्ट  की  का

 एनफोसंप्रेंट  किया  यह  1961  से  जिन्दा  है  लेकिन  अब  म्‌च्छित  हुआ  पड़ा  है  जिसकी  मूर्छा  को

 आप  यह  बड़ा  कल्याणकारी  कार्य  उच्चतम्र  न्यायालय  ने  इसके  बारे  में

 लिखा

 1961  में  पारित  हुआ  था  ओर  अधिनियम  को  राष्ट्रपति  महोदय  की

 स्वीकृति  प्राप्त  किए  हुए  27  वर्ष  बौत  चुके  हैं  ।  गत  वर्षों  में  बकोलों  के कतिपय  सम्मेलनों  व

 उनकी  बेठकों  में  संकल्प  पारित  किए  गए  हैं  जिनमें  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  दिया  गया  है
 कि  अधिनियम  को  को  लागू  किया  यह  स्पष्ट  नहीं  हो  पाया  कि  कया  केन्द्र

 सरकार  ने  हस  प्रश्ब  कि  क्‍या  अधिनियम  को  को  लागू  की  जानी

 कभी  अपनी  विचार  शक्ति  लगाई  है  ।  इन  परिष्थित्तियों  हमारा  यह
 विचार  है  कि  केंस्द्र  सरकार  को  निर्देश  दिया  जाना  चाहिए  कि  उपयुक्त  समय  के  अन्दर  इस

 प्रएन  पर  विचार  किया  जाये  कि  क्या  अधिनियम  को  को  लागू  किया  जानता  चाहिए
 जयवा  नहीं  |  यदि  ऐसे  विचार  करने  पर  केन्द्र  सरकार  यह  महसूस  करती  है  लि  वतंमान

 परिस्थितियां  इस  प्रकार  को  हैं  कि  अधिनियम  की  को  तत्काल  लागू  नहों  किया

 जाना  चाहिए  तो  यहू  एक  अलग  बात  परन्तु  इस  प्रश्न  पर  विचार  शक्ति  का  प्रयोग  किए
 बिना  इस  बात  को  ऐसे  नहीं  छोड़ा  जा  सकता  ।  भले  ही  अधिनियम  की

 1  (3))  के  अन्तर्गत  उल्लेख  की  गई  स्वेच्छिक  शक्ति  केन्द्र  सरकार  को  इस  मामले
 में  हस  प्रश्न  पर  विचार  करना  चाहिए  कि  सरकार  को  अपनी  स्वेच्छा  शवित  का  प्रयोग  किस

 तरह  से  करना  है  और  इसमें  इस  तथ्य  को  महेनजअर  रखा  जाना  चाहिए  कि  अधिनियम  को

 राष्ट्रपति  महोदय  की  स्वीकृति  मिलने  को  तिथि  के  धाद  25  ब्ष  से  भी  अधिक  समय  बीत

 सका  है  |  भारत  के  महास्यथायवादी  मे  इस  न्यायालय  के  क्षेत्राधिकार  के  मामले  उपय्‌  बत
 ढंग  से  रिट  जारी  करने  का  गम्भीरता  से  खण्डन  नहीं  किया  ।

 इसलिए  हम  केन्द्र  सरकार  को  परमादेश  के  रूप  में  एक  रिट  जारी  करते  हैं  कि  6

 महोने  के  अन्दर  इस  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  कि  क्या  अधिनियम  की  धारा  को

 लागू  किया  जाना  चाहिए  अथवा  नहीं  ।  इससे  रिट-याविका  पर  कारंवाई  हो  सकेगी  ।”

 ,

 og  $  यह  फंसला  भगहत  4,  1988  को  हुआ  है  जो  1988  सुप्रीम  कोर्ट  पेज  54
 बर  लिखा  हुआ  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  हमारी  मिथोलॉगशी  में  कई  उदाहरण  हैं
 जिनमें  सुरक्षा  के  मुह  के  बारे  में  कहा  गया  है  कि  यह  इलास्टिसिटी  हो  जाता  क्‍या  आपके  ये  6

 महीने  पूरे  हुए  या  नहीं  ?  यदि  6  महीने  पूरे  हो  गए  तो  आपने  इसके  बारे  में  क्या  निर्णय  लिया  ?

 यह  सदन  ओर  इस  देश  को  बतायें  भौर  भारत  के  लाखों  एडवोकेट  यह  जानना  चाहेंगे  कि  यह  उनके

 लिए  आक्सीजन  संजीबनी  बूटी  वे  हर  तरह  से  हर  जगह  जाकर  पेरदों  कर  सकते  हैं  ताकि
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 नागरिकों  के  अधिकारों  को  सुरक्षा  कर  सस्ता  न्याय  मिल  सके  ओर  सच्चे  न्याय  के  लिए
 उनको  रक्षा  कर  सकें  ।  क्या  आप  को  तुरन्त  लागू  करने  को  धोषणा  करेंगे  ?  अन्यथा
 आपने  जिस  प्रकार  से  सेक्शन  30  को  मूछित  ओर  मत  करके  रखा  है  बंसे  ही  यदि  आपने  यह  भमेंडमेंट

 ऐक्ट  पास  करवाया  और  उसके  बाद  उसको  एक  सुन्दर  अलमारी  में  रक्षया  दिया  अपने  को  रिहोर्स  में  था
 आपके  आफिस  में  तो  इससे  एडवोकेट्स  को  क्‍या  फायदा  होगा  ?  इसलिए  इसका  लाभ  क्रियारुप  में

 मिलना  चाहिए  |  इसके  साथ  हो  मैं  आप  से  निवेदन  करू गा  कि  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  बात  दर्शन  की

 सारे  भारत  में  एड्वोकेट्स  को  अपॉइंटमेंट  होती  हैं  चाहे  अटॉर्नी  जनरल  को  हो  या  एडवोकेट
 ऑन  रिकॉर्ड  हो  या  सिविल  लॉयर  डिपारटंमेट  के  लॉयसं  हों  मैं  आपसे  प्राथंना  करूगा  कि  हन

 अपॉइंटमेंट्स  में  जिनमें  हजारों  एडबोकेट्स  अपॉइंट  किए  जाते  हैं  वह  अपाइ  टमेंट्स  पेनल  के  ह्वारा

 होनौ  चाहिए  और  उस  पैतल  में  बार  काउंसिल  का  चेयरमंन  होना  आप  स्वयं  उसमें  हो

 जाएं  और  एक  बार  काउंसिल  के  चेयरमेन  को  ले  लीजिए  और  आप  देखिए  कि  उसमें  लासलफीत।शाही
 न  भाई-भतौजावाद  नहीं  हो  और  उसमें  राजनीतिक  रंगत  नहीं  फोई  जातिबाद  नहीं  हो  और

 है  उममें  प्रांतीयवाद  नहीं  यह  भी  कहा  जाता  है  कि  एक  विशिष्ट  मुझ्य  मंत्री  या  प्रधान  मंत्रों

 दक्षिण  से  हो  तो  सारे  एश्वोकेट्स  के  पेतल  चेन्ज  होकर  दक्षिण  के  लोग  आने  लगे  |  वललिण  भौर

 उत्तर  में  कोई  अन्तर  नहीं  कश्मीर  से  कन्याकुमारी  तक  सारा  भारत  एक  है  सेकिन  भ्रीमम्‌  मैं

 एक  बात  कहना  चाहूंगा  कि  यह  मंस्टि  पर  होना  आप  पैनल  बनाकर  अपॉइ  टमेंट  करिए  ।

 आपने  अटॉर्नी  जनरल  का  ट्यागपत्र  स्वीकार  किया  और  नया  अटॉर्नी  जनरल  अ्रपॉहट  में

 इसके  लिए  आपको  बधाई  देना  चाहता  हुं  कि  उनका  त्यागपत्र  बहुत  पहले  ही  स्वीकार  कर  लेना

 घाध८िए  पिछले  अटॉर्नो  जनरल  ने  जिस  प्रकार  से  न्यायपालिका  का  इतिहास  बनाया  उसके  थारे

 में  चर्चा  न  करें  तो  अभछा  उसे  सब  मंत्री  जानते  सारा  सदन  जानता  है  कि  यहां  पर  संसद  में

 क्या  फेमला  हमें  किस  प्रकार  से  ऐविडेंस  शिकार्ड  कोन  ब्यक्ति  उसमें  उन्नझा  हुआ
 उसको  वहां  से  प्रोटेकशन  दिलाने  की  कार्यवाही  हुई  |  उस  कार्यवाही  में  क्‍या  ज्ञात  या

 प्रश्यक्ष  या  किसी  न  किसी  रूप  में  भारत  के  सबसे  बड़े  न्यायाधिकारी  अटार्नी  जनरल  जिसका

 नाम  लेते  ही  हमारा  नाम  गुजित  होता  था  सेटलवाड  जैसे  महान्‌  ध्यक्षित  थे  जिन्होंमे  देश  में  गए

 आयाम  कायम  किए  उनकी  परम्परा  में  पिछला  थो  हमारा  इतिहास  लोकसभा  स्पीकर  ने  एक

 कमोशन  की  अपाइटमेंट  की  ओर  कहा  कि  एक  स्थायाघोश  कौ  जांच  की  जाए  ओर  हमारे  अटार्नों

 जनरल  ने  राय  दे  दी  कि  सदन  भंग  हो  गया  है  इसलिए  स्पकर  को  आशा  भो  लेप्स  हो  गई  इसलिए

 इसकी  जांच  न  की  फिर  सुप्रीम  कोर्ट  ने  ज्यडोशयल  आशा  दी  कि  स्पीकर  का  आइंर  लंप्स

 नहीं  होता  है  ।  रामास्वामी  की  जांच  होनी  चाहिए  और  फिर  उसको  जांच  की  उसमें  भी  कई

 प्रकार  के  रोड़  अटकाएं  गए  ।  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  अटार्नी  जनरल  का  जो  पद  है  वह  बड़ा

 पवित्र  पुनीत  गरिमामय  है  और  इसलिए  सविधान  को  बनाने  बाले  लोगों  ने  संविधान  में  ऐसा

 लिखा  ।  संविधान  के  अम्तगंत  उसको  राइट  भॉफ  भॉडिएंस  है  |  वह  हमें  राय  दे  सकता  है  कि  आप

 यहां  गलत  कर  रहे  आप  यहां  सही  कर  रहे  हो  ।  ऐसे  महान  पद  के  ऊपर  जो  कालिक्ष  लगी  उसके

 लिए  हम  सब  १/भिन्दा  हैं  पर  आपने  जो  वर्तमान  अपाइ  टमेंट  को  उसके  लिए  मैं  निश्चित  रूप  से

 आपको  बधाई  देता  चाहता  हूं  कि  आपकी  को  हुई  अपाइ  टमेंट  कतई  सच्ची  है  ओर  मैं  उनसे  अपेक्षा

 करता  हूं  ओर  इसलिए  करता  हूं  कि  इस  देश  में  एक  विवाद  चल  रहा  उस  विवाद  में  सुप्रीम  कोर्ट

 के  न्यायाधीश  गटारनी  जनरल्न  से  राय  सखेते  हैं।लेनो  भौ  चाहिए  क्‍योंकि  अटानों  जनरल  एक  बहुत

 गरिमामय  और  निष्पक्ष  व्यक्ति  होता  है  जो  कानून  में  दूध  का  दूध  ओर  पानी  का  पानो  कर  देता

 $
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 गुभान  सल

 लेकिन  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  यह  प्रयास  किया  जाए  कि  उनके  माध्यम  से  सुप्रीम  कोट  से  कोई  आशा
 ली  सुप्रीम  कोर्ट  को  हमारे  भारत  की  कंघिनेट  को  पोलिटिकल  अफेयर्स  कमेटी  बनाने  का  प्रयास

 नहीं  होना  चाहिए  ।  अशज्ञा  जो  भाहें  वह  ओर  अडार्नी  जनरल  को  गह  मंत्री  बनाने  का  प्रयास  नहीं
 होना  चाहिए  |  वह  अपनो  भोर  से  जो  चाहें  बह  उसके  लिए  उनको  पूरी  छूट  मैं  यह  निवेदन
 करना  चाहता  हूं  और  भारद्वाज  साहब  के  मुझसे  बहुत  मधुर  संबंध  रहे  मैं  चाहता  हुँ  कि  आप  इस
 क्षेत्र  में  लोक  अदालत  के  लिए  विशेष  रूप  से  कारंवाई  करें  क्योंकि  हमारे  गरीब  व्यक्ति  25-30  और

 40-50  साल  तक  इन  कोट  के  गलियारों  में  घूमते  गवाहों  को  लेते  क्रॉस  ऐक्जामिनेशंस

 ऐविडेंसेज  भर  अपील  करते  हुए  50-60  साल  तक  उनके  मुंकदमे  चलते

 न्निनजनन  चपनतयण भा

 3.00  हिन्दुस्ताम

 मैंते  एक  किताब  लिक्षी  है--लो  ज्वडीशियरी  फ्लेम्स  जिसमें  एक  उद्धरण  दिया

 है  कि  हिन्दुस्ताम  में  एक  केस  762  साल  तक  चलता  रहा  |  मेंने  उसे  बुकਂ  के  रिकाई  से  ?

 खसिया आफ सोच सकते हैं कि कंसे 762 साल तक एक निरपराध और साधारण व्यकवित किसी मुकदमे को चला सकता उसकी तो कई जेनरेशन्स मिट गयी कहां से वह पा लाया कहां से सम्थ निकाला होगए ओर क्तिना लाभ उसे मिल्श होगा । इसलिए मैं चाहता हुं कि आप सारी चोजओों का सरलीकरव कीजिए सं केण्ड स्पेशल लीव पिटीशन इन सबका सरसौफरण कीजिए | हमें सच्चा श्रोर साफ न्याय हमें तकनीबी न्याय नहीं लेना है । हमें लाड कक्‍्लाहव का न्याय नहीं ढलहोजी का न्याय नहीं मेंकाले का न्याय नहीं उस न्याय पद्धति को आप आग लगा दीजिए | हमें भारत में सच्चा ओर गरीब के लिए छुशभः शोध सस्ता न्याय सारभूत सब्सटेश्यल जस्टिस हमें टेक्मीक लिटी ज में नहीं जाना चाहिए | इसलिए इन सारी टेक्मीकंलिटीज को समाप्त करने के आप जिशेष अभियात जहाँ-जहां हमारो प्रक्रिया में टेक्नी कं लिटोज उन सबको समाप्त करके तुरन्त न्याय ऐसी व्ययस्थ्रा कोजिए | मैं आपको मंत्री महोदय बतासा चाहतः हूं कि जब मैं चीफ जा्टस बना सो मेरे पास 50- 60 लोग जिनमें एक पति-पत्नी भी थे । महिला की आंध्ोों में आंसू थे ओर हाथ में एक मिठाई का बंडल मैंने पूछा कि तुम मिठाई भी लेकर आए हो ओर रो भौ रहे क्या मामला उसने लोढा शायद आप भूल गए कि मैं कमला को मां जिस कमला को मेरे जमाई ने जला दिया इसलिए जला दिया था क्योंकि उसके वहेज के लो म को हम पूरा नहीं कर सके ये | हमने हाई कोट और सभी जगह कोर्ट स के दरवाज चीफ मिनिस्टर के पास भौ एस०पी० के पास भी सभने कहा कि वह अपने आप मरी है लेकिन आपने हमारी चिट्ठो लेकर आजा दे दी कि सी०>बी०आई०७ की आंच कर।ई सो०बो०मगाई० ने जांच के बाद कहा कि उसे विष देकर मारा गया था | जसे ही आपको पता चला कि उसे बिष देकर मारा गया है तो आपने *उप्त जहलाद को जेल में ढाल वह आज जेल में आपने वह कामः किया कि 4 मला जंसी अनेक लडकक्यों के भक्ष्य इस देश में फिर कोई जघन्य अपराध नहीं कर किसी को मौत के घाट नहीं उतारा वहेज के लिए किसी के साथ दुग्यंवहार नहीं किया मैंने अपने समय में बिना किसी व्यवस्था की परवाह किए जांच करने की आशा दी इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना हुं कि हस कानून में भौ आप ऐसा संशोधन करें ताकि आम धादमी मे
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 हद  mee  को यह पता चले कि जिस प्रकार हमारे यहां महिलाओं के साथ अन्याय होता है, उसको कड़ो  हक  कक  ७  चला

 को  यह  पता  चले  कि  जिस  प्रकार  हमारे  यहां  महिलाओं  के  साथ  अन्याय  होता  उसको  कड़ो  सया
 दी  उस  सजा  के  प्रावधान  से  दूसरे  लोगों  को  भी  दहशत  होगी  ।

 अन्त  एक  बात  और  कहकर  मैं  समाप्त  करूमा  कि  आप  एडबोकेट्स  कौ  ऐज  डिटरमाइन

 कोजिए  ।  अभी  क्‍या  स्थिति  है  कि  जंसे  ही  कोई  आदमी  रिटायर  यहू  सीधे  सुप्रीम  कोर्ट  चला

 जाता  कोई  दूसरा  भाफिसतर  रिटायर  वह  हाई  कोर्ट  भ्रला  गया  लेकिन  वे  नोजबान  एडवोकेट्स
 क्या  करें  जो  उसके  और  कोई  साल  से  लगातार  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  किसी  तरह  फोरफ़ंट  में

 आ  जाएं  ।  यदि  मैं  रिटायडं  चीफ  जस्टिस  को  हैसियत  से  कहीं  जाकर  खड़ा  हो  जाऊंगा  तो  एक  प्रकार

 से  उनकी  आकांक्षात्रों  पर  हम  कुठाराधात  करते  इसलिए  भाप  50  बषं  को  आयु  सीमा  फिक्स  कर

 दीजिए  ओर  उसके  बाद  कोई  व्यक्तित  कोर्ट  में  जाकर  प्रेक्टिस  न  कर  चेम्थर  में  प्रेक्टिस
 अपनी  राय  यदि  उनकी  राय  का  लाभ  होना  हो  तो  बहू  लाभ  लिया  जाए  लेकिन  बेम्बर  में  ही
 बह  प्रेक्टिस  कोर्ट  में  न  जाने  50  साल  भाप  मंक्जिमम  ऐज  रख  दीजिए  ।

 है|  इसके  मैं  एक  निवेदन  और  करना  चाहता  हूं  जो  कोर्ट  फीस  से  सम्बन्धित  है  ।  इसे
 मैं  अपनी  न्याय  पद्धति  के  ऊपर  एक  जधन्य  धब्बा  मानता  हूं  ।  इस  देश  का  गरीब  कोर्ट  फीस  के  कारण

 हमेशा  मार  खाता  मारा  जादा  कोट  फीस  को  एबोलिश  करने  के  सम्बन्ध  मेरी  जानकारी

 के  सभी  कमीएन्‍्स  ने  राय  दी  कोर्ट  फीस  के  माध्यम  न्याय  को  सोने  ओर  चांदी  कौ

 तराज  पर  नहीं  तोलना  चाहिए  कि  जिसके  पास  छनछनातोी  चांदी  होगी  या  चमचमाता  सोना

 उसे  ही  न्याय  मिल  सकेगा  ओर  गरीब  आदमी  उसके  अमाव  में  टरकटकी  लगाकर  हौ  देखता  रह
 न्याय  से  महरूम  ऐसा  मंत्री  जी  आपके  काल  में  नहीं  रहना  चाहिए  ।  इसलिए  कोर्ट

 फीस  को  आप  एबोलिश  कीजिए  ।  यदि  इसे  एकदम  एबोलिश  करना  सम्भव  न  हो  तो  कम  से  कम

 ऐसा  कर  दीजिए  कि  कुछ  विशेष  प्रकार  के  मुकदमों  में  कोर्ट  फोस  न  ही  अन्य  मामलों  में  ली

 इस  कमी  को  पौपर  के  प्रावधान  से  पूरा  नहीं  होता  हमारी  हमारी  हुमारी
 घालिकायें  जिस  जधघन्य  कुकृत्य  का  शिकार  होती  सम्राज  वे  कोर्ट  के  दरवाजे  नहों  खटखटा

 सकती  हैं  क्योंकि  फोर्ट  फीस  उनके  भाड़े  भातोी  है  ।

 एक  निवेदन  मैं  यह  करना  चाहुंगा  कि  न्यायाधीशों  की  मियुक्तित  चाहे  हाई  कोर्ट  में  हो

 सुप्रीम  कोर्ट  भाप  कम्पलसरी  लीगल  ऐड  ओर  लोक  अदालतों  में  जिसने  कम  से  कम  तीन  साल

 काम  किया  उसी  को  नियुक्ति  यह  अनिवाय  अर्हता  आप  उनके  लिए  रख  दीजिए  |  जसे

 किसी  डाक्टर  की  नियुक्ति  के  लिए  आपने  किया  है  कि  एक  निश्चित  समय  तक  उसने  रूरल  एरिया

 में  काम  किया  एडबोकेट  के  लिए  भी  रखते  हैं  लेकिन  जो  कोई  सामाजिक  कार्य  न  समाज

 की  सेवा  न  गरीबों  की  सेवा  न  उसे  आप  फौरन  बार  कोंसिल  को  कुर्सी  पर  बिठा  देते  हैं  ।

 उसको  फौरन  आप  5  फुट  कुर्सी  पर  बठा  देते  हैं  और  इसके  साथ  मैं  यह  भी  कहुंगा  कि  सुप्रौम

 हाई  कोर्ट  या  दूसरी  जहाँ  पर  भी  अपाइंटमेंट  वहां  पर  कम  से  कम  आप  अनुसूचित
 जाति  और  जनजाति  के  लिए  विशेष  ध्यान  रखिए  |  मैं  आपसे  मिवेदन  कक गा  कि  अब  जी

 जज  तो  मैंने  पत्र  लिखकर  दिया  था  कि  जो  हाईकोर्ट  का  यह  जो  मैम्बर  फिल्निल  के

 उसकी  रिकक्‍मेडेशन  नहीं  आप  इसको  नियुक्त  कर  दीजिए  |  मैं  बधाई  दैना  चाहूंगा  आज

 उनकी आत्मा को क्योंकि वे स्वगं सिधार गए उन्होंने मेरे पत्र के ऊपर मीणा की अपाइंटमेंट कर दी और वह मीणा आज राजस्थान हाईकोर्ट में धन्य जजों से अच्छा कार्य कर रहा है । इसलिए यदि आपको करना तो आप टेक्नीकलिटोज में मत जाहए कि पहले चोफ अत्टिस 233



 भधिवक्‍ता  विधेयक  26  1992
 अमन  तनमन  ले  फननतओओ+  व  बन  अल  --  का  ड:सखसखखलइ अन्ना 35  ee ता  ओ  ललित  ४  लय  तीन  भी  लन+  बनना

 रिक्मेंड  फिर  चीफ  मिनिल्‍्टर  रिक्‍मेंड  फिर  चीफ  जस्टिस  और  चौफ  मिनिस्टर  के  चारों  तरफ

 घूमने  बाले  रिबमेंड  फिर  आप  उसकी  अपाइ  टमेंट  करें  ।

 आपके  समय  में  हम  चाहते  हैं  कि  कुछ  नये  क्रांतिकारी  आयाम  ऐसे  पैदा  ऐसी  फिजा  पैदा
 हो  कि  लोग  कह  सके  कि  भारद्वाज  गरीबों  का  मसीहा  है  ।  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।

 ]

 थ्रो  शरद  दिधे  :  उपाध्यक्ष  मैं  श्री  एच०  आर०  भारद्वाज  हारा

 प्रस्तुत  अधिवक्ता  1992  का  समथंन  करने  के  लिए  बोलने  को  खड़ा  हुआ  हूं  ।  यह
 अधिवक्ता  1961  में  संशोधन  करने  के  लिए  है|  श्री  गुमान  मल  लोढा  ने  इस  विधेयक  से
 संबंधित  तथा  असंबंधित  अनेक  मुहों  पर  अपने  विचार  व्यक्त  किए  उन्हें  महाधिवक्‍ता  की

 नियुक्ति
 से  लेकर  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीश  के  महाधियोग  तक  पूर्ण  जानकारी  है  और  उन्हें  राज्य

 मुब्य  न्यायाधीश  के  रूप  में  भी  अनुभव  प्राप्त  है  ।
 ह

 जहां  तक  मैं  समझता  हूं  कि  यह्‌  अविवादित  निवेदन  है  जिसमें  राज्यों  की  बार  कोंसिल  तथा

 भारतीय  बार  कॉंसिल  को  कुछ  ओर  अधिकार  गए  हैं  ।  यह  बार  कॉंसिलों  के  स्वयं  के  सुझाव  हैं  ।

 इसीलिए  यह  अविवादित  उपबंध  है  ओर  कुछ  सुझाव  उच्चतम  न्यायालय  ने  भी  दिए  इसमें  राज्य

 बार  कोर्सिल  के  दो  काय॑  ही  बढ़ाए  गए  इनका  एक  कार्य  कल्याणकारी  योजन  एं  लागू  करना  है  ।

 लेकिन  हस  खंड  के  बारे  में  विचार  करते  हुए  मैं  यह  नहीं  समझ  पाता  कि  कल्याणकारी  योजनाभी  को
 प्रभावी  रूप  से  लागू  करने  के  लिए  बार  एसोसिएशनों  के  हेतु  इन  शब्दों  का  प्रयोग  क्यों  किया
 गया  है  |  मेरे  विचार  से  दिखावटी  मसौदा  बनाया  गया  इसका  अर्थ  यह  है  कि  कल्याणकारो

 योजनाएं  लागू  की  जानी  चाहिए  ओर  राज्य  बार-ब-ंसिलों  का  यह  कार्य  होना  चाहिए  ।

 राज्य  बार  कोंसिलों  को  दूसरा  कार्य  विश्वविद्यालयों  का  निरीक्षण  करने  का  सौंपा  गया  है
 जहां  विद्यारथियों  को  विधिक  शिक्षा  दी  जाती  जहां  तक  भारत  की  बार  कौंसिल  का  संबंध  है
 राज्य  बार  कौंसिल  के  माध्यम  से  विश्वविद्यालयों  का  निरीक्षण  करने  जेसा  कार्य  नहीं  सौंपा  गया  है  ।

 जहां  तक  घन  जूटाने  का  संबंध  धार  कोंसिल  और  राज्य  बार  कौंसिल  को  विधिक  ग्रंधालय
 स्थापित  करने  के  लिए  कोष  स्थापित  करने  का  अधिकार  प्राप्त  यह  अत्यन्त  प्रशंसनीय  महा  है
 ओर  इसको  लम्बे  समय  से  आधश्यबता  जहां  राज्य  बार  फॉसिल  द्वारा  चुनाव  नहीं  फराये  जाते
 ये  बहाँ  अब  यह  प्रावधान  कर  दिया  गया  है  कि  बार  कोंसिल  ऐसे  मामलों  के  लिए  एक  विशेष  समिति
 गठित  कर  सकेगी  ताकि  चुनाव  हो  सके  ।

 जहां  तक  बंठक  करने  के  स्थान  का  संबंध  है  यह  राज्य  मुदयालय  से  बाहर  किसी  भी  स्थान
 पर  कौ  था  सकती  इस  संबंध  में  मैं  पूर्व  वक्ता  से  सहमत  हूं  कि  इन  उपबंधों  का  दुरुपयोग  किया

 जा  सकता  है  जोर  राज्य  अथवा  पूरे  भारत  में  विभिन्न  स्थानों  पर  बंठक  करने  के  नाम  पर  बहुत
 अधिक  घन  छ्ं  किया  जा  सकता  है  ।  अतः  जहां  तक  इस  उपबंध  का  संबंध  है  इस  पर  कुछ  रोक

 लगाती  चाहिए  ।

 विधेयक  में  शुल्क  250  रु०  से  बढ़ाकर  750  रु०  कर  दिया  गया  लेकिन  साथ  ही  साथ

 अनुसूचित  जाति  ओर  अनुसूचित  जनजाति  के  अधिवक्ताओं  के  लिए  यह  उतनी  हो
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 5  1914  अधिवक्ता  बिधेयक

 अधिवक्ताओं  के  लिए  सूचीबद्ध  होने  के लिए  अनहुंता  का  उपबंध  जोड़  दिया  गया  नंतिक
 भ्रष्टाचार  संबंधी  अपराधों  में  शामिल्र  व्यक्षित  स्वयं  को  अधिवक्ता  के  रूष  में  सूचोद्ध  नहीं  करा  सकते

 हैं  ।  उभ्चतम  न्यायालय  को  उन  अधिवक्ताओं  के  लिए  नियम  बनाने  का  अधिकार  दिया  गया  है  जो
 उच्चतम  न्यायालय  में  मुकदमे  लड़ना  चाहते  अब  तक  उसके  पास  उन  अधिवग्ताओं  के  संबंध  में

 सोमित  शक्तियां  प्राप्त  थीं  जो  उच्चतम  न्यायालय  में  कार्य  कर  रहे  थे  ।  अब  ४.

 ज॑ंसा  कि  मैंने  बहा  कि  यह  विधेयक  न  केवल  अविवादित  है  बल्कि  स्वागत  योग्य  भो

 इसको  बहुत  समय  से  प्रतीक्षा  थी  ओर  इस  संबंध  में  बार  उच्चतम  न्यायालय  तथा  इन

 उपबंधों  से  संबंधित  अन्य  अनेक  संस्थानों  ने  सुझाव  दिए

 मैं  एक-दो  भोर  मुद्दों  पर  भी  बल  देना  चाहता  हूं  ।  सबसे  पहले  मैं  लोडा  जी  की  इस  बात  से

 सहमत  हूं  कि  अधिवकक्‍्ताओं  के  कल्याण  संबंधी  योजनाओं  को  ओर  अधिक  ध्यान  दिया  जाना
 अभधिवक्‍ताओ  के  व्यवसाय  के  बारे  में  आम  आदमी  को  गलत  घारणाएं  ये  महसूस  करते  हैं  कि  वे

 ३  अच्छे  संप्रांत  वर्ग  के  व्यक्ति  हैं  ।  जंसा  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  अन्य  पिछड़ी  जातियों  के  बारे  में

 कहा  है  कि  उसमें  एक  प्रतिभाशाली  वर्ग  क्रॉफ  इसी  प्रकार  इस  ब्यवसाय  में  भी
 शयर  ऑफ  क्रीमਂ  लेकिन  इस  व्यवस'य  में  अधिकांश  व्यक्ति  संघर्ष  कर  रहे  जेसा  कि  लोढाजी

 ने  कहा  है  कि  विधान  बनाकर  उनके  लिए  अनेक  लाभकारी  अथवा  सामाजिक  विज्ञेषतायें  विशेषरूप  से

 उनके  आवास  के  लिए  योजनायें  बनाई  जायें  ।  जो  अधिवक्ता  अपग  निधन  हैं  उसके  लिए  उपबंध

 बविए  गए  हैं  लेकिन  अनेक  अधिवक्ता  जो  वद्धावस्था  के  कारण  प्रक्टिस  नहीं  कर  सकते  उनके  लिए

 कुछ  सामाजिक  योजनायें  शुरू  १रनी  होंगी  ।

 मैं  सभा  और  विधि  मंत्री  के  समक्ष  यह  गम्भीर  मुद्दा  भी  रखना  चाहता  हूं  कि आजकल

 बक्ताओं  में  किसी  न  किसी  कारण  से  न्यायालयों  का  बहिष्कार  करने  कौ  प्रवृत्ति  बढ़  रही  इसे  रोका

 जाना  वे  का  शब्द  का  प्रपोग  उमी  प्रकार  करते  हैं  जिस  प्रकार

 कामगर  लोग  शब्द  का  प्रयोग  करते  हैं  ।  जब  न्यायालयों  का  बहिष्कार  किया  जाता  है  तो

 मकदमे  कराने  वाले  व्यक्षित  ही  परेशानी  का  सामना  करते  पहले  ही  प्रत्येक  न्यायालय  में  बहुत
 अ्रधिक  मामले  बकाया  हैं  ओर  इस  बहिष्कार  की  नीति  के  कारण  इनको  संख्या  बढ़ती  ही  भा  रहौ
 कभी-कभी  यह  बहिष्कार  दिखावटी  कारणों  से  होता  उदाहरण  के  लिए  यदि  एक  बार  छुट्टियों  को

 सूची  धोषित  की  जातो  है  तो  वे  यह  १फहते  हैं  कि  अमुक  दिन  का  अवकाश  धोषित  नहीं  किया  गया  है
 अयवा  कभी-कभी  एक  न्यायालय  वो  छ ट्टयों  की  सूची  उच्चतर  न्यायालय  कौ  छुट्टियों  को  सूचो  से

 भिरन  होती  है  तो  भी  यही  कहा  जाता  है  कि  हमें  भी  वही  भवकाश  दिए  यदि  पीठासोन

 मधिकारी  अथवा  न्यायाधीश  उनकी  पसन्द  के  नहीं  होते  हैं  तो  भी  बे  न्यायालय  का  बहिष्कार  करेंगे  ।

 कभी-कभी  यह  बहिष्कार  औचित्यपृर्ण  होता  है  लेकिन  यह  जबरदर्ती  गढ़ें  गए  कारणों  में  ही

 होता  इसरो  न्यायालयों  का  समय  बर्बाद  होता  है  भोर  बिवादी  परेशान  होता  उदाहरण  के

 लिए  बम्बई  उच्च  न्यायालय  में  तीन-घार  न्यायाधीशों  ने  बहिष्फार  किया  उन्हें  कोई  काम  नहीं
 दिया  गया  था  ।  वे  केवल  वेतन  ले  रहे  थे  |  उनका  कार्य  इकट्ठा  हो  रहा  था  ओर  उसके  लिए  कुछ

 नहीं  किया  जा  रहा  मेरा  न्वेदत  है  कि  ऐसे  मामलों  में  बार  कौंसिल  को  हस्तक्षेप  करने  का

 अधिकार  देता  चाहिए  ।  आजकल  ऐसे  मामल्लों  में  कोई  हस्तक्षेप  नहीं  करता  मुख्य  न्यायाधीश

 भो  इस  काय॑ं  को  नहीं  चाहता  है  |  चूंकि  यह  किसी  औद्योगिक  कानून  अथवा  श्रम  कानून  के  अन्तगंत

 नहीं  आता  है  इसलिए  सरकार  भी  इसमें  हस्तक्षेप  नहीं  करता  सब  लोग  तमाशा  देखते  रहते  हैं  ।

 कोई  भी  इसमें  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकता  ओर  इस  पर  रोक  नहीं  लगा  सकता
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 शरद  दिल  ]

 बार  कौंसिल  को  यह  अधिकार  प्रदान  करना  चाहिए  कि  वह  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करे

 अथवा  बोच-व्चाव  करे  अथवा  ऐसी  कड़ी  फायंवाही  करे  अथवा  कम  से  कम  हन  अनौशधिध्यपूर्ण

 बहिष्कारों  कौ  निन्‍दा  करते  हुए  कोई  संकल्प  पारित  करे  |  यदि  इसका  कोई  भौवित्यपूर्ण  कारण  हो
 तौ  छंते  इस  मामलों  में  हस्तक्षेप  करने  का  अधिकार  देता  चाहिए  |  मैं  यह  भी  कहुना  चाहता  हूं  कि

 बार  कौंसिल  को  और  अधिक  भ्रश्चिकार  देने  उन्हें  अधिकार  और  हृत्य  भ्षौंपे  तो  गए  हैं  लेकिन

 सनके  पास  घन  बहुत  ही  कम  है  |  जहां  तक  अधिक  अधिकारों  की  बात  है  वह  उमके  पास  नहों  हैं  ।

 अतः  सरकार  को  बार  कोंसिलों  को,--चाहें  वहु  राज्य  वार  कौसिल  हो  अथवा  भारतीय  बार
 कोंसिल  भधिक  अधिकार  देते  पर  विचार  करमा  चाहिए  ।  मेरे  विचार  से  यदि  ऐसा  किया  जाता

 है  तो  हसते  सभी  उच्च  ध्यायालयों  और  राज्यों  के  मिचमे  न्यायालयों  में  लंबित  मामलों  के  बकाया
 का  निपटान  हो

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  इन  उपायों  का  स्व।गत  करता  हूं  और  सुझाव  देता  हू
 कि  सरकार

 के  सुन्ावों  पर  विचार  करे  ।

 जवाध्यक्ष  ब्रहोदव  :  भगले  वक्ता  श्री  मोहन  ध्िह  श्री  राजागापाल  नायडू  रामासामी  के
 परांचबे  नंबर  पर  हैं  ने  यह  भ्रन्रोध  किग्रा  है  कि  उन्हें  पहले  की  अमुर्मात  दी  क्योकि  उन्हें  अपने
 निर्वाचन  क्षेत्र  जहां  भब  बाढ़  आई  हुई  है  में  कुछ  कायं  श्री  मोहन  तिद्ू  यवि  भाप  सहमत  हों  तो
 श्री  रामासामी  पांच  मिनट  तक  बोल  सकते  है  ।

 करी  मोहन  सिंह  :  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रामासामी  अब  बोल  सकते  हैं  ।

 श्री  राजागोपाल  नायड  रालासासमो  :  उपाध्यक्ष  भद्चिल  भारतीय
 क्षप्ता  शो  ०  एम०  के०  को  ओर  से  मुशे  अधिवक्ता  1992  पर  बोलने  का  अवसर
 प्रदान  करसे  के  लिए  मैं  भ्रापका  धन्यवाद  करता  विधेयक  के  सभी  संबंधों  का  प्रूरे  सदन  द्वारा
 स्वागत  किग्रा  जाना  यह  प्रावधान  बहुत  अच्छा  है  कि  जिन  व्यक्तियों  को  राज्य  को  सेबाओं
 से  मुअत्तिल  कर  दिया  ग्रया  कयोंकि  उनके  विरुद्ध  तेतिक  भ्रष्टाचार  के  आरोप  उन्हें
 घक्ताओं  को  सूची  में  शामिल  नहीं  किया  जाना  चाहिए  |  लेकिन  साथ  ही  यद््‌  उपबंध  उन  ज्यक्तियों
 पर  लागू  नहीं  किया  जाना  चाहिए  जिरहोने  सरकार  के  विरुद्ध  मुकदमा  दायर  किया  ओर  सरकार
 उससे  हार  गई  है  ।  ऐसे  मामलों  में  ब्यक्षितयों  को  अधिवक्ताओं  के  रूप  में  सूचीबद्ध  होने  को  अनुमति
 दी  जानी  पह  संशोधन  आवश्यक  प्रतोत  होता  है  ।

 मैं  उस  संशोधन  का  भी  स्वागत  कश्ता  हूं  जिसमें  यह  उपयंध  किया  गया  है  कि  भारतीय  बार
 कोसिल  को  राज्य  बार  कोंसिल  अपने  मुब्यालयों  से अलग  किसी  स्थान  धर  बेठक  कर  सकती  है  ।
 इससे  विशिक्ष  प्रथा  में  एकरूपता  ओर  इस  व्यवसाय  में  सावंभौगिक  प्रभाव  भी  आ

 लेकिन  क्या  आप  जानते  हैं  कि  विधि  व्यवसाय  में  कई  कठिनाइयां  उदाहरण  के  लिए
 कानून  का  अध्ययन  केबल  वकालत  करने  के  लिए  ही  नहीं  किया  जाता  बल्कि  विधि  का  अनकरण

 विधि  नियमों  का  पालन  करने  की  आवश्यकता  के  प्रति  जागरूकता  पैदा  करने  के  लिए  भी
 किया  जाता  यह  भावना  लुप्त  होती  जा  रही  जो  भी  युवा  व्यक्त  कानून  का  अध्ययन
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 करते  हैं  वे  सम॒चित  मौद्धिक  सहायता  बिना  कनिष्ठ  के  रूप  में  वकालत  करने  लमते  इसलिए
 मेरा  सरकार  से  यह  सुझाव  है  कि  बह  कनिष्ठ  रूप  में  वकालत  करने  वाले  सभी  वकोलों  क

 बंध  तक  न्यूनतम  सम्भरण  राशि  मुहैया

 बकालत  कर  रहे  कई  वकील  अपने  मुबक्किलों  को  लूट  रहें  हैं  क्योंकि  कानून  के  अज्तयंत्त
 कोई  म्यूततम  फौस  निर्धारित  नहीं  यह  फ़ोस  निर्धारित  होनी  चाहिए  ताकि  मुवक्किल  को

 कानूनी  राय  देने  का  मामला  मात्र  व्यापार  और  वाणिज्य  का  मामला  बनकर  न  रह  जाए  |  श्रेणीवार

 मुकदमों  के  लिए  मुवक्किलों  से  लो  जाने  वालो  फीस  का  कानून  के  अन्तगंत  निर्धारण  किया  णागा

 चाहिए  |  ऐसा  किए  जाने  से  मुवक्किल  वकोलों  के  बहकाए  के  भय  के  बिता  निःसंकोच  अपने  मुकदमे
 दायर  कर  सकेंगे  ।  देश  में  कानून  का  शासन  सववंप्रधथम  वकीलों  के  माध्यम  से  ही  चलाया  जाता  है  भोर

 उसके  बाद  हो  न्यायालय  के  निर्णय  लागू  होते  इससे  अपनो  हैसियत  से  म्पायालयों  को  प्रभावित
 करने  वाले  वकीलों  के  माध्यम  से  बिक  रही  न्याय  को  प्रवृति  पर  भी  रोक  क्षगेगी  ।

 ९  मेरा  सरकार  से  अमुरोध  है  कि  वह  उन  सभो  वकीलों  को  प्रेक्टिस  से  करने  संबंधी  अनुग्रह
 राशि  दे  जो  इस  व्यघसाय  से  निवत्त  होना  चाहते  हैं  इसके  लिए  उन्हें  से  अपनी  सदस्यता  समाप्त

 फरने  हेतु  आवेदन  करना  होगा  ।  यह  58  से  60  बषं  को  उम्र  तक  दो  वर्ष  के  लिए  दिया  जाय  ।  ओर

 इन  लाभभोगी  व्यक्तियों  को  दुबारा  प्रेक्टिस  करने  की  अनुमति  न  दी  जाए  ।

 इसमें  एक  सांविधिक  प्रावधान  ओर  कर  दिया  जाय  कि  सरकारी  खर्च  पर  उन  सभो  श्रमिकों

 जो  प्रतघ  व्यवस्था  के  अन्याय  के  विरुद्ध  लड़ना  चाहते  वकोलों  की  सेबाएं  उपलब्ध  कराई

 जाएं  |  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  एक  ऐसा  कानून  बनाया  जाए  जिसके  अन्तगंत  प्रबन्ध  व्यवस्था

 में  मजदूरों  की  भागीदारी  मैं  सरकार  से  यह  भी  अनुरोध  करना  चाहुंगा  कि  बह  उन  सभी

 महिलाओं  को  सरकारी  छ  पर  वकोलों  को  सेब।एं  उपश्षब्ध  कराए  जो  दहेज  प्रथा  को  बुराइवों  भोर

 पृरुषों  द्वारा  उत्पोड़न  के  खिलाफ  लड़ना  चाहती  ओर  न्यायालय  में  मुकदमा  दायर  करने  से

 पहले  भी  आपराधिक  कायंबाही  के  अलाबा  सभी  प्रकार  के  मुकदमों  में  इस  तरह  का  निर्णय  लिबा

 जाना  यदि  किसी  मामले  का  निपटारा  लोक  अदालत  में  हो  गया  तो  उसके  पश्चात्‌
 मामले  को  न्यायालय  में  पेश  करमे  की  अवश्यकता  नहीं  होनी  लोक  अदालत  से  निपटाए
 मए  मामलों  में  विवादास्पद  मुद्दे  होने  पर  ही  हमें  मामला  स्यायालय  में  दायर  करने  की  अनुमति  होनी

 इससे  मुकदमों  की  संक्ष्या  में  भी  कमी  आएगी  ।

 श्री  मोहन  सिह  :  उपाध्यक्ष  इस  संशोधन  विधेयक  में  न  तो  कोई

 स्वागत  करने  मोग्य  चीज  है  और  न  ही  बहुत  विरोध  करने  वाली  चीज  कुछ  अनावश्यक  चीजों  के

 लिए  सदन  का  2  घंटे  का  समय  लेने  के  लिए  मंत्री  महोदय  ये  संशोधन  विधेयक  लाए  नियमावली

 से  भी  काम  चलाया  जा  सकता  यदि  केवल  अधिवकताओं  को  फोस  बढ़ानी  है  तो  बार-कॉसिल

 की  नियमावली  में  एक  स्थायो  प्रावधान  कर  दिया  जाए  कि  समय  ओर  परिष्थिति  के  अंन॑सारें  अब  भो

 आवश्यक  हो  बार  कौंसिल  अधिवक्ताओं  को  एनरोल  करने  के  लिए  फीस  में  बढ़त्तरी  फस्चलता
 इसके  लिए  एक्ट  में  निरन्तर  संशोधन  करते  मैं  समझता  हूं  कि  कोई  वाजिय  बात

 नहीं  है  ।

 दूसरा  संशोधन  आपका  है
 कि  बार  कोंसिल  को  बंठक  उसके  हैड  क्वार्टर  में  ही  नहीं
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 मोहन

 कहीं  भी  हो  सकती  है  |  उपाध्यक्ष  मैं  समझता  हूं  कि  इसके  पीछे  मंतव्य  क्या  यह  नियम

 पास  हो  जाने  के  बाद  किसी  भी  स्टेट  को  बार  कॉसिल  की  बंठक  वहां  पर  न  लखनऊ  या

 इसाह्राबाद  में  म  होकर  उसके  सदस्य  हब।ई  जहाज  में  बंठ  कर  अंडेभान  में  ही  बंठक  करेंगे  और

 इसका  दुष्परिणाम  आने  वाले  समय  में  सामने  आने  वाला  जो  बार  कोंसिलें  पेसे  के
 अभाव  में  अपने

 दायिश्वो  को  पूरा  नहीं  कर  पा  रही  उसको  अब  और  पंसा  हेढ-क्वार्टर  से  बाहर  होने  बाली

 बेठकों  में  व्यय  करता  होगा  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  बत  कोई  बहुत  सोच-विचार  करके  नहीं  की

 गई  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  एक  प्रावधान  है  कि  विश्वविद्यालय  में  जो  पुस्तकालय  वार-कौंसिल  के

 मेंबर  उसका  निरीक्षण  करेंगे  ।  पठन-पाठन  के  लिए  जो  एल  का  अध्ययत  फरने  वाले

 दधिद्यार्थी  उनकी  सुविधा  के  लिए  पुस्तकालय  की  उपयुक्त  व्यवस्था  की  गई  है  या  नहीं  को  गई

 इसका  भिरीक्षण  बार-कॉपिल  के  मेबर  मैं  समझता  हूं  विश्व-विद्यालय  का  जो  व्यापक  स्वरूप

 उनका  जो  पठन-पाठन  का  स्तर  उसके  ऊपर  प्रश्न-चिन्ह  लगाने  जंसी  स्थिति  इस  बारे  में

 सदन  घारा  विधेयक  में  संशोधन  करना  मैं  समक्षता  हूं  कि  कोई  बहुत  भच्छी  बात  नही  है  ।

 इस  एडवोकेट  एक्ट  में  जिन  संशोधनों  की  आवश्यकता  उन  3-4  बिंदुओं  की  ओर  मैं

 सरकार  का  ध्यान  आकृष्ट  फरना  चाहता  हमारे  एडवोबग्रेंट  एक्ट  1961  को  धारा  35  में

 अनुशासन  कायम  करने  का  अधिकार  बार-१ॉसिल  को  दिया  गया  लेकिन  मुझे  यह  कहते  हुए
 अफसोस  हो  रहा  है  कि  निचले  स्तर  छास  तौर  से  जिला  स्तर  उ*च  न्यायालय  और  सर्वोच्च

 ध्यायालय  में  तो  लेकिन  जो  जिला  अदालतें  वहां  बच  ओर  बार  का  रिएता  बहुत  खराब  है  ।

 आए  दिन  इस  तरह  को  खबरें  पढ़ने  को  मिलती  हैं  और  निजी  अनुभव  से  भी  देखा  गया  है  कि  निचली

 अदालतों  में  काम  करने  वाले  अधियक्ताओं  का  व्यवहार  निरन्तर  बेंच  के  साथ  खराब  होता  चला  जा

 रहा  वे  दुध्यंवहार  करते  जिला  जजेज  के  के  ज्यूडिशल्स  के  साथ  और
 जो  अनुशासन  कायम  करने  का  काम  बार-फॉोंसिल  को  सोंपा  गया  उस  काम  में  बार-फॉसिलें  सबंधा
 विफल  रहो  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  सुेन्ाव  के  तौर  पर  कि  इसमें  एक  परिवतंन  यह  होना
 पाहिए  कि  अनुशासन  का  अधिकार  अधिवक्ताओं  के  बारे  में  बार-कॉसिल  को  नहीं  रहना  चाहिए  ।
 यदि  उसके  लिए  आप  मलग

 से  ट्राइल्यूनल  बना  सकते  हों  तो  अच्छी  वात  होगी  क्योंकि  नोचे

 शियल  मजिस्ट्रेट  ओर  डिस्ट्रिक्ट  मजिस्ट्रेट  की  ब्रढ़्ती  हुई  अनुशासनहीनता  के  चलते  अधिवक्ताकं  के

 लिए  कार्य  करना  अधिक  मुश्किल  होगा  ।

 उसी  के  साथ  मेरा  दूसरा  सुझाव  जिसकी  ओर  थोड़ा  सा  इशारा  लोढ़ा  साहब  ने

 बहुत  अच्छा  सुझाव  है  |  अमूमन  देखने  में  आता  है  कि  एक  सर्वोच्च  स्तर  पर  इनकम  टंक्‍्स
 कमिएतर  हो  सेवा  निवृत्त  उसके  याद  अधिवक्ता  का  गाउन  पहनकर  उन्हीं  के  नीचे  काम
 करने  बाला  जो  इतकम  टेक्‍्स  का  अधिफारी  होता  है  उसकी  अदालत  में  छड़े  हो  जाते  ऐसे
 अजिकाकी  जब  तेवा  निवत्त  होफर  गाउन  पहन  कर  उन्हीं  की  अदालतों  में  आते  बिक्री  कर  कमिएनर

 सेवा  निवृत्त  हों  गए  ओर  बिक्री  कर  अधिक।री  के  कार्यामय  में  जाकर  वकालत  कर  रहे  वे
 वकालत  कम  करते  पेरबी  का  काम  ज्यादा  करते  भ्रधिवक्‍ता  का  जो  दायित्व  है  वह  इस  तरह
 से  बर्बाद  हो  रहा  खास  तोर  से  जो  आर्थिक  अपराध  के  मामले  हैं  उन  आविक  अपराध  के
 मामलों  में  सेबा  निवृल  जो  उसी  विभाग  के  हस  तरह  कौ  नियमावली  बननी  चाहिए  कि
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 उन  सेवा  निवत्त  अधिकारियों  का  उसी  कार्यालय  में  अदालतों  में  जाने  के  ऊपर  प्रतिबंध  उसके

 ऊपर  रोक  लगायी  जाए  |  ऐडवोकेट्स  एक्ट  में  इस  तरह  के  परिवतंनों  की  आवश्यकता  है  ।

 तीसरी  जिसकी  ओर  लोढ़ा  जो  ओर  दूसरे  माननीय  सदस्यों  ने  इशारा  कि

 अधिकारियों  में  जो  निचले  स्तर  के  भधिवकक्‍ता  हैं  उनकी  आथिक  हालत  निरन्तर  खराब  हो  रही  है  !

 सेवा  के  बोच  में  ही  अधिवक्ता  का  देहावसान  होता  45-46  या  48  साल  की  उनके

 परिवार  की  देख-रेश्व  करने  वाला  कोई  नहीं  होता  ।  बलफेयर  स्कीम  चलाएगी  इसका

 कानून  में  प्रवधान  उसकी  धारा  2  कहती  है  कि  अधिकारियों  के  कल्याण  के  लिए  काय॑ंक्रम

 बनाने  का  काम  बार  कोंतिल  को  लेकिन  बार  कोंसिल  इस  सिलसिले  में  कोई  व्यापक  ओर

 ठोस  योजना  अधिकारियों  के  सामने  रखने  मे  असम  रही  एक  कम्पलसरी  इंश्योरेंस  हकी  म  बल  नो

 सेवा  भ्रवधि  के  बीच  में  ही  यदि  अधिवक्ता  का  देहाबसान  होता  है  तो  उसके  परिवार

 के  रख-रखाव  का  इन्तजाम  सरकार  की  जिम्मेदारी  होनी  उसके  लिए  स्पेशल  फण्ड  का

 होना  इस  तरह  से  संशोधन  यदि  आप  अधिवक्ता  कानून  में  करें  तो  मुशको
 खगी  होगी  |  लेकिन  बुनियादी  परिवतंन  करने  के  बजाए  कुछ  ऐसे  सतही  परिवतंगों  को  लेकर  हमारे
 मंत्री  जी  इस  सदन  के  सामने  भ्राए  हैं  ।  बहुमत  के  आधार  पर  इसको  पास  कर  देंगे  ।  कोई  एतराज  की

 बात  नहीं  पास  तो  हो  जाएगा  ।  लेकिन  बुनियादी  परिवतंन  हो  अधिवक्ता  एक्ट  इसके  लिए
 सदन  की  समिति  बनाइए  क्योंकि  आपने  प्रावधान  बना  रखा  है  कि  एक  वरिष्ठ  अधिवक्ता  होगा  और

 एक  कर्निष्ठ  अधिवक्ता  जब  दो  वरिष्ठ  अधिवक्ता  एक  ही  उम्र  के  हो  एक  ही  दिन

 उनका  एनरोलमेंट  होगा  तो  जिसको  उम्र  अधिक  होगी  वहू  वरिष्ठतम  माना  ऐसा  आपने

 नियम  बनाया  हुआ  है  ।  यह  मैं  समझ्षता  हुं  कि कोई  उच्चित  नियम  नहों  इसमें  संशोधन

 करिए  कि  जब  दो  वरिष्ठ  आधिवक्‍ता  एकर  दिन  एतरोल  होंगे  जिस  अधिवक्ता  की  प्रेक्टिसिंग  ऐज  अधिक

 होगी  वह  वरिष्ठ  अधिवक्ता  माना  ज  एगा  ।  मैं  समझता  हुं  कि  यह  समुचित  संशोधन  होगा  ।  मैं  ऐसा
 समझता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  जी  मेरे  इन  सुझ्षावों  को  महद्दे-+जर  रखत  हुए  1961  का  जो  अधिवक्ता

 एक्ट  है  उसमें  मूलभूत  परिवतंन  करने  के  लिए  इस  सदन  की  समिति  बनायें  भ्रर  समिति  के  बाद

 अधिक  व्यापक  सुझाव  ले  व्यापक  ५रिबतंनो  का  मसोदा  लेकर  हस  सदम  के  सामने  थाएं  तो

 उचित  बात  होगी  ।  छोटे  और  फूटकर  संशोधनों  से  कोई  व्यापक  परिवतंन  हम  नहीं  कर  सकते  ।  भ्राज

 की  जो  न्याय  प्रणाली  है  उसमें  भी  इन्दों  सुझावों  के  साथ  मैं  आपका  घन्यवाद  करता  हूं  भौर  मंत्री  जी

 को  धन्यवाद  देता  हु  तथा  अपने  संशोधन  पर  बल  देता  हूं  ।

 ]

 क्रो  एम०  रमन्‍ना  राय  उपाध्यक्ष  मैं  संशोधन  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 यह  कहा  है  कि  वकालत  व्यवसाय  एक  सम्मानजनक  व्यवसाय  है  ।  वक्‍तस्‍्य  में  संशोधन  का  प्रयोजन

 का  स्पष्ट  उल्लेख  है  ।  मुख्य  प्रयोजन  वकीलों  के  लिए  कल्याणकारी  योजनाएं  लागू  करना  ऐसा
 करना  नितान्त  आवश्यक  है  |  निस्सन्देह  कुछ  ऐसे  वकील  होते  हैं  जिमका  काफो  प्रभाव  होता  वे

 काफी  घनी  होते  हैं  लेकिन  कुछ  वकील  काफी  निधन  भो  होते  निधन  बकी  लो  को  किक  किता

 नहीं  है  इन  वकीलों  को  सामास्यतया  उन्हें  लायसंਂ  कहा  जाता  लायसंਂ  के  भस्कय  है

 कि  ये  काला  कोट  और  ग्राउन  पहनते  हैं  लेकिन  उन्हें  कुछ  उपलब्धि  नहीं  होती  ।  प्रततिदिम  वे  सुबह
 दस  बजे  तंयार  होकर  न्यायालय  चले  जाते  हैं  ओर  कुछ  अर्जंन  किए  सायं  वापस  चले  आाते  हैं  ।

 ऐसे  बकौलों  के  लिए  कल्याणकारी  योजनाओं  की  आवश्यकता  है  ।
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 एस०  रसस्ता

 3,31  झ्र०  प०

 तारासिह  पीठासोन

 इक  फ्रकार  हस  संशोधन  का  यहां  पर  स्वागत  नया  संशोधन  अर्थात्‌  खण्ड  24  वास्तब
 में  अनिवायं  हो  गया  लेकिन  खण्ड  के  पश्चात्‌  मुझे  कुछ  सन्देह  ऐसा  कहा  गया  है  कि
 निम्न  खण्ड  को  सम्मिलित  किया  जाएगा  :

 उसे  नेतिक  नरित्रहीनता  के  आरोप  पर  राज्य  के  अन्तगंत  रोजगार  भ्रथवा
 कार्याशय  से  हटाया  अथवा  बरखास्त  किया  जाता  है

 '  ।

 निस्सन्देह  यदि  उसे  बर्खास्त  कर  दिया  जाता  है  तो  वह  न्यायालय  आदि  के  समक्ष  उपस्थित

 नहीं  हो  सकता  |  लेकिन  मूल  धारा  इस  प्रकार  | क्र

 छुआछुत  अधिनियम  के  उपबंधों  के  अंतर्गत  उसे  किसी  अपराध  का  दोषी  ठहराया
 जाता  है  तो  बह  भयोग्य  हो  जाएगा  |ਂ  उसके  मुषत  होने  के  दो  वर्ष  बीतने  के  पश्चात्‌
 नामांकन  के  लिए  उसकी  अयोग्यता  का  प्रभाव  समाप्त  हो  जाएगा  ।”

 अब  खण्ड  के  पश्चात्‌  सशोधित  खण्ड  भाता  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या

 यह  चरित्र  हनन  के  आधार  पर  भी  सेथा  से  बदश्धास्त  किए  गए  व्यक्तियों  पर  भी  लागू  होगा  कि  उन

 पर  दो  वर्ष  के  लिए  रोक  लगा  दी  जाए  और  उसके  पश्चात  उन  पर  कोई  रोक  नहीं  होगी  ।  यदि  इस
 प्रकार  की  पेचीदगी  है  तो  वास्तव  में  यह  संशोधन  न्यायोतित  नही  ऐसा  इसलिए  है  क्‍योंकि  यदि
 किसी  व्यक्ति  को  चरित्र  हनन  के  आधार  पर  सेवा  से  बर्खास्त  किया  जाता  दो  वर्ष  के  पश्चात  वह
 वकील  के  रूप  में  नामांकन  कराने  का  पात्र  हो  जाता  इसका  मतलब  यह  हुआ  कि  इस  कुलोन
 व्यवसाय  को  अनेतिक  व्यवसाय  माना  जाएगा  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  स्पष्ट  रूप  से  यहू  जानना  चाहता

 '

 हूं  कि  यह  प्रतिबंध  केवल  दो  ब्ष  के  लिए  है  अथवा  स्थायी  यदि  किसी  व्यक्ति  को  चरित्र  हनन  के

 आधार  पर  सेवा  से  बर्खास्त  कर  दिया  जाता  है  और  यदि  इस  तरह  उस  पर  केबल  वर्ष  का  प्रतिबंध
 लगाया  जाता  है  तो  ऐसे  प्रतिबंध  का  कोई  मतलब  नहीं  रह  जाता

 ।  मेरा  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  है
 कि  वह  इस  पहलू  को  स्पष्ट  कर  ।

 हस  संशोधन  विधेयक  के  माध्यम  से  अन्य  वांछित  प्रावधानों  को  लागू  करने  के  बारे  में

 कोई  आपत्ति  नहीं  मैं  दण्ड  के  अलावा  सभी  उपबंधों  से  सहमत  हूं  ।  इस  खण्ड  के  बारे  में

 मंत्री  महोदय  स्थिति  स्पष्ट  करें  ।

 ]

 शो  राजमायथ  सोनकर  शास्‍्त्रो  :  माननोय  सभापति  आपने  हमें  अपने  क्चिर

 अरुट  करने  का  थोका  दिया  उसके  लिए  धन्यवाद  करता  अधिवक्ता  संशोधन

 १९९१  थो  भाज  पेश  किया  गया  उसका  उद्देश्य  मोटे  तोर  से  अधिवक्ताओं  के  लिए  कल्याणकारी

 कुछ  सकी म्स
 को  बनाना  ओर  उसे  क्रियान्वित  करना  है  ओर  उनके  लिए  जो  संस्थाएं  हैं  उनको  प्रभावों

 बनाना  है  |  भारतीय  विधि  परिषद  ओर  राज  विधि  परिषद  के  सामने  जो  वित्तोय  समस्याएं  हैं  उन

 समस्याओों  को  मजबूत  बनाना  भी  इसका  प्रमुख  लक्ष्य  है  ।
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 -  आखो  ज-नच-ू

 मान्यव  आपने  बिल  में  एक  पाइंट  से  शुरू  किया  है  कि  अनुसूचित  जाति  ओर  जनजाति  के
 अधिवक्ताओं  को  छोड़कर  बाकी  लोगों  के  लिए  750  रुपए  फीस  जो  कि  अब  तक  250  रु  ए
 थी  ।  मैं  इसका  स्वागत  करता  हूं  ।  मंत्रीजी  ने  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  लोगों  को  छोड़ा  है
 इसके  लिए  वे  बधाई  के  पात्र  सरकार  का  ध्यान  इधर  गया  यह  बहुत  अच्छी  बात  है  |  मैं  समझता

 हूं  अधिवकक्‍्ताओों  का  पेशा  दुनिया  में  बहुत  महत्वपूर्ण  अमरीका  के  बाद
 हिन्दुस्तान  का  इसमें  दूसरा

 स्थान  है  ।  अफसोस  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  इस  पर  कुछ  लोगों  का  एकाधिकार  हैं  । ।  प्रामाँण
 लों  से  जो  अधिवबता  हैं  वे  बहुत  कम  तादाद  में  यदि  वे  भाते  है  तो  उनके  साथ  समुवित  ढंग

 से  ऐसा  कुछ  नहीं  हो  पाता  जिससे  कि  उनका  मान  बढ़ें  और  उनका  होंसला  ऊंचा  हो  ।  यहो  स्थिति

 अनुसूचित  जाति  ओर  जनजाति  के  लोगों  की  भी  इस  पेशे  में  यदि  वे  आते  हैं  तो उनको  उचित
 हंग  से  संरक्षण  नहीं  मिल  पाता  ।  भ्रच्छा  होता  कि  इस  बिल  में  ग्रामीण  अंचलों  से  आने  वाले  और

 नुसूचित  जाति  के  अधिवक्ताओं  को  उचित  ढंग  से  संरक्षण  देने  की  बात  भी  होती  ।

 मैंने  यह  देखा  है  और  सभी  लोग  जानते  भी  हैं  कि  ज्यादातर  केसेज  ग्रामीण  भंत्रलों  से  आते
 वहां  के  लोग  जो  मुवक्किल  होते  हैं  वे  शहरों  में  आकर  बड़े-बड़े  वकोलों  के  बीच  में  किस  ढंग  की
 परेशानी  महसूस  करते  यदि  मंत्री  जी  सर्वेक्षण  कराएं  तो  इनको  भली-भांति  ज्ञात  होगा  ।  आज

 प्रत्येक  गाँव  में  यही  स्थिति  होती  है  ।  हम  न्यायालय  में  जाते  हैं  तो  हम  किस  वकील  को
 उसकी  क्या  स्थिति  इन  सब  बातों  पर  आम  तौर  से  हमारे  ग्रामीण  लोगों  को  सोचना  होता

 अनुसधित  जाति  ओर  जनजाति  के  लोगों  की  जजों  के  पदों  पर  आरक्षण  के  द्वारा  नियुक्ति

 होती  इसी  प्रकार  हम  चाहते  हैं  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  अधिवक्ताओं  की  भी  होती  चाहिए  भोर

 उनको  यह  संरक्षण  देना  चाहिए  |

 दूमरी  बात  हम  यह  देखते  हैं
 कि अधित्॒क्ताओं  का  न्यायालयों  में  करीव-करीब  पूरा  एकाधिकार

 या  है  ।  कुछ  अधिवक्ता  बहुत  ही  बढ़े  होते  छोटे  अधिवक्ता  उनसे  दबे  रहते  इस  बिल  के ‘oe  छठ साहोः
 अंतगंत  इस  बात  पर  भी  घ्यान  दिया  जाना  चाहिए  था  ।

 एक  और  सबसे  बढ़ी  बात  यह  है  कि  अधिवक्ता  की  जब  सरकारी  वकील  के  रूप  में  नियुक्ति
 होती  वह  या  बनता  है  उस्तमें  भारी  भेदभाव  होता  पक्षपातपूर्ण  ढंग  से
 उसकी  नियुक्ति  की  जाती  है  ।  सरकार  जब  यह  नियुक्षियां  करती  है  तो  उसमें  भाई-भतौजावाद  होता
 है  और  तरदह्द-त रह  की  बातें  उत्पन्न  होती  हम  यह  प्रस्ताव  रखते  हैं  कि  इस  पर  मंत्री  जी  का  ध्यान

 रखना  जब  ये  नियुक्तियां  हों  जंसा  और  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  नियुक्तियों  को  एक
 पैनल  बनाना  चाहिए  ।  उसमें  योग्यता  का  ध्यान  रखना  चाहिए  ।  इन  नियुक्तियों  को  करते  समय

 वक्‍ताओं  की  केपेसिटी  का  भी  ध्यान  रखता  जबकि  ये  बातें  नहीं  रखी  जाती

 आाज  देश  में  दो  करोड़  के  क्रीब  मुकदमे  लम्बित  इसका  कारण  मैं  समझता  हूं  कि  अगर  ऐसे  हो

 अधिवक्ताओं  की  नियुक्ति  होती  अच्छे  अधिवक्ता  नहीं  होंगे  तो  इस  ढग  से  मुकदमे  लम्बित  होते
 अगर  गेसा  नहीं  होता  भच्छे  अधिवक़्ताओं  की  नियुक्तियाँ  होतीं  तो  मुकदमें  लम्बित  नहीं

 होते  ।

 हमारे  लोढा  जी  काफी  अनुभवी  उन्होंने  एक  फण्ड  की  ओर  ध्यान  दिलाया  यहू  फण्ड

 करोड़ों  रुपयों  का  है  जिसका  खुलेआम  दुरुपयोग  हो  रहा  देश  के  दूसरे  स्थानों  पर  मीटिग्स  होती
 यदि  ये  मीटिग्स  केद्ध  में  हों  या  राज्यों  में  हों  तो  इस  फण्ड  का  सदुपयोग  हो  इस  फण्ड
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 राजनाथ  सोनकर

 का  सदपयोग  लाइब्रे  रीज  के  लिए  होगा  अधिवक्ताओं  को  बितावें  खरीदने  के  लिए  इस  फण्ड

 से  सुविधा  मिलनी  चाहिए  |  जैसा  दूसरे  साथियों  ने  कहा  कि  जब  अधिवक्ता  वद्धावस्था  में  भा  जाता  है

 तो  इस  फण्ड  से  उसके  परिबार  की  सहायता  करनी  कई  दफा  अधिवक्ता  अपने  काम  में

 इसले  शस्‍्लीन  रहता  है  कि  उसके  परिवार  को  आधिक  दशा  कमजोर  हो  जाती  है  तो  इस  दशा  में

 उसको  सहायता  मिलनी  चाहिए  |

 मैं  आश्विरी  बात  यह  कहूंगा  कि  जब  मुकदमें  न्यायालयों  में  ले  जाये  जाते  हैं  तो

 अधिवक्ता  का  वकालतनामा  लगाया  जाता  इसके  द्वारा  उसका  पूरा  अधिकार  बन  जाता  है  ओर  ऐसी

 स्थिति  में  अनेकों  परेशानियं  हो  जाती  इसलिए  अदालत  में  काय॑  करने  को  प्रक्रिया  पर  भी  हम

 लोगों  को  विचार  करना  चाहिए  |  कानूनी  मामलों  में  जब  अधिवक्ता  को  प्रतिनिधित्व  मिल  जाता  है
 तो  वह  अपनी  फीस  लेता  है  लेकिन  मदालतों  में  अक्सर  हड़ताल  रहती  फलस्वरूप  केस  की  तारीख

 पर  तारीख  बढ़ती  जाती  इससे  मुअक्ल  परेशान  रहता  है  भोर  हड़ताल  के  चलते  ग्रामीण

 भी  अपने  गांव  वापिस  चला  जाता  है  +  ऐसी  स्थिति  में  वहां  पर  हुड़तालों  पर  रोक  लगनो

 अच्छा  होता  यदि  इसका  जिक्र  इस  बिल  में  किया  गया  होता  ।  जब  अदालत  बंद  हो  जाती  है  भौर

 काम  नहीं  करती  है  तो  उस  दिन  की  फीस  नहीं  लगनी  चाहिए  लेकिन  भ्रधिववता  उसकी  फोस
 ले  लेता  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  ।

 सभापति  बनारस  में  एक  साल  में  100  बार  हड़ताल  हुई  और  कोई  काम  न्द्दीं  हुआ
 तो  इस  बिश्ल  के  माध्यम  से  इस  बात  पर  भी  विचार  होना  चाहिए  था  कि  हड़तालों  का  क्या  नियम

 होगा  ?  यह  रोज  न  इस  पर  ध्यान  देता  चाहिए  ।  अमूनन  अधिवक्ता  हड़ताल  पर  चला  जाता

 हैँ
 ०००

 समापति  महोदय  :  खासकर  पिछले  2-4  सालों  में  ऐसा  हो  रहा  है  ।

 क्रो  नोतोश  कुमार  :  सभापति  महोदय  ने  भी  इस  बात  का  समर्थन  किया

 क्रो  शाजनांथ  सोनकर  शास्त्री  :  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करते  हैए  बस  यही  कहना
 चाहता  हूं  कि  यह  बिल  ठोक  है  जिसमें  अन्य  बातों  जैसा  मैंने  जिक्र  किया  उस  पर  ध्यान  देना
 चाहिए  ओर  उसफा  अमेंड  करना  चाहिए  ।  लोगों  को  बता  रहे  हैं  कि
 जब  हम  बोलते  हैं  तो  ये  बीच  में  टोकते  भावमी  जो  कहना  चाहता  है  वह  नहीं  कह  पाता
 हमने  कहा  है  कि  आपने  हमारे  भाषण  में  गड़बड़  को  अब  आप  बोलेंगे  तो  हम  गड़बड़  करेंगे  ।

 सभापति  महोदय  :  ये  प्रेम  की  बातें  भाप  बाहर  यहां  नहीं  ।

 |

 शो  कोडौ  कुम्तोल  सुरेश  :  सभापति  मैं  माननीय  मंत्री  जी  द्वारा  प्रस्तुत
 अधिवक्ता  विधेयक  में  निहित  उपबन्धों  का  समर्थन  करता  हूँ  ।

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  एवं  लक्ष्य  धारा  7  में  उल्लखित  कल्याणकारी  योजनाओं  के  कारगर
 कार्यास्वयन  के  लिए  बार  एसोसिएशन्सਂ  की  बश्रगति  को  प्रोत्साहन  देना  है  ।

 काउम्सिलਂ  का  कार्य  उन  विश्वविद्यालयों  को  मान्यता  देना  होगा  जिनसे  प्राप्त  डिग्री  के
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 आधार  पर  अधिवक्ता  के  रूप  में  नामांकन  किया  इस  प्रयोजन  के  लिए  काउन्सिलਂ

 विश्वविद्यालयों  का  दौरा  करेगी  और  उनकी  जांच  पड़ताल  करेगो  ।  मुझे  इस  बात  का  खेद  है  कि  ये
 बौरे  नियमित  रूप  से  नहीं  किए  जा  रहे  मैं  विधेयक  में  निर्दिष्ट  उद्देश्य  और  कारणों  से  सहमत
 मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  राज्यों  के बार  काउन्सिलसं  को  अधिबकताओं  द्वारा  मुवषिकलों  से

 मुकदमों  के  लिए  ली  जाने  वाली  फीस  को  निर्धारित  करने  हेतु  दिशनिर्देश  जारी  करें  क्योंकि  फोस  के

 निर्धारण  के  अभाव  में  अधिवक्ता  विधेयक  की  खामियों  का  लाभ  उठाकर  उनसे  भनुत्रित  फीस  ले  लेते

 यदि  मंत्री  महोदय  संबंधित  ख्च०३  में  संशोधन  प्रस्तुत  करें  तो  मुझे  इस  बात  को  प्रसन्नता  होगी  ।

 बिघेयक  में  निहित  उपबन्धों  के  परिप्रेक्ष्य  में  नामांकित  एक  अधिवक्ता  को  शपथ  लेकर  सुस्पष्ट
 रूप  से  यह  कहना  चाहिए  कि  वह  किसी  भी  मुवक्किल  से  उसके  मुकदमों  के  लिए  औचित्यपृर्ण  राशि

 से  अधिक  नहीं  लेगा  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समथंन  करता  हूं  ।

 श्री  जाअ  फर्नाग्डोज  :  सभापति  इस  विधेयक  पर  चूंकि  कहना
 जहूरी  था  इसलिए  यह  सब  कहा  गया  ।  मैं  केवल  इसके  ए+  ही  जुमले  की  भोर  ध्यान  आकर्षित  करते

 हुए  दो  शब्द  कहना  चाहता  हु  भोर  वह  है  जो  सेक्शन  में  आपने  संशोधन  किया  है  ।

 यह  हैं  :

 ५  न
 जः

 नव  «५
 रखा

 क्ज्ज  जाप अथवा  कार्यालय  से  बरखास्त  या  हटाया  गया

 सभापति  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  एक  ओर  शब्द  आप  उसमें  जोड़िए  जेसा  सुधार

 उसमें  करने  की  जरूरत  है  उस  वाक्य  में  और  यह  है  :

 इस्तीफा  देता  है

 दी  |

 बाकी  ज्यों  का  त्यों  रहते  दीजिए  क्योंकि  हिन्दुस्तान  में  बड़े  लोग  कभी  डिसमिस  नहीं  होते

 बड़े  लोग  इस्तीफा  देकर  जाते  जेसे  आपके  अटारनी  जनरल  को  डिसमिस  करना  चाहिए
 अगर  किसी  छोटी  अदालत  में  किसी  छोटे  आदमी  ने  ऐसे  पाप  किए  होते  जो  रामास्वामी  ने  किए

 विधि  मंत्री  इस  ब!त  को  कुबूल  करेंगे  कि  उनको  न  केवल  डिसमिस  किया  जाता  बल्कि  उनके  ऊपर

 फौजदारी  चलाई  गई  होती  लेकिन  चूंकि  बड़ा  आदमी  अटार्नों  जनरल  के  पद  पर  है  तो  कोई  भी

 पाप  कर  सकता  है  और  जब  पाप  का  घड़ा  बिल्कुल  भर  जाता  है  तब  बड़े  मान  सम्मान  के  साथ

 इस्तीफा  देकर  चला  जाता  इसलिए  इसके  अन्दर  जब  आप  संशोघन  करने  आ  रहे  हैं  त  आपकी

 तरफ  से  भी  इसमें  संशोधन  आए  कि

 ]

 हनन  के  किसी  आरोप  के  आधार  पर  रोजगार  अथवा  कार्यालय  से  कश्लास्त

 किया  हुटाया  गया  अथवा  उसने  इस्तीफा  दे  दिया  -  ६:  bee

 ]
 सभापति  जबकि  आप  यहां  कानून  के  बारे  में  बात  कर  रहे  हैं  तो  इस  देश  में  अमीर

 के  बड़े  आदमी  के  लिए  एक  कानून  का  अमल  एक  ढंग  से  होता
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 जाज

 और  गरीब  के  छोटे  आदमी  के  लिए  उसी  कानून  का  अमल  दूसरे  ढंग  से  इसे  जब

 तक  आप  चलाते  रहेंगे  तब  तक  कौन-सी  बड़ी  बात  कौन-सा  कौन-सा  कौन-सी
 लोक  कौत-सी  दूसरी  चीज  काम  में  आने  वालो  इसलिये  आज  आप  जो  कानून  में  संशोधन

 लेकश  यहां  आए  मैं  उसमें  एक  ओर  सुधार  का  प्रस्ताव  आपके  सामने  रखते  यह  बताना  चाहता

 हूँ  कि  एटोर्नी  जनरल  के  बारे  में  सरकार  ने  जो  रुख  लिया  वह  बिल्कुल  गलत  रखा  यथा
 ।

 मैंने

 प्रधान  मंत्री  को  19  सितम्बर  को  एक  पत्र  लिखा  था  और  उनकी  हर  हरमत  के  बारे  में  प्री  जानकारी

 उम्हें  दो  थी  कि  कंसे  उन्होंने  एक  विधेष  बलीन  लोन  स्टंन्चार्ट  बैंक  से  लिया  यहां  तक

 कि  उस  एकाउल्ट  का  नम्बर  भी  मैंने  उन्हें  दिया  प्रधानमंत्री  जी  को  मैंने  बताया  था  कि  एटोर्नी
 जनरल  के  पद  पर  रहते  हुए  कंसे  वित्त  मंत्रालय  का  ब्रीफ  उसी  वित्त  मंत्रालय  के  जो  दूसरे
 विभाग  इनकम  टेक्‍्स  को  जांच  करने  वाला  विभाग  जिसने  बम्बई  के  दस  घोटाले  में  फंसे  हुये
 अनेक  लोगों  के  संकड़ों  करोड़  रुपये  के  शेयर  जब्त  क्ये  इन  एटार्नो  जनरल  ने  भदालत  मे  खड़े

 होकर  कहा  कि  मैं  भारत  सरकार  का  बकील  इनकम  टेक्‍्स  डिपाटमैंट  अभी  तक  भारत  सरकार  क  रा

 ट्री  एक  विभाग  सरकार  का  में  सबसे  बड़ा  विधि  अधिकारी  मैं  आपसे  कहता  हूं  कि  इन  शेयरों

 को  वापस  देना  सकड़ों  फरोड़  रुपये  के  गेयर  उन  घोटाले  वाले  लोगों  को  बापस  दिलाने  का

 काम  आपके  अटोर्नी  जनरल  ने  किया  ।  एक  एकाउन्ट  खोल  वह  एकाउन्ट  नहीं  वह  कं

 नहीं  जिस  एटोर्नी  जनरल  ने  ऐमा  लिखित  स्टेटमैंट  दिया  है  कि  पिछले  साल  एक  करोड़  ह  लाख

 रुपये  मेरी  आमदनी  वह  15  लाख  का  कर्ज  क्पोों  वे  15  लाख  घूस  उस  वक्‍त

 किसने  सोचा  था  कि  यहू  जानकारों  बाहर  किसने  सोचा  था  कि  खोज  होगी  जो  15  लाख

 का  ओवरडाफ्ट  एकाउन्ट  वह  बाहर  पंसा  ले  जाने  का  काम  होता  था  ।  जमीन  ख  रोदने

 के  सोदे  हो  रहे  जब  गह  घोटाला  सामने  आ  सारा  भाण्डा  फोड़  हो  कोई  उपाय  नहीं

 रहा  तब  कहा  गया  कि  यह  एकाउस्ट  क्लीन  लोन  इसोलिए  मैंने  प्रधानमंत्री  जी  को  लिखकर

 कहा  था  कि  आप  इसको  जांव  आप  इस  एक।उन्ट  के  बारे  में  जाँच  करें  कि  कंसे  इन्होंने  पंसता

 लिया  ।  एटोर्नी  जनरल  के  पद  पर  रहते  हुये  कंसे  वेंक  और  उस  बेंक  से  जो  अपराधी  नम्बर  एक
 तमाम  बैंकों  में  अगर  आप  सिटि  बेंक  को  अपराधी  नम्बर  एक  मरमानेंगे  तो  स्टेस्चार्ट  अपराधी

 नम्बर  दो  एक  हजार  करोड़  रुपये  का  धपला  उसमें  है  ।  विदेश  से  जो  पूंजी  लानी  चाहिये  वह

 पंजी  नहीं  लाई  गई  और  वह  हर  प्रकार  के  रिजवं  वेंकर  के और  देश  के  कानून  को  ठहोड़ने  का  काय  बह

 बेंक  कर  रहा  उसको  सलाह  देने  का  घोटाला  स.वंअनिक  होने  के  एटोर्नी  जनरल  करें  y

 आया  पपपयय  या  या  पपपपिाधापत/ापप्प्रप््रफफजपईफज  |

 सम्मापति  जून  महीने  की  29  ओर  30  तारीख  दो  दिन  के  लिए  वे  पूना  में  जाते  हैं
 ओर  स्टेन्वार्ट  वाले  उनके  लिए  कमरे  को  बुकिंग  कर  लेते  वहां  के  फाइवस्टार  होटल  व्ल्यू
 डायमंड  होटल  ओर  वहां  वे  अपराधियों  के  साथ  दो  दिन  तक  बंठते  देश  का  एटोर्नी  जनर

 जब  ज्वाइन्ट  पालिपामेंटरी  कमेटी  यहां  बंठी  की  जांच  हो  रही  की
 जांक  हो  रहो  टूसरी  सब  जांच  हो  रही  एटोर्नो  जनरल  पूना  में  स्टनचार्ट  का  पैसा
 खबके  कैसे  पर  होटलों  में  दो  दिन  तक  चोरों  को  मलाह  देने  का  काम  करे  इस  सरकार  के
 खिलाफ  सलाह  देने  का  काम  जिससे  वह  तनख्वाह  पाता  है  ।

 बे  लन्‍्दत  जाते  हैं  भोर  सन्दन  जाकर  उप्त  स्टंन्बार्ट  बेंक  के  सबसे  बड़े  अधिकारी  से  उनकी
 गवाह

 ।

 मुलाकात  होती  यहां  वे  गबाही  देने
 के

 लिए  आते  हैं  और  गवाही  के  लिए  भने  के  एक  दिन  पहले
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 एटोर्नी  जनरल  के  घर  उनको  सलाह  देकर  आते  हैं  और  फिर  गवाही  देने  के  लिए  बंठ  जाते

 ओर  वे  एटोर्नी  जनरल  के  तौर  पर  यहां  बंठते  एक  पत्रकार  महिला  बम्वई  में  गोरो  गुरूमति
 जिनका  नाम  है  ।  उन्होंने  इन  सब  चीजों  की  खोज  करने  की  कोशिश  जब  वे  इनके  पीछे  लगीं  तो
 जो  जानकारी  उनके  हाथ  में  उसकी  कन्फर्मेशन  के  लिए  जब  उन्होंने  कुछ  प्रश्न  उनको  भेजे  तो

 इन्होंने  लिखकर  दिया  कि  जो-जो  प्रश्न  आपने  छेड़  वे  सारे  के  सारे  गलत  हैं  जबकि  बाद  भें  सिद्ध

 हो  गया  कि  उनकी  एक-एक  बात  सही  थी  मगर  उनका  लिखा  हुआ  उत्तर  है  कि  ये  सारी  बातें  असत्य

 हैं  और  वे  एटोर्नी  जनरल  आकर  बंठ  जाएं**भौर  उस  महिला  को  सितम्बर  के  प्रथम  सप्ताह  में

 उन्होंने  कहा  कि  ये  उत्तर  ओर  दक्षिण  का  मामला  चूंकि  लड़को  दक्षिण  को  है  गोरी
 सितम्बर  के  प्रथम  सप्ताह  में  अटोर्नी  जनरल  उनको  बोलता  है  तुम  तो  दक्षिण  की  तुम्हें  तो  मालूम
 होना  चाहिए  कि  कंसे  दक्षिण  के  लोगों  को  ये  उत्तर  के  लोग  तबाह  करने  के  लिए  लगे  हुए  हैं  भौर
 भन्त  में  वही  बात  उन्होंने  सावंजनिक  तोर  पर  कह  दी  ओर  उसके  बाद  भी  वे  अटोर्नी  जनरक्ष  कर  के

 बंठे  रहे  ओर  आप  विधि  आपको  इतनी  तारीफ  हमारे  मित्र  लोढा  जो  ने  की  और  प्रापने  इस
 दर  कुछ  नहीं  किया  ?

 न्याय  और  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  कर  तो
 दिया  ।

 थ्री  जाजं  फर्नाग्डोज  :  आपने  कहां  किया  ?

 थो  आर०  भारद्वाज  :  वे  अब  अटोर्नी  जनरल  नहीं  हैं  ?

 थ्री  जाज  फर्नान्डीज  :  जब  कोई  उपाय  नहीं  बचा  तब  तो  आदमी  निकल  गया  ।  इसलिए
 मेरी  आज  आपसे  यहां  प्रार्थना  है  कि  इस  विधेयक  पर  मुझे  कुछ  बोलना  नहीं  मोहन  सिंह  भी  से

 कहना  था  कह  गुमान  मल  जी  ने  जो  कदना  था  कह  लेकिन  सभापति  मैं  इसलिए

 यहां  पर  खड़ा  हुआ  हूं  कि  एक  मौका  मिला  इस  संशोधन  विधेयक  के  चलते  कि  इस  सवाल  को  मैं  सदन

 के  सामने  रखूं  और  विधि  मंत्री  से  यह  प्राथंता  अगर  आप  तो  प्रधान  मंत्री  को  लिशवे  हुए
 पत्र  को  मैं  आपको  भी  देने  के  लिए  तंयार  प्रधान  जो  मंत्री  जी  ने  आपको  दिया  ही  आपके

 पास  तो  यह  होगा  ही  ।

 हो  एच०  आर०  भारद्वाज  :  जो  कुछ  आपने  कहा  हम  उससे  पूरी  तरह  अवगत  हैं  ।

 ]

 करो  जाज  फर्नास्डोज  :  तो  फिर  आज  आपसे  प्रस्ताव  है  नंबर  एक  कि  इस  कानून  के  अंदर

 उस  संशोधन  को  जिस  तरह  पे  ला  सकते  उस  तरह  से  लाने  का  काम  नंबर  दो  इस्तीफा

 देकर  गए  हुए  आदमी  को  आराम  से  बैठने  मत  उन  पर  जहां  मुकदमा  घलाना  मुकदमा
 चलाइए  ।  जो  कारंवाई  उनके  ऊपर  करनी  जरूरी  हो  उस  कारंवाई  को  आपके  मंत्रालय  में

 विमर्श  गृह  मंत्रालय  से  विदार-विमश  करके  ओर  वित्त  मंत्रालय  से  विध्ार-विमश्श

 बह  कारंवाई  करने  के  लिए  कदम  बढ़ाईए  |  धन्यवाद  ।

 झो  विजय  कुमार  यादव  :  सभ।पति  एडबोकेट्स  एक्ट  में  संशोधन  कुछ  श्ास Pig ९;

 उद्देश्यों  के  लिए  किया  जा  रहा  है  और  इसमें  इन  उद्ृश्यों  की  चर्चा  की  गई  है  ।  उन  उद्देश्यों  में  लीगल
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 विमिीकिनलक फीज  अल  न  तीन  rc  ४  न  के  का  लिन  नल  फ

 प्रोफेशन  को  और  ज्यादा  सुइढ़्  करने  और  साथ-साथ  वेलफेयर  स्कीम  को  कंसे  और  ज्यादा  प्रभावी
 बनाया  हूं  ।

 सभापति  अभी  जो  स्थिति  है  उसमें  न्याय  पर  से  आम  जनता  का  भसर  या  उसके  बारे  में

 बिचार  बदलता  जा  रहा  है  ओर  विश्वास  उठता  जा  रहा  भाग  लोगों  में  इस  बात  को  महसूस
 किया  जा  रहा  है  कि  न्याय  बिकता  न्याय  के  मिलने  में  करप्शन  है  और  जो  उसका  स्तर  वह
 स्‍तर  काफी  नौचे  गिर  रहा  है  ।  इसलिए  विधि  मंत्री  के  लिए  यह  आवश्यक  था  कि  एडबोकेट्स  एबट

 में  संशोधन  तो  इन्होंने  माया  ठीक  बार-फॉसिल  भोर  स्टेट  बार-कॉसिल  के  जिम्मे  कुछ  काम

 जिसके  बारे  भें  इन्होंने  कुछ  सुझाव  दिया  लेकित  केन्द्रीय  सरफार  अपने  ऊपर  भी  कुछ  जिम्मेदारो

 लेगी  या  नहीं  ?

 अभी  जो  स्थिति  एश्वोकेट्स  फी  उसमें  खासतौर  से  जो  यंग  एडबोकेट्स  तो  उनकी  भोर
 से  देश  के  हर  राज्य  में  आन्दोलन  चल  रहा  वे  इस  प्रोफेशन  को  ज्यादा  गौरवशाली  बनाना  चाहते

 मेहनत  करना  चाहते  हैं  भौर  इस  तरह  से  मदद  चाहते  हैं  जिसमें  वे  इस  प्रोफेशन  को  ज्यादा  आकर्षक
 बना  सके  ।  केन्द्रीय  सरकार  जब  एक  एम्पलोई  को  बहाल  करती  तो  उसके  ऊपर  कम  से  कम  एक

 करोड़  रुपए  उसऊे  प्ररे  स्विस  टेन्योर  में  खचं  करती  है  ओर  आज  जो  बेकारी  का  आलम  चल  रहा
 अच्छे  पढ़ें  जिनको  नौकरी  नहीं  मिलती  है  वे  लीगल  प्रोफेशन  की  एड।प्ट  करते  लेकिन

 सूंकि  फायनेंए्यल  वीक  कमजोर  न  उनके  पाप्त  किताब  न  पास  कोई  बंठने  वी

 जगह  है  जहां  वे  मुवक्किल  को  बुला  लोगल  सवालों  पर  डिफक्स  कर  स  अपने  प्रोफेशन  को

 तैयारी  कर  ओर  जब  प्रेक्टिस  का  शूरूअती  दोर  हाता  है  तो  उनका  काफो  असहाय  अवस्था

 3

 4.00  भः  प०

 भारद्वाज  जी  जा  मिनिस्टर  मैं  1930  से  यहां  हैं  और  उस  समव  से  जितने  भी  ला
 मितिस्टर  हुए  मैंते  पर्सननी  उनसे  अनुरोध  किया  है  और  इनसे  भी  पहले  अनुरोध  किया  है  कि

 ऐडवोकेटस  के  बारे  में  केन्द्र  सरकार  को  कुछ  जिम्मेदारी  लेती  उनकी  फंडिग  के  बारे  उनकी
 जिताबों  की  मदद  के  बारे  उतके  अयता  चेम्बर  बनाने  के  बारे  यदि  प्रीमच्योर  डेय  हो  ज,ए  तो
 ये  उनकी  क्या  मदद  कर  तफते  पेन्शत  की  व्यवस्था  हो  सकती  है  या  नहीं  आदि  कुछ  ऐशो  बारें  हैँ
 जिनको  याद  केवल  बार  कातन्सिल  के  ऊपर  या  स्टेट  बार  ऋउन्त्िल  के  ऊपर  छोड़  दिया  जाएगा  तो

 यह  काम  जितती  सफत्ता  से  या  संतोषपूवंक  चलना  नहीं  चल  सकेगा  ।

 आ्लापने  इस  अमैंडमैंट  में  फीस  को  ढाई  यो  रुपए  से  साढे  सात  सौ  रुपए  बढ़ा  विया  ।  एस०
 एस०  टी०  को  उससे  बरी  रक्षा  यह  बहुत  अच्छी  बात  है  ।

 सभापति  आप  कितना  समय  और  बोलना  चाहेंगे  ?

 क्री  विजय  कुमार  यादव  :  मैं  3-4  मिनट  और  बोलूंगा  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  कल  फन्टीन्यू  कीजिए  ।

 —  अनममाभ  सन-ंा
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 4.01  बझ्र०  १०

 उदंरकों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  तथा  गेहूं  के  आयात  के  कारण  कृषि  तथा  किसानों
 के  हिंसों  पर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ने  से  उत्पन्न  स्थिति

 सभापति  महोदय  :  अब  सभा  उदबंरकों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  और  गेहूं  के आयात  के  कारण
 प्रभावित  कृषि  क्षेत्र  ओर  किसानों  के  हितों  को  क्षति  से  २त्पन्त  गम्भीर  स्थिति  पर  भागे  चर्चा
 श्री  बी०  पी०  सिंह  ।

 श्री  विश्वमाथ  प्रताप  सिंह  जब  यह  सरकार  सत्ता  में  आई  थी  ।

 हर
 इपने  राष्ट्र  को  कहा  था  कि  इसकी  विषय  सूची  में  पहला  और  सबसे  बढ़ा  मुद्दा  भुगतान  सन्तुलन

 से  निपटना

 श्री  नितीष  कुमार  :  वित्त  मंत्री  महोदय  अनुपरिथत  )

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  मैं  अभी  इस  बात  उल्लेश्व  कर  रहा  जब  मैंने  वित्त  मंत्री

 महोदय  को  देवा  तो  मैंने  चर्चा  भुगतान  सन्तुलन  से  प्रारम्भ  उसके  अनध्षार  उनके औ  हे  कप  हक
 विमान  ने  उड़ान  भरलो  ओर  हमारे  संसाधन  अर्थति  विदेशी  मुद्रा  गेहूं  की  छरोद  में  चली
 गई  है  ।

 संप्दोय  कार्य  मंत्री  श्री  गुलाम  नबी
 :

 वे  पूर्व  वित्त  मंत्री  से  उल्लझना  नहीं  चाहते  ।

 क्रो  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  महोदय  गेहूं  का  किसानों  का  मुद्दा  व  अन्य  मुद्दे  होने  के

 बावजद  मैं  सं  प्रथम  भुगवान  सन्तुलन  था  मुद्दा  उठाना
 ५4  (॥  3  !।

 बह  हमारी  आज  की
 अह्यस्त

 गम  »र
 सम

 स्पा
 भाज

 सवाल  उठाया  जाता  है  कि  हप  अथने

 विदेशी  मुद्दा  भण्द्रार  का  उपयोग  किस  तरह  करते  हमारे  पास  कर्ज  लिया  हुआ  विदेशी  मुद्रा  भंडार

 है  ।  पह  हमने  कठिन  परिश्रम  से  अजित  किया  है  बल्फि  यह  तो  बड़े  अनुनय  विनय  से  उधार  रूप  में

 प्राप्त  हुई  राशि  हैं  ।  इस  राशि  में  से  सरकार  ने  गेहूं  के  भ.यात  पर  1500  VUE  रोड़  रुपए  खबर  करने  का

 तिणंय  लिया  इस  राशि  का  हमें  वापस  भुगतान  भी  करना  है  ।  और  आप  इसका  प्रयोग  इस  तरह

 कर  रहे  हैं  ?  बया  आप  इसका  आधारभूत  ढाचे  के  रूप  में  द्च  कर  रहे  हैं  ?  कया  आप  इसका  पूंजीगत

 निवेश  कर  रहे  हैं  जिशसे  पुनभु  गतान  के  लिए  धनराश्श  प्राप्त  हो  ?  दो  ब्ष  के  पश्चात  आप  इस

 1500  करोड़  रुपए  का  वःपस्  भुगतान  किस  प्रकार  करेंगे  ?  यह  एक  बहुत  बड़ा  विषय  है  ।  यह

 इसलिए  भी  बड़ा  विषय  हूँ  क्प्रोकि  यह  हमारी  आशिक  प्रभुसता  से  संबंधित  है  |  गेहूं  के  आयात  पर

 खर्च  की  जा  रहो  1500  करोड़  रुपए  को  राशि  का  वेकल्पिक  प्रयोग  क्या  होगा  ?  इसे  विद्युत  उत्पादन

 पर  खर्च  किया  जाता  क्योंकि  विद्युत  परिवहुन  में  आधारभूत  ढांचे  संबंधी  अड्डचनें  यहां  तक  क्ुषि

 क्षेत्र  में  हम  सदेव  समस्याग्रस्त  ही  रहते  हैं  कि  दस  क्षेत्र  में  पूजी  निमाण  नहीं  हो  पा  रहा  यह
 दिया  जाता  है  कि  तत्काल  राज  सहायता  प्राप्त  होने  के  कारण  इस  क्षेत्र  में  पूजी  निर्माण  नहीं  हो  पा

 रहा  है  ।  आपका  सदा  यही  तक॑  रहता  क्या  यह  सही  मामला  नहीं  बनता  कि  यदि  हम  1500

 करोड़  रुपए  यहां  खर्च  करते  तो  इस  राशि  को  हम  कृषि  क्षेत्र  में  आधारभूत  ढांचे  के  लिए  द््च  कर
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 नियम  293  के  अधीन  चर्चा  26  1992

 विश्वनाथ  प्रताप

 सकते  थे  ?  1500  करोड़  रुपए  में  3  लाख  नलकूप  लग  सकते  थे  अथवा  नहूरों  या  अन्यथा  इतनी  ही
 तिचाई  क्षमता  सूृजित  हो  सकती  थी  ।  तीन  लाख  नलकपों  से  पांच  करोड़  हैक्टेयर  भूमि  की  सिंचाई

 हो  सकतो  थी  भोर  हमें  कम  से  कम  50  लाघछ  टन  गेहूं  प्राप्त  हो  सकता  हम  यह  मात्रा  प्रति  वर्ष

 प्राप्त  करते  ।  इससे  अ  त्म-निर्भरता  लेकिन  इसकी  बजाय  सरकार  ने  अपराधिक  कायंवाही
 करके  गेहूं  के आयात  के  लिए  एक  ही  बार  में  विदेशी  मुद्रा  व्यय  करने  का  निर्णय  लिया  भौर  यह  भी

 30  लाख  टन  मात्रा  है  जबकि  इससे  प्रतिवर्ष  50  लाख  टन  गेहूं  की  उत्पादन  क्षमता  उत्पन्म  हो  सकती

 थो  ।  यह  एक  बात  है|  मैं  इस  सरकार  पर  विदेशी  मुद्रा  के  अपव्यय  और  दस  देश  के  भविष्य  को  कर्ज
 की  जकड़  में  रखने  का  आरोप  लगाता  हूं  ।  इस  सरकार  ने  यद्दी  किया  यह  एक  पुराना  फंशत  है  ।

 हसका  सार  यह  है  कि  हम  इस  अवस्था  में  पहुंच  गए  उधार  लो  और  फिर  इसे  ख्ं  करने  का
 भासान  तरीका  अपनाभो  ।

 हमने  भी  इसका  सामना  किया  ।  माननीय  कृषि  मंत्री  यहां  अपको  याद  होगा  जब  हर

 सत्ता  में  थे  तब  खाद्य  तेल  के  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  थी  ।  तब  बहुत  दबाव  पड़ा  कि  विदेशी  मुद्रा  खर्च  की

 जाए  और  शथ्ाद्  तेलों  था  आयात  किया  मैंने  उन्हें  कया  आप  इस  देश  की  आथिक

 स्वतग्त्रता  चाहते  हैं  या  सस्ते  खाद्य  तेल  चाहते  हैं  ?  मैं  खाद्य  तेल  प्राप्त  करने  के  लिए  विदेशी  मुद्रा
 व्यय  कर  सकता  हूं  ओर  स्वयं  को  लोकप्रिय  बना  सकता  हूं  ।  शायद  आपको  कुछ  सुख  का  समय  मिला

 है  ।  लेकिन  मैं  जानता  हूं  कि  यह  तो  देश  के  भविष्य  को  दांव  पर  लगाना  मुझे  लोगों  से  बहुत
 स्पष्ट  उत्तर  मिलेगा  ;  नहीं  हम  आर्थिक  सावंभोमिकता  चाहते  सरकार  ने  इस  देश  की  त्याग  ५ी

 भावना  के  तहत  देशभक्ति  की  भावना  को  नहीं  भांका  है  ।

 देश  में  गेहूं  की  एकदम  कमी  नहीं  थी  ।  हुम!री  फसल  लगातार  अच्छी  रही  हैं  ।  अगली  फसल

 भी  अच्छी  होगी  |  अगर  व्यापारियों  या  अन्य  के  पास  अनाज  जमा  था  तो  उसे  निकालने  की  बजाय

 आयात  करने  ओर  बहुमल्य  विदेशी  मुद्रा  व्यय  करने  का  सरल  तरीका  अपनाया  गया

 अब  साबंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  बारे  में  बनावटी  सहानुभूति  दर्शाई  जा  २ही  है  ।  मैं  कहना
 जाहता  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  आपके  भंडार  से  6,47  लाख  टन  गेहूं  अक्तूबर  199  1-92  के  दोरान

 खले  बाजार  के  लिए  जारी  किया  न  कि  सावंजनिक  वितरण  प्रणा्नी  के  मैं  बाहर  जाने  वाले

 गेहूं  का  उल्लेख  नहीं  कर  रहा  ।  आपने  से  खुले  बाजार  में  जारी  किया  ।  भ्रब  आप  विदेशी  मुद्रा  व्यय
 करके  इतना  ही  भण्डार  पूरा  करना  चाहते  यह  भापकी  विदेशी  मुद्रा  का  कम  से  कम  एक  तिहाई
 होगा  ।  आपने  500  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  इस  प्रकार  व्यर्थ  गवां  दी  है  और  गेहूं  की  कमी

 उत्पन्त  कर  दी  है  जिसे  आप  अपने  भण्डार  में  रख  सकते  थे  ओर  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए
 सप्लाई  कर  सकते  थे  ।  यह  तो  घोर  कुप्रबन्ध  यह  उपभोक्‍ता  ओर  उत्पादक  दोनों  तथा
 आमतोर  पर  अथंव्यवस्था  के  साथ  अश्यधिक  अन्याय  यह  हमारे  लिए  एक  स्पष्ट  उदाहरण  है  ।

 हिध्वति  क्‍या  है  ?  आप  यह  विदेशी  मुद्रा  उस  समय  व्यय  कर  रहे  हैं  जब  अगली  फसल  गाने
 वालौ  है  और  अच्छी  फसल  होने  वाली  इस  तथ्य  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  आप  अपने
 मापदंडों  के  तहत  भी  ये  तथ्य  देखेंगे  ।  आपने  कितना  निर्यात  किया  है  ?  मैं  इस  ग्हूं  के  मामले  को

 सद्ध,त  नहीं  कर  रहा  बल्कि  आपके  मापदंड  ओर  नीति  उद्धुत  कर  रहा

 बड़ा  भण्डार  बनाने  को  नोति  विभिश्त  अवधियों  के  दौरान  न्यूनतम  भणडारों  की
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 5  1914  नियम  193  के  अध्वोत्त  चर्चा

 सिफारिश  को  गई  जंसा  आप  तक  दे  रहे  हैं  नो  मिलियन  टन  की  हमेशा  जरूरत  नहीं
 यह  मात्रा  तो  मोसम  के  शुरू  से  चाहिए  |  लेकिन  जब  नई  फसल  आने  बाली  होतो  है  तो

 आपकी  जरूरत  कम  होती  जाती  उदाहरण  के  लिए  अगर  आपको  100  किल्लोमीढर  जाता  है  तो
 आप  10  छीटर  पंट्रोल  डालते  हैं  ऐसा  नहीं  है  कि  आपको  सदंव  अन्त  में  भी  10  दीढ़र  सो  ही  यरूुरद

 रहेगी  ।  इसलिए  नो  मिलियन  टन  का  आंकड़ा  काल्पनिक  है  ।

 मुझ  याद  जमबरी  में  जब  हम  सत्ता  में  थे तब  भण्छहार  केवल  6  मिलिवन  टन  मेरे
 पास  यह  प्रस्ताव  आया  ओर  मैंने  मई  फसल  आ  रही  विदेशी  मुव्रा  ब्यय  नहीं
 कह गा  |  हम  इस  छः  मिलियम  टन  से  स्थिति  का  सामना  कर  सकते  हैं  भोर  नई  फसल  के  आने  फर

 हमें  नया  गेहूं  प्राप्त  होगा  ।  मैं  आपसे  एक  प्रएम  करना  चाहुता  बढ़ा  भण्डार  रखने  की  मोति  के

 तहत  1  अप्रेल  को  जरूरत  3.7  मिलियन  टन  थी  और  आपके  पास  1-4-1992  को  2.23  मिलियन
 टन  गेहूं  की  मात्रा  उपलब्ध  थी  |  इसका  मतलब  है  कि  आपके  पास  केबल  आधा  मिलियन  टन  की

 हमो  थी  ।  जब  नई  फसल  भाई  तो  केस्द्रीय  भोर  राज्य  पूल  में  गेहूं  का  कुल  भण्डार  7.42  घिलियन

 टन  था  |  इस  नौ  मिलियन  के  काल्पतिक  आक्ड़  को  पाने  के  लिए  झापको  गणनानुसार  भी  अ्रापको
 बास्तव  में  डेढ़  |  मिलियन  टन  गेहूं  ही चाहिए  था  |  तीन  मिलियन  हन  क्‍यों  आयात  किया  गया  ?  क्‍या

 यह  विदेशी  मुद्रा  को  आपराधिक  फिजूलद्र्ची  ओर  हमें  कर्ज  के  जाश्न  में  फ्रंपाना  नहीं  क्‍या

 मजबत्रूरियाँ  थीं  ?  मेरे  साथी  जाज  फनन्द्धीज  ने  इन  मजबूरियों  का  उल्लेश्ल  किया  या  ।  भ्त्र  समय  भा
 गया  है  कि  आप  इन  बातों  को  छिपाने  की  बजाय  सही  बात  बताएं  |  गेहूं  का  यह्द  आयात
 किसान  विरोधी  और  उपभोवता  विरोधी  है  और  राष्ट्रीय  आथिक  हित  के  विरुद्ध  यह  भारतीय
 किसान  के  प्रति  अविश्वास  है  ।  हमारी  फरालें  बहुत  अच्छी  हुई  गेहूं  का  प्रत्पादन  बढ़ता  जा  रहा

 1979-80  में  यह  लगभग  32  मिलियन  टन  था  ।  मैं  तो  कैवल  श्आंकड़ों  को  मोटे  तोर  पर  बता

 रहा  हूँ  ।  1990-91  के  लिए  यह  आऑजड़ा  54,5  मिलियन  टत  उत्पादकता  1036  क्थिटल  प्रति

 हैवटेयर  से  बढ़कर  2274  ग्विटल  हो  गई  इस  प्रकार  डरने  की  जरूरत  नहीं  थी  ।  यहां  तक  कि

 यह  बाजार  में  भी  उपलब्ध  आप  दो  ही  परिस्थितियों  में  आयात  कर  शकते  हैं  अथबा  भावात

 करना  सही  कहा  जा  सकता  है  जो  इस  प्रकार  हैं  कि  या  तो  पूर्ण  अभाव  हो  अथवा  प्रचलित  मूल्य  बहुत
 अधिक  हों  ।  इसकी  पूर्ण  कमो  नहीं  है  ।  भूल्य  अधिक  होने  का  कारण  जमाश्ोरी  इसका  अथं  है
 कि  आपने  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  |  मलयों  में  अस्थायी  वृद्धि  हुई  थी  मैं  हरियाणा  में  मोगा  गया

 हुआ  वहां  प्रचलित  बाजार  मूल्य  3.20  सर्पये  अथवा  3,25  रुपये  या  3.15  रुपये  इसमें

 पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  भी  शाग्लि  वे  हमारे  घोषित  मूल्य  के  बहुत  समीप  न  तो  मूल्य
 वढ्धि  है  भोर  ग  हो  उपकन्धता  का  अभाव  फिर  भी  आपने  इस  बहुमूल्य  विदेशी  मुद्रा  को  ब्यय

 कश्ने  का  तिर्णय  लिया  ।  आप  इसके  लिए  किसके  प्रति  उत्तरदायों  भाप  घारत  की  जनता  के  प्रति

 उत्तरदायी  हैं  |  हम  आपको  यूं  हो  विदेशी  मुद्रा  खतच्र  करने  तथा  हमे  करज  के  बोक्ष  मे  लाने  को  अनुमति
 नहीं  दे  सकहे  हैं  ।  यह  ध्ंभव  नद्दों  है  भोर  हम  इसे  सहन  महीं  कर  सम्ते  एह्‌  कमी  ढॉढयोें  हुई
 ऐसा  इसलिए  क्योंकि  बोनस  भोर  भन्य  वस्तुभों  के  बाद  280  २०  का  वस्ताद़्  किका  रा  ५.
 इसका  अथें  है  250  रुप्ये+  5  क्यये  ।  यह  ठीक  भाप  ऐेश्वा  फीणिश  |  क्र्छालक  बच्चछाड़

 म्‌&य  था  भ्र्थात्‌  225  रपये  अथवा  कुछ  दृतना  ही  क्षा  शोर  किक्लामों  ने  भाभको  वही  मूल्य
 किया  था|  यहां  तक  कि  पंजाब  सरकार  भी  भव  उच्चतर  मूल्य  370  इपये  को  मांग  कर  रही  है  ।

 लेकिन  यदि  आपने  इसे  315  रुपये  के  हिसाब  से  दे  दिया  होता  हो  भापक्रो  भण्हार  को  समस्या  सघुलझ
 जाती  ।  चूंकि  आप  इसयें  असफल  रहे  इसलिए  भाप  किसतमों  को  हक्षकों  ख्जा  दे  रहे  अप  किसको
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 राज-सहायता  दे  रहे  आप  कनाडा  से  526  रुपये  प्रति  क्विटल  की  दर  से  खरीद  रहे  हैं  और
 आपने  भौसत  $0  रुपये  दिए  यदि  आप  उस  ओसत  को  मैं  उस  गणना  के  विस्तार  में  नहीं
 जा  रहो हूं  लेकिन  इस  मुद्दे  की  अम  व्याद्या  करने  के  लिए  मैं  कह  रहा  हूं  कि  आप  इसे  घोषित  मूल्य
 3  रुपये  को  दर  पर  ले  आपको  इसमें  लगभग  2  रुपये  की  राज-सहायता  देनी  होगी  |  यदि  आप

 बाजार  से  3.20  रुपये  को  दर  से  खरीदते  हैं  तो  20  प्रंसे  की  राज-सहायता  होगी  ।  आप  किसी  भी

 दर  पर  चाहे  आपने  एसे  देश  के  किसी  भी  बाजार  से  ही  खरीदा  आपकी  राज-सश्टायता

 काफो  होगी  ।  आप  किसे  राज-सहायता  दे  रहे  आप  अमरीकी  क्सिान  को  सहायत्ता  कर  रहे  हैं
 ओर  उसके  उत्पादन  को  यहां  बेचने  के  लिए  राज-सहा  ता  दे  रहे  आप  भारतीय  किसान  को

 सहायता  देने  की  बजाय  उसे  सहायता  दे  रहे  है  !  मुद्दा  यही  भारतीय  किसान  की  तुलना  में

 आस्ट्रेलिया  ओर  भमरीका  के  किसान  आपके  लिए  अच्छ

 कल  डंकल  प्रस्ताव  पाठ  जिसे  आम  भाषा  में  कहा  जाता  है  के  बारे  में  कहा  गया
 था  ।  यह  हमारे  लिए  है  भौर  भारतीय  किसानों  पर  इसका  छिड़काब  किया  जा  रहा
 इसके  पाठ  में  यह  उल्लिखित  है  कि  3,3%  क्रुषि  उत्पादन  का  प्रावध!न  हम  जानना  चाहते  हैं  कि

 क्या  आप  इससे  सहमत  यदि  भाप  इससे  सहमत  नहीं  हैं  तो  भाप  इसका  उल्लेख  किए  बिना  इसे

 लाग्‌  क्‍यों  कर  रहे  हैं  !  श्री  इंकल  के  नाम  का  उल्लेख  नहों  किया  जाता  लेकिन  श्री  इंकल  यहां  पहले
 स्थान  पर  बेठे  हैं  ।

 क्या  यह  सत्य  नहीं  है  कि  जो  गेहूं  पशुओं  के  चारे  के  लिए  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  उसके

 स्थान  पर  मक्का  का  उपयोग  शुरू  कर  दिया  गया  इससे  गेहूं  की  मांग  कम  हो  गई  ओर  गेहूं  को

 विदेशों  में  बचने  के  लिए  दवाब  डाले  जाने  लगे  ।  अब  इसी  का  भार  हम  पर  लादा  जा  रहा  इससे

 हमें  इस  बात  को  याद  आती  है  कि  हम  480  के  समय  में  वापिस  चले  गए  वहू  एक

 गौरबपूर्ण  दिन  था  जब  हम  यह  कहते  थे  कि  हम  गेहूं  का  और  आयात  नहीं  करेंगे  और  हम  भारतीय  *

 क्सिान  को  अपनी  आर्थिक  स्थतन्त्रता  का  सरक्षक  मानते  थे  ।  भाज  यह  दुखद  क्षण  आ  गया  है  ।

 सरकार  ने  विभिन्‍न  अवसरों  पर  जो  वक्‍तथ्य  दिए  हैं  उनसे  यही  पता  चलता  है  कि  हम  भायात  कर

 रहे  हैं  और  लगातार  आयात  कर  रहे  कृषि  मंत्री  इस  बारे  में  अवश्य  बितित  मुझे
 विश्वास  है  कि  वे  इस  मुद्दे  पर  विचार  कर  रहे  द्वोंगे  जबकि  बह  हसे  यहां  स्पष्ट  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 निश्चित  तोर  पर  वे  मंत्रिमंडल  में  इस  बारे  में  अपनी  आवाज  उठाते  होंगे  ।

 यहु  पद्धति  अत्यन्त  खतरनाक  मैं  इसको  अधिक  व्याख्या  नहों  कर  मैं

 कुछ  मुद्दों  के  बारे  में  बोल  रहा  हुं  भोर  उनकी  समश्र  रूप  से  व्याख्या  कर  रहा  हू  कि  यह  इस  देश  में

 कृषि  उत्पादन  को  कंसे  प्रभावित  करेगा  ।  आप  देखिए  कि  आपने  क्‍या  किया  4  ।  आप  गेहूं  का  यहां
 भण्डार  एकजित  कर  रहे  और  इससे  उसकी  कीमत  कम  हो  रही  है  ।  जो  किसान  इसका  उत्पादन

 करते  हैं  वे  भी  परेशाम  इसके  साथ-साथ  आपने  किसान  द्वारा  प्रयोग  किए  जाने  वाले  आादानों  को

 कौणतें  वढ़ा  दी  खाद  को  कोमतें  दतनी  अधिक  बढ़ा  दी  हैं  कि  यहु  एक  भाम  किसान  को  हैसियत
 से  बाहर  हैं  ।  इससे  क्या  होगा  ?  यह  ज्ञातथ्य  तथ्य  है  कि  1980  के  थाद  पूंजी  निर्माण  में  गिरावट

 आई  मैं  एक  प्राधिकृत  स्रोत  अर्थात्‌  श्री  हनुमस्था  जो  कृषि  के  प्रसिद्ध  विशेषश  के  माध्यम

 से  यह  बता  रहा  हूं  कि  20  वर्ष  अर्थात्‌  सन्‌  1960  से  1980  के  बीच  पूंजी  निर्माण  1000  करोड़

 रुपये  से  बढ़कर  5000  करोड़  रुपये  हो  गया  उस  समय  से  इसमें  गिरावट  आनी  शुरू  हो  गई

 250



 5  1914  नियम  193  के  अधीन  चर्चा

 भोर  1987  तक  यह  राशि  4,000  करोड़  रुपये  ही  रह  गई  |  सावंजनिक  ओर  निजी  दोनों  क्षेत्रों  में

 ही  पूंजी  निर्माण  को  यही  प्रवृत्ति  रही  |  पूंजी  निर्माण  में  यहू  स्थिरता  या  गिरावट  क्‍यों  है  ?  हसका
 कारण  यह  है  कि  व्यापार  शर्तें  किसानों  के  अनुकूल  नहीं  वास्तव  में  खाद्यान्न  को  वास्तविक
 कीमतों  में  गिरावट  आई  है  ।  यदि  हम  1971  में  खाद्यान्न  का  सम्बन्धित  मुल्य  100  रुपये  लें  उसको

 तुलना  में  1991  में  छाद्यानन  को  वास्तविक  कोमत  80  रुपये  ही  बंठती  पिछले  बीस  वर्षों  के
 दौरान  सामान्य  छकोमतों  में  वृद्धि  के  बावबृद  खाद्यान्न  को  वास्तविक  कोमतों  में  गिरावट  भाई  है  ।  पह्‌
 एक  अच्छी  बात  है  ।  इससे  उपभोक्‍ता  भोर  मजदूरी  कमाने  वालों  को  मदद  मिली  लेकिन  जब  पूंजी
 निर्माण  नहीं  हुआ  वास्तविक  कोमतें  गिर  रही  उस  समय  आपने  क्‍या  किया  ?  यदि  आप
 कच्चे  माल  की  कोमतें  बढ़ा  देते  हैं  ओर  अन्तिम  उत्पाद  की  कौमतों  को  कम  कर  देते  ससे  पूंजी
 निर्माण  में  ओर  भी  कमी  आप  मुख्य  क्षेत्रों  क ेसाथ  ऐसा  हो  कर  रहे  यह  बहुत  ही
 खतरनाक  बात  है  ।  इस  तरह  के  कदम  हपें  खाद्यास्न  के  मामले  में  ओरों  पर  निभंर  कर  देंगे  ।  यदि
 आप  खाद्यान्न  के  मामले  में  ओरों  पर  निर्भर  हो  जाते  हैं  खासतोर  पर  ऐसी  स्थिति  में  जब  40  प्रतिशत
 है।श  गरीबी  की  रेश्वा  के  नोचे  रह  रहे  हों  इसका  यही  अथ॑  निकलता  है  कि  आपने  अपनो  अजादी

 बेच  दी  है  आप  खुद  आश्मनिभंर  रूप  से  अपता  रास्ता  नहीं  चुन  सकते  हैं  ।

 उत्पादन  का  क्‍या  ?  मांग  में  लोच  के  कारण  खाद  की  कोमतों  में  30  प्रतिशत  बढ़ोत्तरी

 हुई  यह  लोचविहीन  मांग  नहीं  अध्ययनों
 से  यही  पता  चलता  यह  इससे  भी  ज्यादा  हो

 सकती  है  ।

 जहां  तक  फःस्फंट  खाद  का  संबंध  है  यह  दो-तीन  गुना  ज्यादा  मंहगा  हो  चुका  है  इसके  परि

 णामस्वरूप  खाद्यानत  उत्पादन  में  32  प्रतिशत  तक  को  गिरावट  हो  सकती  है  वास्तव  में  यह  बहुत  बड़ी
 कमी

 इसका  रोजगार  पर  क्या  असर  होगा  ?  इन  सबके  कारण  मजदूर  और  किसानों  को

 हं  नुकसान  होगा  ।  इसके  अलावा  मिट्री  का  क्‍या  होगा  ?  फास्फंटीक  छाद  की  कौमतों  में  वृद्धि  के
 स्वरूप  किसान  खाद  का  कम  इस्तेमाल  भाप  नाइट्रोजन  देते  रहेंगे  लेकिन  उतना  नहीं  दे  पायेंगे

 जितनौ  आवश्यकता  इससे  मिट्टी  में  असमानताएं  आयेगी  |  जिक  का  ज्यादा  उपयोग  होगा  भौर

 ज्यादा  से  ज्यादा  पौधे  रोगग्रस्त  इसका  हल  कौन  खोजेगा  ?  क्या  कोई  सरकार  इसका  हुल
 खोजगी  ?  दुर्भाग्यवश  विश्व  को  एक  बंक  चला  रहा  है  ओर  यह  देश  लेखाकारों  के  समूह  द्वारा  चलाया
 जा  रहा  हम  केवल  वित्तीय  संतुलन  की  चिता  कर  रहे  हैं  और  दूसरी  भोर  देश  के  वास्तविक

 आध्िक  संतुलन  को  भूल  रहे  देश  का  तुलन  पत्र  क्या  होगा  ?  समर्थन  मुल्य  में  वृद्धि  ओर  ख्लाव  को

 कौमतों  में  वृद्धि  से  ऊसे  जायेगा  ?  प्रधानमन्त्री  ने  ऐसा  ही  कहा  सीमान्त  बिसानों  को  किस

 प्रकार  लाभ  होगा  जेसे  वहु  किसान  जिनके  पास  बेचने  के  लिए  अतिरिक्त  उत्पाद  नहीं  हमारे

 यहां  इस  प्रकार  के  किसानों  का  प्रतिशत  76  प्रतिशत  है  ।

 थो  चाहस॑  :  500  करोड़  रुपये  **

 दर  बे  ह  हज
 भ्रो  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  बया  आप  उनसे  9000  करोड़  रुपये  लूट  रहे  आपने  खाव

 पर  सब्सिडी  को  वापिस  ले  लिया  प्रधानमन्त्री  ने  ध्वयं  यह  कहा  है  कि  यदि  हमने  खाद  पर

 सब्सिडी  जारी  रखो  होती  तब  हमें  9000  करोड़  रुपये  देने  पढ़ते  |  भाप  किसानों  के  9000  करोड़

 रुपये  लूटफर  उन्हें  केवल  500  फरोड़  रुपये  दे  रहे
 वह  किसानों  को  बड़ौ  सफाई  से  लूटना  है  और
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 किसानों  को  लूटने  का  यह  तरीका  बहुत  लाभदायक  माननीय  कृषि  मैं  यह  कहना  चाहता

 हूँ  कि  दबाव  डालना  सारी  स्थिति  विक्रुत  हो  रही  है  सामान्यतः  यह  सके  दिया  जाता

 है  कि  वंदि  आप  सारे  संसाधन  ले  लेते  हैं  तब  हम  पूंजी  निर्माण  नहीं  कर  अतः  हमें

 सहायता  वापिस  ले  लेनी  चाहिए  |  ठीक  कृपया  इस  बात  की  पुष्टि  करें  कि  9000  करोड़  रुपये

 लिए  गए  हम  6000  करोड़  रुपये  लें  या  जो  भी  अतिरिक्त  राशि  आप  लेना  चाहते  हैं  |  मैं  जानता

 हूं  कि  आप  कहेंगे  हमें  6000  करोड़  रुपये  लेने  चाहिए  क्योंकि  प्रधानमन्त्री  महोदय  ने  9000  करोड़

 रुपये  के  बारे  में  कहा  है  और  यदि  मैं  कहूं  कि  हमें  9000  करोड़  रुपये  लेने  चाहिए  तो  आप  मेरी  बात

 में  संशोधन  करके  कहेंगे  कि  हमें  6000  करोड्ट  रुपये  लेने  चाहिए  ।

 अब  आपको  यह  सुनिश्चित  करना  होगा  कि  6000  करोड़  रुपये  कृषि  के  भ्राधारभूत  ढांचे  पर

 खचं  होंगे  ?  वया  ऐसा  होगा  ?  कया  मैं  अमले  बजट  में  ऐसा  पाऊंगा  ?  कया  भाप  अपने  उत्तर  से  इस

 संबंध  में  कुछ  कहेंगे  ?  सिर  हिलाने  को  रिकार्ड  में  दर्ज  नहीं  किया  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  तब
 ”

 पैदा  होता  है  जब  भाप  खड़  होकर  अपनो  बात  कहते  हैं  ।

 कवि  संत्रो  बलराम  :  मैं  इसका  उत्तर  दूंगा  ।

 करी  बिंशवनाथ  प्रताप  सिह  :  ऐसे  भी  घटक  हैं  जिनका  कोई  मूल्य  नहीं  है  और  ये  बहुत

 पूर्ण  हो  गए  केवल  मूल्य  महत्वपूर्ण  नहीं  मूलभूत  आपका  आपको  सिंचाई

 व्यवश्था  और  अन्य  सुविधाएं  भी  कम  महत्वपूर्ण  नहीं  है  ।

 अ्षब  आपको  इस  राजसहायता  की  पुष्टि  करनी  मैं  से  आधारभूत  ढ|  थे  में  लगाने

 तैयार  यदि  आप  1500  करोड़  रुपये  ख्न  करते  तो  आप  इससे  3  लाख  टन  उवंरक  प्राप्त  कर

 सकते  लेकिन  यदि  भाप  6000  करोड़  रुपये  खतं  करते  है  तो  आप  देखेंगे  कि  इससे  क्या  होगा  ?

 लेकिन  आप  ऐसा  नहीं  करेंगे  ।  इसी  कारण  श्री  मनमोहन  सिंह  विदेश  चले  गए  हैं  यदि  आप  इस

 संबंध  भें  कोई  टिप्पणी  लिख  भेजेंगे  तो  वे  इसे  अस्बोकार  कर  देंगे  ।

 यह  उवंरक  मूश्य  संबंधी  संयुक्त  समिति  फी  रिपोर्ट  अन्य  सिफारिशों  तत्काल  लागू  कर
 दी  गई  हैं  ।

 भी  सोमनाथ  घटर्जो  श्री  सेयद  शाहाबद्दीन  की  टिप्पणी  एक्रोकृत  नहों  की
 गई  है  ।

 थरो  विश्वनाथ  प्रताप  लिह  :  उसे  कार्यान्वित  नहों  किया  गया  निश्चित  रूप  से  यह  स्पष्ट

 हो  गया  है  कि  कृषि  क्षेत्र  को  उर्वरक  क्क्षमता  का  दण्ड  भुगतने  के  लिए  कहा  जा  रहा  कई  एकक
 ऐसे  हैं  जहां  क्षमता  उपयोग  मात्र  53  प्रतिशत  इसका  मूल्य  किसानों  को  चकाता  पढ़ता  इसका
 कोई  भ्रम्प  बिकल्प  नहीं  मैं  नहीं  जानता  कि  अन्य  सिफारिशों  को  कायन्विस  बहीं  किया  गया  है  ।
 वास्तव  में  हमारा  लक्ष्य  यह  होना  चाहिए  कि  हम  आदान  लागत  को  कम  करने  का  प्रयास
 क्रादान  लागत  में  वद्धि  न  होने  से  व्यापार  में  सुधार  लाभांश  प्राप्त  होगा  |  किसानों  की  पूंजी
 बढ़ेगी  ओर  इसके  साथ-साथ  उपभोक्ता  भी  लाभान्वित  क्‍योंकि  श्वाशाननों  पर  कोई  लागत  नहीं
 आएगो  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण  समझने  की  बात  लेकिन  इस  सर्माति  की  अन्य  सिफारिशों  पर  कोई

 कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।
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 अब  हम  प्राकृतिक  गैस  के  मुद्दे  पर  आते  प्राकृतिक  गेस  का  मुल्य  सिर्धारण  सरकार  हारा

 किया  जाता  है  ।  प्रश्येक  वस्तु  का  मूल्य  बाजार  मूल्य  प्रणाली  से  नियत  होता  है  लेकिन  इसके  बारे  में

 निर्ण  प  सरकार  करती  इस  रिपोर्ट  के  पृष्ठ  संख्या  101  में  निम्नलिखित  तथ्य  दिया  गया  है

 के  देखने  में  आया  है  कि  प्राकृतिक  गेस  का  उपभोक्ता  मृल्य  निर्धारित  करने
 के  लिए  आयातित  आयलਂ  को  आधार  रूप  मामा  जाता  है  जिसका  कि  वास्तविक

 उत्पादन  लागत  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  इसी  प्रकार  उत्पादित  गंस  के  महय  निर्श्वारण  के

 लिए  दक्षिण  बेसिन  क्षेत्र  से  प्राप्त  गंस  के  उत्पादन  लागत  को  आघार  माना  जाता  इसमें
 ग्रेस  को  लागत  के  भारित  ओसत  को  नहीं  लिया  जाता  है  ।”

 अपने  वित्त  मंत्री  काल  में  मैंने  इस  मुद्दे  को  हुल  करने  की  कोशिश  की  थी  ।  लेकिन  उसके

 पश्चात्‌  मैं  वित्त  मंत्रालय  से  हट  गया  था  |  ओर  यह  गेस  की  समस्‍या  अभी  तक  वहों  को  वहीं  है|  यह

 एक  काफी  नाजुक  मुद्दा  है  ।

 ओभो  बलराम  जाछड़  :  टम  ऐसा  करेंगे  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  हम  आपको  हर  तरह  का  समथंन  यह  एक  तरोका
 निरस*देह  उवंरक  उद्योग  द्वारा  दा  गई  रायल्टी  जंसी  अन्य  बातें  आतो  उसके  पश्चात्‌  एच०बी०जें०
 पाइप  लाइन  के  लिए  बेची  गई  गंस  की  सप्लाई  फरने  संबंधी  प्रभार  इसकी  लागत  से  अधिक  प्रतीत

 होते  हैं
 । यह  सब  इस  तरह  उत्तरोत्तर  चलता  रहता  है  जिससे  उवंरक  के  मूल्य  बढ़  जाते  हैं  और

 उ्ंरक  मुल्य  वद्धि  का  भार  किसानों  पर  लाद  दिया  जाता  हम।रे  समक्ष  यह  सब  बातें

 स्पष्ट  और  इस  परिदृश्य  का  वास्तविक  मतलब  क्‍या  है  ?  अब  यह  मुद्दा  भोजन  भर्थात्‌  गेहूं  पर

 आ  गया  है  ।  जब  आप  भोजन  की  बात  करंते  हैं  तो  यह  मामला  किसानों  का  ही  नहीं  रद्द  जाता  ।

 इसका  संबंध  मजदूर  हर  किसी  से  हो  जाता  यह  एक  मुख्य  क्षेत्र  यह  हमारी

 प्रभुसत्ता  का  प्रतीक  है  ओर  रोजगार  के  लिए  भी  यह  सबसे  बड़ा  क्षेत्र  है भोर  अब  इस  तरह  की

 धमकी  दी  जा  रही  अपनी  नई  अधिक  नीति  बनाते  समय  यदि  आप  उद्योग  के  पुनगंठन  की  बात

 सोचते  हैं  तो  भौद्योगिक  अर्थव्यवस्था  का  पुनर्गठन  वास्तव  में  क्षि  क्षेत्र  से  ही  किया  जा

 सकता  भाज  तक  क्षि  नीति  का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  ढेढ  वर्ष  बीत  गया  है  लेकिन  जब

 तक  किसानों  ने  इस  संबंध  में  रामकोला  में  एकजुट  होकर  अपनी  आवाज  बुलन्द  नहों  को  तब  तक

 कृषि  नीति  का  कहीं  कोई  जिक्र  नहीं  हुआ  |  उन्होंने  अपने  प्राण  न्‍न्योछावर  कर  दिए  ।  मैं

 कर्नाटक  में  देवानगेरे  ओर  कई  अन्य  स्थानों  के  इन  गरीबों  को  अपनी  श्रद्धांजलि  देता  हुं  ।  केवल

 उसके  पश्चात्‌  ही  हमने  केवल  दूरदशंन  पर  ही  देखा  कि  किसान  पगड़ी  बांधे  आ  रहे  थे  ओर  शायद

 आपने  भी  किसानों  के  बारे  में  कुछ  कहने  की  अनुमति  ली  आप  पहले  भी  कुछ  कहना  चाहते  थे  ।

 थ्रो  बलराम  जाक्षड़  :  में  भनमति  नही  लेता  ।

 प्री  विश्वनाथ  प्रताप  मैं  जानता  लेकिन  उसके  पश्चात्‌  ही  हम  किसानों  के  बारे  में

 और  अधिक  सुनने  लगे  ।  यह  एक  अच्छा  प्रतीक  है  ।

 यदि  आप  पुनगंठन  फी  बात  सोचते  हैं  तो  कृषि  उद्योग  में  कृषि  क्षेत्र  को  प्रोत्साहन  करने

 संबंधो  नीशि  पर  बल  दो  |  इससे  हम  गांवों  में  हो  रोजगार  उपलब्ध  करा  सकेंगे  जिससे  कृषि  भूमि  पर

 भी  जमता  की  निर्भरता  कम  हो  जाएगी  और  लोगों  का  शहरों  को  पलायन  भी  कम  वहां

 सूजित  मांग  ओर  पंदा  हुई  खरीद  शक्तित  से  जन  उपभोग  की  बस्तभों  को  मांग  बढ़ेगी  जिससे  जन
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 —  की  गर्म ्््नण

 बिश्वताथ  प्रताप  सिह  ]

 उपभोग  की  वस्तुओं  में  निवेश  करमा  अधिक  लाभदायक  हो  हो  सकता  है  कि  मारुति  को
 मांग  में  वद्धि  न  हो  लेकिन  हो  सकता  है  साईकल  और  मोटर  साईकल  को  मांग  बढ़  और  यह  मांग
 तथा  फिर  क्रय  करने  को  शक्ति  से  उद्योग  पर  प्रभावपूर्णं  परिबतेन  आयेगा  तथा  इससे  इसमें

 निशधियां  लगाना  भी  लाभकारी  हो

 अतः  नयी  आथिक  नीति  में  काये  शेली  का  आधार  यही  मैंने  इसके  बारे  में  कभी  भी

 नहीं  सुना  और  मैं  इसके  बारे  में  जानना  नहीं  चाहता  हूं  ।  दुर्भाग्य  से  किसान  ही  मुख्य  धटक  हैं  क्योंकि

 एक  कारखाने  में  आप  मोटर  हथाई  परमाणु  कुछ  भी  तेपार  कर

 सकते  हैं  ।  लेकित  यदि  आप  किसी  कारखाने  को  एक  दाना  गेहूं  या  चावल  का  उत्पादन  करने  को

 कहें  तो  इसका  उत्पादन  नहीं  हो  सकता  है  ।  इस  तरह  को  स्थिति  में  मैं  समझता  हू  कि  हमारे  यहां
 एक  व्यापक  कृषि  नीति  होनो  चाहिए  जिसके  माध्यम  से  स्हां  काम  करने  वाले  किसान  तथा

 कृषि  उद्योग  के  ट्रान्सपोटरों  का  भी  ख्याल  रखा  जा  सके  |  मैं  इसमें  डीलरों  को  भो  शामिल्न  करत

 हूँ  ।  यही  कृषि  गतिविधि  का  आधार  भी  है  ओर  देश  की  आवश्यकता  भी  यही  है  ।

 भी  बलराम  हम  इस  स्रंबंध  में  भाशाबान

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  जी  भाप  तो  ऐसा  ही  फरमायेंगे  ।  यदि  आप  1980  से  1991

 तक  की  पूंजी  निवेश  व्यवस्था  को  देखें  तो  देखेंगे  कि  कृषि  में  केवल  11  प्रतिशत  को  बढ़ोतरो  हुई  है

 जबकि  इसी  अवधि  में  उद्योग  में  44  प्रतिशत  को  वद्धि  हुई  हमारी  प्रा्थमिकताएं  कहां  हैं  ?

 इस  वर्ष  के  बजट  में  टेलीफोन  के  लिए  लगभग  4819  करोड़  रुपये  का  भाबंटन  किया  गया  है

 अर्थात्‌  लगभग  50,000  करोड़  रुपये  का  जबकि  सिंचाई  के  लिए  23]  करोड़  रुपये  रख  भाप  तो

 कहेंगे  कि  यह  राज्य  विषय  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  ।  अ्रतः  देश  में  होने  वाले  सम्पूर्ण  निवेश  को

 राज्यों  में  होने  वाले  निवेश  सहित  ही  लिया  जाना  चाहिए  |  यह  एक  केन्द्र  का  विषय  आप  तो  यही

 तक॑  देंगे  लेकिन  मैं  आपसे  पूछता  हूं  कि  यदि  छ्ाद्य  समस्या  आये  तो  क्या  किया  जाए  )  क्‍या  राष्ट्रीय

 प्राथमिकता  को  बदलने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  क्‍या  आप  यह  नहीं  कहेंगे  कि  टेलीफोन  काले

 निवेश  में  स ेभाधा  सिंचाई  के  लिए  भाबंटित  कर  दिया  जाए  ?  खाद्य  आवश्यक  है  या  टेलीफोन

 आवश्यक  है  ?  कया  हमें  केवल  इतनी  ही  आवश्यकता  है  कि  हम  टेलीफोन  पर  यह  कह  सके  कि  हम

 भव  हैं  ओर  मर  रहे  हैं  !

 राष्ट्रीय  प्राथमिकताओं  संबंध  में  पुनः  भौर  करने  की  आवश्यकता  इस  तरफ  धन

 आाबंटित  व्यापार  में  सुधार  कृषि  आदानों  की  लागत  घटाने  को  जरूरत  है  तथा  इस  देश

 में  इस  बात  की  भी  जरूरत  है  कि  कृषि  उत्पादों  का  एक  जपहू  ढेर  न  लग

 जब  मैंने  छाश  तेल  का  आयात  नहीं  किया  तो  एक  वर्ष  के  लिए  कोमतें  बहुत  बढ़  गयो  था

 लेकित  अगले  वर्ष  भोर  बाद  के  वर्षों  में  किसान  ने  इतना  अधिक  उत्पादन  किया  कि  आयात  नीचे

 भा  गया  और  कौमतें  भी  गिर  बजाय  इसके  कि  फालतु  में  ही|कमर  कसी  जाए  ओर  कोमत

 में  वृद्धि  नहीं  होने  पर  भी  1500  करोड़  रुपये  छर्त  किए  ऐसा  ही  साहस  दिलाया  जाना

 चाहिए  ।

 दूसरी  बात  जो  मैं  भापके  ध्यान  में  लाना  चाहुता  हूं  वह  यह  है  कि  कल्ष  ही  मध्य  प्रदेश  से  अबर
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 मिलो  है  कि  यद्यावि  धान  को  लाने  से  जाने  में  सरकारी  तौर  पर  कोई  प्रतिबंध  नहीं  है  तथा  सरकारो

 तोर  पर  कोई  भी  किसान  100  क्विटल  धान  बिना  अनुमति  लिए  से  जा  सकता  है  तथा  एक  प्रावधान
 भी  किया  गया  है  कि  समाहर्ता  से  भनुमति  लौ  जानी  यह  अनुमति  चार  माह  तक  भी  नहीं
 मिलतो  है  और  पही  तरीका  पंजाब  ओर  अन्य  जगहों  में  अपनाया  जाता  इस  तरह  से  श्षाद्यान्न

 को  लाने  ले  जाने  पर  अवध  रुप  से  प्रतिवन्‍्ध  लगाया  जाता  था  अतः  यहाँ  इस  बात  के  बावजूद  कि

 कोई  भी  प्रतिबन्ध  नहीं  सगना  चाहिए  राज्य  भी  अवध  ढंग  से  कार्य  करते  फिर  यदि  कोई  भी

 प्रतिबन्ध  हो  तो  इसे  हटाया  जाना

 मैं  एक  प्रश्न  पूछना  च।हुता  हूं  ।  कोई  भी  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  यहां  भाकर  भारतोय  बाजार  में

 कहीं  भी  अपना  माल  बेच  सकती  है  ओर  एक  किसान  होने  के  गाते  मैं  जो  कि  यहां  पंदा  हुआ  हूं  तथा

 इसी  मिट्टी  से  मैं  जो  उत्पादन  करता  हू  उसे  भी  मैं  अपने  बाजार  में  अपने  हो  निर्वाचन  क्षेत्र  में  महीं  बेच

 सकता  हूं  ।  क्या  किसान  अपनी  हो  भूमि  में  विदेशी  है  ?  एक  सुविधा  जो  कि  एक  विदेशों  को  प्राप्त

 है  वही  किसान  को  नहों  मिलती  मैं  अपनी  पार्टी  की  ओर  से  कहना  चाहुंगा  कि  हम  क्षाशास्त

 लाने  ले  जाने  पर  लगे  इस  प्रतिबन्ध  का  उल्लंघन  हम  तो  आ्रागे  इस  संबंध  में  भनुमति  भी  नहाँ
 लेंगे  ।  हम  खाद्यानतों  को  सारे  राज्यों  में  लायेंगे  और  ले  जायेंगे  और  यदि  राज्य  की  शक्ति  भाड़  भाषेगी

 तो  किसान  शक्ति  भी  पूरो  तरह  से  विरोध  में  लग  जाएगी  ।

 भी  बलराम  जाश्षड़  :  आपका  बहुत  धन्यवाद  ।  हम  आपका  समथंत  करेंगे  ।

 भी  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  मैं  जानता  हूं  कि  मैं  तो  आपका  मिन्र  हूं  लेकिन  आपका  कोई  दोस्त

 नहीं  बना  यही  मेरी  समस्या  है  ।

 [  हिम्दो

 को  बलराम  जाखड़  :  राजा  अापको  बहुत  देर  से  याद  जब  आप  कर  सकते  ये

 तब  आपने  क्यों  नहीं  किया  ?  जब  मैं  कर  रहा  हूं  तो  आप  अब  कह  रहे  हैं  ।

 डॉ०  कपातिथु  भोई  :  11  महीने  में  क्या  कर  सफते  हैं  ?

 क्रो  विश्वनाथ  प्रताप  लिह  :  जहां  दस्तश्चत  होगा  वहां  करना  पढ़ेगा  चाहे  मंढल  हो  भाहे  भम्य
 भोजें  हों  ।  इस  पर  आप  बहस  मत  कोजिएगा  ।  बह  दूसरों  बहस  हो  जाएगी  **

 ]

 यह  खाद्यान्न  लाने  ले  जाने  की  एक  मांग  है  |  यहां  द्रांसपोर्टर  ही  एजेंट  भी  मैं  माँगा

 गया  वहां  इंडिया  परपमिटਂ  वाले  ट्रक  भी  थे  ऐसा  नहीं  है  कि  बहां  नहीं  होते  हैं  सेकिन  ट्रक
 मालिकों  को  पजाब  में  यह  परमिट  प्राप्त  करने  में  बहुत  कठिनाई  होतो  है|  पहू्‌  परमिट  व्यवस्था  खत्म

 होनी  चाहिए  ।  बश्कि  एक  शुल्क  प्रणाली  होनी  चाहिए  |  जेसे  कि  हम  रेडियो  टेशीविजन  के  लिए  शुल्क
 देते  हैं  लेकिन  हमें  अनुमति  नहीं  मेनी  पड़ती  अधिकांश  परेशानियां  नकली  अभाव  के  कारश  हैं

 जिन्हें  उत्पन्न  किया  गया  है  ।  सोनोपत  में  गेहूं  की  बिक्रो  दर  310  रुपए  या  315  रुपये  अथदा  320

 रुपये  प्रति  क्विटल  है  और  मुम्बई  में  यह  8  रुपये  या  7  रुपये  प्रति  किलो  ऐसा  इन  अड़बनों  के

 कारण

 अतः  मेरो  दूसरी  मांग  है  कि  जहां  तक  वाहुक  का  सम्बन्ध  यदि  बह  खाद्याग्न  से  जा  रहा  है
 तो  कोई  प्रतिबंध  नहीं  होना  अन्वथा  एक  शुल्क  व्यक्षश्या  होनो  चाहिए  परन्तु  अनुमति  प्राप्त
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 विश्वनाथ  प्रताप

 करने  को  ब्थवस्था  महीं  होनी  इसे  समाप्त  किया  जागा  चाहिए  ।  |इत  अड़चनों  को  दूर  किया

 जामा

 साथ  जहाँ  तक  उपभोक्‍कता  का  सम्बन्ध  यद्याप  कि  यह  राज्य  से  सम्बंधित  विषय

 परन्तु  यदि  हम  इस  पर  बात  करें  तो  समझौते  द्वारा  आम  राय  तेयार  को  जा  सकतो  भोजन  हो
 जीवन  जीवन  पर  कोई  कर  नहीं  लगाया  जाना  चाहिए  ।  खाद्यान्न  पर  बिक्रो  कर  अथवा

 खुंगी  नहीं  लगायी  जानी  चाहिए  ।  हमें  राष्ट्रीय  स्तर  पर  वार्ता  की  शुरुआत  करनी  चाहिए  भर  इस

 विषय  पर  पहल  करनी  चाहिए  ।  जोवन  पर  कर  के  रूप  में  कम  से  कम  थाह्ारनों  पर  बिक्री  कर

 नहीं  लगाया  जाना  चाहिए  |

 फिर  कृषि  पर  आधारित  उद्योगों  को  बात  आतो  यहां  जब  आप  सभी  प्रकार  के  लाइसेंरा

 प्रभाली  कौ  अनुमति  दे  रहे  दें  तो  आप  कानून  भंग  कर  रहे  हम  इससे  सहमत  नहीं  है  लेकिन  इस

 कृषि  उल्लोग  के  लिए  मैं  यह  पूछना  चाहूंगा  कि  इस  प्रकार  के  प्रतिबंधों  की  क्‍या  आवश्यकता  है  ?
 पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  में  70  प्रतिशत  मनन्‍ने  को  पेराई  मिलों  द्वारा  नहीं  होती  यदि  भाप  चीनी  मिल

 कौ  मांग  करते  हैं  तो  यह  उपलब्ध  नहीं  एक  या  दो  मिल  उपलब्ध  हो  सकते  हमने  निर्णय
 लिया  था  परस्तु  इसे  पूरी  तरह  से  लाग्‌  नहीं  किया  जा  सका  ।  यदि  गस्ने  के  क्षेत्र  से  को  कि०मी०  को

 दूरो  के बाद  चौनी  मिल  लगाया  जाना  है  तो  इसे  स्थापित  कर  देना  इसमें  और  प्रतिबंध  नहीं

 लगाया  जाना

 अनेक  लथ्‌  कृषि  उद्योग  उत्पाद  शुल्क  का  ढांचा  इस  प्रकार  है  कि  इससे  इनकी  संख्या

 भाधघी  होती  जा  रही  है  |  ब्याज  दरों  के  कारण  भी  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  कमी  आती  जा  रही  मैं

 झ्िर्फ  उद्योगों  की  बात  कर  रहा  हूं  क्योंकि  यही  किसानों  का  बाजार  जब  तक  किसानों  के  बाजार
 का  हम  विकास  नहीं  करते  हम  किसानों  को  उन्‍नत  नहीं  बना  सकते  इससे  श्रम  को  भी  रोजगार

 प्राप्त  होगा  ।  अतः  यह  मेरी  पूरी  बात  है  जिसके  लिए  मैं  आपसे  सिफारिश  करूंगा  भर  अनुरोध  करूगा
 कि  आप  इस  नई  नीति  को  तंयार  हम  नहीं  जानते  हैं  कि  किस  रूप  में  इसे  तेयार  किया

 जाएगा  ।

 मैं  सिर्फ  एक  या  दो  बातों  का  ओर  उल्लेख  करूंगा  ।  माननीय  मंत्री  जी  ने  यह  उल्लेख  किया

 है  कि  क्षतिपूर्ति  पर  कोई  सम्पत्ति  कर  नहीं  लगाया  यह  सम्पत्ति  कर  नहीं  है  बल्कि  पूंजीगत
 लाभ  लेकिन  प्रश्त  सिर्फ़  क्षतिपूर्ति  का  अब  बाजार  के  दबाब  के  कारण  ओषधियों  की  कीमतों

 में  बढ्धि  कर  दी  गई  है  ।  लेकिन  जब  आप  किसान  की  जमीन  खरीदते  हैं  क्यों  कया  आप  उसे  बाजार

 का  मूल्य  देते  हैं  !

 भी  बलशाम  लाखड  :  प्रश्न  अधिग्रहण  का  सरकार  भूमि  को  अधिग्रहण  करती  किसान

 को  इसे  बेचना  मापसंव  हो  सकता  है  भोर  उसे  इसे  बेचमे  के  लिए  बाध्य  किया  जाता  है  क्‍योंकि  इसका

 अखिश्रहजण  कर  लिया  गया  मैंने  उस  सम्दर्भ  में  यह  बात  कही  है

 भौर मैं सोचता हूं कि मैं सही हूं । उस पर कर क्‍यों लगाया जाए क्योंकि वह हससे अलग नहों यह ऐसी सम्प्ति नहों है जिसे उसने लाभ प्राप्त करने हेतु लिया है| उसे यह विरासत में प्राप्त हुई है और वह इसे छोड़ता नहीं चाहता है । जब उसे विवज्ञ किया जाता है तभी बहू ऐसा करता इसो कारण मैं ऐसा कह रहा 256
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 क्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  यह  मेरी  मांग  भी  लेकिन  मैं  तकनीकी  रूप  से  आपको  सहायता
 कर  रहा  हूं  ।  जो  कर  लगाया  जाता  है  कह  पूंजीगत  लाभ  है  ।

 को  बलराम  मैं  कोई  बविशान  नहीं  जानता  हूं  ।  मैं  एक  किसान  हूं  ।

 भौ  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  यह  प्रश्त  बाद  में  उठेगा  |  उसे  कया  कोमत  प्राप्त  होती  है  ?  मैं

 इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  देश  शायद  सड़कों  भोर  नहरों  के  लिए  हम  मूल्यों  का  वहन  नहीं  कर  सकता

 है  क्योंकि  हमें  विकास  की  आवश्यकता  लेकिन  फिर  भौ  ये  कोौमतें  प्रदान  की  जानी  चाहिए  ।

 लेकिन  जब  शहरोकरण  की  बात  होती  सरकार  हसके  पश्चात्‌  अच्छा  मुनाफा  लेती  जो  चोज

 उसे  पी ढ़ियों  से  प्राप्त  है उससे  वह  क्‍यों  वंचित  हो  जाए  जिसे  नाममात्र  की  कौमत  पर  ले  लिया  जाता

 है  मैं  सोचता  हूं  कि  नई  नीति  को  हसी  मुद्दे  पर  आधारित  किया  जाना  चाहिए  ।

 दूसरी  बात  बकाये  राशि  की  आती  हमें  वका!ए  राशि  का  मुह  उठाना  चाहिए  ।  रामकोला

 में॥  किसानों  को  एक  वर्ष  से  बकाए  राशि  का  भुगतान  नहीं  किया  गया  यह  राशि  एक  वर्ष  से  यह
 किसानों  विशेषकर  हरिजनों'तक  नहीं  पहुंच  पायी  मैंने  एक  किसान  के  पुत्र  से  यही  प्रश्न

 किया  था  ।

 श्री  राजबीर  सिह  :  रामकला  में  किसी  भी  किसान  का  बकाया  नहीं  है  इस  वर्ष  तक

 यही  मेरा  आपसे  कहना  )

 थी  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  बड़ी  बुशी  को  बात  बढ़ी  खुशश्बरों  आपने  दी  है  कि  सारा

 बकाया  भ्रदा  हो  लेकिन  जब  मैं  गया  पा  -

 दि
 ]

 दलित  किसान  अथवा  श्रमिक  जो  भी  उसके  लिए  सिफे  800  रुपया  ही  प्रश्न  यह
 हीं  है  ।  मैं  रामकोला  को  उजागर  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  मैं  आपके  समक्ष  बातों  को  रक्षना  चाह  रहा  हूं  ।

 )  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  किसान  गेहूं  बेचता  है  तो  राशि  बकाया  नहीं  होती  है  ।

 जब  वह  धान  की  बिक्री  करता  है  तो  धनराशि  बकाया  नहीं  होती  है  लेकिन  जब  वह  गन्ने  को  बिक्री

 करता  है  तो  बराबर  ही  पूरे  देश  में  इसकी  राशि  बकाया  रह  जाती  यदि  आप  पूरे  देश  में  इस

 बकाये  राशि  की  बात  करें  तो  यह  एक  बहुत  ही  बड़ी  धनराशि  होगी  ।  मैं  जानता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  में

 यह  320  करोड़  रुपया  है  |

 समापति  महोवय  :  कृपया  व्यवधान  उपस्थित  न  करें  ।

 थी  विश्वमाथ  प्रताप  सिह  :  मैं  किसो  पर  आरोप  नहीं  लगा  रहा

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  किसानों  को  दी  जाने  वाली  उश्योय  को  सुचिक्राओों  कौ  व्यवस्या

 की  तो  उसमें  जब  चीनी  मिलें  गसता  किसानों  को  पर्षो  देती  हैं  कि  हमने  उनसे  हतना  गन्ना  प्राप्त

 किया  तो  इस  पर्ची  को  ही  चेक  माना  जाना  चाहिए  और  15  दिन  के  भीतर  इसका  भूगतान  होना

 भुगतान  न  किए  जाने  की  स्थिति  में  इसे  दंडनौय  अपराध  माना  जाना  चाहिए  क्योंकि  भले

 ही  उसने  अपना  सामान  सुपुर्द  न  किया  हो  यदि  किसी  चंक  का  भुगश्ान  नहीं  होता  तो  इसमें  जेल  की

 257



 लियम  193  के  अधीन  चर्चा  26  1992
 ee  क++4वनननननीननननननननन-न पन+-कननमनम  मकान न  गएणण  अएा।णीीणण७?थिज-+  4A: 55  +  5

 सजा  हो  सकती  है  |  लेकिन  यहां  तो  इसने  अपना  सामान  सुपुर्द  किया  इसलिए  एक  ऐसे  कानून  की

 आवश्यकता  है  जिसके  अन्तगंत  सभी  को  भुगतान  के  लिए  बाध्य  किया  जा  सके  ।

 अन्त  मैं  यह  कहूंगा  कि  आपको  हमें  अद्धंस्नत्य  बताने  की  कि  गेहूं  का  फ्री-भान-बोर्ड

 मंल्य  267  रुपय  है  और  फिर  इसे  सही  करते  हुए  यह  कहना  कि  ऐसे  क्रय  भादेश  तो  सूख्धे  की  स्थिति
 के  समय  दिए  गए  थे  और  फिर  बरसात  के  बाद  भी  और  अधिक  क्रय  कआादेश  भादि  मामलों  को

 अधिक  गम्भीरता  से  लेना  चाहिए  |  मैं  यह  नहीं  कहना  चाहता  कि  बासिलोना  में  हमें  कोई  मेडल  क्यों

 नहीं  मिल  लेकिन  मैं  यह  सोचता  हूं  कि  आधी  सच्चाई  कहने  के  मामले  में  यदि  इसमें  कोई  मेडल

 आदि  रखे  जायें  तो  इस  सरकार  को  मेडल  जरूर  हो  मिलेगा  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अनु  रोध  करूंगा  कि  उवरकों  के  मूल्य  कम  करके  पुराने  स्तर  पर  बहाल
 किए  जाएं  ओर  जितना  गेहूं  विदेश  से  आना  बाकी  उसका  निर्यात  तुरन्त  रोक  दिया  जाए  ।

 »
 इन्हों  दो  मांगों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  :

 ]

 श्री  हरचस्द  सिह  :  चेयरमेन  आपको  बहुत-वहुत  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे
 बकक्‍त  दिया  ।  जब  मैं  यहां  से  कभी  गांव  जाता  तो  कुछ  बच्च  और  हूरिजन  मुझ  घरकर  इवट्ठे  हो
 जाते  थे  भौर  कहते  थे  कि  पालियामेंट  में  कया  हो  रहा  है  कुछ  बातें  हमें  मैने  कहा  कि  यहां
 हरिजनों  और  किसानों  के  बारे  में  कोई  बात  ही  नहीं  मैं  तुम्हें  बया  मुझे  8

 महोन
 उस  बोरान  किसी  ने  कोई  बात  महीं  की  ओर  पंजाब  के  बारे  में  अब  गंहू  को  बात  चली  तो

 यह  सारी  पंजाब  के  बारे  में  ही  तो  अब  इस  बारे  में  कह  गा  ।  नहीं  तो  मैं  देखता  था  कि  एक  राजा

 अज न  सिंह  यहां  बैठे  हैं  ओर  उधर  दूसरे  राजा  वी०  पी०  सिंह  बेठे  दोनों  राजा  बातें  करते  २

 इनके  अलावा  मैंने  कोई  बात  नहीं  सुनी  ।

 चेयरमेन  पंजाब  में  बड़े  पैमाने  पर  गेहूं  पंदा  होता  80  फीसदी  लोग  पंजाब  में

 बाड़ो  का  कारोबार  करते  खेती  पर  निमंर  करते  गेहूं  की  कीमत  के  बारे  में  उपज  के  बारे  में

 बात  हो  रही  है  |  गेहूं  की  उपज  के  बारे  में  जो  कुछ  हो  रहा  बह  तो  जब  हम  1947  के  पहले

 गुमरी  में  तब  जितनी  पंदाबार  होती  उतनी  ही  आज  हो  रही  एक  बार  का  मुझे  मालूम
 मैंने  अपने  खेत  में  एक  एकड़  जो  उस्त  समय  36-40  का  होता  उस्तमें  गेहूं  बीजा  और  38  मन  गेहूं
 पैदा  उतना  ही  भाज  हो  रहा  जब  कि  अब  तो  खाद  भी  डालनी  पड़ती  है  भोर  तब

 खाद  के  बारे  रासापनिक  खाद  के  बारे  में  हम  जानते  भी  नहीं  थे  ।

 ब़्ते q

 चेयरमेन  इससे  पहले  साल  कनक  का  भाव  ठीक  रहा  6-7  रुपये  किलो  आटा  पंजाब

 में  मिल  रहा  था  ओर  अब  कत्तक  3  रुपये  किलो  रही  हे  ।  पहले  जब  हम  हिन्दुस्तान  आए  तो

 आटे  का  एक  16  किलो  का  पीपा  भरकर  एक  रुपए  मिल्तता  था  और  अब  वही  एक  टीन  16

 क्िली  का  100  रुपये  में  भाता  उस  वक्‍त  और  इस  वक्‍त  का  आप  रेट  देख  लें  ।  कहने  को  तो  गांधी

 जी  कहा  करते  थे  कि  हम  जमीनों  का  नेशनलाइजेशन  कर  यही  बात  पं०  नेहरू  भी  कहा  करते
 थे  |  वे  जमोनें  कहाँ  नेशनलाइज  किसने  किसी  ने  नहों  अब  तक  कांग्रेस  का  ही  राज

 रहा  तीन  साल  मोरारजी  भाई  आए  वे  भी  कांग्रेसी  ही  अभी  भी  कांग्र॑ं सी  ही  हैं  ।

 एक  बार  मैं  और  पंजाब  के  पंप्सू  के  चीफ  मिनिस्टर  वषमान  जो  प्राइम  मिनिस्टर  के  पास
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 आए  प्राइम  मिनिस्टर  के  संक्रेटरी  ने  कहा  था  कि  तुमको  टाइम  तो  दिया  था  मगर  प्राइम
 सिनिस्टर  बिजी  भाप  होम  मिनिस्टर  से  बात  कर  लें  ।  हम  होम  मिमिस्टर  के  पास  चले  गए  |  होम
 मिनिस्टर  पंडित  गोबिद  वल्लभ  एंत  ये  ।  उन्होंने  दूर  से आवाज  लगाई  कि  आगे  आ  जाएं  ओर  बोले

 पंथ्सू  वाले  क्या  कहते  उन्होंने  कहा  कि  भब्  तो  पेष्सू  के  मर्ज  होने  में  तोन  भहीने  रह  कोई
 बात  नहीं  हो  सकती  ।  मैंने  कहा  कि  पंडित  पंडित  गांधी  भाप  भी  कहा  करते  थे  कि

 जमीनें  नंशनल।ईज  कर  देंगे  ।  आपने  पंप्सू  में  तीन  ऐसे  बजोर  बना  रखे  हैं  जिनके  7-7  गांव  मी ने
 वे  पहले  एक  रिय्रसत  में  राज  करते  भब  आठ  रियासतों  में  राज  करते  उन्होंने  कहा  कि

 अगर  इतनी  जमीन  है  तो  लेंड  सी लिग  कर  दो  ।  मैंने  कहा  कि  तीन  महीने  तो  पेप्सू  के  मं  होने  में  रह

 वृषभान  जी  बड़े  उन्होंने  तो  असेम्बली  की  मीटिंग  भी  नहीं  बुलानों  है  तो  लेड  सीलिग  कंसे

 करेंगे  ।  उन्होंने  कहा  कि  मीटिंग  बुला  देंगे  ।  हम  पटियाला  चले  गए  ।  जिस  समय  वहां  पहुंचे  तो  हमारे
 घरों  में  स्पीकर  सेक्रेटरो  की  चिट्ठी  पड़ी  थी  कि  फलां  तारीख  को  विधान  सभा  का  संशन  लेड

 सीौलिग  के  बारे  में  डिस्कशन  होगी  ।
 न

 ये  जो  बजौर  बेठे  हैं  मैं  इनको  बता  रहा  हूं  कि  उस  समय  के  वजोर  कया  काम  करते  थे  ओर

 ये  क्‍या  करते  हैं  ।  मीटिंग  हो  गई  |  मीटिंग  में  कमेटी  बना  दी  ।  पंडित  पंत  ने  लेड  सीलिग  करके  छोड़ो  ।

 जो  बात  बाही  वह  करके  दिल्वाई  ।  राज  बंठ  रह  गए  कि  लेंड  सीलिग  न  पंडित  नेहरू  ने  भी  दखल
 मगर  पंत  जी  ने  करके  दिखाया  |

 यही  बात  पंजाब  में  जमीनें  जमीदारों  के  पास  वे  भी  किसान  को  बात  कर  रहे  ये  भी

 किसाल  की  बात  कर  रहे  जमीन  में  तो  किसान  भौर  खेत  दोनों  काम  करते  है  तब  भनाज

 पैदा  होता  है  ।  किसांन  तो  बाजार  में  चाय  पीता  रहता  खेत  में  खेत  मजदूर  ही  काम  करता

 उसका  भी  इसमें  हिस्सा  होना  उसकी  किसौ  ने  बात  ही  नहीं  की  ।  हरिजन  को  बात  तो  कर

 दी  ।  कांग्रेस  तो  हरिजन  से  बोट  लेती  रहती  है  लेकिन  उनकी  बात  नहीं  करती

 मेरा,कटह्ते  का  मतलब  है  कि  गेहूं  के  रेट  के  बारे  में  यहां  पर  चर्चा  हो  रही  इन्होंने  गेहूं

 क्री  पंदाबार  के  बारे  में  बहुत  अच्छी  बात  उठाई  है  लेकिन  यह  बात-अब  मा्॑-अप्र  ल  में  करनी

 थी  ।  अब  तो  रेट  बढ़ने-घटने  की  कोई  बात  नहीं  है  ।  एक  हो  बात  को  देखते  हुए  भ्राठ  महीने  हो  गए  ।

 इन्होंने  बाहुर  से  गेहूं  मंगाया  है  ।  अगर  वह  गहूं  हिन्दुस्तान  में  न  आता  तो  पंजाब  में  सात  रुपये  किलो

 गेहूँ  होता  ।  उस  गेहूं  ने  पंजाब  हिन्दुस्तान  में  रेट  नहीं  बढ़ने

 बाजपेयों  जो  बहुत  बढ़िया  आदमों  ये  पंडित  नेहरू  के  समय  में  भी  यहीं  बंठ  थे  जहां  अब

 बंठे  मैं  सुत  रहा  ये  कह  रहे  थे  पंडित  देहकू  को  कि  जो  गलती  की  बातें  होती  हैं  वह  जनसंध
 करे  सिर  पर  डाल  देते  ये  बहुत  वाकफियत  वाले  और  समझदार  आदमी  इन्होंने  किसान  की  जो

 बात  उठाई  है  वह  +#सान  की  बात  नहीं  अब  तो  अनाज  व्यापारी  के  पास  किसान  के  पास  नहों

 ये  व्यापारी  की  बात  फर  रहे  हैं
 कि  अनाज  के  भाव  बढ़ने  चाहिएं  ।  अगर  बहां  से  गेहूं  भा  गया  है

 ती  व्यापारी  के  भाव  महीं  व्यापारी  रो  रहा  है  कि  पिछले  साल  बहुत  लूष्ट  मचाई  भव  लूट

 नहीं  मच  रही  है  ।

 ॥  अभी  बलराम  जो  ने  एक  ही  बात  अकलमंदी  की  को  जो  बाहर  से  गेहूं  मंगाकर  गेहूं  के

 भाव  नहीं  बढ़ने  दिए  तो  बाकी  बात  यह  है  कि  किसान  का  पहले  ध्यान  रखना  क्योंकि  भव

 आबादी  बढ़  रही  है  तो  गेहूं  भोर  चाबल  की  भी  जरूरत  पड़ेगी  ।  पंजाब  बाले  चावल  को  एक  गद्ठी
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 हरचम्य

 भेजते  यहां  दिल्‍ली  के  फूड  मिमिस्टर  साहब  बेठ  यह  जो  रेल  गाड़ी  पंजाब  से  चावल  कौ  भातो

 है  उसके  चार  हजार  रुपए  लेते  हैं  यह  किस  चीज  के  हैं  क्या  थे  रिश्वत  के  हैं  जोर  कहते  हैं  कि  यह
 कॉफ्रेस  की  सरकार  ये  क्या  काम  कर  रहे  हैं  इनको  तो  पता  ही  नहीं  हैं  कि  काम  कंसे

 करना  आपको  तो  विशान  के  लिए  यह  करना  है  कि  जो  चीज  उसको  जिस  भाव  पर  पिछले  साल

 मिभ्  रहो  थी  जेसे  डोजन  मिल  रहा  था  उसका  वही  भाव  होता  जिस  भाव  पर  खाद  मिल

 रहा  था  उसका  वही  भाव  होना  चाहिए  |  जिस  रेट  पर  उसको  बिजली  मिल  रही  थौ  उसका  वही  रेठ

 होना  चाहिए  तो  उसी  रेट  पर  किसान  अपना  गेहूं  देता  रहेगा  ।  आपको  कोई  दाम  बढ़ाने  की  जरूरत

 नहीं  है  ।

 आपने  किसान  के  जिम्मे  जो  इतना  बड़ा  बोक्ष  डाल  दिया  ।  पंजाब  के  80  परसंट

 आदमी  खेतों  में  काम  करते  हैं  भोर  80  परसेंट  किसान  बर्ज़ें  के  नीचे  दब  हुए  हैँ  भोर  यह  कर्जा

 सरकार  को  गलतियों  से  चढ़ता  व्यापारी  को  रियायत दे  देते  भब  भाव  के  %

 डिसकझ्लनत  करने  को  यहां  क्या  जरूरत  आप  रेट  क्यों  बढ़ा  देते  क्योंकि  अब

 किसान  के  पास  तो  गंदम  है  नहीं  अब  तो  ब्यापारी  के  पास  है  उनमे  कुछ  लेना  है  तो  रेट  बढ़ा  मेरा

 कहना  तो  यह  हैं  कि  अब  तो  गेहूं  बीजा  बौजने  का  वक्‍त  है  उसमें  खाद  डालने  का  वक्‍त  आप

 छाद  के  रेट  कम  बिजली  के  रेट  कम  करो  |  आपने  जो  बिजलो  का  रेट  बढ़ाया  है  वह  क्म

 करो  ओऔर  चेयरमैन  आप  मेरी  एक  बात  सुनिए  जब  एग्रीकल्चर  मिनिस्टर  बनता  है  तो

 देखा  जाता  है  कि  कौन  किसान  बढ़िया  है  उसको  एग्रीकल्चर  मिनिस्टर  बनाओो  और  वहू  सबसे  बढ़िया

 किसान  छांटकर  बनाया  है  ।  सबसे  बढ़िया  खूबसूरत  है  ओर  लम्बा  सबसे  बढ़िया  किसान  बनाया

 है  लेकिन  इस  किसाने  को  क्‍या  पता  कि  यह  गरीब  मजदूर  ने  भी  मेरे  साथ  काम  करना  है  |  खेत

 दूर  की  भी  तो  बात  खेत  मजदूर  को  पहले  किसान  छठा  हिस्सा  देते  थे  उसको  सीरो  बोलते  थे

 लेकिन  अब  बलराम  जी  ने  किसानों  को  समझा  दिया  कि  हरिजना  को  सोरी  बनाने  की  क्‍या  जरूरत  है
 उनको  नौकर  बना  पंसे  दे  दो  क्योंकि  गेह  का  भाव  तो  बहुत  बढ़  लेकिन  ये

 जो  हिन्दुस्तान  में  इतने  सारे  गरीब  हरिजन  हैं  वे  तो  भूख  से  मर  जायंगे  अगर  आए  गेहूं  का  भाव

 बढ़ाएंगे  ।  इसलिए  गेहूं  का  भाव  नहीं  बढ़ना  चाहिए  ।

 किसात  को  भी  तंग  न  करो  ।  जब  बिजाई  के  दिन  आ  गए  उस  वक्‍त  जिस  चीज  की  जरूरत
 थी  उनका  रेट  बढ़ा  दिया  ।  इसलिए  मैं  आपमे  सिर्फ  इतनी  हो  विनती  करता  आज  मैं  सरकार  से

 यह  कहूँगा  कि  पंजाब  का  भला  इसमें  है  कि  किसान  को  जिस  चीज  को  जरूरत  है  जंसे  बिजलो
 की  जरूरत  है  इसके  लिए  जो  रेट  आप  पहले  लेते  थे  वही  दाम  पर  भाप  अब  भी  दो  ।

 5.00  भ०  Go

 किसी  चीज  के  दाम  बढ़ाने  को  जरुरत  नहीं  क्योंकि  खाने  बाले  भी  दिहाड़ो  पर  जो

 मजदूर  काम  करता  उसको  भी  खाने  की  जहूरत  मेहूं  का  भाव  तो  है  3  रुपये  किलो  भर  भाटे

 का  भाव  है  6  रुपए  कया  बात  क्या  कहने  उनको  कोई  नहीं  देखता  क्योंकि  व्यापारों  तो

 इलेक्शन  के  लिए  हर  पार्टी  को  पंसा  देते  लेकिन  यह  किसने  देखना  पंजाब  पर  २हम
 पंजाब  बड़ी  मुश्किल  में  पछले  कई  वर्षों  से  पंजाब  ने  बड़ी  मुश्किल  की  जिंदगी  गुजारी  लाखों

 हिन्दू  वहां  से  निकल  कर  भा  गए  लाखों  लोग  गांव  छोड़कर  चले  गए  हजारों  लोग  मारे  गए  हैं
 भौर  ये  लोग  जब  बिजनेस  करते  हैं  तो  इनको  भो  तंग  न  किया  उनसे  चावल  की  गाड़ी  का
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 4000  रुपया  रिश्वत  का  न  लिपा  जाए  |  कारखानों  के  लिए  जो  बिजली  दी  जाती  थी  उस  +र  5-10
 पंसे  नहीं  एकदम  65  पंसे  बढ़ा  दिए  गए  पहले  एक  रुपया  रेट  अब  1,65  रुपथा  रेट  कर  दिया
 मया  जिससे  व्यापारी  भी  कारणखाते  छोड़कर  बाहर  चले  जाएं  ।  इन  सारी  चोजों  को  तरफ  भोर

 पंज॒ब  को  तरफ  ध्यान  देने  को  आवश्यकता  पंजाब  बड़ी  मुश्किल  में  बहां  के  लोगों  ने  बढ़ी

 मुश्किल  से  जिदगी  काटी  हम  सरदार  बेअंत  सिह  को  धन्यवाद  देते  हैं  कि  जब  से  उन्होंने  बजारत
 ली  लोय  खेतों  में  काम  करने  लगे  हैं  और  श्वेतों  में  काम  होने  का  परिणाम  यह  है  कि  इतनी  ज्यादा

 वहां  पेदावार  हुई  है  और  लोगों  के  कर्ज  कुछ  कम  हुए  हैं  ।

 आप  पंजाब  से  जिस  भाव  पर  गेहूं  और  चावल  लेते  उसी  भाव  पर  वह  अनाज  दक्षिण  में
 भी  मिलना  चाहिए  ।  गाड़ियां  तो  सरकार  को  आप  कया  करते  व्यापारियों  को  कह  देसे  हैं  कि
 जिस  भाव  मर्जी  हो  जाकर  बेच  लो  ।  आप  व्यापारियों  पर  कंट्रोल  जो  बेहूं  श्वरोद  कर  मगमाते
 भाव  पर  बेचते  चावल  मनमाने  भाव  पर  बेचते  देश  इधर  से  लेकर  उधर  तक  एक  है  तो  भाष

 अं  एक  हो  होने  चाहिए  ।  यहां  पर  कुछ  भाव  हैं  ओर  बहां  पर  दूसरे  भाव  यह  नहीं  होना  चाहिए  ।

 एक  बार  फिर  मैं  बनराम  जो  को  बधाई  देता  हूं  जो  इन्होंने  गेहूं  मंगाया  जो  भाव  बढ़ने  से  इन्होंने
 रोके  नहीं  तो  भाव  बहुत  तेज  हो  जाते  ।  गेहूं  और  चावल  के  खवाल  से  पंजाब  का  सवाल  जूड़ा  हुथा

 आप  किसान  का  ध्यान  अवश्य  रखें  ।  वी०  पी०  सिंह  जी  से  बिल्कुल  हीक  कहा  कि  किसात

 को  डीजल  उप्ती  भाव  पर  मिलने  जिस  भाव  पर  पहले  मिलते  लेकिन  उनके  भाव
 बढ़ा  दिए  गए  हैं  और  अब  आप  व्यापारियों  से  सौदा  कर  रहे  हैं  कि  गेहूं  के  भाव  भौ  बढ़ा  दिए
 तो  फिर  खाने  वाले  कया  मजदूर  को  कौन  मजदूर  का  खास  ध्यान  रक्षना  चाहिए  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  |  धन्यवाद  ।

 क्रो  भोगेर  झा  सभापति  जो  बातें  हो  गई  उनको  मैं  दोहराना  नहीं

 चाहंगा  |  मुझे  खणी  है  कि  मुश्नसे  पहले  जो  भिन्र  बोले  उन्होंने  गांबों  के  मरीों  के  बारे  में  कुछ  बातें
 .

 कह्ठी  अभी  मैं  सब  विषयों  में  न  जाकर  सिर्फ  2  विषयों  पर  जोर  एक  तो  उबंरक  का  जो

 अनूदान  छीना  गया  है  भौर  जो  विदेशों  से  गेहूं  आयात  कर  रहे  इससे  संबद्ध  जो  मामले  उन  पर

 यांत  करूंगा  ।

 उव रक  के  बारे  में  सरकार  जवाब  दे  रही  है  कि  हमने  इसके  बदले  में  गल्ले  चावल

 का  मल्य  बढ़ा  दिया  सभापति  मैं  सभी  स ेकहता  चाहूंगा  कि  सोधे  किसान  से  कहने
 से  काम  नहीं  क्योंकि  किसान  भी  चि७भाजित  कोई  भी  स्वयं  कृषि  मन्त्री  जी  सारे

 भारत  के  किसी  एक  गांव  को  नाम  बता  जहां  पर  बहुमत  खेती  करने  वालों  का  हो  और  उनके  पास
 सालभर  के  लिए  पेट  भरने  के  लिए  गल्‍ला  बता  बहुमत  किसान  की  यह  हालत  है  कि  4-6

 महीने  की  कमी  या  2-3  महीने  की  कमी  गल्‍ले  की  हो  ही  जाती  है  ओर  उसको  भी  गल्ला

 बाजार  से  खरीदना  पढ़ता  है  ।

 5.05  ह्र०  प०

 शरव  विधे  पौठासोन

 बिहार  में  100  में  85  ऐसे  प्तीमान्त  ओर  लघु  किसान  केरल  और  बंगाल  में  100  में  93

 सीमान्त  और  लबु  किसान  हैं|  सारे  भारत  में  विशाल  बहुमत  बे  भी  किसान  हैं  या  नहीं  ?  इसलिए
 मैं  चाह  रहा  जब  किसान  मैं  कहता  हूं  तो  जरा  स्ता  समझिए  कि  क्‍या  हमारे  समाज  का  गठन
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 भोगेस्र

 पंजाब  पो  बात  हमारे  मित्र  ने  कहो  पंजाब  ही  एक  राज्य  सारे  भारत  में  है  जहां  अमीर

 लेते  हैं  दूसरे  राज्यों  में  गरीब  लेते  हैं  बटाई  ज्यादा  जमीन  वालों  से  |  पंजाब  ही  है  जहाँ

 1-2-4-6  एकड़  से  ज्यादा  वाले  जमीन  बटाई  पर  लेते  हैं  कोई  पोटटेटो  किंग  भालू  का  शाजा

 88  ट्रेक्टर  वहां  हृदबंदी  कानून  बन  जाता  उनकी  इनकी  कहयों  की  जमीन

 ठेके  पर  लिए  हुए  है  ।  इसलिए  मैं  कह  रहा  हूं  कि  जो  हमारा  समाज  है  उसमें  जब  उवेरक  की  कीमत

 बढ़ाते  अनुदान  छोनते  है  तो  नुकसान  सभी  को  हो  रहा  ज्यादा  जमीम  वाले  को  कम  जमीन

 वाले  को  भी  |  नुकसान  सभी  को  होता  सभी  को  ज्यादा  कीमत  देनी  पड़ती  है  ।

 मैं  सभी  मित्रों  से  कह  रहा  हु  कि  यह  सदन  केवल  अमोरों  का  सदन  नहों  इसलिए  जरा

 इसे  सोचने  की  जरूरत  इसलिए  मैं  आंकड़ों  के  आधार  पर  कह  रहा  हु  कि  ज्यादातर

 85-87  और  93  परसेंट  एक-दो-तीन  एकड़  पर  खतो  करते  लगातार  घाटे  की  खेती  करते  हैं  ।

 खेती  भी  करते  लेकिन  अपनी  जमीन  से  अपना  पेट  नहीं  भर  सकते  |  कोई  मजदूरी  करता  हेड

 पंजाब  ओर  बम्बई  में  मजदूरों  करते  फिर  खरीद  कर  खाते  हैं  |  इतलिए  मैं  आग्रह

 करूंगा  कि  दोहरी  लूट  हो  जाता  है  उन  किसानों  बड़  बहुमत  की  ।  एक  तो  उ्यंरक  का  आपने  दाम

 बढ़ा  अनुदान  दूसरी  भोर  जब  गल्‍ले  का  दाम  वह  किसान  आपसे  बढ़ाने  के  लिए  कहते

 हैं  तो  बढ़े  हुए  दाम  पर  महीने  उनको  खरीदना  पड़ता  है  ।  हरएक  गांव  की  बात  मैं  कह

 रहा  हू  ।  कमी-पेशी  मगर  ऐसा  एक  भो  गांव  नहीं  है  जहां  का  किसान  बाजार  से  खरीदने  पर

 ब्र  न  इस  स्थिति  को  हम  ध्यान  में  नहीं  रखेंगे  तो  काम  नहीं  चलेगा  ।  दृस्होंने  मजदूरों  के
 नाम

 पर  कहा  में  गरीब  किसान  की  बात  कह  रहा  सीमान्त  और  लघु  किसान  को  बात  भी  कह  रहा

 हूं  ।  इसके  साथ  जिस  बात  को  मैं  जोड़ना  चाह  रहा  हूं  वह  यह  है  कि  उर्वरक  का  मृल्य  बढ़ाते  है  तो

 उत्पादन  पर  चोट  करते  उत्पादन  पर  चोट  करने  का  मतलब  उससे  चीजें  महंगी  होंगी  या  उत्पादन

 में  कमी  आएगी  ।  किसानों  का  बड़ा  जिनका  अपना  फाजिल  गल्ला  भी  नहीं  है  कि  बेचकर  अन्य

 जवोजों  के  लिए  महंगा  दाम  दे  ।  वे  उत्पादन  नहीं  कर  सकेंगे  ।  किसान  का  नुकसान  होमा  वह  तो  होगा
 उनको  नुकसान  में  रखने  के  लिए  यह  यह  सरकार  को  ध्यवस्था  है  कि  मेहनत  करने  वाला

 भूखों  मरे  ।  इससे  देश  का  नुकसान  होता  अगर  वह  गन्ने  को  पंदावार  में  कमी  कर  दे  तो  चीनी

 मिलों  के  लिए  संकट  ।  क्‍या  फिर  वे  दिन  लाना  चाहते  हैं  जब  क्यूबा  की  चीनो  हमारे  यहां  आती  थी

 भोर  जंसे  आपने  अभी  चोनो  का  आयात  किया  है  ?  क्‍या  फिर  पटसन  छत्पादन  घट  जाए  ओर  पटसन
 मिलें  बन्द  होनी  शुरू  हो  जाएं  ?  हमारे  उद्योगों  के  लिए  कृषि  का  कच्चा  माल  भी  चाहिए  ।  उसके
 बिना  उद्योग  कंसे  चलेंगे  ।  किसानों  के  पास  ज्यादा  उश्पादन  न  उनको  क्रय  शक्ति  न  धर

 में  गल्‍ला  नहीं  जेब  में  पैस्ता  न  हुआ  तो  बाजार  का  माल  कोन  उद्योग  का  माल  कौन

 खरीदेगा  ?

 सारे  विध्व  में  मन्‍्द्ती  का  संक्ट  भरा  रहा  है  महंगाई  भी  आज  पूंजीवाद  मार्शल  का  पंजीबाद

 नहीं  एडम  स्मिथ
 का  पूंजीवाद  नहीं  है  ।  आज  का  पूंजीवाद  है  उत्पादन  मुनाफा  बढ़ाओं  ।

 केसे  ।  उत्पादन  महंगाई  बढ़ाकर  मुनाफा  बढ़ाओ  ।  यह  भ्राज  का  पूंजीवाद  है  |

 इस  संकट  में  अगर  हमारे  देश  को  क्रय  शक्तित  आपने  घटा  3/4  आबादी  की  शक्ति
 आपने  घटा  दी  उत्पादन  घटा  कर  तो  बाजार  में  भी  संकट  ओर  उद्योग  के  लिए  भी  संकट  ।  उद्योग  के

 लिए  संकट  तो  बेरोजगारी  में  बढ़ोत्तरी  ।  कारब्वाना  क्‍यों  पेदा  राजकीय  क्षेत्र  को  खत्म  १२  रहे
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 हे  _  त  ... ~——  जाਂ  ————  कक  मम  —

 लेकिन  निजी  क्षेत्र  को  भी  मुनाफा  नहीं  मिलेगा  तो  बह  पंदा  क्‍यों  इसलिए  बहुत  भारी

 सक्रब्यूह  में  हम  अपने  अर्थतन्त्र  को  फंसाने  जा  रहे  इसलिए  मैं  आग्रह  करूंगा  कि  किसानों  की

 गेहूं  के  दाम  चावल  के  दाम  बढ़ाओभो  या  उबवंरक  के  दाम  500  या  900  मैं

 कह  रहा  हूं  कि  दोनों  परिस्थितियों  में  हम  घाटे  में  हैं  ।

 कृपा  करके  कुछ  मुल्य  की  नीति  के  आधार  पर  तय  करें  कि  क्या  नीति  होनो  क्‍या

 सरकार  में  कोई  जिम्मेदीर  लेगा  कि  हम  दाम  तय  कर  वास्तविक  उत्पादक  किसानों  को  वहु
 दाप  मिलेगा  ।  अधिकांश  किसान  मुसीबत  में  बेचते  हैं  जिसको  डिस्ट्रेस  सेल  कहते  धान  ओर  गेहूं
 कटा  नहीं  तो  पेट  में  जाने  के  पहले  दुकान  में  चला  जाता  वह  कपड़े  या

 दीमारी  के  लिए  तो  षहद्टां  निगम  खरीदने  नहीं  जाता  वह  व्यापारियों  के  हाथ  सस्ते

 में  लूटा  जाता  है  ।  जब  अ!प  गहले  का  दाम  तय  करते  हैं  तो  उसका  मुनाफा  व्यापारियों  के  पास  चला

 जाता  व्यापारी  गांवों  का  हो  गया  है  तो  अपने  को  किस्तान  भी  कहता  है  मैं  छ्वासकर  थोक  व्यापारी
 नैंको  कहता  हूं  जब  आप  उनसे  खरोदते  1990  में  श्री  वी०  पी०  तह  की  सरकार  के  समय  एक
 माल  में  गेहूं  की  कोमत्त  दो  बार  बढ़ी  थी  ।  जब  कीमत  दूसरी  बार  बढ़ी  तो  एक  भी  किसान  बचने  बाला

 नहीं  था  सिवाय  उसके  जो  किसान  के  नाम  पर  मुनाफाण्ोरी  करता  मई-जून  में  कीमत  बढ़ासे  का

 मतलव  क्या  होता  है  ।

 गहुनोति  रहद्थिए  कि  उत्पादक  क्रिसान  फो  उसका  लाभकर  मुल्य  केवल  धाटा  और  लागत

 को  पूरा  कर  दीजिए  जसा  लाभकर  जेता  उद्योग  और  भन्‍्य  पेशे  के  लिए  करते  जो  वास्तविक

 उक्मोक्ता  है  उसभो  मस्‍्ता  मिलेगा  |  कैसे  मिलेगा  आप  बीस-पच्थोस  फीसदी  तय  कर  दोजिए  भर

 ज्यादा  से  ज्यादा  फरं  न  हो  |  अगर  उत्पादक  किसानों  को  हमने  तय  कर  दिया  तो  पांच  सो  रुपया

 क्विटल  मिलेगा  या  हजार  रुपया  क्विटल  मिलेगा  ।  जो  उपभोक्ता  है  उसको  बीस  या  पच्चीस  फीसदी

 से  ज्यादा  नहीं  लगे  ।  मनमोहा  सिंह  जी  नहीं  हैं  लेकिन  हमारे  कृषि  मंत्री  जो  इसको  दुृढ़ता  से  पकड़ें  तो

 बहत  मददगार  हो  सकते  हैं  ।  ब्रंक  के  पंसे  स ेमनाफाखोरी  होती  है  ।  किसान  को  वह  पंसा  मुनासिब  नहां

 हो  पाता  मुनाफा  व्यापारी  कमाता  है  जबकि  उपभोक्ता  को  म्यादा  लग  जाता

 वह  व्यापारी  जानता  भी  नहीं  कि  बितने  पानी  में  अरहर  वी  खती  होती  है  ओर  किस  रेगिस्ताम

 में  घान  की  खेती  होती  है|  थ्वेती  के  बारे  में  वह  जानता  नहीं  है  भोर  थोक  व्यापारी  सारे  भारत  में

 एक  भी  थोक  व्यापारी  नहीं  है  जो  अपने  पंसे  से  थोक  व्यापार  करता  हो  ।  बंक  के  पंसे  से  सस्ता  माल

 किसान  से  खरीदकर  गोदाम  में  बद  कर  देते  हैं  जिससे  बाजार  से  माल  गायब  हो  जाता  है  जबकि

 बाजार  से  उपभोकता  गायब  नद्टीं  हुआ  तब  एडम  स्मिथ  और  मार्शल  का  अधथंशास्त्र  चलने  लगता  है  कि

 बाजार  में  माल  कम  है  और  ज्यादा  कीमतें  बढ़ने  लगती  गोदाम  से  निकालकर  दुगुने  दामों  पर

 बेखते  जिसको  क्रुछ  पता  नहीं  तो  वह  बेंक  से  पंसा  लेता  है  भोर  माल  खरीदकर  मुनाफा  कमाता  है

 जबकि  उसके  पास  हिसाब  लिखने  वाल  नहीं  तो  वह  अरबों  रुपया  कमा  रहा  है  ओर  देश  को  लूट  रहा

 मैं  आग्रह  करूगा  कि  उस  पर  न्यित्रण  करेंਂ  बीच  में  मत  बोलिए  |
 मैं  भी  तो  ढाई

 एकड़  का  किसान  हूं  और  उससे  ज्यादा  बढ़ने  वाला  नहीं  हू
 (samara)  ©

 इसलिए  जो  बेक  का  पंसा

 थोक  व्यापारी  को  देते  वह  देना  बन्द  बिसान  के  लिए  ऋण  की  व्यवस्था  कराये  |  अनुदान

 को  जो  घटाया  है  उसको  व।पस  जो  40  फोसदी  अनुदान  जो  डेढ़  साल  पहले  बढ़ाया  इसी

 सदन  में  हम  लोगों  ने  संघं  नतीजा  हुआ  कि  पांच  एकड़  वालों  के  लिए  आपने  40  फीसदी  का

 अनुदान  रश्बा  |  जहां  तक  मुझ  मालूम  है  पूरे  भारत  में  श'यद  ही  किसी  राज्य  में  उसका  लाभ  सीमाम्त
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 भोगेरा

 किसान  को  या  छोडे  किसान  को  मिला  मैं  बिहार  का  उदाहरण  देना  चाहता  हूँ  । इस  साल
 फरवरी  में  कृषि  मंत्री  ओर  अधिकारी  लोग  आए  तो  मंत्री  जी  को  मालूम  नहीं  था  कि  एक  पेसा  भीं

 केन्द्र  से  नहीं  आया  ।  जब  मैंने  जोर  दिया  तो  उनके  आयुक्त  ने  कहा  कि  28  करोड़  एक  और  7  करोड़

 एक  यानि  35  करोड़  रुपया  आया  है|

 इस  साल  अभी  नहीं  मिल  रहा  इसलिए  कोई  ऐसी  व्ण्वस्था  की  जानी  बाहिए  जिससे

 अनुदान  पूरा  हो  और  सब  किसानों  के  लिए  हो  चाहे  वे  गरीब  ह्वों  या  अमीर  इसलिए  आप  40

 फीसदी  का  अनुदान  कायम  रखें  ।  इससे  देश  का  उत्पादन  घनी  लोगों  का  हो  कम  से  कम

 भायात  की  तो  जरूरत  नहीं  हम  स्वव॒लम्बोी  उत्पादक  को  पेसा  मिले  इसके

 लिए  थोक  ब्यापारी  को  बंक  का  पंसा  देना  बन्द  कर  मैंने  यही  बात  तत्कालीन  प्रधान  मत्री  से

 कहौ  तो  उन्होंने  कहा  कि  अगर  वे  काले  धन  से  खरीद  लेंगे  इस  पर  मैंने  कहा  कि  वह  पेंसा

 सफेद  हो  जायेगा  ।  हमारे  ही  बघिराग  से  घर  को  आग  कोई  बात  हम  कंगाल  तो  नहीं
 भब  तो  हमारे  ही  किसान  ओर  उपभोक्ता  लूट  रहे  इसलिए  हमारी  स्वदेशी  नीति  होनी

 स्वावलम्बन  की  नौति  होनी  परावलम्बन  के  नीति  हमारे  स्वाभिमान  पर

 घोट  जो  कि  सरकार  को  नोति  क्या  आप  फिर  से  480  पर  आना  चाल्ते  जब

 अमरीका  ने  शर्त  लगाई  थी  कि  गल्‍ले  के  बदले  आपको  वाजरा  भी  लिपस्टिक  भी

 मैंने  तब  तश्कालौन  विक्त  मंत्री  मोरारजी  देसाई  से  पूछा  था  कि  यह  भी  क्‍या  गल्‍ला  है  तो  नहोने  कहा

 यह  अलग  किस्म  का  तम्बाक  इसलिए  क्‍या  फिर  से  480  में  जाना  चाहते  हम  रे

 मित्र  बी०  पौ०  सिंह  ने  ठीक  कहा  है  कि  जो  आ  गया  वहू  आ  जो  बाकी  है  करार  मे  एसा  न  हो
 कि  आप  दुनिया  में  झूठे  जो  आना  है  उसको  विदेशों  में  हो  बंध  मुनाफा  भी  मिलेगा  ओर

 विदेशों  मुद्रा  भी  मिलेगी  ।  प्रधान  मंत्री  ने कहा  कि  अब  बारिश  आ  गई  है  समय  अनुकूल  हो  गया  है

 यह  हम  नहीं  जानते  थे  |  मेरा  कहना  है  कि  अथ  जो  गहूला  नहीं  आया  है  उसको  मगाना  बन्द  कर  दो  ।

 अब  अगर  मंगाओगे  तो  जेसा  वी०  पी०  सिंह  ने  कहा  कि  इसका  विरोध  करेंगे  ठीक  बात  है  ।

 हमारा  राष्ट्रीय  कत्तंथ्य  है  स्वदेशी  के  हित  में  बात  स्वावल्म्बी  बनना  ।

 आप  मुल्य  नीति  का  भी  एलान  करें  ।  पहले  से  खरीदना  श्रू  कर  जो  उत्पादक  हैं  जो

 मसीबत  में  बेचते  हैं  उनसे  खरोदें  ताकि  उसका  लाभ  उनको  विचौलियों  सै  बन्द  जहां  पर

 आयात  है  ग्ह  बंद  करें  ।  बाहर  हौ  बेच  दें  ।  जिस  देश  में  कमी  है  उसको  इस  बात  का  सबत  दें
 कि  भारत  अन/ज  कौ  आयात  की  नीति  के  खिलाफ  है  ।

 ह

 लागरिक  उपभोक्ता  मामले  ओर  सा्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 कजालुहोन  जहमब  )  से

 ;  धोगेरा  झा  :  अभी  जरूरत  नहीं  प्रधान  मंत्री  ने  कह  दिया  कि  अगली  फसल  बेहतर
 हालत  में  है  इसलिए  बैंक  का  पेसा  थोक  व्यापरियों  को  देना  बंद  करें  जिससे  सारा  मुनाफा  किसानों
 के  पास  जाए  और  सरकार  अपनी  नीति  में  परिवतंन

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।
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 5.20  भ०  प्र०

 धंसदीय  कार्य  भग्त्रो  गुलाम  नबी  :  भाज  दूसरा  दिन  है  और  तीम  मंत्रियों  ने  भी

 उत्तर  देना  मुझे  हैरानी  है  कि  क्या  इस  गति  के  साथ  हम  इसे  पूरा  कर  पायेंगे।**ਂ  ।
 सत्ता  रह  दिनों  में  आपकी  एक  वियय  के  लिए  एक  श्प्ताह  का  समय  नहीं  मिल  सकता  ॥***  (

 थो  पो०  सी०  थामस  :  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  शिषय  है  ।

 थ्री  गुलाम  नथी  आजाद  :  महत्व(णं  का  यह  अर्थ  नहीं  कि  कोई  कई  धण्टों  अथवा  महौनों  तक

 एक  हो  विषय  पर  बोलता  रहे  ।  इस  पर  दो  दिन  तक  पहले  भी  चर्चा  हो  च्‌को  वास्तव  में  हममे

 जुसके  लिए  एक  दिन  निश्चित  किया  परन्तु  हमने  हस  पर  दूसरे  दिन  भौ  चर्चा  जारी  मैं

 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मुझे  इस  पर  कोई  एतराज  नहीं  है  लेकिन  इस  सूरत  में  हमें  6-00  बजे  के

 बाद  भी  बंठना  होगा  ।  दोनों  बातें  तो  पूरी  नहीं  हो  सकतीं  कि  आप  बोलना  भी  चाहते  हैं  ओर  आप

 6-00  बज  के  बाद  बंठना  भी  नहीं  चाहते  ।  *

 शो  राजधोर  यदि  आपको  दो  बजे  शुरू  बिया  होता  तो  यह  हो  जाता  ।  यदि  जाशड़

 साहब  जवाब  १.रते  है  तो  8  बज  सकते  हैं  ।

 थ्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  मंत्री  महोदय  रिप्लाई  कल दे  देंगे  ।

 ५
 क्री  पुलाम  नबो  आजाद  :  भाप  लोग  8  वजे  तक  बंठ  जायें

 सबसे  अच्छा  तो  यह  होगा  कि  चर्चा  आज  पूरी  कर  ली  जाए  ओर  मंत्री  अपना  उत्तर  कल  दे

 दें  )

 ]
 जध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नियम  को  जानकारी  आपके  ध्यान  में  लाना  यह  धर्चा  नियम

 193  कें  अन्तगंत  आती  इस  नियम  के  अंतर्गत  यह  कहा  भया  है  :---

 एक  सप्ताह  में  एसी  दो  बेठके  निश्चित  कर  सकते  हैं  जिनमें  ऐसे  मामलों  पर

 चर्चा  को  जा  सकती  है  परन्तु  चर्चा  के  लिए  निश्चित  समयावधि  2  घण्टे  से  अधिक  नहाँ  होनी

 चाहिए  ।”

 नियम  यह  कहता  है  :  घण्टे  स ेअधिक  मन  हो  ।”  मैंने  आपको  बताया  है  कि  कल  भौ  हमने  साढ़े  तीन

 घण्टे  दिये  हैं  ओर  क्राज  भी  दो  घण्टे  हो  गये  इस  प्रकार  कुन  मिलाकर  5  घण्टे  और  30  मिनट  का

 समय  दिया  जा  चुका  इस  सभा  में  अन्य  सदस्य  भी  अपनी  बात  रखना  चाहते  आपको  शात

 होगा  कि  हमने  सूखे  को  स्थिति  तथा  अम्य  स्थितियों  पर  भी  चर्चा  करनी  यदि  केबल  एक  विषय

 के  लिए  ही  सारा  समय  दे  दिया  जाये  तो  अन्य  विथयों  पर  चर्चा  नहीं  हो  कृपया  हमारी
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 कठिनाई  को  समझने  की  कोशिश  करें  और  चर्चा  आज  ही  पूरी  हों  जानी  यह  मेरा  भमुरोध
 है  ।  यदि  आवश्यकता  हुई  तो  हम  6-00  बजे  के  बाद  भी

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमने  छः  घण्टे तक  इस  पर  चर्चा  कर  ली  है  और  यदि  आप  चाहते  हैं  तों

 हम  एक  घण्टा  और  भी  इस  पर  चर्चा कर  सकते  हैं  ।  अन्य  सदस्य  भी  अपनी  बात  कहना  चाहते  हैं  ।

 सदस्यगण  काफी  नाराज  न  के
 सदस्य  भी  अपनी  बात  कहना  चाहते  हैं  ।

 मैं  श्री  देवगौड़ा  से अनुरोध  करता  हूं  कि  अपनी  बात  सभा  में  रखें  ।

 श्री  एच०  डो०

 हक  तन  तमि-टअल

 मैं  कुछेक  उर्वेरकों  पर  नियंत्रण  हटाए  जाने  के
 गेहु  के  आयात  के  बारे  में  बारोकी  से  चर्चा  नहीं परिणामों  के  संबंध  में  चर्चा

 हू
 ।  मैं

 करना  चाहता  ।  '

 ४५

 तू  बरी  श्री  बी०  पी  ०  सिंह  ज॑से  वरिष्ठ  सदस्य  इस  बारे  में  पहले  से  हीं
 काफी  कुछ  बोल  चुके  हैं

 पिछले  सन्न के  अंतिम  दिन  उवंरकों  से  संबंधित  संसदीय  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  इस  सभा

 में  प्रस्तुत  किया  था  ।  स  प्रतिवेदन  प्रस्तुत
 ऑल
 ने  के  70-72  घंटे  के  अन्दर  प्रतिवेदन

 को  स्वीकार  कतिक  लिए  उत्सुक  थी
 ।  अपने  विधायक  होने  के  30  में  मैंने  पहले  ऐसा  कभी

 नहीं  देखा  था  कि  किसी  सभा  समिति  रिपोर्ट  को  इतनी  इतना  तत्काल  स्वीकार  कर  लिया

 गया  जबकि  उस  पर सवंसम्मति  भी

 है  समित्ति  के

 हट  कक

 ननीय

 नहीं  सोचा  ।

 मैंने  एक स्पष्ट  असहमति नोट  दिया
 था  जिसमें  मैंने  कहा  था  कि  इन  मदों  पर

 नियन्त्रण  ससाप्त
 करना  विशेष

 रूप
 से  कृषक  समुदाय  के  लिए  तथा  सामान्य  रूप  से  ग्रामीण

 जहां

 हुँ  ॥  कोई  राजनीतिक दल  अपना

 से  कहने  दीजिए  ।  यह  केवल  एक
 विशेष  राजनीतिक दल

 राजनीतिक  दल  का  एकाधिकार नहों
 है कि केवल  बे  ही

 ३

 चाहे  वह  लघु  अथवा  सीमान्त  अग्रवा  जो  कुछ  भी

 घन

 भूमिका  थी  ।

 अपने  असहमति  नोट  में  मैंने  यह  स्पष्ट  किया  है  कि  उवंरक  की  खपत  के  कारण  ही

 सहायता  नहीं  दी  जा  रही  आपके  कुछ  नौकरशाह  यह  दलील  देते  हैं  कि खपत  30  प्रतिशत  तक  बढ़
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 गई  वर्ष  1991  की  खपत
 से

 अधिक  हो  गई  है  ।  फिर  भी  पिछली  स  सभा  द्वारा  ही  उवंरक
 के  मूल्यों  में  30  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  गई  उवरकों  की  खपत  में  वृद्धि  हुई  और  यही  दलील

 नौकरशाहों  द्वारा  दी  गई  मुझे  रुपष्ट  रूप  से  कहने  दीजिए  |  राज  सह।यता  की  राशि  में  वद्धि  कसे

 हुई  इसे  मैंने  समिति  को  दी  मई  सूचना  के  आधार  पर  काफी  स्पष्ट  कर  दिया  कृषकों  को  राज

 सहायता  भ
 5

 प्रतिशत  खाड़ी  अधिकार  तथा  रेलवे  भाडे  में  वरद्धि  के  साथ-साथ  विदेशौ  मद्रा  दर

 में  वृद्धि  ने  5.60  करोड़  रु०  के  अतिरिक्त  व्यय  को  बढ़ावा  दिया  है  जिससे  रुपए  का  अवम  यपन

 9  करोड़  रु०  के  अतिरिक्त  भार  के  साथ  रुक  गया  है  ।  इसके  अतिरिक्त  म्॒द्रा  बाजार  दर  रक

 एमिड  का  मल्य  लगभग  675  करोड़  रु०  यही  वे  संघटक  हैं  जिससे  हाल  ही  की  वित्तीय  तथा
 आश्थिक  नीतियों  के  कारण  कृषकों  पर  अतिरिक्त  भार  पड़ा  है  ।

 वर्ष  1991-92  के  पिछले  बजट  में  दित्त  मंत्री  जी  से  लगभग  4,800  करोड़  रु०  की  राज

 सहायता  की  मगि  की  गई  थी  जिसमें  से  35  0  करोड़  रु०  भारतीय  उ्ंरकों  के  लिए  था  ओर  1300

 करोड़  रु०  विदेशी  उबंरकों  के  लिए  1992-93  के  बजट  प्रस्तावों  में  उनसे  5,000  करोड़

 रु०  को  मांग  की  गई  थी  ।

 मैं  यह  कहना  चाहूंगा  लकझ्षाएं  यहां  तक  कि  प्रधान  मंत्री  जी

 भी  गुमराह  हो  गए  थे  ।  कृपया  मुझ  स्पष्ट  रूप  से  कहने  एक  अवसर
 पर

 प्रधान  मंत्री  जी  ने

 कहा  था  कि  केन्द्रीय  राजकोष  पर  राज  सहायता  के  पड़ने  वाले  भार  की  कुल  राशि  9,000  करोड़

 है  ।  आपके  अपने  नोकरशाहों  द्वारा  यही  राय  दी  गई  उनकी  गणना  के  अनुसार  1995  में  राज

 सहायता  की  राशि  9,000  करोड़  अथवा  :0,000  करोड़  रु०  तक  जा  सकती  समिति  के  सामने

 ध्षाक्ष्य  के  दौरान  वित्त  विभाग  द्वारा  यट्रो  विचार  व्यक्त  किए  गए  हैं  ।

 मैं  इस  माननीय  सभा  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  करता  चाहूंगा  कि  1991  में

 सरकार  ने  विश्व  बे  &  को  एक  स्पष्ट  आश्वासन  दिया  था  कि  तीन  वर्षों  के  भीतर  राज  सहायता  की

 मांम  को  चरणबद्ध  तरीके  से  समाप्त  कर  दिया  जाएगा  ।  इसलिए  उस  वचनबद्धता  को  सम्मान  देने  के

 लिए  इस  रिपोर्ट  को  प्रस्तुत  १.रने  के  70  अथवा  75  घंटों  के  भीतर  ही  सरकार  ने  जल्दबाजी  में  संयुक्त
 संसदीय  समिति  की  रिपोर्ट  के  आंशिक  भाग  को  स्वीकार  कर  लिया  था  जो  कि  उन्हें  उपयुक्त

 लगता  है  ।

 मुझे  माननीय  क्रेषि  मंत्री  जी  पर  भी

 की  कोशिश  की  ।  उन्होंने  इस  मुह  का  विरोध
 कुछ  टिप्पणी  करनी  चाहिए  जिन्होंने  इस  मुद्दे  पर  लड़ने

 क  ॥

 को  उप  समिति  को  बंठक  में  लड़ाई  जीलने  में  असम  मैं  मंत्रिमंडल  का  सदस्य  नहीं  हूं

 कया  लेकिन  दर्भाग्यवश  वे  अकेले  थे  और  वे <5

 और  मैं  नहीं  ज  कि  कौ  भूमिका  क्‍या  ढपया  मुझे  स्पष्ट  तौर  पर  कहने

 दीजिए  ।  लेकिन  दुर्माग्यवश  आखिरकार  प्रधान  मंत्री  जी  ने  माननीय  कृषि  मंत्री  द्वारा  व्यक्त

 किए  गए  विचारों  को  दबाने  की  कोशिश  को  ।  तथापि  प्रधानमत्री  के  तक  ध्ले  यह  मुद्दा  तय  हुआ  ६६

 जब  संयुक्त  संसदीय  समिति  विनियंत्रण  के  पक्ष  में
 है

 तो  इसे  स्वीकार  किया  जाना  या  पर

 प्रधाम  मंत्री  ने  निर्णय  नहीं  लिया  या  संयुक्त  संसदीय  समिति  की  अन्य  सिफारिशों  को  स्वीकार  नहों

 किया  गया  ।  यह  बताई  गई  बातों  में
 से  एक  है  ।  में  सदन  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  आकर्षित

 करना  चाहता  हूं  कि  प्रधान  मंत्री  कितने  उत्सुक  मैं  प्रधान  मंत्री  महों  कहना  चाहता  हू  बल्कि

 सरकार  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  विश्व  बेंक  जहाँ  से  उसने  वित्तीय  सहायता  ली  की  वचनबद्धता  का

 सम्मान  करने  के  लिए  कितनी  उत्सुक
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 एच०  डी०

 एक  बात  लिससे  मैं  जि  हेय  मुझे  चोट  पहुंचती  है  उन
 में

 से  एक  बात  यह  है*॑

 एक  केंद्रीय  मंत्री  श्री  राजेश  पायलट  के  नेतृत्व  में  उनके  सरकारी  निवास  पर  उनसे  मिलने

 प्रतिनिधि  मण्डल  के  लगभग  चार  हजार  किसानों  को  संबोधित  करते  जब  प्रधान  मंत्री  ने  कः्
 कि  उन्हें  समाज  विरोधी  तत्वों  के  बहक!वे  में  आकर  गुमराह  नहीं  होना  चाहिए  |  उसी  समः

 उन्होंने  यह  कहा  कि  यह  9,000  करोड़  रुपए  निर्माताओं  और  बिचोलियों  के  पास  जा  रहा  हैं
 सरकार  इस  बात  का  पता  नहीं  लगा  सकी  कि  वह  लोग  कौन  हैं  जो  किसानों  के  नाम  पर  इस

 9,000  करोड़  रुपए  को  छीन  लेते  पिछले  बजट  के  दौरान  इसी  सदन  में  संयुक्त  संसदीब  सर्नाः

 की  मांग  करने  का  मेरा  मात्र  उद्देश्य  ही  यह  था  कि  राजसहायता  को  यह  राशि  किसानों  को  बिह्कृः

 नहीं  मिल  रही  है  |  यह  राशि  केवल  कुछ  उद्योगपतियों  भौर  भ्रष्ट  राजनीतिश्ञों  को  जबों  में  ही  जात॑

 है  ।  मैं  इस  मुद्दे  पर  बहुत  ही  स्पष्ट  बात  कहना  चाहता  समिति  के  समक्ष  साक्ष्य  के  दौरान  श्र

 अशोक  गुलाटी  ते  कह्मा  था  कि  कुल  राजसहायता  का  52  प्रतिशत  वास्तविक  उद्देश्यों  के  लिए  खच्

 होता  है  ओऔर  मेरे  घिचार  से  48  प्रतिशत  भ्रष्ट  नौकरशाहों  और  राजनी  तिज्ञों  में  बांट  दिया  जाता  है

 वहु  राजनीतिज्ञों  के  नाम  नहों  बताना  चाहते  हैं  परन्तु  मुझे  मालूम  है
 ओर  मैंने  इस  पर  उनके  सा

 उस  समय  चर्चा  की  थौ  जब  उन्होंने  संसदीय  समिति  के  समक्ष  स  क्षय  दिया  था  |

 मैंने  जिन  विचारों  का  पता  लगाने  की  कोशिश  की  सरकार  उन  विचारों  की  ओर  ध्यान  नह

 देना  चाहती  जिन्हें  मैंने  अपने  विनम्रताप्‌र्वंक  लिखे  गए  नोट  में  यह  जानने  के  लिए  देने  की  कोशिए

 की  है  उद्योगपति  कैसे  हेराफेरी  करने  की  कोशिश  करते  मुझे  मालूम  है  कि  सारे  कृषक  समुदाः
 की  इसमें  रुच्चि  एक  कारखाना  प्रति  टन  प्रति  कि०  मी  -  यूरिया  भेजने  के  लिए  180  पैसे

 के  रूप  में  वसूल  करता  है  ।  इसके  साथ  ही  वही  कारखाना  डाई-अमोनिया  सल्फेट  के  प्रति  टन  प्रा

 कि०  मी०  के  परिवहन  के  280  पैसे  वसूल  करता  यह  कंसे  संभव  है  ?  यह  मुद्दा  किसी  एक  विशेਂ

 विभाग  तक  ही  सीमित  नहीं  हैं  । लगभग  5-6  विभाग  हैं  जो  सभी  बातों  को  एक  साथ  मिलाने  ज

 रहे  इनके  नाम  इस  प्रकार  है  कृषि  उवंरक  तेल  विभाग  और  वाणिज्य  विभाग

 अनेक  एजेंसियां  हैं  जो  अपने  हित  के  अनुसार  इसे  बनाने  की  कोशिश  करते  तेल  एवं  प्राकृतिव

 गैस  आयोग  आज  लगभग  3,000  करोड़  रुपए  का  लाभ  कमा  रहा  किसके  सहारे  ?  में  यह  पूछन

 चाहता  हूं  ।
 वे

 तथाकथित  कृषक  समुदाय  उपेक्षित  समुदाय  हैं  को  बिल्कुल  भी  छूट  नहीं  दे

 चाहते  हैं  ।  यह  एक  विडम्बना  है  ।

 स्पष्ट  बात  यह  है  कि  यद्यपि  हमारे  हमारे  मंत्री  चाहे  वे  किसी  दल  से  संबंधित  हो
 निर्णय  लेना  चाहते  हैं  ।  अन्ततः  नोकरशाह  शासकों  ओर  मंत्रियों  चाहे  वह  कोई  भी  पर  भार

 पड़ते  है  और
 वे

 यह  नहीं  चाहेंगे  कि  मंत्री  को  इच्छाओं  को  कार्यान्ग्ति  किया  यह  हमाਂ
 प्रशासनिक  तंत्र  का  विश्रोष्ट  है  ।

 विनियंत्रण  के  बाद  इसे  कंसे  लाग  किया  जाएगा  ?  प्रधान  मंत्री  ने  जटिलताओं  को  बाद

 कंसे  समझा  ?  उनके  अनुसार  हम  सब  ससाज  विरोधी  तत्व  माननीय  प्रधाध  मंत्री  से  इन्हीं  शब्द

 का  प्रयोग  किया  था  ।  मैं  गलत  हो  सकता  हूं  ।  हम  सब  किसी  विशेष  कारण  से  यहां  आए  हम  सब्

 समाज  के  किसौ  वर्ग  को  संतुष्ट  करने  और  कोई  कडदुवाहट  पेदा  करने  नहीं  आए

 देश  में  शांति  रहना  सबसे  महत्वपूर्ण  एक  सभा  को  सम्बोधित  करते  हुए  उन्होंने  कहा  fi
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 शांति  अधिक  महत्वपूर्ण  है  और  किसानों  को  समाज-विरोधी  तत्वों  के  बहकाबे  में  आकर  गुमराह  नहीं

 होना  चाहिए  ।

 मैं  शुरू  से
 ही  इस  उद्देश्य  के  लिए  संघर्ष  कर  रहा  हूं  ।  मैं  शुरू  से  ही  जानता  हूं  कि  नोकरशाह

 कंसे  किसानों  के  विरुद्ध  अपने  मामले  का  तक॑  देने  की  कोशिश  कर  रहे  मैं  एक  या  दो  उदाहरण

 उद्धूत  करूगा  ।  उवरकीा  पर  से  नियंत्रण  हटाने  के
 बाद  पोटास  को  कोमतें  1,760  रुपए  प्रति  टब  से

 बढ़कर  5,000  रुपए  प्रतिटन  हो  गई  सुपर  फास्फेट  की  कीमत  1,240  रुपए  प्रति  टन  से  बढ़कर

 3,000  रुपए  प्रति  टन  हो  गई  है  और  डाइ  अमोनियम  फास्फेट  जिसमें  नाइट्रोजन  और  फास्फेट  दोनों

 शामिल  की  कीमत  4680  रुपए  प्रतिटन  से  बढ़कर  9,000  रुपए  प्रति  टन  हो  गई  है  ।

 मैंने  हाल  ही  में  एक  लेख  पढ़ा  है  जिसका  शीषंक  के  बसूली  मूल्य  में  अधिक  वृद्धि  होने

 का  कोई  औचित्य  नहींਂ  था  ।  इसमें  श्री  बलराम  जाखड़  खरीद  वसूली  बढ़ाकर  किसानों  के  हितों  के

 लिए  लड़  रहे  थे  ।  इसमें  वहा  गया  है  :

 ्ड  क७  र
 कृषक  समुदाय  शान्त  नहीं  हुआ  है  ।  यह  अब  गेहूं  के  मल्यों  में  भारी  वद्धि  करने

 के  लिए  कह  रह  पर  जिनकी  किसी  भी  विन  घोषणा  की  जा  सकती  कृषि  मल्य

 और  लागत  आयोग  के  पिछले  वर्ष  गेह  को  250  रुपए  प्रति  क्विटल  कौ  तुलना  में  इस  बर्ष

 गेहूं  के  वसूली  मूल्य  में  9  प्रतिशत  की  वृद्धि  करके  305  रुपए  प्रति  क्बिटल  करने  की

 सिफारिश
 की  है  ।  परन्तु  कृषि  मंत्री  श्री  बलराम  जाखड़  ने  गेहूं  की  कीमत  340  रुपए  भ्रश्नि

 क्विटल  करने  की  सिफारिश  की  है  ।”!

 उन्होंने  यह  सिद्ध  करने  की  कोशिश  की  है  कि  एसा  कोई  ला  नहीं  था  क्‍योंकि  वे  नौति

 निर्धारक  समाचार-पत्र  कृषक-समुदाय  के  विरुद्ध  एक  बड़ी  भूमिका  अदा  करने  जा  रहे  यह

 एक  अति  महत्वपूर्ण  घटक  जिसे  हम  सभी  को  महसूस  करना  है  ।  इस  प्रकार  निहित  स्वार्थ  हमारे

 देश  की  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था  को  नप्ट  करने  की  कोशिश  कर  रहें  यही  मेरी  वास्तबिक

 चिन्ता  है  ।
 :

 मैं  एक  अथवा  दो  बातें  और  कहना  चाहूंगा  ।  कृषि  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  गई  और

 बहुत॑-सा  धन  इन  चालास  वर्षो  में  इस  पर  व्यय  किया  गया  है  |  एक  लेख  में  लिखा  था  :
 ल्ट

 कृषि  आय  पर  कर  क्‍यों  !  जब  से  नियोजित  आशिक  विकास  प्रारम्भ  किया  गया  सरकार

 ने  कृषि  क्षेत्र  में  एक  बहुत  भारी  निवेश  की  है  /”

 क्षक  बहत  अमीर  हो  गये  हैं  और  वे  अमीर  वर्ग  लेकिन  उन  पर  कर  नहीं  लगाया

 यया  है  ।

 मिथ्या-अर्थ  शा  स्त्रियों  ह/रा  यह  एक  दलोल  दी  गई  उन्हों  ने  जो  निवेश  किया  वह  क्या

 है  ?  मैं  बिल्कुल  स्पष्ट  करना  चाहता  हू  ।  में  कुछ  सरक  री  आंकड़े  उद्धत  प्रथम  योजना

 ओर  दूसरी  योघना  कुल  योजना  आबंटन  में  से  32  प्रतिशत  राशि  कृषि  पर  व्यय  की  मई

 तीसरी  योजना  में  यह  राशि  घटकर  25  प्रतिशत  हो  चोथी  योजना  में  यह  राशि  21.4  प्रतिशत

 पांचवीं  योजना  में  यह  18,32  प्रतिशत  छठी  योजना  में  27.54  प्रतिशत  ओर  सातवीं

 योजना  में  यह  राशि  20,35  प्रतिशत  भी  ।

 इस  तरह  हमने  उनसे  घटिया  व्यवह्वार  हमने  कृषि  क्षेत्र  से  इस  तरीके  का  व्यवहार

 किया  है  |  यह  एक  कदु  सत्य  है  ।
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 श्री  एच०  डी०  देवगौड़ा  :
 मैं

 आपसे  निवेदन  करता  हूं  कि  मैं  सभा  का  समय  अनावश्यक  रूप
 से  नहीं  लेना  चाहता  ।  लेकिन  मैं  मध्य-रात्रि  तक  भी  बैठने  को  तंयार  विधान  सभा  में  हम  रात
 के  दो  बजे  तक  बेंठे  इसी  सभा  में  अविश्वास-प्रस्ताव  का  निबटारा  करने  के  लिए  हम  रात  को

 दो  बजें  तक  बेठ  है  ।  आप  नियमों  का  उल्लेख  कर  सभा  का  ध्यान  आकर्षित  करने  की  कोशिश  कर

 है  आपके  पास  नियमों  को  निलंबित  करने  की  शक्षितयां  हैं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  नियमों  को  निलंबित  करके  ही  हमने  इस  चर्चा  के  लिए  साढ़े  पांच  घण्टे  का

 समय  दिया  है  ।
 |

 श्री  एच०  डी०  देवगौड़ा  :  मैंने  कभी  भी  अध्यक्षपीठ  की  अवमानना  करने  की  कोशिश  नहीं
 को

 अध्यक्ष  महोदय  :  कपया  संक्षेप  में  कहें  ।  आपके  पास  शब्दों  में  ही  अनेक  बातें  कहने  कौ
 क्षमता  है  ।

 ,
 श्री  एच०  डी०  देवगौड़ा  :  आज  कृषि  मंद्री  सहोदय  ते  इस  सभा  में  जानकारी  दी  है  ।

 मुझे  माननीय  कृषि  मंत्री  का  उसकी  तरफ  ध्यान  दिलाने  का  प्रयत्न  करने  दें  उन्होंने  कहा  है

 क्षेत्र  की  प्रति  व्यक्ति  संबंद्धित
 में  878  रु०  से  बढ़कर

 में  बहुत  रु०  हों  गई  है  ।”

 अधिकारी  वर्ग  बहुत  चतुर  है  ।  यद्यपि  आपको  एक  प्रशासक  के  रूप  में  अधिक  अनुभव  है
 आपने  विभनन्‍नन  पदों  पर  कार्य॑  किया  है  तथापि  वे  आपको  भ  म्रमराह  कर  ने  हु  त  चतर  महल

 पर
 मुह  पर  बिल्कुल  साफनसाफ  कहने  दें  ।

 भान्‌  प्रताप  सिंह  समिति  की  रिपोर्ट  इसी  सभा  में  जाप  ही  के  नौकरशाहों  द्वारा  दी  गई  जानकारी
 के  आधार  पर  प्रस्तुत  की  गई  थी  ।  यह  उनका  निजी  दष्टिकोण  नहीं  है  ।  यदि  आप  1970-71  को

 आधार  वर्ष  के  रूप  में  लें  तो  कषि  क्षेत्र  कौ  प्रति  व्यक्ति  आय  445  रु०  है  और  1980-81  में  यह
 प्रति  व्यक्ति  आय  420  रु०  है|  क्‍या  इसमें  5.7  प्रतिशत  की  कमी  होगी  ।  इस  ही  सभा  में  आज  भाप

 यह  न्यायोचित  ठहराने  की  कोशिश  कर  रहे  कि  इचि  क्षेत्र  में  प्रति  व्यक्ति  आय  बढ़  गई  यह
 रिपोर्ट  किसने  दी  है  ?  यह  सूचना  किसने  दी  है  आप  कृपया  इसका  उत्तर  द  ।

 श्री  बलराम  जाखड़  :  मैं  भी  यही  बताने  की  कोशिश  कर  रहा  था  ।  समाज  के  अन्य  वर्गों  की

 प्रति  व्यक्ति  आभाय  अब  चार  गुणा  बढ़  गई  है  ।

 श्री  एच  ०  डोी०  देवगौड़ा  :  नहीं  ।  मैं  अगले  मुद्दे  को  ले  रहा  और  क्कृषि-द्षेत्र  मे  यहु
 य  केवल  चार  अथवा  पाँच  मुणा  ही  नहीं  ण्ह  किस  अनुपात  में  बढ़ी  है  ?  दूसरी  पिछले

 20  वर्षों  के  दौरान  कृषि-क्षेत्र  में  प्रति  व्यक्ति  आग  में  पांच  प्रतिशत  की  कमी
 हर

 जबकि  गेर-कृषि
 क्षेत्र  की  आय  में  83,6  प्रतिशत  की  वृद्धि

 हुई  क्या  इसका  कोई  श्रौचित्य  है  ?  गर-क्ृषि  क्षंत्र  से
 झे

 कोई  द्वष  नहीं  है  ।  लेकिन  ग्रामीण  क्षत्र  से  जिसकी  लगभग  65  करोड़  जनसंख्या  क्‍या  यही
 व्यवहार  आप  उनसे  करने  जा  रहे  हैं  ?

 तथाकथित  सकल  घरेलू  उत्पादन  भी  पुनः  एक  हेराफेरी  सकल  घरेलू  उत्पादन  घ०
 के  तीस  प्रतिशत  हिस्से  का  योगदान  कृषि  क्षेत्र  द्वारा  किया  जाने  वाला  है  और  कार्य-बल  लगभग
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 65  प्रतिशत  है  ।  ओद्योगिक  क्षेत्र  में  सन्ध०उ०  मुश्किल  से  लगभग  18-19  प्रतिशत  है  ।

 7

 नि

 क्षेत्र  में  कार्य  ग  18  प्रतिशत  है  और  स०घ०उ०  लगभग  26-27  प्रतिशत  आप  इसे
 कंसे  उचित

 दान

 4

 ना

 मैं  जानता  हुं  क्रिआप

 दिन
 न

 के  कारण  मुझे  याद  दिल्लाने gt
 की  कोशिश  कर रहे  हैं  ह

 मैं  यह  प्रश्न  सत्ताधारी  दल  से  नहीं  अपितु  हर  एक  राजनैतिक  दल  से  पूछना  चाहता  हुं  ।  हमें
 इस  बात  की  मांग  करनी  चाहिए  कि  यदि  घरेलू  खादों  का  मूल्य  आयातित  खाद  के  मूल्य  से  10  से  15

 प्रतिशत  अधिक  न  हो  तो  उनको  चाहिए  कि  वे  मेहनत  से  अजित  की  गई  विदेशी  मुद्रा  स ेखाद  आयात

 करने  की  अनुमत्ति  दें  ।  वह  हमारा  योगदान  है  ।  मैं  इतना  ही  मांग  रहा  हूं  |  खाद्याननों  की  आवाजाही
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 एच०  डो०

 लिए  मात्र  अनुमति  देना  ही  इसका  समाघान  नहीं  है  ।  मुझे  इस  मुद्दे  पर  स्पष्ट  बात  कहनी

 था  राबकक

 स्पष्ट  रूप  से  कहना
 राजनतिक  दल  एक  दूसरे  के

 उसी  व्यवस्था  के

 में  रकावट  उत्पन्न

 आपको  इसकी  अनुमति
 लन+

 मैं  एक  औौ
 रना  चाहता

 6000  करोड़  रुपए  अथवा  9000

 गेड़  रुपए  की  रा  गला  अप  हायता  घटक  थी  तुलना  करेगे  और  देखंगे  कि  अन्य  देशों *

 al  क्षिप्तानों  को  किर  रह  से  मदद  को  (  प  हमारा  स्थात  का  जान  जाएंगे  ।  मैं  यहां  पर

 केवल  कुछ  जानकारो  हो
 दू  गा  त्‌  देश  वार  पर  दी  गई  राजसहायता  क्‍या  भारत  में

 --3,5  प्रतिशत  है
 जबकि  तथाक  थिः  |

 कि  हम  पर  कई  तरह  के  प्रतिबंध  लगा  रहे  हैं  वे

 यानि  कि
 40.  के

 संबंध
 में

 भारतीय  आंकड़ा  --1.17
 त  है  जबकि  अमेरिका  हा  46,50  :  श्री  वाजपेयी  जी  सोयाबीन  के

 *े  थे  ।  मैं  उसकी  जानकारी  ।
 कुछ  दस्तावेजों  पर

 द  कॉन को  दी  जा  रही

 9.83  प्रतिशत  है  और

 करा  धनात्मक  कल

 9.17  प्रतिशत  है
 ।  इसका  मतलब  है  कि  हम  |

 का  शोषण कर  रहे
 ही  सबसे

 बड़ी
 साहकार  है  और  सरकार  ही  एक  बिचौलिया

 है
 संबंध में  अमेरिका

 तिशत  है  ।
 इस  तरह  से  इस  व्यवस्था  तगत  सानों  का

 जे
 ह्दो  रहा

 दे  सकता  हूं  ।  परन्तु  र॑  ने  स्ाननीय  ज्नी  का  ध्यान
 ररीद  मूल्य  7  से  8  प्रा  ।  गया  ।  कितने

 ।  लिखा  था  ।  द  पौ
 द्वि  हुईं  ।  नियंत्रण  से  पूर्व  और

 नियंत्रण  के पश्चात्‌
 ढ़  हई  है  और  प्लास्टिक

 के
 मामले

 ऐसे  हैं  जिसने
 मूल्य  को  30

 रुप
 तक  ढ्रो  सलाह  दी  थी  ?  क्‍या  यह  किसी  भी  ढंग  से

 न्‍्यायोचित  है  ?  उनसे

 यह
 ँ  जाकर  खेतों  में  हल  चलायें  ।  केवल  तब  द्वी  उन्हें  ।

 की  समस्याओं  का

 आभास  होगा
 ।

 मैं  ऐ  गा  क्योंकि  यह  एक  ऐसी
 विः

 प्त  वर्ग
 जो

 कि  हमारे
 देश  के  65  प्रतिशत  ग्रामीण  किसानो

 ते  '
 मस्ती  *  यत्न  करते  मैं  स्पष्ट

 बात  कहना  चाहुंगा  ।  बास्तव  में  यदि  मैं  तो  से  भी  अ०प्र०सं०  का  अधिकारी  बन  सकता

 परल्तु  मैं  मंत्री  नहीं  बन  सकता  ओर  किसी  निर्वाचन  क्षेत्र  में  लगभग  15  लाख  जनता  का  विश्चास

 प्राप्त  नहीं  कर  सकता  ।  यह  कोई  बड़ी  बात  नहीं  है  मैं  स्पष्ट  त्तौर  पर  कहना  हमें  इन
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 नौकरशाहों  के  निर्देशानुसार  नहीं  चलना  मैं  एक  और  बात  भी  बताना  चाहता  हूं  ।  आप

 हमेशा  के  लिए  मंत्री  नहीं  बने  रह  सकते  है  ।  षास्तविक  बात  तो  यह  है  कि  आप  समुदाय  के

 समाज  के  हित  के  लिए  क्‍या  करते  है  |  समुदाय  अथवा  समाज  से  मेरा  अभिप्राय  किसी  जाति  समुदाय
 से  नहीं  समुदाय  का  अथ  है  कृषक  समुदाय  ।  यही  बात  में  आपसे  कहना  चाहता  हूं  ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  अपनी  बात  कर  ली  धन्यवाद  ।  कपया  बैठ  जाइये  ।

 श्री  एच०  देवगौड़ा  :  केवल  एक  अंतिम  बात  और  कहनी  मैं  चेतावनी  देना

 चाहता  हु  ।  हम  कृषक  समदाय  का  उस  तरह  सें  शोषण  नहीं  कर  सकते  जसा  कि  राजा-महा  राजाओं

 के  जमाने  में  किया  जाता  था  |  निसंदेह  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के बाद  भी  उनका  शोषण  किया  जा  रहा
 है  ।  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  45  वर्षों  के  बाद  भी  हमारे  शासक  उन  महाराजाओं  और  चत्रवर्तो  सम्राटों

 से  कम  नहीं  है  जिनको  किसान  लोग  वाधिक  लगान  दिया  करते  थे  जिसे  हमारो  कनन्‍्नड़  भाषा  में  पगड़ी

 शब्द  के  नाम  से  जाना  जाता  यह  अन्य  किस्म  का  शोषण  लेकिन  मैं  आपको  एक  बात  बताना

 चाहता  हंं  कि  कृषक  समदाय  का  अब  आगे  और  अधिक  शोषण  नहीं  किया  जा  मैं  आपको

 वेतावनी  देता  दि  ग्रामीण  अथंव्यवस्था  जो  कि  शहरी  क्षेत्रों  की  ओर  भग्रसर
 3

 नौकरशाहों  और  भ्रष्ट  राजनोत्तिज्ञों  के हाथ  में  सिमठ  कर  रह  गयी

 ग्रामीण  क्षेत्रों  की  ओर  नहीं  मोड़  दिया  जाता  तो  क्रान्ति  हो  सकती  आप  रूस  की

 साथ  ठलना  कर  सकते  हैं  जो  कि  अब  विघटित  होकर  रह  गया  है  ।  यदि  आप  स्थिति

 तो  इसके  खतरनाक  परिणाम  निकलेगे  ।

 एक  सुझाव  देना  चाहूंगा  |  देश  को  सारीं  भूमि  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  मुझे
 इसकी  वास्तव  में  कोई  भी  परवाह  नहीं  |  मेरे  परिवार  के  पास  भी  कुछ  एकड़  भूमि  है  |  मैं  यह  कहूंगा

 सारी  की  सारी  भमि  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जाये  और  हमें  इण्डियन  एयरलाहइम्स  से  एक

 चपरासी  अथवा  सफाई  वाले  को  जितना  वेतन  मिलता  उतनी  राशि  देते  रहें  ।  मैं  करषक  समुदाय  की

 ओर  से  दलील  देना  चाहूंगा  कि  भूमि  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जाये  क्‍योंकि  मुझे  किसानों  की

 दर्दशा  का  पता  मुझे  यह  बात  कहने  का  पूरा  अधिकार  है  |  संगठित  क्षेत्र  ग्रामीण  वर्ग  का  शोषण

 करना  अच्छी  तरह  से  जानते  इसलिए  मैं  यह  कहुंगा  कि  आप  हमारी  सारी  भूमि  ले  लीजिए
 के  रूप  में  हमें  केवल  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  चपरासी  के  वेतन  के  समान  राशि

 बताना  चाहता  हूं  कि  अब  आप  किसानों  को  इस  तरह  से  अधिक  देर  तक  गुमराह

 गएंगे  ।  अब  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  युवा  शिक्षित  हो  गये  हैं  और  वे  समझ  सकते  हैं  ओर  अनुभव
 राजनीतिज्ञ  उनका  किस  तरह  से  शोषण  कर  रहे  मैं  आपको  बता  दूਂ  कि  यह

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपनी  बात  को  समाप्त  कर  अपना  स्थान  ग्रहण  करें  ।

 श्री  एच०  डी०  वेब्गोड़ा  :  जब  तक  कि  आप  इन  सारी  बातों  को  विपरीत  ढंग  से  लागू  नहीं

 स्थिति  में  सुधार  नहीं  आ  सकता  ।  प्रधान  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  उन्होंने  पहले  से  ही

 एक  मंत्री  मंडलौय  दल  से  कहा  जिसमें  कि  पेट्रोलियम  मंत्री  तथा  तीन  अथवा  चार  अन्य  मंत्री  भी

 शामिल  कि  इन  बातों  की  जांच  की  जाये  कि  जो  क्षत्ति  हुई  कया  उसकी  भरपाई  कर  पाना  संभव
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 तन  बी

 एच०  डी०

 दल  इस  मामले  की  जांच  करने  के  लिए  वेठक  का  निर्णय  लेने  ब्वाला  यदि  वह  क्षति  की

 भरपाई  करने  का  निर्णय  लेते  तो  मैं  इसका  स्वागत  करूगा  ।

 श्री  एस०  मह्लिकाज  मयया  :  उवंरकों  की  कीमतें  बढ़ाने  ओर  राज-सहायता
 वापस  लेने  से  संबंध  में  अपनी  बात  कहने  का  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  माननीय  अध्यक्ष  महोदय

 का  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 आज  से  20  वर्ष  पहले  क्षि  मंत्रालय  इस  बारे  में  काफी  प्रच/र  करता  था  कि  कम्पोस  खाद

 की  जा  सकती  है  और  कम्पोस  खाद  का  उत्पादन  किस  तरह  से  बढ़ाया  जा  सकता  है  ।

 बहत  से  अन्य  विभाग  भी  इस  बारे  में  काफी  प्रचार  कर  रहे  थे  कि  कम्पोस  खाद  का  उत्पादन  किस
 श्र  4५  =»  श्य

 त  रह  से  बढाया  जा  सकता  आज  हम  देखते  हैं  कि  मऊओ  का  स्वास्थ्य  गिरता  जा  रहां  आाज

 हम  हरी  खाद  को  पूरी  तरह  से  भलते  जा  रहे  इसकी  वजह  से  हमारे  किसान  उ्वेरकों  क

 में  लाने  के  लिए  विवश  हैं  ।  यहां  तक  कि  कृषि  मंत्रालय  ने  भी  इसका  काफी  प्रचार  किया  है  जिसके

 परिणामस्यरूप  प्रत्येक  किसान  ये  अपने  खेतों  में  इन  उव  रकों  को  ही  इस्तेमाल  में  लाने  की  आदत  डाल
 ली

 अब  भारत  सरकार  राज-सहायता  को  वापस  लेने  पर  विचार  कर  रहो  हैं  और  साथ-साथ

 सरकार  उवेरकों  की  कीमतो  में  वृद्धि  करने  पर  भी  बिचा
 |

 तो  लाभ  होगा  ।  लेकिन  मैं  यह  कहना  चाहता  हुं
 कि  इससे  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  में  गिराद

 जायेगी  ।

 कर  रही  एसा  करने  से  सरकार  को

 ट

 अधिकतर  राज्यों  में  भूमि  सुधार  लागू  किए  जा  रहे  हैं  ।  कर्नाटक  में  एक  व्यक्ति

 अधिक  से  अधिक  54  एकड़  भूमि  रख  सकता  छोटे  ओर  सीमान्त  किसान  केवल  उतना  ही
 उत्पादन  कर  पा  रहे  हैं  जितना  उनके  परिवार  के  लिए  जरूरो  होता  जिन  लोगों  के  पास  अधिक

 मि  वे  अधिक  खाद्यान्न  पैदा  कर  सकते  हैं  ओर  यदि  उनके  पास  भ्रतिरिक्‍त  खाद्यान्न  होता  है  तो ह
 बाजार  में  बच  सकते  लेकिन  आजकल  एसा  संभव  नहीं  किसान  जो  अथवा  मंगफली

 का  उत्पादन  करता  उससे  उसका  छाम  नहीं  चलता  ओर  इसके  परिणामस्वरूप  वह  प्री  जमीन  पर

 खेती  करने  की  आदत  को  छोड़  नारियल  अथवा  पुशी  अथवा  आम  का  उत्पादन  फरता  इससे  भी

 प्रढ़कर  इसके  कारण  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  कम  हो  जात्ना  है  और  यह  उत्पादन  उन  लोगों  के  पास

 चला  जाता  है  जो  कि  गैर-खाद्य  उत्पादों  का  उत्पादन  करते  हमें  विदेशों  से  गेहूं  का

 आयात  करना  पड़ता
 है  ।

 प  जानते  हैं  कि  कुछ  महीने  पहले  गेहूं
 की  भारी  कमी  हो  गयी  हमें  विदेशों  से  गेहूं

 मंगवाना  पड़ा  ।  वतंमान  परिस्थितियों  के  देश  में  खाद्यान्नों  की  भारी  कमी  हो  जायेगी  और  हमे
 विदेशों  से  गेहूं  का  आयात  करने  को  विवश  होना  पड़ेगा  ।  आप  जो  कुछ  राज-सहायता  दे  रहें  उससे

 किसानों  को  लाभ
 नहीं  पहुंचेगा  क्योंकि  हम  तो  विदेशों  से  गेहूं  खरीद  रहे  इससे  यह  प्रतीत  होता

 है  कि  विकसित  देश  भारतीय  बाजार  में  प्रवेश  करना  चाहते  यद्य  पि  देश  की  70  प्रतिशत  आबादी

 कृषि  पर  निर्भर  फिर  भी  हम  अपनी  पूरी  जनसंख्या  को  खाद्यान्न  उपलब्ध  नहीं  करा  पाते  हैं  ।

 यदि  यही  स्थिति  तब  स्वाभाविक  तोर  पर  कोई  भी  किसान  बढ़ी  हुई  कीमतों  पर  खाद  नहीं
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 खरीद  सकेगा  ओर  अपने  खेंतों  में  खाद्याननों  का  उत्पादन  नहीं  कर  इससे  खाद्यान्नों  के
 उत्पादन  में  निश्चित  तौर  पर  कमी  आयेगी  ।

 री  बात  यह  है  कि  वह  सब्जियां  और  फल  भी  नहीं  उगा  सकता  ।  इन  चीजों  की  मी
 हमारे  देश  में  कमी  आयेगी  जिसके  परिणामस्वरूप  हमें  विदेशों  पर  निर्भर  होना  पड़ेगा  ।

 हमें  रियायती  दरों  पर  खाद्यान्नों  का  वितरण  भी  करना  हम  उचित  दर  की  दकानें  खोल
 रहे  ऐसा  इसलिए  किया  जा  रहा  है  क्योंकि  उपभोवता  उच्च  कोमतों  पर  बाद्याननों  की  खरीद
 करने  की  स्थिति  में  नहीं  है  हमें  दोनों  चीजों  में  सन्‍्तुलन  कायम  करना  चाहिये  ।  जब  आप  यह  अनभव

 करते  हैं  कि  उवंरकों  कौ  कीमतों
 भें  वद्धि  करना  उचित  है  भौर  राज-सहायता  वापस  ले  लेना  भी

 उचित
 है  तो  उससे  आप  वास्तव  में  एक  ऐसा  रास्ता  अपनाने  जा  रहे  हैं  जिससे  खाद्यान्नों  का  आयात ह्‌

 हो  सफे  और  जिसके  परिणामस्वरूप  हमारा  देश  दिवालिया  बन

 हे  इसलिए  मैं  यह  जम्मीद  करूंग्रा  कि  सरकार  को  बहुत  ही  गंभीरता  के  साथ  अपनी  तके-शक्ति
 का  प्रयोग  करना  चाहिये  ।

 तीसरी  बात  यह  है  कि  दूरदर्शन  पर  अथवा  अन्य  ऐसे  प्रचार  माध्यमों  पर  उवंरकों  के  विज्ञापन

 के  लिये  हम  30  करोड़  रुपया  खर्च  कर  रहे  हैं  ।

 6,00  म०  प०

 विज्ञापनों  को  अन्य  बहुत  से  तरीके  हैं  जिन  पर  हम  काफी  बड़ी  रकम  खर्च  करते  उवंरक

 कम्पनियां  भी  प्रबंधकीय  लागत  के  रूप  में  भारी  रकम  खच  करती  यद्यपि  सरकारी  उपक्रम  काफी

 घाटे  में  चल  रहे  तथापि  उन्हें  धन  कराया  जा  रहा  है  ।  हम  राज-सहायता  की  प्रतिपर्ति

 करने  के  लिए  विभाग  से  धन  को  बचत  नहीं  करना  चाहते  ।  बहुत  से  विभागीय  खर्चे  है  जिनमें  काफी
 तक  बचत  की  जा  सकती  है  ओर  इस  धनराशि  को  बिदेशों  से  उवंरकों  के  आयात  पर  खचं  क्षिया

 1  सकता  हैं  ताकि  जहां  तक  खाद्यान्नों  का  संबंध  उनमें  हम  आत्म-निर्भर  बन  सके  ।

 कृषि  मंत्री  वास्तव  में  किसान  वह  सभी  कठिन!इयों  को  जानते  हैं  ।  इसके  साथ-साथ  अन्य

 थियों  को  भी  जिन्हें  ये  कायं  करने  होते  अपनी  तकंशक्ति  का  गहराई  से  प्रयोग  करना  चाहिये 6

 पैर  यह  देखना  चाहिये  कि  उवं  रकों  पर  राज-सहायता  वापस  न  ली  जाये  और  उवंरकों  को  कीमतें

 भी  नहीं  बढ़नी  चाहिये  अन्यथा  देश  में  खाद्यान्नों  की  भारी  कमी  हो  जायेगी  ।  मैं  सरकार  से  अनुरोध
 करता  हूं  कि  मेरे  इन  सभी  सुझावों  पर  अपनी  तर्कशक्ति  का  प्रयोग  करें  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आज  कृषि  मंत्री  के  अतिरिक्त  अन्य  सभी  मंत्री  चर्चा  में  भाग  इसके
 साथ-साथ  |  माननोय  सदस्य  भो  इस  वषय  पर  अपने  विचार  रखेंगे  ताक  कल  क्रषि  मंत्री  चर्चा
 पर  अपना  उत्तर  दे  सके  ॥

 अब  श्री  कमालहीन  अहमद  चर्चा  में  हस्तक्षेप  क

 श्री  जगमीत  सिह  बर!र  :  पंजाब  में  जेसी  €्थति  उस  पर  मैं  भी  चर्चा  में

 भाग  लेना  चाहता  हूं  ।

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों

 कपालुद्दीन  :  मैं  कोई  राजनीतिक  भाषण  नहीं  दूंगा  ।  मैं  संक्षेप  में  निवेदन  करूंगा  ।
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 —  मनन  —  —

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  हस्तक्षेप  कर  रहे  है  ।

 श्री  कमाल॒हीन  अहमद  :  मैं  संक्षेप  में  कहुंगा  अपनी  बात  और  आयात  से  पहले  भाग  तक  ही

 रखूंगा  ।  वास्तविक़्ता  यह  है
 कि

 जनवरी  मध्य  में  सरकार  ने  तीन  मिलियन  टन  गेहूं  आयात  करने

 का  f  किया  था  |  यह  निर्णय  दो  तथ्यों  और  दो  वास्तविकताओं  की  पृष्ठभूमि  में  लिया  गया

 एक  कारण  था  कि  गत  वषं  गेहूं  कौ  वसूली  में  कमी  आई  थी  ।  11  मिलियन  टन  की  तुलना  में

 सरकार  ने  गत  वर्ष  केवल  7,7  मिलियन  टन  की  गेहूं  की  वसूली  की  थी  ओर  इस  प्रकार  इसमें  काफी
 कमी  दूसरी  बात  यह  थी  कि  यह  भाम  धारणा  थी  कि  लगातार  तीन  वर्ष  तक  अच्छा  मानसन

 होने  के  बदद  चौथे  वर्ष  अकाल  भ्रवश्य  पड़ेगा  ।  ऐसी  परिस्थितियों  मे  हमें  मजबर  होकर  यह  निर्णय

 लेना  पड़ा  ताकि  परिस्थितियां  और  बिगड़ने  से  पहले  हम  उस  स्थिति  में  हों  कि  हमारे  पास  खाद्यान्‍्नों

 का  पर्याप्त  भंडार  हो  और  कोई  भी  दूरदर्शी  सरकार  ऐसा  ही  हिणंय  लेती  ।

 हमने  यह  निर्णय  पूर्व  सरकार  द्वारा  का  निर्यात  करने  के  निर्णय  पर  रोक

 गेहूं  के  निर्यात  पर  पूर्ण  प्रतिबंध  लगा  दिया  गया  था  ओर  बाद  में  हमने  यह  निर्णय  लिया  कि  हमें  गेहूं
 आयात  करना  चाहिए  |  मेरा  सभा  से  अनुरोध  है  कि  वह  दो  या  तीन  तथ्यों  पर  ब्विचार  वसूली
 मल्य  दो  तथ्यों  के  आधार  पर  निर्धारित  किए  जाते  कृषि  लागत  और  मलल्‍य  संबंधी  सा|मति

 उत्पादन  की  लागत  और  उपभोक्‍ता  की  क्रय  शक्ति  पर  विचार  करती  यह  समझा  जाता  है  कि

 घोषित  मल्य  उपभोक्‍ताओं  की  पहुंच  तक  होगा  ।  यह  प्रथा  वषं  1990  तक  ठीक  प्रकार  से  चलती
 रही  ।  उसके  बाद  इसमें  अचानक  ही  अन्तर  आ  गया  ।  यदि  हम  वर्ष  1991  के  वसल॑ छ्‌

 3.
 भौर  फिर  गेहूं  के  खुदरा  मूल्य  को  देखें  तो  पाएंगे  कि  बाजार  में  गेहु  का  खुदरा  मृल्य  50%  से  भी

 अधिक  है  ।  गत  बषं  अधिप्राप्ति  मूल्य  225  रुपए  प्रति  क्विटल  था  और  दिल्‍ली  में  इसका  खुदरा  मूल्य
 450  रुपए  प्रति  क्विटल  अर्थात  4,50  रु०  प्रति  यह  अंतर  दो  कारणों  से  था  ।  इसका
 एक  कारण  था  कि  गत  वर्ष  के  70  मिलियन  टन  के  उत्पादन  को  तुलना  में  ग्रेह  का  सफल  उत्पादन

 54  मिलियन  टन  था  ।

 इस  54  मिलियन  टन  उत्पादन  होने  से  अधिप्राप्ति  7.7  मिलियन  टन  को  हुई  थी  ।  देश  में

 गेहूं  की कमी  के  साथ-साथ  वसूली  कम  हुई  इन  दो  तथ्यों  के  कारण  बिचोलिए  लाभान्वित  हुए

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  कया  मैं  मंत्री  महोंदम  को  स्मरण  करा  सकता  च्‌ंकि  मेरे  पास

 कृषि  आंकड़े  के  1989-90  के  दोरान  गेहूं  का  उत्पादन  70  मिलियन  टन  नहीं  था  बल्कि

 49,85  मिलियन  टन  था  ।  1990-91  के  दौरान  यह  5.52  मिलियन  टन  था  ।  यही  आंकड़े  सही

 हैं  तथा  सभा  को  गुमराह  किया  जा  रहा  54.52  मिलियन  टत  कभी  भी  70  मिलियन  टन  नहीं

 था  जेसा  कि  इस  बारे  में  बताया  गया  है  ।

 श्री  कमालद्वीन  अहमद  :  मैं  बता  हुं  कि  यह  54  मिलियन  टन  है  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  जेंसा  कि  वह  कह  रहे  हैं  उसमें  ऐसी  कोई  कमी  नहीं  आई  ।

 श्री  कमालुद्दीन  अहमद  :  54  मिलि  उत्पादन  की  तुलना  में  7.7  मिलियन  टन  वसूली

 हुई  थी  ।  गत  व्षं  हमने  11  मिलियन  टन  की  वसूली  को  थी  जबकि  उस  वर्ष  में  गिरावट  इतनी

 ज्यादा  थी  कि  हम  केवल  7.7  मिलियन  टन  कौ  ही  बसूली  कर  वसूली  मूल्य  2:5  रुपए
 था  ओर  खुदरा  मूल्य  धीरे-धीरे  बढ़कर  450  रुपए  हो  गया  इस  प्रकार  यह  अंतर  रहा  तथा
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 इसको  कौन  वहन  करता  ।  उपभोवता  ने  ही  इसे  वहन  किया  श्री  भोगेन्द्र  श्ञा  ने  जो  कुछ  कहा  है
 मैं  उससे  सहमत  हुਂ  और  मैं  उनके  यथाथंवादी  रवेये  के

 लिए  उन्हें  बधाई  देता  उन्होंने  यहां  यह
 बताया  कि  किसानों  के  अनेक  वर्ग  अधिकांश  कृषक  अपनी  जीविका  के  लिए  भी  उत्पादन  नहीं  कर

 पांते  इनके  अलावा  कुछ  बड़े  किसान  भी  हैं  जो  अपनी  जीविका  को  पूरा  नहीं  कर  पाते  लेकिन

 अपनी  अन्य  आवश्यकत्ताओं  को  पुरा  करने  के  लिए  अनाज  को  बाजार  में  बच  देते  लेकिन  एक  ऐसा
 वर्ग  भी  है  जिसे  हम  कृषक  नहीं  कह  सकते  क्योंकि  उनका  कृषि  के  अलावा  अन्य  व्यवसाय  भी  हैं  ।

 यह  वर्ग  खाद्याननों  को  जमा  करके  रख  लेता  गत  वर्ष  जब  खाद्य  वसली  में  कमी  आई  थी

 तो  हमें  बताया  गया  था  कि  व्यापारियों  के  माथ  इन  बड़े  किसानों  की  मिली-भगत  है  और  उन्होंने

 इस  अनुमान  से  यह  खाद्य।न्त  जमा  कर  लिए  हैं  कि  इसकी  कीमत  बढ़ेगी  ।  उन्होंने  ऐसा  व्यापारियों  के

 ने  तथा  उनकी  मिली  भगत  से  किया  व्यापारी  भी  विभिन्‍न  भंडार  नियंत्रण  आदेश  से  बचना

 चाहते  हैं  क्योंकि  इन  खाद्यान्तों  के  खुदरा  तथा  थोक  व्यापारियों  के  लिए  सौमाएं  निश्चित  की  जाती

 गत  वर्ष  ऐसा  ही  होता  रहा  ।  इस  वर्ष  हमने  यह  सोचा  कि  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  ओर

 जनिक  वितरण  प्रणाली  की  मांग  को  स्थानीय  वसूली  से  पूरा  किया  जाना  चाहिए  |

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  हम  10  मिलियन  टन  गेहूं  तथा  10  मिलियन  ढन

 चावल  देना  चाहते  यह  गेह  कहां  से  आएगा  ?  इस  वर्ष  जो  6.4  मिलियन  टन  गेहूं  प्राप्त  हुआ  है
 उससे  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  की  मांग  पूरी  नहीं  हो  सकती

 माननीय  श्री  इन्द्रजीत  ग्रप्त  ने  यह  बहस  शरू  की  थी  ओर  यह  वास्तविकता  है  कि  उनका  राज्य

 पश्चिम  जो  गेहूं  के  एक  भी  दाने  की  वसूली  नहीं  करता  10  लाख  टन  प्रति  वर्ष  गेहूं  लेता

 यदि  हम  यह  सार्वर्जा  ते  करने  के  लिए  हमें  मजबूर
 होना  पड़े  तो  इस  राज्य  को  कहां  से  गेहूं  मिलेगा  ।

 5।  बा  a  शव  3  |  2७ |  हे  Ay  34  क।|  sys
 ५

 पं  शव  न

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  यदि  आप  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  इतना  ही  महत्व  देते  हैं
 तो  आपने  अक्तबर  1991-92  में  6.47  लाख  टन  खाद्यान्न  सावंजनिक  वितरण  प्रणात्री  को  बेचने  के

 स्थान  पर  खले  बाजार  में  बेचने  का  निर्णय  क्यों  लिया  ।  अब  आप  500  करोड़  रुपए  के  खाद्यान्न  का

 आयात  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 :  श्री  कमाल॒हीन  अहमद  $  इस  प्रश्न  का  उत्तर  मेरे  खाद्य  मंत्रौ  में  केवल  यही  कह

 सकता  हें  कि  जानबझकर  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  कुछ  खद्यान्त  खुले  बाजार  में  बेचे  जाएं
 क्योंकि  जिस  प्रकार  से  गत  वर्ष  अक्तूबर  में  की  मर्ते  बढ़  रही  थीं  वह  बहुत  गलत  था  और  हम  मूल्य-बद्धि
 क्रो  रोकना  चाहते  थे  ताकि  उपभोक्‍ता  पर  इसका  बुरा  प्रभाव  न  पड़े  ।  इसीलिए  सरकार  ने  यह  निर्णय

 लिया  ।  इस  बात  से  हम  इन्कार  नहीं  कर  रहे  हैं  और  कुछ  भंडार  खले  बाजार  में  बेचा  गया  ।

 श्री  श्रीकांत  जेना  :  खूले  बाजार  में  किसे  बेचा  गया  ।

 श्री  कमालुद्दीन  अहमद  :  मिल  मालिकों  और  अन्यों  को  बेचा  गया  ।  मैं  पूर्ण  ब्यौरा  नहीं  दे  रहा

 हूं  ।  वे  पूर्ण  ब्योरा  देंगे
 ।

 खाद्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तरुण  :  यह  नागरिक  पूर्ति  सुपर  बाजारों

 तथा  अन्यों  को  बेचा  मया  ।

 श्री  कमालुद्दीन  अहमद  :  यह  मुद्दा  खाद्य  मंत्रालय  से  संबंधित  है  ओर  वही  इसका  ब्योरा  देंगे  ।
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 श्री  भोकांत  जना  :  केबल  आटा  मिलों  ने  ही  लिया  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  आटा  भिलें  ले  सकतौ  है  ।

 श्री  कमालुद्दीन  अहमद  :  मेरा  कहना  है  कि  कम  वसूली  के  कारण  हमें  यह  निर्णय  लेना

 पड़ा  और  मुझे  विश्वास  है
 कि  सभा  इसका  स्वागत  करेगी  ।

 अब  आप  यह  कहेंगे  कि  जिस  मूल्य  पर  गेहुं  का  आयात  किया  जा  रहा  बद्दी  मूल्य  किसानों

 को  भी  देता  चाहिए  |  खाद्यान्न  कहां  से  प्राप्त  होगा  ?  मेरा  कहना  है  कि  खाद्यान्नों  की  कुल  मात्रा

 इतनी  नहीं  है  कि  पूर्ण  वसूली  सुनिश्चित  की  जा  सके  ।

 थ्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  नहीं  ।

 श्री  कमालद्वीन  अहमद  :  क्‍या  मैं  आपको  एक  बात  बता  सकता  हूं  ?

 श्री  विश्वताथ  प्रताप  सिह  :  यह  सही  नहीं  है  ।  वास्तव  में  यह  सच  नहीं  है  ।  उत्पादन  गत  वर्ष

 कौ  तुलना  में  कम  नहीं  हुआ  कमी  का  तो  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  यह  सच्चाई  नहीं  है  ।  उत्पादव

 नहीं  हुआ  है  । ti

 श्री  कमालह्वीन  अहमद  :  यदि  हम  कहें  कि  यह  एक  अलग  मुद्दा  अनेक  किसानों  ने  तिलहन
 का  उत्पादन  आरम्भ  कर  दिया  है  ।

 श्री  बलराम  1989-70  के  दोरान  176  मिलियन  टन  खाद्य  उत्पादन  हुआ  था  जो

 बाद  में  गिरकर  167,4  मिलियन  टन  रह  यह  गिरावट  अगस्त-सितम्बर  मे  वर्षा  द्वारा  हुई
 क्षति  के  कारण  आई  थी  ।  अच्छी  फसल  हुई  थौ  लेकिन  बाद  में  यहु  174  मिलियन  टन  से  कम  होकर
 167  मिलियन  टन  हो  गया  ।  वास्तव  में  ऐसा  ही  हुआ  था  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  लेकिन  गेहूं  का  उत्पादन  हुआ  था  ।

 श्री  बलराम  गेहूं  का  उत्पादन  हुआ  था  लेकिन  कम  हुआ  था  |

 भ्रो  कमालहोन  अहमद  :  मैं  कह  रहा  था  कि  दो  या  तीन  वर्ष  पहले  हमने  खाद्य  तेल  का
 आयात  किया  था  ;  हमें  मलेशिया  से  बड़ी  मात्रा  में  पामोलीन  भौर  खाद्य  तेलों  का  आवात  करना  पड़ा

 था  ।  मैं  इस  सभा  की  जानकारी  के  लिए  यह  बताना  चाहता  हू  कि  गत  वर्ष  हमने  15  लाख  टन

 आयात  किया  था  और  इस  वर्ष  कुछ  हजार  टन  खाद्य  तेल  आयात  किया  था  और  इसे  हमने  विभिन्‍न

 राज्यों  में  बांट  दिया  था  ।  राज्य  इसे  लेने  में  असमर्थ  थे  क्योंकि  खाद्य  तेल  स्थानीय  स्तर  पर  काफी

 मात्रा  में  उपलब्ध  हो  गए  थे  स्थानीय  खाद्य  तेलों  में  कोई  गिराबट  नहीं  आई  ।  इस  बात  से  यही  पता

 चलता  है  कि  काफो  बड़े  हिस्से  में  तिलहन  का  उत्पादन  किया  जा  रहा  है  ।

 इस  पष्ठभमि  में  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  मैंने  पहले  भी  यह  कहा  था  कि  यदि  गेहूं
 और  चावल  की  अधिप्राष्ति  नहीं  होती  है  तब  माननीय  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  अथबा  श्री  इन्द्रजीत

 गप्त  सावंजनिक  थघितरण  प्रणाली  के  लिए  क्‍या  करेंगे  ?  क्‍या  इसे  हमें  अताज  के  वर्ग  विशेष  के  *  नए

 ही  निश्चित  करना  चाहिए  तथा  अन्यों  को  छोड़  देना  चाहिए  अथवा  हमें  इसे  वसली  से  संबद्ध  करना

 चाहिए  ?  यदि  हम  आबंटन  को  वसूली  से  जोड़  दें  तो  मुझे  खेद  है
 कि  ऐसी  स्थिति  भा  जाएगी  जब

 केरल  तथा  अन्य  राज्यों  को  केन्द्रीय  पूल  से  अनाज  नहीं  मिलेगा  ।  ऐसौ  स्थिति  नहीं  आनी  चाहिए  ।
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 |  अन्‍न्‍>>न्‍«ब«»क  समझें

 मेरा  निवेदन  है  कि  आप  स्थिति  को  समझें  और  हमें  इससे  राजनीतिक  लाभ  नहीं  उठाना

 कृपया  इस  निर्णय  की  सराहना  करें  ओर  मेरा  निवेदन  है  कि  सार्वजनिक  वितरण  प्रणालौ  को  खाद्यान्न

 उपलब्धता  में  सहायतार्थ  ही  गेहूं  के  आयात  का  निर्णय  लिया  गया  ।

 श्री  राजबीर  सिह  )  :  अध्यक्ष  मैं  अपनी  बात  यहां  से  शुरू  करना  चाहता  हु  कि
 इस  सरकार  पर  एक  कहावत  लाग  होतो

 सत्तां  ज्यों  का  सारा  कुनबा  डूबा  कमालदहीन  साहब  ने  आंकड़ों  का
 ब कमाल  दिखा  दिया  भौर  हमारे  कृषि  मंत्री  जी  भी  आंकड़ों  का  कमाल  दिखाएगे  और  हालत  यह  है  कि

 में  किसान  मर  रहा  है  ।

 मैं
 तो  इस  मामले  में  स्वर्गीय  लाल  बहादुर  शास्त्री  जी  को  अपनी  विनम्र  श्रद्धांजलि  भर्पित

 करना  चाहता  हूं  और  वह  आपकी  पार्टो  के  ही  नेता  कम  से  कम  आप  उनके  कामों  से  तो  कुछ
 सबक  लीजिए  ।  उन्होंने  जवान  जय  किसान  का  नारा  देश  भुखमरी  के  कगार  पर  खड़ा
 था  और  आप  भीख  का  कटोरा  लेकर  विदेश  से  गेहूं  मांगते  उन्होंने  देश  के  किसामों  में  स्वाभिमान
 जगाया  और  हिन्दुस्तान  के  किसान  को  प्रेरणा  दी  कि  तुम  ढंग  से  काम  करो  ओर  तुम्हें  सम्मान | न
 मिलेगा  ।  इसलिए  उन्होंने  जवाग  जय  किसानਂ  का  नारा  लगाया  ओर  किसानों  ने  लाल  बहाद

 शास्त्री  जी  के  आह्वान  का  बह  जव.ब  दिया  ।  आप  भी ख  का  कटोरा  लिए  दुनिया  के  देशों
 ~  ८6.  25  -  ७.  oS  पफो  मेहूं  नहीं  देता  था  ओर  480  का  कलंक  आपके  माथे  पर

 लगा  हआ  था  ।  उससे  हिन्दुस्तान  के  क्सान  ने  आपको  मुक्त  मगर  आपने  उसको  क्या

 प्रेफारत  थ  आ।र  फा।२

 जब  बहस  चल  रही  थी  तो  हमारे  माननीय  मंत्री  जी  कह  रहे  थे  कि  ग्रेहूं  का  उत्पादन  गिर

 गया  और  आंकड़े  कह  रहे  हैं  कि  गेहूं  का  उत्पादन  बढ़  गया  और  उसके  बाद  आपने  विदेशों  से  गहु
 रमे  की  कोशिश  की  क्योंकि  गह  का  उत्पादन  घट  गया  ।  कल  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  कह

 $  गेहूं  का  आयात  इसलिए  किया  गया  कि  इस  देश  में  सखा  पड़ने  की  संभावना  बढ़  गई  थी

 और  जन-जलाई  में  वर्षा  नहीं  हुई  थी  ।  मैं  पूछना  चाहता  हंं  कि  आप  इतने  बड़े  कृषि  तैज्ञ  भाप

 में  तो  वंसे  भी  वर्षा  हमेशा  से  कम  होती  है  ।  पिछले  कई  सालों  से  वर्षा

 ती  है  ओर  अगस्त  में  भरपुर  होती  मगर  आप  मौसम  विज्ञान  के  आंकड़ों  से

 चलते  रहते  हैं  ।  अब  प्रकृति  बदल  रही  है  उसको  आप  उसके  बाद  आपने  कहा  कि  सखा  पड़  रहा

 है  और  गेहूं  मंगा  और  स॒बा  नहीं  पड़ा  ओर  10  लाख  टन  मेहूं  का  आपने  निर्यात  कर  दिया  ।  कल

 मैंने  प्रधान  मंत्री  जी  से  पूछा  कि  जब  सूखा  पड़  चहा  था  ओर  देश  में  गेहूं  की  उपज  कम  हो  गई  थी  तो

 आपको  ऐसा  कोन  सा  शोक  था  कि  आपने  10  लाख  टन  गेहूं  का  निर्यात  शुरू  कर  दिया  ?  हमारे  यहां

 |  वत  है--“घर  में  नहीं  अम्मां  चली  भुनाने  ।  आपके  पास  खाने  को  नहीं  है  ओर  आप

 विदेशों  को  गेह  निर्यात  कर  रहे
 हैं  ।  आप  गेहूं  निर्यात  कर  रहे  हैं  ओर  तुरन्त  एक  महीने  बाद  आपको

 इलहाम हो  गया  कि  देश  में  गेहू  का  अकाल  है  इसलिए  आपने  30  लाख  टन  गेहूं  का
 आयात  क  रने  के  आदेश

 दे  दिए  ।  पिछली  बार  हममे  कृषि  सलाहकार  समिति  की  बंठक  में  भी  बात  लोक  सभा  में  भी

 बात  उठाई  ।  हमारे  माननीय  क्ृषि  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  एक  दाना  भी  आयात  नहीं  किया

 हमने  कहा  -  आप  यहां  यह  कह  रहे  हो  और  आपके  दूसरे  मंत्री  कह  रहे  हैं  कि  हम  आयात

 बताइए  कि  जून  और  जला

 जलाई  के  अन्त  से  शरू  ह
 हि  हि  है
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 राजबीर  सिह ]

 करेंगे  ।  इसमें  एक  बात  है  कि  गेहूं  के  वसूली  मूल्य  पर  दो  मंत्रालयों  में  टकराव  हो  गया  ।  हमारे  कृषि
 मंत्री  वहां  शायद  हल्के  पड़  जाते  मनमोहन  सिंह  भापका  मन  मोह  लेते  आप  उनके  सामने  नहीं
 बोल  पाते  आपने  कहा कि  340  रुपये  प्रति  क्विटल  किसान  को  मिलना  चाहिए  मगर  आप  वह  नहीं
 दिला  पाए
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 हे

 भ

 ५
 स्थाति  हैं  ।  सारी
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 लेकिन  आप  नहीं  दे

 रहे  फिर  आप  क  लाभकारी  मूल्य  नहीं
 दे  लागत  मूल्य  नहीं  दे  भाप  हमको  इनाम  दे  रहे  हैं रहे  और  वह  इनाम  यह  दे  रहे  हैं  कि

 आपने  घ्वाद  महंगी  कर  बिजली  महंगी  कर  पानी  महंगा  कर  यानी  हमें  आप  लागत

 मूल्य  तो  नहों  दे  रहे  हैं  बल्कि  लागत  को  और  बढ़ा  रहे  हैं  ।
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 मैं  पूछना  चाहता  हु  कि  जब  आपने  खाद  पर  सबसिडी  हटा  ली  तो  क्‍या  यह  आपने  किसान

 के  साथ  हमदर्दी  की  क्या  इस  तरह  इस  देश  के  किसान  को  आप  जिन्दा  रखना  चाहते  क्या  इस
 देश  के  72  प्रतिशत  लोगों  कों  भूखों  मारना  चाहते  हैं  या  चन्द  लोगों  की  गोटी  फिट  करना  चाहते
 लाल  करना  चाहते  उन  चन्द  लोगों  करो  मालामाल  कर  रहे  इस  सौदेबाजी  में  कहीं  न  कहीं

 अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  कहना  चाहता
 हुं  कि  इसकी  जांच  होनी  चाहिए  और  इसको

 जांच  के  लिए  आपको  एक  जे०  पी०  सी०  बिठानी  वह  इस  सबकी  जांच  करे  क्योंकि  एक
 जे०  पी०  सी०  बैंक  स्कम  के  मामले  में  आप  लोगों  को  काफी  अच्छा  खोल  रही  है  और  इसमें  भी
 खोलेगी  ।  आपको  हर  मन्त्रालय  के  लिए  एक  जे०  पी०  सी०  बिठानी  ऐसा  लगता  हैं  क्‍योंकि

 क्षाप  लोगों  ने  तय  कर  लिया  है  भौर  मुझे  तो  यह  ढर  लग  रहा  है  कि  कहीं  आपके  मन  में  यह  भय  तो

 व्याप्त  नहीं  हो  गया  जो  इन  चार  वाक्यों  में  कहा  गया

 ऋण  कृत्वा  घतं  यावत  जीवेत  सुखम्‌  जी
 भष्मि  भृततस्य  देहस्य  पुनरागमन  कुतः  ॥

 यानी  मौज  से  उधार  लेकर  घी  क्योंकि  आपको  तो  वापस  करने  का  मौका  मिलना  नहीं
 वापस  तो  हमें  करना  पड़  सारे  कष्ट  हमें  ही  उठाने  इसलिए  आप  तो  लुटाए  लूटे

 जाओ ,  सारे  कष्ट  तो  हिन्दुस्तान  की  जनता  को  भोगने  पड़े

 अध्यक्ष  मझे  एक्र  दो  बात  और  कह  लेने  कल  से  प्रतीक्षा  करते-करते  तो  आज

 मेरा  नम्बर  आया  है  और  म॒झे  लगता  है  कि  किसानों  की  किस्मत  में  ही  यह  है  कि  आज  भी  उनके

 बारे  में  कुछ  बोला  जाता  है  तो  धण्टी  बज  जाती

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  घी  की  बात  छोड़कर  बोलिए  ।

 श्री  राजबीर  सिह  :  किसान  जब  भी  बोलना  शरू  करता  है  तो  घण्टी  बज  जाती  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  घी  की  बात  छोड़कर  ज्वार  की  बात  कीजिए  ।

 श्री  राजबोर  सिंह  :  भध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  इन  मंत्री-त्रय  से  कहना  चाहता

 क्योंकि  यहां  मंत्री-भय  बेठे  त्रिमुति  जिनको  कहना  चाहिए***

 त्िमूति  तिलंगे  कहूं  लेकिन  यह  तीन  का  अक्षर  है  ही  ऐसा ***

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  ओर  धान  का  आपस  में  क्‍या  सम्बन्ध  है  ।

 श्री  बलराम  जाखड़  :  राजबीर  सिह  भोर  तो  सब  कुछ  सही  लेकिन  मैं  आपले  कोई

 अपशब्द  सुनने  की  उम्मीद  नहीं  करता  ।

 भरी  राजबोर  सिंह  :  मैंने  कोई  अपशब्द  नहीं  कहा  आप  बताइए  ।

 श्री  बलराम  जाखड़  :  आपने  अभी  कहा
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 श्री  राजबीर  सिंह  :  मैंने  सिर्फ  मंत्री-त्रय  कहा  और  बताइए  क्‍या  कहा  यदि  आपको
 मेरा  कोई  शब्द  बुरा  लगा  अपशब्द  आप  मानते  हैं  तो  मैं  उसे  वापस  लेने  को  तैयार  हूं  ।  मैं  आपसे

 साफ  कह  रहा  हूं  ।

 श्री  बलराम  जाखड़  :  मैं  कह  रहा  हूं  कि  अपशब्द  कहना  आपको  शोभा  नहीं  देता  ।

 श्री  राजबीर  सिह  :  मैं  तो  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  यहां  जो  मंत्री-त्रय  बंठे  उनका  आपप्त

 में  तालमेल  नहीं  है

 अध्यक्ष  मैं  आपके  साध्यम  से  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  कृषि  मन्त्री  जी  के  पास  है
 उनके  पास  कोई  अधिकार  ही  नहीं  है  ।  कृषि  मंत्री  जी  कुछ  कर  ही  नहीं  सकते  खाद  का  मामला

 फटिलाईजर  का  महकमा  किसी  और  के  पास  हैं  इनको  पता  ही  नहीं  है  कि  कितना  फरटिला

 पेदा  हो  रहा  है  और  उसमें  क्या-क्या  परेशानियां  आ  रही  धिचाई  का  महकमा  किसी  तीसरे  मंत्री

 क्रे  पास  बीज  और  खाद  का  मामला  कोई  और  देखता  रसायनिक  खादों  का  मामला  कि

 ओर  के  पास  है  |  इसेक्टी  साइट्स  कौन  देता  यह  पता  ही  नहीं  भलग-अलग  महकमे

 मंत्री  जी  को  तो  ऐसा  लग  रहा  है  कि  केन्द्र  की  जो  सरकार  उसका  इस  बास  से  शा

 नहीं  किसानों  की  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  कोई  दीघंगामी  नीति  बनाई  कम  से  कम

 कोई  बहदू  योजना  बनाई  जाए  ।

 क्ष  गत  वर्ष  जब  मैं  सूखे  पर  बोला  तो  मैंने  एक  दोधं॑कालीन  नीति  के  बारे

 में  बोला  किन्तु  दीघंकालीन  नौति  नहीं  बनाई  गई  ।  आप  तो  टुकड़ो  में  विचार  करते  जब

 सूखा  पड़ता  तो  सूखे  के  ऊपर  विचार  कर  लेते  गेहूं  कम  पंदा  होता  तो  आप  इ्पोर्ट  कर  लेते

 है  ओर  अयर  ज्यादा  पंदा  हो  जाता  तो  आप  परेशान  हो  जाते  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  आपको

 एक  दीघंकालीन  नीति  किसानों  और  कृषि  के  बारे  में  बनानी  बाहिए  ताकि  देश  के  किसान  आश्वस्त

 हो  सके  ।

 क्ष  मैं  उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  बात  नहीं  कहना  चाहता  किन्तु  श्री  वी  ०पी  ०  पिह

 जी  ने  रामकोला  कह  दिया  और  यहां  कोकाकोला  और  रामकोला  की  बात  चल  रही  राम  काला

 आप  कहते  हैं  और  कोका  कोला  वे  कहते  इस  राम  कोला  और  कोका  कोला  के  सम्बन्ध  में  न  पड़

 कर  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  में  गन्ने  के  किसानीं  की  भगतान  की  समस्या  उठ  खड़ी

 है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  लेवी  चीनी  केन्द्रीय  उत्तर  प्रदेश  से  नहीं  उठा  रही  है  बल्कि

 दूसरे  प्रदेशों  से  उठाकर  उत्तर  प्रदेश  में  बेचने  के  लिए  भेज  रही  अगर  लेवी  शुगर  आपका  विभाग

 उत्तर  प्रदेश  से  उठा  तो  किसानों  को  पेसे  का  भुगतान  मिल  जाए  ।  इसलिए  मेरा  आपसे  अनुरोध

 है  कि  इस  पर  आप  घ्यान  आप  बी०  ज्ें०  पी०  की  सरकार  को  परेशान  करने  के  लिए  कम

 से  कम  किसानों  की  तो  हत्या  मत  कीजिए  ।  आप  बी०  जें०  पी०  सरकार  को  परेशान  करते  के  लिए

 लेवी  शुगर  उत्तर  प्रदेश  से
 न  उठाकर  किसानों  को  हृत्या  कर  रहे  सेरा  आपसे  निवेदन  है  कि

 आप  उत्तर  प्रदेश  के  किसानो  की  हत्या  मत  कीजिए  और  उत्तर  प्रदेश  से  लेवी  बीनी  ताकि

 किसानों  को  उनके  बकाया  का  भुगतान  हो  सके  ।

 अध्यक्ष  एक  बात  सुझे  और  यह  कहनी  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  जिन  चीनी  मिलों  के

 किसानों  के  गन्ने  का  बकाया  देना  उसमें  वे  चीनी  मिलें  ज्यादा  संख्या
 में  जो  केन्द्रीय  सरकार  की

 बाकी  चीनी  मिलों  की  ओर  से  किसानों  को  द्ष  जप  ऊ  है  a  थ  नयी  र्ज  बस  ठ  हि
 शक
 ल्‍्  शव  जय  ञ  थ  न
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 बारे  में  केन्द्र  सरकार  ध्यान  नहीं  देती  है  ।  इसलिए  अध्यक्ष  मेरा  आपके  माध्यम  से  मिवेदन

 हैं  कि इस  ओर  ध्यान  दिया  जाए  भौर  षदि  कहीं  चीनी  की  पंदावार  कम  तो  यह  सरकार  चौनी

 का  इम्पोर्ट  करने  से  भी  नहीं  चुकेगी  ।  अतः  मेरा  निवेदन  हैं  और  मैं  आपसे  पूछना  चाहता  हुं  कि

 चीनी  का  क्‍या  केन्द्र  का  विषय  है  ?  यह  राज्यों  का  विषय  चीनी  गस्‍्ने  से  बनती  हे  और  गन्ना

 राज्यों  में  पंदा  होता  है  ।  लेकिन  चीनी  की  मिल  लगाने  के  लिए  लाइसेंस  देने  की  व्यवस्था  आपने  की

 हुई  है  जब  कि  आपने  अपनी  नई  औद्योगिक  नौति  के  तहत  तमाम  लाइसंस  समाप्न  कर  दिए  हैं

 चीनी  की  मिलों  के  लिए  लाइसेंस  देने  की  शर्ते  यहां  अपने  पास  रखी  है  ।  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने

 100  चीनी  मिलों  को  खोलने  की  बात  क  और  52  के  तो  आपके  पास  प्रस्ताव  भी  भज

 लेकिन  आपने  उनमें  से  केवल  12-13  चीनी  मिलों  को  लगाने  की  अनुसति  दी  है  ओर  वह  भी  इस

 शर्त  के  साथ  दी  हैं  कि  जहां  आप  वहां  बे  चीती  की  मिलें  लमाई  जाएंगी  ।  इसलिए  मेरा  यहां

 आज  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  चीनी  की  मिलों  को  लाइसेंस  देने  की  प्रणाली  को

 भ्रसमाप्त  करना  चाहिए  और  इस  विधय  को  राज्यों  के  घिषयों  में  शामिल  किया  जाना  चाहिए  स्ताकि

 जो  राज्य  सरकार  जहाँ  वहां  चीनी  को  मिल  अपने  प्रदेश  में  होने  वालौ  गन्‍ने  की  पंदावार  के

 |  सके  ।  इस  प्रकार  से  चीनी  की  मिलों  को  केन्द्र  द्वारा  लाइसेंस  देने  की  प्रणाली  लागू

 का

 आधार  परल

 करके  भी  आप  किसानों  वो  ही  परेशान  कर  रहे  मेरा  कहना  है  कि  आप  हर  प्रकार  से  किसानों
 को  परेशान  करने  की  नीति  अपना  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  मैं  आपके  मध्यम  से  सदन  में  कहना  चाहता  हूं  कि  आप  यानो  सरकार

 विदेशी  मुद्रा
 को  इस  विदेशी  मुद्रा  को  आप  विदेशों  में  मत  जाने  दीजिए  ।  इस  विदेशी  मुद्रा

 को  आप  तब  बचा  सकते  हैं  जब  हिन्दुस्तान  में  खाद  के  मल्यों  को  कम  जब  खाद  के

 जोंग
 ०  आफसण  आर  =p  जन  क  कप  वा  आर  —  —  लग गाएंगे  ज्ज्के

 म्ल्य  कम  तो  किसान  अच्छा  खाद  लगाएंगे  और  जब  किसान  अच्छा  खाद  ता  उपज

 ज्यादा  होगी  और  जतब्र  उपज  अच्छ  तो  आपका  विदेशौ  मुद्रा  का  भण्डार  जो  अब  गेहूं  या  अन्य

 चीजें  इम्पोर्ट  करने  में  खच॑  हो  रहा  है  वह  बल्लेगा  |  यदि  आप  ऐसा  नहीं  करते  है  और  खाद की  कोमतें

 नीचे  नहीं  आती  तो  किसान  खाद  कम  लगाएगा  और  जब  किसान  खाद  कम  लगाएगा  तो  उत्पादन

 भरी  कम  होगा  और  जब  उत्तादन  कम  होगा  तो  आप  इस्पोर्ट
 ग

 फर  कुछ  होगा  और  फिर
 सी  तैज्ती  |  २  अच्छा  है  ४  इम्पो्ट  मे  करें

 ॥

 जे०  पी०  सी०  बेठगी  ।  इसलिए  अच्छा  है  आप  इम्पोर्ट  म  करें  ।

 5  न्+  +क्त

 अध्यक्ष  महोदय  :  कानून  कौन  बनाएगा  ?

 श्रो  राजबीर  सिह  :  मेरा  अध्यक्ष  आपके  माध्यम  से  कहना  हैं  कि  सरकार  किसानों

 क्री  खाद  पर  दी  जाने  वाली  सबसिडो  को  समाप्त  न  करे  बल्कि  सवसिडी  दे  भौर  एक  बार  हिन्दुस्तान
 के  किसान  को  अपने  परो  पर  खड़ा  होने  का  मौका  दे  । अगर  किसान  अपने  पेरों  पर  खड़ा

 उसके  पास  4  तो  वह  पैसा  भी  तो  लौटकर  आपके  पास  ही  उस  पंसे  से  वह

 पानी  आदि  खरीदेगा  और  खेत  में  फिर  अच्छी  फल  होगी  ओर  फिर  4  फ्से

 तो  वे  आएंगे  जो  लौटफर  आपके  पास  ही  ।  यह  क्रम  चल  जाएगा  ।  जब  किसान  के  पास  चार

 पैसे  आएंगे  तो  आ  रे  उद्योग  धन्ध  आपका  टेलीविजन  मारुति  कार

 औद्योगिक  क्रान्ति  हो जाएगी  |  आज  आप  5-7  प्रतिशत  क्रताओं  के  ऊपर  बाजार  चलाना  चाहते

 72-80  प्रतिशत  उपभोक्ता  हैं  जिनकी  तरफ  आपका  ध्यान  ही  नहीं  है  ।  आप  80  प्रतिशत  उपभोक्ताओं

 की  उपेक्षा  करके  चल  रहे  हैं  तो  क॑से  काम  चलेमा  ।  किसान  निर्माता  भी  है  ओर  उपभोक्ता  भी
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 श्री  राजबीर

 मैं  आपके  माध्यम  से  यह  मांग  करता  हुं  कि  सरकार  इस  पर  गम्भीरता  से  विचार  करे  ।

 यह  राजनीत्तिक  आपस  डाई  नहीं  ह ैकल  को  किसी  को  भी  सरकार  चलानी  पड़  सकती

 अगर  नौतियां  सही  होंगी  तो  देश  आगे  बढ़  सकता  अगर  नीतियां  गलत  होंगी  तो  देश  गड़ढे  में

 दुर्भा
 ग्य  यह  है  कि  इस  समय  की  सरकार  को  नीतियां  भो  गलत  है  और  नीयत  भी

 ज्यत्क  3  । गलत  हूं  ।

 मैं  मंत्री-त्रय  से  कहना  चाहता  हुं  कि  हमारे  पंजाब  के  माननीय  सदस्य  बहुत  अच्छी  बात  कह

 है  आप  उनकी  बात  को  सुनिए  और  उस  पर  गौर  कीजिए  |  उन्होंने  वह  बात  कही  है  जो  गांव

 के  खेत  की  मेड़  पर  बंठकर  किसाम  करते  वे  आपको  पार्टी  के  ही  वे  जिस  समय  बोल  रहे  थे
 4 तो  मैं  देख  रहा  था  कि  आपके  चेहरे  ऊपर-नीचे  हो  रहे  आपको  अच्छा  नहीं  लग  रहा  था  क्योंकि

 कभी-कभी  सही  बात  बहुत  गड़बड़  लगती  उन्होंने  कह्दा  था  कि  आप  किसान  के  बारे  में  विचार
 नहीं  कर  रहे  इस  देश  के  किसान  का  भला  होगा  तो  इस  देश  का  भला  होगा  और  किसान  का

 भला  तभी  होगा  जब  क्रषोन्मुख  नीति  किसान  के  पक्ष  में  नीति  बनेगी  ।  जब  किसान  को

 स्वाबलम्बी  जब  किसान  अपने  पैरों  पर  खड़ा  हो  जाएगा  तभी  इस  देश  को  आगे  बढ़ाया  जा

 सकता  है  ।  आज  किसान  कर्जों  से  त्रस्त  उस  पर  अन्धाधुन्ध  वर्ज  बढ़  रहे  उसके  बावजद  भी

 बह  जिन्दा  है  ।

 मेरे  क्षेत्र  में  वित्त  मंत्रालय  के  अन्तगंत  एक  खेती  होती  है  ।  कृषि  मंत्री  किसान  के  तमाम

 सालिक  बना  दिए  गए  हैं  ।  वहां  भफीम  की  खंती  होती  है  और  उसमें  बड़ा  घोटाला  हो  रहा  वे

 बेचारे  लाइसेंस  के  लिए  मारे-मारे  घूम  रहे  इस  समय  मेरे  घर  में  बीसियों  लोग  आए  हुए
 उत्तर  प्रदेश  में  गाजीपुर  में  अफ़ीम  की  खेती  होती  है

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  या  तो  अफीम  की  खेती  बिल्कुल  बन्द  कर  या  उसको  ठीक

 से  चलने  दीजिए  |  इतना  भ्रष्टाचार  होता  है  कि  जो  500  रुपये  रिश्वत  दे  देता  है  उसको  लाइसेंस धर
 प्रिल  जाता  है  ओर  जो  नहीं  देता  है  उसका  लाइसेंस  खारिज  हो  जाता  है  ।

 इस  समय  अफीम  से  हिन्दुस्तान  के  करोड़ों  बच्चे  पीड़ित  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि

 इसको  बन्द  करना  है  तो  एकदम  से  बन्द  कर  द्रीजिए  लेकिन  उसको  भाड़  में  म्रष्टाचार  न  पन्नपाएं  ।

 अफौम  बरेली  में  खरीदी  जाती  है  भर  महीने  के  बाद  गाजीपुर  में  जांच  होती  है  ।  उसके  बाद  एक
 नोटिस  आ  जाता  है  कि  तुम्हारी  अफीम  में  आद्रता  कम  थी  ।  35  लोगों  की  एक  साथ  अफीम  भेजी

 जाती  है  भौर  उनमें  से  जो  रिश्वत  दे  देते  हैं  उनको  अफीम  अच्छी  हो  जाती  है  और  जो  नहीं

 उनकी  खराब  हो  जातो  एक  तो  पहले  ही  खराब  काम  है  और  उस  पर  भी  खराब  काम  हों
 रहा  है  ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  पर  गम्भी  रता  से  विचार  करें  और  किसान  हित  में  फर्टोलाइजर
 पर  खत्म  की  गई  सबसिडी  को  लागू  किया  नहीं  तो  किसान  गेहूं  की  उपज  नहीं  कर
 पाएगा  ।  हमारे  डिप्टी  स्पीकर  जी  ने  जो  बात  कही  मैं  कई  बार  कह  चका  हूं  ।  मैं  फिर  दोहराता
 चाहता  हूं  कि  एग्रीकल्चर  की  भी  प्लानिंग  कीजिए  ।  आपको  गेहूਂ  की  जितनी  आवश्यकता  है  उतना

 गेह  धान  की  जितनी  आवश्यकता  है  उतना  धान  बोइए  ।  आपको  कपास  की  जितनी
 एयकता  है  उतना  कपास  तिलहन-दलहन  की  जितनी  आवश्यकता  है  उतना  ब्लोइए  ।  नतीजा  यह

 284



 5  1914  )  नियम  193  के  अधीन  चर्चा

 हो  रहा  है  कि  इस  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  है  इसलिए  कभौ  हमारे  देश  में  चावल  का

 संकट  खड़ा  हो  जाता  कभी  हमारे  देश  में  गहु  सरप्लस  हो  जाता  कभी  गन्ना  इतना  ज्यादा

 सरप्लस  हो  जाता  है  कि  उनको  खेतों  में  जलाया  जाता  आप  फेमिली  प्लानिग  में  लगे  हुए
 आप  अपनी  मिनिस्ट्री  की  प्लानिंग  में  लगे  हुए  हैं  आप  किसान  की  एग्रीकल्चर  की  प्लानिंग  करिए

 कितना  आपको  गेहूँ  कितनी  चीनी  कितना  घी  चाहिए  उसके  हिसाब  से  प्लानिंग

 अगर  आप  ये  नहीं  करेंगे  तो  ऐसा  होता  है  कि  किसान  केश-क्राप  की  तरफ  भागता  है  ओर

 इसलिए  वह  परेशान  हो  जाता  है  |

 अब  जसे  आम  के  बाग  लगाने  का  इस  समय  रिवाज  चल  आम  के  बाग  लगा  रहा  है  ।

 एक  दिन  यह  आएगा  कि  आम  का  किसान  बेठ  कर  रोएगा  अब  जेसे  अंगूर  का  किसान  रो
 रहा

 है  ।

 उसकी  जो  अंगूर  की  फसल  है  उसको  कोई  पूछता  भी  नहीं  है  बह  सस्ती  बिकती  कृषि  भवन  में  ट्रक

 के  टक  लद॒  कर  आभाते  हैं  और  वह  सस्ती  बिकती  मेरा  निवेदन  है  कि  प्लानिंग  किसान

 की  उसकी  उपज  का  लाभकारी  मूत्य  दीजिए  ।  अगर  अमरीका  के  कंनेडा  आस्ट्रेलिया  के
 किसान  रंग  में  गौरे  हैं  इसलिए  आप  उन  गोरे  किसानों  को  ज्यादा  ५सा  मत  दौजिए  ।  इस  देश  के

 काले  किसानों  को  कुछ  पैसा  दे  दीजिए  तो  उससे  भला  हो  नहीं  तो  इस  देश  का  बड़ा  दुभगिय

 है  क्योंकि  अगर  किसान  मर  गया  तो  देश  मर  जाएगा  और  उसको  कोई  बचा  नहों  पाएगा  ।

 श्री  तरुण  गगोई  :  अध्यक्ष  जब  मैंने  गहं  भायात  करने  संबंधी  निर्णय  लिया
 त्र  खाद्य  मंत्री  के  रूप  में  मझे  प्रसन्नता  नहीं  हुई  ।  ऐसे  बर्षं  में  जब  उत्पादन  बहुत  कम  रहा

 तब  मेरे  पास  इसके  सिवा  और  कया  विकल्प  बचा  था  ?  यह  न्यूनतम  उत्पादन  166  मिलियन  टन

 यह  उत्पादन  चार  वर्ष  पहले  के  उत्पादन  से  बहुत  कम  है  जब  1988-89  में  यह  उत्पादन  169

 .  मिलियन  टन  था  ।  मैं  खाद्य  उत्पादन  की  बात  कर  रहा  हूं  ।
 ह

 विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  जब  आप  गेहूं  का  आयात  कर  रहे  गेहूं  का  उत्पादन
 F  क्रतन  ह्‌

 ?

 श्री  तरुण  गगोई  :  गत  चार  वर्षो  से  गहूं  का  उत्पादन  उतना  ही  हैं  ।

 ..  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  गेहूं  का  उत्पादन  घटा  नहीं  है  ।
 कक  पा  जा  ््ा  पके

 ,  श्री  तरुण  ग्रगोई  :  जी  हां  ।  गेहूं  का  उत्पादन  घटा  नहीं  है  ।  परन्तु  गत  चार  वर्षों  से  बह

 उतना
 कै

 ।  गत  चार  वर्षो  में  देश  की  जनसंख्या  66  मिलियन  से  भी  अधिक  हो  गई  है  ।  इसलिए

 ओर  अधिक  लोगों  का  गेहूं  का  उत्पादन  नहीं  बढ़ी  है  और  इस  बत  को  यहां  कई

 मानना  य  सदस्यों  ने
 स्वौकार  किया  है  |

 रा
 ..

 श्री  नीतीश  कुमार  :  फूड  का  प्रोडक्शन  नीचे  गया  इसका  क्‍या  कारण  है  यह  तो  बताइए  ?

 ५  )
 ॥  |

 श्री  राजबीर  सिह  :  गेहूं  का  प्रोडक्शन  नीचे  नहीं  गया  है  यह  आपके  आँकड़े  हैं  मंत्री  आप

 गलत  बात  मत  करिए  ।
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 ]
 श्री  तदण  गगोई  :  कुपया  मेरी  बात  यह  सच  है  कि  गत  चार  वर्षों  से  गेहूं  को  उत्पादन  .'

 उतना  ही  1988-89  में  गेहूं  का  उत्पादन  54  मिलियन  था  और  अब  1991-92  मे  यह  लगभग

 55  मिलियन  रहा

 |

 डा०  जी०एल०  कनोजिया  :  परचेज  नहीं  हुआ

 श्रो  बलराम  जाखड़  :  आप  इनकी  बात  को  आराम  से  आपको  ज्ञान  नहीं  है  आप  पहले
 ज्ञान  प्राप्त  करिए  |  )

 श्री  राजबीर  यह  जो  प्रोडक्शन  कौ  बात  कर  रहे  हैं  कि आपकी  परचेज  कम  हुई  है  या

 प्रोडक्शन  कम  हुआ  है  आप  जरा  यह  बता  दीजिए  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  जो  कह  रहे  थे  यही  वह  कह  रहे  आप  इनकी  बात  को  सुनिए  ।

 |

 श्री  तरुण  गगोई  :  यह  कुल  खाद्यान्न  उत्पादन  पर  भी  निर्भर  करता  यदि  किसी  खाद्यास्त

 के  उत्पादन  में  गिरावट  आती  तब  स्वाभाविक  है  कि  अन्य  खाद्याननों  पर  भी  दबाव  पड़ेगा  ।  यदि

 चाबल  के  उत्पादन  मे  गिरावट  आती  है  तो  स्वाभाबिक  है  कि  गेहू  पर  दब,व  यदि  मोटे  अनाज

 के  उत्पादन  में  गिरावट  आती  है  तो  स्वाभाबिक  है  कि  गेहूं  पर  भी  दबाव  यह  कोई  नया

 सिद्धान्त  नहीं  है  परन्तु  यह  एक  सच्चाई  लोगों  को  जिन्दा  रहना  है  और  उनको  खाने  के  लिए  कुछ

 चाहिए  ।  ऐसी  परिस्थिति  में  जबकि  खाद्य  उत्पादन  में  गिरावट  होती  है  और  जब  मांग  और  भआापूर्ति
 में  असन्तुलन  रहता  यह  सच  है  कि  कीमतें  बढ़  जाती  है  और  यह  भी  सच  है  कि  पिछले  वर्ष

 कीमतों  में  48  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  थी  ।  इसलिए  दिल्‍ली  में  भी  कीमतें  बढ़  गई  तब  यह  भी  सच

 है  कि  विपक्ष  हम  पर  आरोप  लगा  रहा  था  कि  हम  किसान  विरोधी  हैं  ।  कीमतों  में  50  रुपये  को

 वृद्धि  किसने  को  ?  श्री  नरसिह  राव  जी  के  नेतृत्व  से  हमारे  द्वारा  बढायो  गई  यह  उच्चतम  वृद्धि
 एहले  की  सरकार  शायद  उस  जी के नेतृत्व से  श्री  वी०पी०  सिह  जौ  प्रधान  मंत्री  थे--ने  कीमतों

 में  रुपये  को  वृद्धि  की  इसमे  50  रुपये  कौ  वृद्धि  करके  हम  किसास  विरोधों  बन  गए  कोर

 रुपये  बढ़ाकर  जनता  दल  किसान  समर्थक  बन  गया  किसानों  के  हित  का  ध्यान  किसने  रखा  ?

 कितनी  वसूली  की  गई  थी  ?  हमने  केवल  गया  प्रतिशत  को  वसूली  की  54  अथवा  55

 मिलियन  टन  में  से  6  मिलियन  टन  अथवा  कभी-कभी  7  मिलियन  टन  खरीदी  गई  शेष  मात्रा

 किसानों  के  पास  है  |  किसानों  को  बाजार  मूल्य  पर  बेवने  की  छूट  है  ।  गेहूं  के  85  प्रतिशत  उत्पाद  पर

 किसानों  को  बाजार  मल्य  मिल  रहा  उन्हें  अच्छी  कीमत  मिलती  उन्हें  लगभग  350  रुपये

 मिलते  हैं  |  पिछले  महीने  उन्हें  450  रुपये  मिले  हो  सकता  है  हमको  जो  प्रतिशत  देने  की
 5

 बात  कही  गई  है  उस  पर  उन्हें  बाजार  मूल्य  न  मिलता  हो  परन्तु  उन्हें  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  मिलता

 न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  किसानों  को  दिया  जाने  वाला  एक  तरह  का  आश्वासन  कि  भापको  यह
 आश्वासन  दिया  जाता  है

 कि  यदि  कीमत  बाजार  मुल्य  सें  कम  हो  तो  न्यनतम  मूल्य  दिया
 उसके  आप  हमारे  पास  आइये  ।  जो  भी  दिया  उप्ले  खरोदने  के  लिए  वचनधद्ध
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 यह  खाद्य  संबंधी  आश्वासन  है  ।  भौर  आपको  किसानों  के  हितों  को  भी  ध्यान  में  रखना  होगा  ।

 पिछली  कीमतें  बढ़  गई  अब  आयात  और  दूसरे  कारणों  से  कीमतों  में  गिरावट  आई
 अब  हम  उपभोकता  विरोधी  भी  बन  गए  पिछली  आप  लोगों  ने  हमारी  आलोचना  की  थौ

 क्योंकि  कीमत  बहुत  बढ़  गई  थी  ।  समय  की  मांग  को  पूरा  करने  और  कीमतों  को  वियंत्रित  करने  के

 लिए  मेरे  पास  गेह  आयात  करने  के  सिवाय  और  कोई  विकल्‍प  नहीं  खाद्य  मंत्रालय  द्वारा  यह
 निर्णय  लिया  गया  है  ।

 ह

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह
 :  वह  मुद्दा  किसानों  के  समक्ष  ही  नहीं  अपितु  घरेलू  बाजार  में  भी

 उठाया  गया  है  कि  जब  310  या  320  रुपये  में  गेहूँ  मिल  रहा  है  तो  इसे  500  रुपयों  पर  बाहर  से

 क्यों  खरीदा  गया  ?  यदि  आपको  भारतीय  व्यापारी  और  विदे  पापारियों  में  से  किसी  एक  को

 चनना  है  तो  आप  भारतोय  व्यापारी  को  क्‍यों  नहीं  चुनते  ?
 ]

 ५  श्री  तरुण  गगोई  :  मैं  स्पष्ट  वरूगा  ।  खुले  बाजार  से  खरीदकर  मैं  देश  में  कुल  उपलभ्यता  को

 बढ़ा  नहीं  सकता  ।  उस  कमी  को  पूरा  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 थी  श्रीकान्त  जेना  :  क्या  आपने  प्रयास  किया  ?

 श्री  तरुण  गगोई  :  मैंने  प्रयास  नहीं  किया  ।  परन्तु  वह  जीवन  की  वास्तविकता  है  ।  यह  बात

 नहीं  है  कि  मैं  विदेशी  किसानों  को  500  रुपये
 दे  रहा  हूं  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  आप  गेहूं  खरीदने  के  लिए  अपनी  जेब  से  पैसे  दे  रहे

 श्री  तरुण  गयोई  :  भारतीयों  को  भी  बहुत  सा  धन  दिया  गया  है  ।  भ  को  पत्तन  प्रभार

 मिल  रहा  भारतीयों  को  परिवहन  प्रभार  मिल  रहा  )

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  परीक्षण  के  तौर  पर  आप  यहां  से  खरीदना  शुरू  कीजिए  ।  आप

 310  रुपयों  में  सोनीपत  से  ही  क्‍यों  नहीं  खरीदते  ?  आप  बाहर  से  खरीदने  की  कोशिश  क्‍यों  करते

 हैं  ?  गेहूं  की  वांछित  मात्रा  यहां  से  भ्राप्त  होगी  और  आपके  भण्डार  भी  भर  जाएंगे  ।

 श्री  तरुण  गगोई  :  यदि  मैं  यहां  से  इससे  कुल  उपलभ्यक्ञा  भें  वृद्धि

 इससे  कीमतें  और  बढ़  जायेंगी  ।  मैं  तीन  मिलियन  टन  खरीद  सकता  हु  ।  लेकिन  बाकी  का  क्‍या

 होगा
 ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  इसका  मतलब  आप  कीमतों  पर  दबाब  डालने  के  लिए  स्थायी

 ख्प  से  गेह  का  आयात  करेंगे  ।

 श्री  तरुण  गगोई  ;  यह  अर्थ  शास्त्र  जब  मांग  और  आपूर्ति  में  कमी  होती  है  तब  कीमतें

 बढ़  जाती  हूँ  ।  जब  कभी  खाद्याननों  की  वसूली  में  कमी  हम  ऐसा  ही  करेंगे  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  आपकी  नीति  के  कारण  हमेशा  कमी  हो  रहैगी  1

 श्रो  तरुण  गगोई  :  नहीं  ।  यह  वर्षा  पर  निर्भर  करता  आज  भी  सभी  खाद्यान्न  बर्षा

 पर  निभंर  60  प्रतिशत  खाद्यान्न  वर्षायुक्त  कृषि  पर  भ्राधारित  है  ।  उत्तर  बिहार  अथवा

 अन्य  भागों  में  सिंचाई  तहीं  यह  जीवन  की  वास्तबिकता  तब  भी  यह  वर्षा  पर  निर्भर

 करता  है  ।
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 तरुण  गगोई ]

 विदेशी  किसानों  को  हमारे  किसानों  से  कम  प्राप्त  हो  रहा  मैं  कनाडा  के  किसानों  की

 बात  कर  रहा  हू
 ***  )

 कृपया  मेरी  बात  सुनिए  |  कनाडा  का  मूल्य  147,78  रुपए  यह

 मूल्य  यह  किसानों  को  दिया  गया  मूल्य  नहीं  मूल्य  477  रुपए  है  |  भ्री

 विश्वनाथ  प्रताप  ह  इसके  बारे  में  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  आप  क्‍या  खर्च  कर  रहे  है  ?

 श्री  तरुण  गगोई  :  मैं  को  खर्च  कर  रहा  हਂ  वह  अलग  भाप  आरोप  लगा  रहे

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  आप  कह  रहे  हैं  कि  आप  500  रुपये  खर्च  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  तरुण  गगोई  :  मैं  यह  कह  रहा  हुं  कि  उद्योग  की  अपेक्षा  किसान  को  अधिक दे  रहै
 *

 है
 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  आप  मेरे  प्रश्त  और  उत्तर  को  काट  रहे  आपने  कहा  कि

 500  रुपए  खचं  कर  रहे  हैं  जबकि  310  रुपए  अथवा  320  रुपए  खर्च  करने  पर  आपको  यहां

 से  मिल  जाएगा  ।

 श्री  तरुण  गयोई  :  मैं  आपको  बताऊंगा  ।  वह  खर्च  संबंधी  जानकारी

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  आप  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री

 बाजार  में  कल  मात्रा  की  क्‍या  स्थिति  ग्राप  किस  प्रंकार  का  तक॑  कर  रहे  हैं  ? +च्च

 श्री  तरुण  गगोई  :  तब  भी  आथिक  लागत  कितनी  275  रुपयों  के  लिए  आपको

 आकस्मिक  खरोदोौ  प्रभार  देना  होगा  ।  उसके  बाद  वितरण  प्रभार  देना  होगा  ।  यहां  पर  भी  आधिक

 प्रक्रिय  455  हैं  न  कि  225  ।  मूल्य  के  आपको  किसानों  को  भी  भूगतान  करना  होगा  ।

 हमें  खरीदी  मूल्य  देना  होगा  ।  हमें  भण्हारण  प्रबन्ध  प्रभार  तथा  वितरण  प्रभार  भी  देना

 होया  |  हमें  इस  पर  ब्याज  देना  होगा  ।  यह  केवल  275  हो  नहीं  आधिक  मूल्य  455

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  ठीक  बात  है  |  परम्तु  वह  भी  500  से  कम  है  ।

 श्री  तरुण  गगयोई  ;  वह  275  पर  मिलता  है  ।  यदि  आप  300  में  खरीदेंगे  तो  वह  अधिक

 होगा  ।  यदि  आप  350  में  तब  आथिक  लागत  542  होगी  ।  यह  आयात  लागत  से  अधिक

 यह  सच  नहीं  है
 कि  हम  विदेशी  किसानों  को  अधिक  भगतान  कर  रहें  अब  भारित  भौसत

 ?  भाच्ति  औसत  130  है  ।  आप  मुझे  बता  सकते  हैं  ।  से  प्रमाणित  १  ता

 कुछ  भी  यह  एक  सच्चाई  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  मैं  प्रमाणित  कर  सकता  हु  ।  मैं  इस  बात  को  गारंटी  दे  सकता  हूँ  ।

 आपकी  बातें  सच  नहीं  है  ।  मैं  जानता  हूं  कि  वह  कंसे  होता  है  ।

 श्री  तरुण  गयोई  :  आप  १ल  की  कीमतों  का  उद्धरण  दे  रहे  भारित  भौसत  132
 मैं  भारित  औसत  की  बात  कर  रहा  हूं  ।  जब  आप  सत्ता  में  आप  समान  प्रमार  दे

 रहे  थे  ।
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 hk er  em ललिता  पशिंअिनीी  पंिपाजज+  +-  -

 श्री  मीतीश  कुमार  :  200  रुपए  पर  क्विटल  हैंडलिग  भोर  स्टारेज  चाजिज  कंसे  हाता  है  ?

 श्री  तरुण  गगोई  :  वह  होता  है  ।  )

 ]

 श्री  तदण  गगोई  :  क्पया  मेरी  बात  सुनिए  ।

 )

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  500  रुपए  के  भाव  से  आप  कहां  गंहू  चाहते  है  ?

 ]

 हमारे  किसात  आपको  500  हपए  के  भाव  से  गरेहਂ  दे  सकते  हैं

 श्री  नीतीश  कुमार  :  भध्यक्ष  हम  लोगों  ने  3,25  रुपए  प्रति  किलो  के  हिसाब  से  पांच
 किलों  का  बंग  बना  कर  हजारों  बंग  बोट  क्लब  पर  रखे  ये  लोग  खरीदने  नहीं  आए  |  पंकिंग

 चाजिज  और  हैण्डलिग  चाजिज  सब  उसमें  इनक्लूड  था  ।  ये  खरीदते  1:

 श्री  बलराम  जाखड़  .  स्पीकर  एक  बात  है  आरणगूमेंट  फकटस  की  और  स्टेटीस्टिक्स

 की  |  ये  बदले  नहीं  जा  सकते  ।  न  ही  ये  आप  बदल  सकते  जो  हैण्डलिग  चाजिज  उस  वक्‍त  थे

 आज  भी  वही  €गे  |  जो  ये  बता  रहे  भाप  बदले  नहों  जब  वी०  पी०  सिंह  साहब  आप

 तब  भी  हैण्डलिंग  चाजिज  इतने  होगे  |  एक-दो  परसेंट  का  फर्क  पड़  गया  होगा  ।  अब  ये  क्‍यों  ऐसे
 '

 कह  रहें

 थ्री  विश्वनाथ  प्रताप  1:00  करोड़  फारेन  एक्सचेंज  का  मिस-हैण्डलिंग  चाजिज
 फारेन  एक्सचेंज  भाप  खर्च  कर  रहे  इसका  कोई  सवाल  नहीं  है  ।

 थो  बलराम  जाखड़  :  कटी  जेंस्ती  को  बात  करती  डिसासटर  अवाइड  करने  की  बात

 )

 थ्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  यह  हम  लोग  नहों  मान  सकते  ।  )

 श्री  बलराम  जाखड़  :  अगर  यह  काम  सरकार  न  कल  भुखमरी  हो  जाती  ।  कहते  लोग

 बन्ध  हैं  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  इण्डियन  करंसी  में  कोई  भुखमरों  का  सवाल  नहों  है  फारेन

 करंती  1500  करोड़  रुपए  आप  मिस-हैण्डलिग  कर  रहे  उसका  सवाल  हमने  यहीं  बेसिक  क्वश्चत

 उठाया  था  ।  इसका  आपके  पास  कोई  जवाब  नहीं  है  |

 श्री  बलराम  जाखड़  :  भाप  खुद  खड़े  होकर  कहते  हैं  कि  सरकार  अन्धी  थी  कि  क्‍या  ।  लोग

 मर  रहे  हम  क्या  करते  ।  गलत  ब्रात  है'*ਂ
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 |
 श्री  बलराम  आप  जो  कह  रहे  हैं  यह  गलत  बात|है  ।  जो  उस  वक्‍त  था  आज  भी  वही

 आपकी  बात  सुन  ली  है  तो  इतनी  बात  भी  सुनिए  ।  मन्त्री  जी  को  अपनी  बात  कहने  दीजिए  ।  जो

 कुछ  तन  आज  भी  वही  हैं  ।  *ਂ
 )

 श्री  तरुण  गयोई  :  सरकार  सार्वजनिक  वितरण  श्रणाली  को  नियमित  आपूर्ति  सुनिश्चित  करने

 के  प्रति  वचनबद्ध  है  ।

 श्री  राजवीर  सिह  :  उस  वक्‍त  गलत  था  तो  उनको  ठीक  कीजिए  )

 श्री  बलरास  जाखड़  :  आप  आराम  से  इनको  बात  सुनिए  |"  )

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  यदि  आप  कोई  व्यवधान  नहीं  चाहते  तो  अध्यक्षपीठ  को

 सम्बोधित  कीजिए  ।

 )

 श्री  तदण  नगोई  :  फिर  यह  आरोप  लगाया  गया  है  कि  हस  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और

 के  आदेशों  पर  आंयात  करने  का  निर्णय  ले  रहे  मैं  इस  बात  से  इन्कार  करता  हुਂ  ।  हम  अन्तर्राष्ट्रीय

 मुद्रा  कोष  अथवा  के  आदेशों  पर  निर्णय  नहीं  ले  रहे  हैं  ।  यह  खाद्य  मंत्रालय  का  निर्णय

 मैंने  यह  भारी  जिम्मेदारी  ली  मैंने  देश  तथा  उपभोक्‍ताओं  के  हितों  को  ध्यान  में  रखा

 )
 ह

 श्रौ  शोभनाद्रीश्वर  राव  वाडडे  :  आप  कह  रहे  हूँ  क्रि  आपने  कृषकों  और

 उपभोक्ताओं  के  हित्तों  को  ध्यान  में  रखा  अगर  आप  विदेशी  कृषकों  को  500  २०  प्रति  क्विटल

 अदा  कर  रहे  तों  आप  ऐसा  कंसे  कह  सकते  हैं  ?  )
 ॥

 अध्यक्ष  महोवय  :  इस  तरह  के  व्यवधान  न  हीं  हाने  चाहिएं  ।

 )

 _.  श्री  तरुण  गगोई  :  एक  अन्य  आरोप  यह  लगाया  गया  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष

 तथा  गेट  के  आदेश  पर  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  समाप्त  किया  जा  सकता  लेकिन  मैं  सभा

 को  यह  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  साबंज  नक  वितरण  प्रणाली  जारी  इसे  कम  नहीं  किया

 जाएगा  ।  इसकी  बजाए  हम  इसे  मजबूत  बनाने  की  कोशिश  करेंगे  ।  इसे  कम  करने  की  बजाए  प्रधान

 मंत्री  जी  ने  इसे  मजबूत  बनाने  की  कोशिश  की  यह  ऐसे  लोगों  के  लिए  है  जिन्हें  इसकी  ज्यादा

 जरूरत  जो  रेगिस्तानी  पहाड़ी  क्षेत्रों  तथा  सुखा-प्रस्त  क्षेत्रों  में  रहते  हैं  ।
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 इसके  पश्चात्‌  आयात  तथा  निर्यात  का  प्रश्न  आता  वे  पूछते  हें  कि  एक  ही  समय
 में  आयात  तथा  निर्यात  दोनों  क्‍यों  कर  रहे  हैं

 ?”
 निर्यात  के  सम्बन्ध  में  मैंने  सभा  में  दो  बार  दिए

 गए  अपने  विस्तृत  वक्तव्य  में  विस्तार  से  बताया  है  कि  किन  परिस्थितियों  के  अन्तगंत  निर्यात  करने
 का  निर्णय  लिया  गया  था  ।  निर्यात  करने  का  निर्णय  1990  में  लिया  गया  था  जब  श्री  विश्वनाथ
 प्रताप  सिंह  सत्ता  में

 थे  ।  हम  यह  नहीं  कह  रहे
 हैं  कि  उस  समय  यह  ॒  निर्णय  गलत  था  क्योंकि  तब

 विदेशी  मुद्रा  की  कमी  थी  ।  इसके  पश्चात्‌  चन्द्रशेखघर  सरकार  सत्ता  में  उसके
 पश्चात  हम  सत्ता  में  आए  तब  भी  विदेशी  म॒द्रा  की  कभी  थी  ।  इसलिए  10  लाख  टन  का  निर्यात
 करने  का  निर्णय  लिया  गया  ।  हमारे  सत्ता  में  आने  के  पश्चात्‌  हमने  देखा  कि  वसूली  बहुत  कम  थी  ।

 इसलिए  हमने  निर्यात  को  घटाकर  10  थाख  टन  से  7  लाख  टन  करने  का  निणव  लिया  ।  हमने  ऐसा
 करने  का  निर्णय  *  मैं  अपनी  बात  पर  आता  हूਂ  ।  जनवरी  में  हमने  फिर  से  यह

 कहा  कि  और  आगे  निर्यात  की  अनमति  नहीं  दी  जाएगी  ।  बास्तव  इस  निर्णय  के  परिणामस्वरूप

 इमने  लगभग  7  लाख  टन  गेहं  का  निर्यात  करने  की  अनुमति  दी  ।  हमबे  उस  पर  विराम
 लगा  दिया  |  यह  बात  वित्तीय  वर्ष  1991-92  के  अन्त  में  हुई  थी  ।  वे  ऐसा  कहते  है--“पहली  बार

 आपने  एक  मिलियन  टन  लनियत्ति  करने  का  निर्णय  लिया  है  और  उसके  पश्चात  तीन  मिलियन  टन  का

 भायात  करने  का  निर्णय  लिया  ।”  जी  पहली  बार  जनवरो  में  हमने  ट्स  लाख  टन  आयात  करने

 का  निर्णय  लिया  ।  उस  समय  कीमतें  काफो  बढ़  गई  उसके  बाव  हमने  आयात  न  करने  का  निर्णय

 लिया  क्योंकि  रबी  को  फसल  शुरू  होने  वाली  थी  ।  मैंने  कहा  :  समय  के  लिए  इन्तजार  कर

 लिया  फिर  हम  देखेंगेਂ  ।  इसी  बीच  हमने  रियायतें  बढ़ा  दीं  ताकि  हम  केन्द्रीय  पूल  में  ओर

 अधिक  अनाज  देते  के  लिए  किसानों  को  मना  सके  |  हमने  मुख्य  मंत्रियों  के  साथ  बातचीत  की  ।  मैंने

 प्वयं  खाद्य  मंत्रियों  के  साथ  बातचीत  की  ।  प्रष्टान  मंत्री  जी  ने  भी  बातचोत  बी  |  तो  विभिन्‍न  स्तरों  पर

 के  बादजूद  भो  हम  केवल  6,4  मिलियन  टन  की  ही  वसूली  कर  सके  ।

 थति  में  केवल  एक  वर्ष  1992  के  अन्त  में  हो  निर्यात  किया  गया

 है  ।  हम्ने  फिर  वर्ष  1902-93  में  --  एक  भिन्‍न  वर्ष  में  एक  भिन्‍न  संदर्भ  में  --  एक

 णंध  लिया  क्‍योंकि  उत्पादत  कम  हो  गया  मेरी  वसली  केवल  6  मिलियन  टन  है  |  हमें  लगभग

 की  उस  परिस्थिति  में  भायात  के  अलावा  कोई  अन्य  विकल्प  नहीं  है
 ग  हमसे  रहे  हैं  कि  हम  इसे  के  देशों  से  क्‍यों  नहीं  खरीद  रहें  देशों

 रे  कृषकों  को  स्वी  हाये  नहीं  वास्तव  हमने  वर्ष  1976  में  इसका  आयात  किया  था  ।

 थी  और  १मर्ते  भी  अधिक  थीं  और  कचरा-मिलावट  भी  अधिक  थी  ।  बषं  1975-76

 नहीं  था  ।  लिकिन  हमने  आयात  किया  उसे  बेचना  बहुत  कठिन  हो  गया  था  ।
 ने  स्वीकारा  और  न  ही  इसे  आटा  मिल  वालों  ने  ही  इस  स्वीकार  किया  ।

 |
 ||

 मिश्रण  निवारक  अधिनियम  के  प्रावधानों  के  अनुसार  भो  नह

 फिर  उन्होंने  हमसे  पूछा  कि  हम  आस्ट्रेलिया  से  क्‍यों  नहों  खरीदते  आस्ट्रेलिया  का  गेहूं
 कैनेडा  के  गेहूं  स ेसस्ता  लेकिन  पिछली  बार  आ'्ट्रेलिया  में  भी  उत्पदव  कम  हुआ  था  और  वे  हमें

 गेहूं  देने  की  पेशकश  नहीं  कर  सके  ।  उन्होंने  हमें  केवल  डेढ़  टन  गेहूं  भेजने  का  प्रस्ताव  किया  |  वे  इस
 व  से  हमें  वह  गेहूं  निर्यात  करेंगे  । उनकी  फसल  नवम्बर  के  महीने  में  कटेगी  और  दिसम्बर  माह  से

 है  हमें  निर्यात  करेंगे  ।  इसके  पश्चात्‌  हमने  अमरीकन  गेहूं  के  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  भी  बात  की  ।

 उन्होंने  हमें  30.45  डॉलर  की  राज-सहायता  दी  ।
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 श्री  राजबीर  सिह  :  सब्सिडी  किसे  दौ  ।

 ]
 श्री  तरुण  गगोई  :  उन्होंने  यह  सब्सिडी  अपबे  कषकों  को  दी  ।  लेकिन  हम  तो  सस्ते  दामों  पर

 खरीद  रहे  है  ।  हमारा  खरीद  मूल्य  110  रु०  यदि  हम  पिछले  वर्षों  से  इसकी  तुलना  करें  तो  हय
 1988  या  1983,  यहां  तक  कि  1989  की  तुलना  में  भी  कम  कीमतों  पर  गेहूं  खरीद  रहे  आज

 हमारा  मूल्य  1988  के  मूल्य  की  अपेक्षा  कम  है  जबकि  हमने  अमरीका  से  170  डॉलर  पर  गेहूं  खरीदा

 था  तथा  आस्ट्रे  लिया  से  159  रु०  की  दर  पर  तथा  उसके  बाद  अमरीका  से  165  रु०  की  दर  पर
 गेहे  खरीदा  इसके  पश्चात्‌  फिर  1983-84  में  हमने  162  की  दर  से  येहूं  खरीदा  था  ।  इस  वर्ष

 हमने  पिछले  वर्षों  को  तुलना  में  कम  कीमतों  पर  गेहूं  खरीदः  हैं  ।  गेहूं  का  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  भी

 अत्यन्त  ऊ  चजारहा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  कोई  भी  उतना  ध्यान  नहीं  दे  रहा
 है

 जितना  कि  मैं

 रहा  हूं  ।

 )

 श्री  तरुण  गगोंई  :  इसके  पश्चात्‌  यह  पूछा  गया  कि  हम  किस  एजेंसी  से  खरीद  रहे  हैं  ?  हम
 सरक्रारी  एजेंसियों  से  खरीद  रहे  हैं  ।  हम  कंनेडा  गेहूं  बोर्ड  से  खरीद  रहे  हम  आस्ट्रेलिया  गेहूं  बोर्ड
 से  खरीद  रहे

 )
 यही  एजेंसियां  हैं  |  मैंने  यह  इसलिए  बताया  है  क्योंकि  कल  वे  एजेंसियों  के  बारे  में

 गे  जिससे  हम  गेहूं  खरीद  रहे  हैं  तथा  रिश्वत  के  संबंध  में  जानना  चाह  रहे
 पहले  भी

 सरकारी  एजेंसियों  से  गेहुं  खरीदा  था  ।  तत्पश्चात्‌  उन्होंने  पूछा  कि  इस  गेहूं  को  रोलर  फः

 मिल्‍्स  को  हो  क्‍यों  देते  हैं
 ?””

 पिछले  वर्ष  दिसम्बर  में  जब  कीमतें  चढ़  गई  थीं  तो  हमने  इसे

 नागरिक  आपूर्ति  संगठनों  को  दिया  ।  हमने  इस  गेहूं  कों  सुपर  बाजार  को  तथा  रोलर  फ्लोर  मिलों

 को  दिया  |  भनेक  नागरिक  आपूर्ति  विभागों  ने  इसे  नहीं  खरीदा  और  रोलर  फ्लोर  मिल्‍्स  ने  अधिक

 हम  इसे  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  वाले  मूल्यों  पर  नहीं  बेंच  रहे  सावंजनिक  बितरण

 प्रणाली  के  मूल्य  बहुत  कम  हैं  ।  )
 श्री  श्रीकान्त  ज़ना  :  आपने  किस  कीमत  पर  गेहूं  बेचा  ?  )

 श्री  तरुण  गगोई  :  में  नहीं  झुक्‌गा  ।  यह  बाजार  मूल्यों  से  कम  किर  श्री
 ख्राना  ने  मेरे

 5  जनवरी  के  वक्‍तव्य  का  उल्लेख  किया  है  जिसमें  मैंने  कहा  था  कि  हमारे  पास  पर्याप्त  मात्रा  में
 खाद्यान्न  उपलब्ध  जी  मैंने  5  जनवरौ  को  ऐसा  कट्टा  मैंने  कहा  था  कि  1992  में  समाप्त

 हो  रहे  वर्ष  में  भी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  यह  पर्याप्त  लेकिन  स्थित्ति  बदल
 गई  हैं  ।  उस  संदर्भ  मेरे  वक्तव्य  से  यह  तथ्य  सिद्ध  हो  गया  हैं  कि  इस  सावंजनिक  वितरण  प्रणाਂ
 को  कायम  रखने  में  सफल  हुए  भोर  न  सिफे  सावंजनिक  बितरण  प्रणाली  को  बल्कि  पुनगंठित
 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  भी  700  खंडों  में  जारी  रख  हुए

 |

 7,00.  म्र०  प०

 एक  ओर  प्रश्न  है  :  1992-93  में  निर्यात  क्‍यों  कियाਂ  ?  हमने  1992-93  में
 निर्यात  नहीं  किया  |  हमने  जो  मात्रा  भेजी  थी  वह  मार्च  1992  के  अन्त  की  अवधि  के  अन्तर्गत

 पहले  अनुबन्ध  के  तहत  भेजी  गई  थी  ।
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 इस  प्रकार  मैं  समझता  हूँ  कि  मैंने  सभी  मुह्ों  का  उत्तर  दे  दिया  और  मेरे  विचार  से  ऐसी
 स्थिति  में  सभी  हमारे  निर्णय  की  प्रशंसा  करंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जैसी  कि  सहमति  हुई  है  माननीय  कृषि  मंत्री  कल  उत्तर  देंगे  ।

 श्री  सत्यपाल  सिह  यादव  )
 ;  अध्यक्ष  अभी  मैंने  मंत्री  जी  का  जवाब  सुना

 भोर  अन्त  में  यह  इच्छा  व्यक्त  की  आप  सब  हमारी  बात  से  संतुष्ट  होंगे  लेकिन  मैं  यहु  जानना

 चाहता  हुं  कि  आपने  जो  गहू  उसको  खरीदने  से  पहले  क्‍या  आपकी  सरकार  ने  यह  विद्यार

 किया  कि  हिन्दुस्तान  में  जो  बड़े-बड़  किसान  लोग  जो  चोर  बाजारिए  बड़-बड़  व्यापारी  हैं
 जिनके  पास  काफी  बड़ी  तादाद  में  गेहूं  उस  गेहूं  को  उपलब्ध  कराते  की  कोशिश  क्‍यों  नहीं  की

 गई  ?  अगर  गेहूं  को  कर्मी  हों  गई  थी  जबकि  आप  बता  रहे  हैं  कि  पिछले  चार  वर्षो  में  हमारा
 स्गनेशन  था  तो  फिर  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  में  पूति  के  लिए  आपने  गेहूं  बाहर  से  आयात
 दिया  ।  मेरा  कहता  बह  है  कि  यदि  यह  गेहूं  यहां  के  किसानों  से  बरीदा  गया  या  बड़े-बढ़े
 किसानों  से  लिया  गया  हाता  तो  मैं  समझता  हु  कि  हमें  फॉरेन  एक्सचेंज  में  घाटा  नहीं  उठाना  पड़ता  ।

 जो  फॉरत  एक्सचेंज  का  धाटा  उठाना  वह  सरकार  की  र  ीतियो  के  क्रारण  उठाना

 पडा  ।

 दसरी  बात  यह  है  कि  आप  की  बात  कह  हैं  तो  मेरा  कहना  यह  है

 कि  डी  का  क्षतिपूर्ति  के  लिए  विसी  भी  हालत  में  कमी  न  मैं
 समझता  हु  कि  हिन्दुस्तान

 के  गरीब  कज्यूमर  जा  मर  रहे  है  उनको  बचाने  के  लिए  जरूरी  है  कि  पहले  मे

 युधार  किया  जाना  चाहिए  और  इसक  सूधार  के  लिए  आवश्यक  है  कि  जितने  भी  गरोबी  की  सीमा  के

 नीचे  के  लोग  उत  सत्र  के  लिए  आवश्यक  रूप  से  आवश्यक  वस्तुएं  दी  जानो  उनको

 व्यवस्था  की  जानी  नाहिए  |  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  जो  बड़े-बड़े  पंजोपांत  हैं  जो  बड़-बड़े  अधिकारी

 बड़े-बड़े  राजनी  तिज्ञ  हैं  उनको  एस  का  है  लाभ  नहीं  पाता

 है  तो  मैं  समझता  =  कि  देश  की  स्थिति  में  कक  नह  सस्‍्था  म  कोई  भी जे  5
 चल  परिवतेत  करने  की  बात  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  मैं  थ  ।  नहीं  चाहता  हु  केवल

 संक्षेप  में  कहना  चाहता  हुं  कि  कुछ  बातों  को  थो  को  ६:  हुए  ।  सबस  पहली
 बह  है  कि  सरकार  को  अपनी  कृषि  नीति  स्पਂ  री  ना  मत्रो  जी  र Qs  हि  ्ः
 से  कि  हम  बंजीनिवेश  इसरो  काम  नहें  लः  -  सरकार

 भाना  पडता  भीख  मागन  कहने  के  बढ़ा  दिए  जायें  लकिन

 इस  संबंध  में  सरकार  को  समनित  टी  टक  कह  रह  थे  अगर

 आप  ज्यादा  मत्य  नहों  दे  सहउते  हैं  तो  कग
 रे

 लाग  1  की  जानी

 एक  तरफ  तो  पी  ०  के  अन्तर्गत  देश  में  गेहूं  लाया  जा  रहा  है  जिससे  हमारे  देश  के

 नागरिकों  के  पेट  भरे  जाने  चाहिये  जबकि  वर्षो  से  देश  आत्मनिभंर  हो  गया  लोगों  ने  मेहनत  की

 हैं  ओर  उस  आत्मनिभंरता  पर  यह  कलंक  की  बात  है  कि  अभी  साल  भर  पहले  हमारे  देश  ने  गेहूं
 प्रति  क्विटल  एक्सपोर्ट  किया  कौर  आज  देश  आयात  करने  की  स्थिति  में  आ  गया

 मेरा  कहना  यह  है  कि  हम  जो  ग्रेट  का  उत्पादन  होगा  उसके  अच्छे  दाम  नही  देंगे  तो  किसान  निराश

 होगा  ।  किसान  द्वारा  भेहू  बोने  का  जब  वक्‍त  आया  तो  आपने  खाद  के  दाम  बढ़ा  दिए  ।  इस  समय
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 सत्यपाल  सिह  यादव ]

 खाद  का  इस्तेमाल  करना  बहुत  जरूरी  होता  प्रधान  मंत्री  जी  कहते  हैं  कि जब  उपज  उस

 समय  हम  गेहूं  का  उचित  मूल्य  देंगे  ।  यह  तो  द  कार्ट  बिफोर  द  हासंਂ  वाली  मिसाल  हो  रही
 है  कि  जिस  समय  किसान  के  पास  पंसा  नहीं  ऐसे  समय  पर  आपने  खाद  के  दाम  बढ़ाकर  किसाद

 के  ऊपर  बोझ  डाल  दिया ।  हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  खाद  का  बेग  195  रुपए  में  मिला  करता

 वह  आज  400  से  425  रुपए  प्रति बंग  हैं  ।  बिना  के  गेहूਂ  पंदा  नहीं  हो  सकता

 वहां  की  मिट्टी  खाद की  आदी  हो  चुकी  इस  खाद के
 दाम  बढ़ाने  के  नाम  पर  और

 बाहर  से  गेहूं  आयात  करने  के  नाम  पर  यह  सब  स्पष्ट  रूप  से माना  '
 जा  रहा  है  कि  हमारी  जो

 वतंमान  सरकार  चा  प्रपोजल  के  दबाव  के  त आपने  ऐसा  किया  कि  देश  के  अन्दर

 जितना  उत्पादन  होगा  उर
 3%

 fy  आपको  _
 रे विदेश से  आयात  करना

 Bd

 जँसे  बोफो्स  के  मसले

 पर  भले  ही  किसी  ने  कमीशन लिया  हो  या
 बाज

 लया  हो  या
 न  लिया

 हो
 लेकिन  दाद  के  दाम  बढ़ाने

 पर  खेती  करने  वाला  आदमी  जानता  था  कि  कोई  बंईम  ५

 न  तनश  मह

 ।  आज  वही  हालत  हो  रही  #

 कि  आपने  एक  झटके में  डीजल  के  दाम  खाद के
 दाम

 बिजली  के  दाम  बढ़ाए  और  इस

 सब  बढ़ोत्तरी  स ेकिसान  की कमर  टूट  गईं  है  ।  इसलिए  मेरा  साफ  तोर  से  आपके  माध्यम

 से  वर्तमान  सरकार  से  कहना हैं  कि  इस  समय  किसान  बहुत  दु:खी  है  और  उसका  उत्पादन  कम  होगा
 तो  अभी  तो  आपने  तौद  मिलियन  टन  गेहू  मंगराया  है  मगर  अगले  साल  आप  6  मिल्यिन  दत

 मंगाएंगे  और  शायद  इससे  भी  ज्यादा  मंगाने  के  लिए  मजबूर  इसलिए  आपको  कोई  न  कोई 5...  20038

 कृषि  नीति  तय  करनी  ॥
 वाब  देंगे  तो  कम  स ेकम  और  किसौ  विषय  पर  मानें  या  न  मानें  लेकिन  खाद  के  बढ़ो  हुए  दामो  को

 हर  हालत  में  कम  करना  खाद  के  दामों  में  किप्तान  को  सब्सिडी  देने  की  धोषणा  कब

 सदन  में  करनी  चाहिए  ।

 आज  ये  कह  रहे  थे  कि  हम  किसान के  बड़े  भारी  बफादार  अभी  खाद्य  मंत्री  जौ  बोल

 रहे  थे  कि  हम  किसानों  के  बिरोधी  हो  गए  जो  हमने  50  रुपए  दाम  बढ़ा  दिए  और  वी०  पी०  fag

 पक्षधर  हो  गए  जिन्‍्होने  10  रुपए  दाम  बढ़ाए  ।  आप  लोगों  ने  आज  किसान  को  इतना  बड़ा  धक्का  दिया

 क्रि  खाद  के  दाम  बढ़ाए  हैं  जिससे  देश  के  75%  व्यक्ति  जो  किसान  उनकी  कमर  दृट  गई  है  ओर

 कम  उत्पादन  का  असर  यह  होगा  कि  आपका  राष्ट्रीय  उत्तादन  भी  कम  में  मानता  हूं  कि

 कृषि  नीति  जो  तय  होंगी  उसके  अन्दर  स्वतः  किसानों को  उनकी  उपज  के  दाम  तय  करने  की  व्यवस्था

 होनी  चाहिए  |  उसे  प्रतिवर्ष
 गन्ने  के

 दाम के
 लिए

 अथवा  अन्य  बातों के  लिए  भागना  न  पढ़े  ।

 भी  रामकोला
 मसला

 आया  मैं  खुद  रामकोला

 हमारे  बी  जे  पो  कि  हमने  भ

 6.

 तन  कर  दिया  लेकिन मैं  जानना  चाहता  हूं  कि

 रामकोला  ही  एक  मिल  नहीं  हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  105  मिलें  एक  रामकोला  का  भुगतान

 हो  जाने  से  क्‍या  होता  हैं  ?  बाकी  मिलें  हैं  जिनके  ऊपर  12%,  बकाया  आज  भी  उनके  भुगतान

 की  कोई  व्यवस्था  नहीं  हैं  और  इसी  तरीके  से  बिहार  के  अन्दर  भी  42  फीसदी  गन्ना  किसानों  का

 बकाया  है  जिसका  भुगतान  नहीं  किया  जा  रहा

 वतंमान  सरकार  क्रिसान  के  लिए  इस  बात  की  व्यवस्था  करे  कि  उनका  जो  भी  गल्ता  पंदा

 हो  अथवा  गल्‍ला  पैदा  हो  उसके  लिए  केन्द्र  सरकार  बजाय  इसके  कि  बड़ें-बड़े  पूंजीपतियों  के  लिए  बैंक
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 के  माध्यम  से  धत  उसके  लिए  आवश्यक  है  कि  किसानों  का  जो  उत्पादन  हुआ  है  उसका  80
 फीसदी  अग्रिम  पैसा  उसे  दिलाया  बाकी  जब  किसान  के  अनाज  की  कीमत  तय  हो  उस  समय
 पर  भुगतान  ले  ले  ।  इस  तरह  क्षि  नीति  में  व्यवस्था  होनी  चाहिए  जिससे  किसान  को  अपना  गह्ला
 और  गन्ना  सल्ता  बेचने  के  लिए  मजबूर  न  होना  पड़े  ।  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  स्पष्ट  रूप  से  होनी
 चाहिए  ।

 दूसरा  निवेद्रन  मैं  यह  करना  चाहूंता हू ंकि  जहां  इन्होंने  उद्योगों  क ेअन्दर  उदारीकरण  को  नीति
 अपनाई  वीं  पर  किप्तानों  के प्रति भी उदारीकरण

 की
 नीति अपनाईजानी  चाहिए  स्थिति

 यह  है  कि  अगर  कोई  किसान  अपने  राइस  के  पेंडी  के  लिए  कोई  मशीन  चाहता
 पहले  लाइसेंस  लेना  पड़गा  ।  कोई

 कोल्हू
 ना  चाहता  है  तो उसे  लाइसेंस  लेना  पड़ेगा  ।  अगर  पंजाब

 का  काश्तकार  चाहे  कि  अपने  गेहूं  को  महाराष्ट्र  में  ले  जाकर  बेच  दे  तो  वह  नहीं  ले  जा सकता  ।  एक
 स्टेट  से  दूसरे  स्टेट  में  वढ़  अपना  गन्ना  याह्ुंगलला

 नहीं  ले
 जा  सकता  ।  मैं  चाहता  हूं  और  मैं  मांग

 करता  हूं  अपने  दल  की  तरफ से  कि  इस  तरह
 के  पर  जितने

 श्रतिबंध  लगे  हुए
 उत्पादन  को  एक  स्टेट  से  दूसरे  स्टेट  में

 ले
 जाने  के  संबंध

 में  जितने  प्रतिवंध
 सभी  प्रतिबंधों  को

 हटाया  जाना  चाहिए  और किसान  के  लिए  फ्री पोलिसी  यानी  उदारीकरण  होना  जिस  तरह
 से  आज  बड़े-बड़े  उद्योगपतियों  उदारीकरण  की  नौति  अपनाई  जा रहो  है  ।

 इसलिए  संक्षेप  आपके  माध्यम  मेरी  यही  मांग  है  कि  वतंमान  सरकार ने  गेहू  का

 भायात  करके  और  किसान  के  काम  आने  वाली  खाद  के  दाम  उप्तके  ऊपर  ऐसा  असर  डाला

 ऐसा  प्रभाव  डाला  जिससे  ऐसा  अआभ  स  मिलता  है  कि  आप  वलडं  बेंक  या  के

 कंट्रोल  उनके  नियंत्रण  में  सारे  काम  कर  हैं  और  जिनसे  किसान  के  ऊपर  बहुत  बड़ा  आघात

 पहुंचा  अत्तः  कृषि  मंत्री  जी  को  चाहिए  कि  कल  ही  फर्टीलाइजर  कौ  बढ़ी  हुई  क्रोमत  को  वापस

 लेने  की  घोषणा  यहां  करें  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  करता  हू  ।

 श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :
 मैं  गेहूं  के

 आयात  पर  हुए  तकों  को  ध्यान  से  सुन

 ही  थी  ।  इस  मामले  में  विदेशी  मुद्रा  की  स्थिति  बहुत  खराब  है  |  इसमें  तेजी  से
 कमी  आ  रही  है  ।

 इसलिए  हमें  यह  देखना  है  कि  क्या  हम  इसका  कोई  विकल्प  ढूंढ  सकते  किसानों  ने  अपने  भण्डार

 अपने  पास  रख  लिए  है  और  जम्ाखोरी  भी  हुई  पहले  हम  उनसे  अपील  कर  सकते  है  कि  वे  अपने

 भण्डार  बाहर  और  अगर  यह  अपील  असफल  रहती  है  तो  गेहूं  को  बाहर  निकालने  के  अन्य

 तरीफे  हैं  |  मैं  ऐता  इसलिए  बह  रही  हूं  कि  सरकार  जमा  किये  हुए  भण्डारों  और  रोके  हुए  गेहूं  के

 नहीं  दिखला  रही  है  |  विदेशी  मुद्रा  भण्डार  में  भो  तेजी  से

 कमी  काफी  ध्य  योग्य है और  अक्टूबर  के  अन्त  में  15  727  करोड़  रु०

 से  कम  होकर  14,121  करोड़  रु०  रह  गई  और  इस  प्रकार  एक  सप्ताह  में  1600  करोड़  रु०  की

 कमी  हुई  ।  डालर  में  लें  तो  एक  सप्ताह  में  6  सो  मिलियन  अमरीकी  डालर  की  कमी  इसका  क्‍या

 मतनब  है  ?

 अगर  गिरावट  की  यह्टी  दर  रही  तो  एक  वर्ष  के  बाद  हमारे  विदेशी  मुद्रा  भण्डार  की  क्‍या

 स्थिति  होगी  |  आप  उसी  स्थिति  में  पहुंच  ज.येंगे  जो  आपके  सत्ता  में  आने  के  समय  थी  ।  अन्यथा
 आपको  विदेशी  मुद्रा  भण्डार  बनाए  रखने  के  लिए  और  अधिक  ऋण  लेना  इसी  कारण  हम
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 सुशीला  गोपालन  ]

 सरकार  से  कह  रहे  हैं  कि  गेहूं  के  भण्डार  बाहर  निकालने  के  लिए  कार्यवाही  करे  लेकित  प्रकार  ऐसा
 करने  के  लिए  तंयार  नहीं  है  ।  यही  मुख्य  कमी  भगर  वे  तैयार  नहीं  होते  हैं  तो  हस  उनसे  अपील

 क्र  कुछेक  जमाखोरों  भौर  बड़े  किसानों  से  देश
 अधिक  महत्वपूर्ण  इसलिए  यह  किया  जाना  चाहिए  ।
 कर  सकते  हैं  और  तभी  हम  कुछ  कर  सकते  हैं

 इस  मंदभ  में  सरकार  को  यह  घोषणा  करनी  चाहिए  कि  वे  यथासंभव  आयात  को  कम  करने

 के  लिए  कदम  उठा  रहे  है  ।  अगर  इसे  रह  किया  जा  सके  तो  वह  देश  के  लिए  बेहतर  विकल्प

 कृषि  के  क्षेत्र  में  वर्तमान  नीति  देश  की  इस  क्षेत्र  सें  आत्मनिरभरता  पर  प्रह्मार  करेगी  ।  हालांकि  हसारा
 खाद्यान्न  उत्पादन  हमारी  वास्तबिक  आवश्यकता  के  अनुरूप  नहीं  हो  पाया  है  ।  अगर  हस  अपनी

 संख्या  को  देखें  तो  हमारी  वास्तविक  जरूरत  270  मिलियन  टन  है  परन्तु  लोगों  की  कंगाली  के  कारण

 170  अथवा  180  मिलियन  ही  काफी  है  |  हम  निर्यात  भी  कर  रहे  अभी  इसे  स्टाक  किया  जा

 रहा  है  ।  अगर  वर्तमान  नीति  को  अपनाया  जाता  है  तो  वास्तव  में  यह  विकास  के  वतंमान  तरीके  के

 विरुद्ध  होगा  ।  सरकार  के  अनुसार  इस  वर्ष  खाद्यान्त  का  उत्पादन  180  मिलियन  टन  से  अधिक
 ti  ॥  जबकि  स्थिति  इसके  विपरीत  होने  जा  रही  क्योंकि  ऐसा  इसलिए  हुआ  है  क्योंकि  ब्याज

 की  दरें  बढ़  गई  हैं  ।  उसके  मुल्य  बढ़  गए  बिजली  ओर  पानी  की  दरें  बढ़  गई  हैं  ।
 हांग

 पहां  तक  कि  अगर  अधिप्राध्ति  मल्य  भी  बढ़  जाते  हैं  तो  क्या  इससे  छोटे  और  सीमान्त

 किसानों  को  फायदा  होगा  ।  उनके  पास  बेचने  के  लिए  बिल्कुल  थोड़ा  खाद्यान्न  है  भथवा

 ही  नहीं  ।  अगर  वे  बंचने  में  समर्थ  हों  भी  तो  इसे  खेत  से  ही  बेच  दिया  जाएगा  क्योंकि  उन्होंने  ऋण

 लिया  हुआ  है  ओर  उन्हें  उसे  चुकाना  होता  जब  तक  आप  खरीद  करने  के  लिए  जाएंगे  तब  तक  वे

 उसे  अपनी  अति  आवश्यक  जरूरतों  के  कारण  बंच  चुके  होंगे  ।  इसलिए  अधिप्रापष्ति  में  से  आवश्यक

 बाजार  अधिशेष  के  60  प्रतिशत  में  से  केढल  10  प्रतिशत  क्सिनों  से  प्राप्त  करते  इसका  कया  अर्थ

 है  ?  हमारे  बहुत  से  किसानों  की  इससे  फायदा  नहीं  हो  रहा  है  ।  किसानों  का  एक  बड़ा  वर्ग  नकदी

 फसल  उगाने  की  ओर  जा  रहा  केवल  पंजाब  में  ही  30,000  हेक्टेयर  भूमि  को  नकदी  फसल  के

 लिए  तैयार  किया  जा  रहा  खाद्याननों  का  उत्पादन  या  तो  स्थिर  है  या  फिर  उसमें  आंशिक

 वृद्धि  हो  रही  है  ।  यहां  तक  कि  गेहूं  का  उत्पादन  भी  स्थिर  हैं  ।  यहां  यही  स्पष्ट  किया  गया

 कर
 डी०  ए०  पी०  के  अनियंत्रण  से  कीमतें  दुूगुनी  हो  गई  पोटाश  के  मूल्य  भी  बढ़  गए

 जब  बहुत  ज्यादा  शोर  हुआ  था  तो  कोमतों  में  थोड़ी  कमी  की  गई  लेकिन  वास्तव  में  कितनी

 कमी  की  घोषणा  की  गई  ।  यह  बहुत  ही  कम  है  ।  उससे  किसानों  को  कोई  मदद  नहीं  मिलेगी  ।  इससे

 न  केवल  खाद्यान्नों  पर  ही  प्रभाव  पड़  रहा  हैं  बल्कि  उर्वरक  उद्योग  भी  व्यापक  रूप  से  प्रभावित  हो

 रहा  हैं  ।  मैं  एक  उदाहरण  दूंगी  ।  फेक्ट  के  कंप्रोलेक्टम  संयंत्र  ने  |  ।99।  को  सत्पादन  करना

 शुरू  कर  दिया  था  |  उप्त  वक्‍त  आयातित  कंप्रोलेक्टम  का  मल्य  प्रति  टन  2,100  डालर  था  ।  यह

 1990  तक  धीरे-धीरे  1450  डालर  प्रति  टन  हो  गया  ।  माल  की  अधिकता  का  कारण  अमरीका

 और  यूरोप  सहित  विकसित  देशों  में  मांग  में  कमी  आना  वास्तव  में  इन  सभी  देशों  में  मांग  में  कमी

 भाई  है  ।

 वर्ष  1991  में  जब  हमने  उत्पादन  शुरू  किया  तो  यह  मूल्य  केवल  2,100  डालर

 1992  तक  यह  कम  होकर  1450  डालर  तक  आ  गया  ।  इसके  बाद  भी  सरकार  को  संतुष्टि  नहीं
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 हुई  और  सरकार  विदेशी  किसानों  की  मदद  के  लिए  आगे  सरकार  ने  क्या  किया  ?  सरकार

 ने  सीमा  शुल्क  80  से  50  प्रतिशत  तक  घटा  दिया  ।
 अब  भायातित  केप्रीलेक्टम  का  मूल्य  1300

 डालर  प्रति  टन  केरल  के  सभी  सांसदों  ने  प्रधानमंत्री  से  इस  उद्योग  को  बचाने  का  अनुरोध  किया
 है  |  फैक्ट  में  अब  नौ  हजार  मजदूर  काम  कर  रहे  हैं  ।  उनमें  से  600  छोड़कर  जा

 रहें  हैं  |  लेकित

 अगर  इतना  ही  रहा  तो  क्‍या  होगा  ?  यरिया  की  केवल  30  प्रतिशत्त  उत्पादन  क्षमता
 के

 रे  यह  उर्वरक  इकाई  नहों  टिक  पाएगो  ।  इसका  तात्पय  यह  हआ  कि  9000  मजदर  बरोजगा

 हो  देश  के  किसानों  को  उन  उवबेरकों  से  लाभ  नहीं  मिलेगा  ओर  हमें  उवंरक  आयात  पर ट

 अधिक  विदेशी  मृद्रा  खर्च  करनी  पड़ेगी  ।  आपने  इस  उद्योय  को  कोई  समय  भी  नहीं  दिया  ।  उन्होंने
 1991  में  उत्पादन  शुरू  किया  परन्तु  अब  क्या  स्थिति  आपने  एक  वर्ष  के  बाद  इसके

 उत्पादन  को  कम  कर  दिया  80  प्रतिशत  शल्क्र  को  कम  करके  50  प्रतिशत  कर  दिया  इसका

 क्या  ओऔचित्य  है  ?  कम  से  कम  आपको  इस  ई  को  कुछ  समय  तो  देना  चाहिए  वर्ष  1952

 के  पश्चात  आपने  उद्योग  को  बचाने  के  लिए
 कुछ  ध्यान  रखा  था  |  लेकिन  अब  यह  समाप्त  कर  दिया

 है  पु  न्फः  च्जे
 गंध  ०५  «  .  न  ५
 गया  है  और  एक-एक  करके  हमारे  स्घ्योग  मुसीबतो  का  सामना  कर  रहे  हैं  ओर  उबंरक  उद्योग  उन्हीं

 में  स ेएक  है  ।  दसका  क्‍या  उपाय  है  ?  क्‍या  आप  इसे  कुछ  समय  ओर  देकर  फंक्ट  को  बचा  सकते  हैं  ।

 जब  तक  नीति  नहीं  बदली  जाती  इस  उद्योग  को  बचाने  के  लिए  कुछ  भी  नहीं  किया  जा  सकता  है

 नजोन  के  मल्य  में  बढ़ोत्तरी  के  ओर  डायमोनियम  फास्फंट  के  असरणीक्ृत

 करने  का  निर्णय  फंक्ट  जैसे  अति  महत्वपूर्ण  संयंत्र  के  अस्तित्व  को  बहुत  अधिक  प्रभावित  करेगा  ।  यह

 संयंत्र  80  प्रतिशत  क्षमत्ता  भा  उपयोग  कर  रहा  है  ।  अब  ये  बहुराष्ट्रिक  कम्पनियां  हमारे  देश  में  अपने

 उत्पादों  का  ढेर  लगा  रही  है  और  हमारे  बाजार  में  एकाधिकार  स्थापित  करने  जा  रही  इसके

 लिए  क्या  उपाय  हैं  ?  जब  सरकार  की  नीति  उर्वेरकों  पर  राजसहायता  जारी  रखने  की  है  तो

 डी०  ए०  पी०  जे  नाइट्रोजन  उत्पादों  को  किस  कारण  से  राजसहायता  नहीं  मिल  रही  नाइट्रोजन

 पर  राजसहायता  दी  जा  रही  है  लेकिन  इन  उत्सादों  को  फायदा  क्यो  नहीं  मिल  रहा  इसके  क्य

 कारण  हैं  ?  इससे  सभी  क्षेत्रों
 को  बहुत  नुक्सान  होने  जा  रहा  है  लेकिन  इन  क्षेत्रों  में  सबसे  अधिक

 नकसान  वहां  होगा  जहां  भूमि  सुधार  लगग  हों  रहे  हैं  । पश्चिम  बंगाल  और  केरल  में  जमींदार  नहीं

 हैं  वहाँ  केवल  छोटे  और  सीमांत  किसान  अगर  यह  नीति  जारी  रहती  हैं  तो  उनका  क्‍या  होगा  ?

 जब  तक  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  को  सहायता  नहीं  पहुंचती  तब  तक  स्थिति  में  सुधार
 नहीं  होगा  ।  यहां  तक  कि  अधिप्राप्ति  के  मूल्यों  में  बद्धि  से  भी  पूर  देश  में  और  विशेषकर  पश्चिम

 ग्रर  केरल  में  कोई  फायदा  नहीं  होगा  क्योकि  हमने  भूमि  विकास  लागू  करने  का  अपराध

 किया  है  ।  हमें  हो  परेशानी  होगी  ।  आप  इन  उत्पादों  को  राजसहायता  क्यों  नहीं  देते  ?  मुझे
 गह  बात  समझ  में  नहीं  आ  रही  है  ।  यह  हमारे  उर्वरक  उद्योग  को  बर्बाद  कर  इससे  हमारा

 खाद्य  उत्पादन  कम  होगा  और  उसके  परिणामस्वरूप  हमारे  देश  में  खाद्याननों  की  कीमतें  प्रभावित

 ढोंगी  और  उच्च  वर्ग  के  10  प्रतिशत  लोगों  को  छोड़कर  सारे  देश  को  मुश्किलों  का  सामना  करना

 अतः  इस  कदम  को  व  पिस  लीजिए  और  देश  को  बचाइए  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  मद्रा  कोष  और  विश्व

 बैंक  भ्रापकी  रक्षा  नहीं  कर  पाएंगे  ।
 कम  से  कम  इस  बात  को  तो  यहां  तक  कि  यरोप  के

 देश  भी  अपने  किसानों  को  काफी  अधिक  राजसहायता  दे  रहे  फिर  हमें  राजसहाबता  क्‍यों  नहीं
 दे  सकते  ?  वे  हमें  बता  रहे  हैं  कि हम  राजसहायता  न  दें  और  हम  उनके  दबाव  में  आ  गए  है  ।  अतः
 ये  तीतियां  वापिस  ली  जानी  चाहिए  और  हमारे  देश  में  सम्मान  ओर  भविष्य  की  रक्षा  की  जानी

 चाहिए  ।
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 सुशीला  गोपालन ]

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करती  हूं  ।

 *श्री  वी  ०एस०  विजयराघवन  :  अध्यक्ष  हमारा  देश  कृषि  प्रधान  देश  है  |
 जीविकोपारजत  के  लिए  20  प्रतिशत  लोग  खेती  पर  निभर  करते  कृषि  अभी  भी  भारतीय
 व  की  रीढ  है  ।  स्वतन्त्रता  के  पश्चात्‌  पिछली  या  आठवीं  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान
 कृषि  की  प्रगति  के  लिए  बहुत  से  कदम  उठाए  गए  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  ने  बड़े-बड़े  सिंचाई

 उवं  रक  फक्‍टरियां  ओर  कषिगत  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  किए  इन्दिरा  जी  ने  देश  में
 हरित  क्रान्ति  का  शुभारंभ  किया  था  ।  स्वतन्त्रता  के  समय  हमें  विदेशों  से  खाद्यान्न  आयात  करना
 पड़ता  था  |  सरकार  की  द्र्दर्शी  नीतियों  के  करण  हमारा  खाद्य  उत्पादन  व  या
 आज  ह#_रम  अਂ  जेजमेपा  मो  अप  प

 री  रूरतों  को  पत्रा  भरने  वे  लिए  व्न्ाए  खालहान्न
 :

 न्जे  है  जय जज  हम  अपने  देश  में  अपनी  जरूरतों  की  प्रा  करने  के  लिए  काफो  खाद्यान्न  पेंदा  कर  रहे  हम
 छः
 ए्‌ निर्यात  करने  की  स्थिति  में  ऐसा  किसानों  के

 अथक  परिश्रम  से  ही  संभव  हुआ  हैं  उनके
 खेतों  में  गर्मी  अथवा  दिन  और  रात  की  परवाह  किए  बर्गर  कठिन  परिश्रम  करने  का  ही
 परिणाम  2  ।

 आज  इस  देश  में  भारतीय  किसान  बड़े  संकट  का  सामना  कर  रहे  फैक्टरी  की  वस्तुओं
 रिण  फंक्टरी  के  मालिक  करते  अगर  फ़ॉक्टरी  द्वारा  प्रयुक्त  की  जाने  वाले «बन  हज की  कीमतों  का

 कच्चे  माल  की  कीमतों  में  वद्धि  होती  है  तो  फंक्टरी  के  मालिक  तुरन्त  हो  अपने-अपने  उत्पादों  वी

 कीमतों  में  वद्धि  कर  देंगे  ।  उस  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  है  ।  दथपेस्ट  की  उत्पादन  लागत  1.50  रुपये

 है  और  बाजार  में  27  रुपये  में  बिक  रहा  है  ।  कया  यह  कोई  न्यित्रण  नहीं  लेकिन  किसानों  के
 खाद्याननों  के  मल्य  सरकार  द्वारा  निर्धारित  किए  जाते  सरकार  उत्पादन  की  वास्तविक  लागत  को

 ध्यान  में  न  रखकर  यह  निर्धारण  करती  उसी  प्रकार  कीमतें  भी  निधारित  होती

 उत्पादन  की  कुल  लागत  में  उर्वरक  एक  प्रमुख  वस्तु  है  ।  हाल  ही  में  सरकार  ने  उर्चरकों  की
 पर  से  नियंत्रण  हटा  लिया  इसके  परिणामस्वरूप  खुले  बाजार  में  को  की  कीमतों  में  तेजी  अ

 3 |  अनियंत्रण  से  पहले  डी०ए०पी०  4680  रुपये  प्रति  टन  पर  बिक  आज  इसको  कोमत हें
 8000  रुपये  तक  चली  गई  है  ।  इसका  अर्थ  82%  की  बढ़ोत्तरी  हुई  3,380 ल्‍
 रुपए  पर  बिक  रहा  था|  इसका  मूल्य  7000  रुपये  तक  बढ़  गया  अर्थात्‌  107%  के

 वद्धि  हुई  है  ।
 इसी  प्रकार  को  कीमत  2,740  रुपये  थी  और  यह  7880  तक  पहुंच  यानि

 187,59  प्रतिशत  की  बढ़ोत्तरी  हुई  है  ।  कीमतों  की  इस  तेजी  से  न  केवल  किसानों  को  कमर  तोड़
 डाली  बल्कि  उसका  गला  काटने  को  तेयार  इस  बढ़ोत्तरी  का  एक  अन्य  पहल  भी  है  ।  सबसे  अधिक

 बढ़ोत्तरी  उन  उबेरकों  में  हुई  है  जो  दक्षिण  के  और  विशेष  तौर  पर  केरल  के  किसानों  द्वारा  प्रयुक्त
 क्रिए  जाते  हैं  ।  उत्तर  भारत  के  किसान  साधारण  यरिया  प्रयक्‍त  करते  यरिया  की  कीमत 1

 10  प्रतिशत  ही  गई  है  ।  केरल  और  अन्य  दा

 उवंरक  जिसे  डी०ए०पी०  के  नाम  से  जाना  जाता  प्रयक्‍त  कर  रहे  इन  उवबंरकों  की  कीमतें  ही

 इतनी  तेजी  से  बढ़ी  हैं  ?  परिणाम  क्‍या  हुआ  ?  के  लकी  अर्थव्यवस्था  क्री  रीढ़  उसकी  नकदी
 फसलें  हैं  ।  नारियल  और  मिर्च  इत्यादि  के  लिए  कोम्पर्लक्स  उर्वरक

 प्रयुक्त  किए  जाते  इसमें  भी  अधिक  यूरिया  को  छोड़कर  चावल  की  फसल  के  लिए  भी  केरल  के

 क्षण  भारत  के  राज्यों  के  किसान  एक  कोम्पलेक्स

 मलयालम  में  दिए  गए  भाषण के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तरण  ।
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 किसानों  द्वारा  कॉम्पलैक्स  उवंरक  प्रयुक्त  किए  नाते  मैं  एक  किसान  हुं  और  मैं  अपनी
 जोविका  एक  किसान  की  भांति  अजित  करता  हूं  ।  आज  मैं  किसानों  की  पीड़ा  को  अभिः्यकत  कर

 रहा  हूं  ।  नकदी  फसलों  से  हमें  विदेशी  मुद्रा  मिलती  उवेरकों  की  कीमतों  में  तेजी  से  हुई  बढ़ोत्तरी
 ने  नकदी  फसलों  को  बर्बाद  कर  दिया  हैं  ।  उनमें  स ेअधिकतर  छोटे  और  सीमान्त  किसान  वे  इन
 ऊंचे  मूल्यों  को  सहन  नहीं  कर  सकते  ।  मेरी  मांग  है  कि  काम्पलंक्स  जवंरकों  की  बढ़ाई  हुई
 कीसतों  को  तुरन्त  वापिस  लिया  जाना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  विजयराघवन  आपके  पास  और  कितने  पृष्ठ  बोलने  के  लिए
 शेष  हैं  ?

 *श्री  बी  ०एस०  विजयराघवन  :  मेरे  पास  दो  और  पृष्ठ  शेष  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।

 +श्री  वो०  एस०  विजयराघघन  :  उवेरकों  पर  राजसहायता  कुछ  और  वर्षों  के  लिए  जारी

 रहनी  चाहिए  ।  अन्तरंोष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विश्व-बैंक  के  निर्देशों  को  हमारा  मार्गनिरदेशन  नहीं  करना

 चाहिए  |  हमारे  जनता  का  मल  हित ह0त  हर  ग  निदशन  हैँ  उनका  इरादा  हमारे  कि
 क्षेत्र  को  नष्ट  करना  और  हमें  विदेशों  के  सम्मु  नाना  है  |  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  को
 सचेत  करता  हूं  कि  उन्हें  उनके  बताये  रास्ते  पर  नही  चलना  चाहिए  ।  इस  देश  में

 बड़े  उद्योगपतियों
 से  आयकर  बकाया  के  रूप  में  क्तिने  हजार  कराड़  रुपये  एकत्रित  अथवा  व  पल  व  रने  हैं  ।  वित्त  मंत्री

 महोदय  को  पहले  उनसे  इतनो  भारी  बकाया  राशियों  की  वसूली  हेतु  कदम  उठाने

 जोकि  इस  देश  को  पोषित  कर  रहा  को  उन  दुःखी  किया  जाना  चाहिए  ।

 दूसरी  बात  मैं  छोटे  किसानों  को  दी  जाने  वाली  उवंरकों  पर  राजसहायता  के  बारे  में  कहना

 चाहता  हूं
 ॥  विद्यमान  नियमों  के  अन्त  किसान  को  बाजार  भाव  पर  उवबरव  खरीदने  पड़ते  हैं  और

 फिर  राजसहाथता  प्राप्त  करने  के  लिए  एक  बिल  प्रस्तुत  करना  पड़ता  है  ।  राजसहायता  प्राप्त  करने

 के  लिए  उसे  एक  लम्बे  समय  तक  इन्तजार  करना  पड़ता  है  ।  यह  राजसहायता  उसे  मिले

 भी  अथवा  न  भी  मिले  ।  इसकी  बजाय  उसे  उवंरक  घटा।ई  हुई  कीमत  पर  उपलब्ध  कराए  जाने  के

 लिए  कदम  उठाए  जाने

 यह  विश्वास  करता  है  कि  बह  चुपचाप किसान  हमेशा  शोपण  का  शिका  ।  क

 व  ने  एक  किसान  को  नारियल  समान  समझा  है  । कष्ट  सहन  कर  लेगा  ।  एक  के

 नारिण्ल  का  बाहरी-आवरण  बहुत  सख्त  होता  परन्तु  इसके  अन्दर  सभी  कुछ  मुनायम  और  रसीला

 होता  है  ।  किसान  सी  के  समान  है  ।  लगातार  शोषण  से  किसान  के  अन्दर  का  वह  मुलायम  और भी

 रसीलापन  नष्ट  हो  सकता  है  ।  मैं  एक  बार  फिर  अनुरोध  करता  हूं
 कि  उर्वरको  की  बढ़ाई  हुई

 कीमतें  वापिस  ली  ज

 गेहूं  आयात  के  संत्रंध  प्रधान  मंत्री  जी  ने  पहले  ही  कहा  है  कि  आगे  कोई  आयात  नहीं
 किया  जायेगा  ।  दलील  यह  है  कि  भारतीथ  किसान  को  गेहूं  की कम  कौमत  दी  जाती  है  और  जो  गेहूं
 विदेशों  से  ऊंची  कीमत  पर  आयात  की  जाती  इसकी  तुलना  में  उचित  दिखाई  देती  लेकिन

 उन्हें  कुछ  वास्तविकताओं  को  भी  घ्यान  में  रखना  है  ।  जब  कम  उत्प/दन  हुआ  था  और  जब्न  सरकारी

 ॥  चाहिए  ।

 मलयालम  में  दिए  गए  भाषण के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।

 299



 नियम  193  के  अधीन  चर्चा  26  1992
 _  2

 खरीद  कम  हुई  तो  सरकार  ने  अस्थाई  उपाय  के  रूप  में  गेहूं  आयात  करने  का  निर्णय  लिया  था  ।

 क्या  कोई  सरकार  ऐसी  ध्थिति  में  इस  प्रकार  की  कारंबाई  अतः  मैं  इस  दलील  को  मानते

 हुए  कि  हमारे  किसानों  को  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  और  अधिक  प्रोत्साहन  दिए  जाने  मेरा

 मानना  है  कि  उस  समय  विद्यमान  स्थिति  में  आयात  करना  आवश्यक  हो  जाता  यह  कोई  किसान

 विरोधी  कदम  नहीं  है  ।  यह  मात्र  एक  ऐतिहासिक  उपाय  मुझे  यह  भवश्य  कहना  चाहिए
 महात्मा

 है $।

 | ज्

 अ

 ह ैन
 हू

 कि  हमें  अपने  किसानों  को  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सभी  प्रकार  के  प्रोत्साहन  देसे  ही

 गांधी  जी  कहा  करते  थे  कि  भारत  गांवों  में  बसा  गांव  किसानों  के  कारण  आबाद

 किसान  नष्ट  हो  तो  गाँव  भी  नष्ट  हो  जाएंगे  और  देश  नीचे  गिर  जायेंगे  ।  हमें  ऐसी  कोई

 बात  नहीं  करनी  जिससे  कि  हमारे  किसान  बर्बाव्

 &  दत्तान्र  य  बंडारू  :  अध्यक्ष  विशेषकर  जब  न
 ई  ओऔद्योगिक

 ओर  नई  आर्थिक  नीति  की  घोषणा  की  गई  तो  इस  देश  के  लोगों  ने  सो  ।  कि  उत्पादन  बढ़ेंगे
 और  वितरण  बेहतर  लेकिन  इसके  व्परीत  उत्पादन  में  कमी  आईं  यहां  तक  कि  नई

 उवरक  नीति  भी  उसी  के  समान  यह  एक  बिल्कुन  विरोधाभ'स  उ्ेरक-राजसहायता
 में  10,000  करोड़  रुपगे  की  कटोती  करने  की  वजह  से  किसान  कष्ट  सहन  कर  रहे  किसानों  पर

 एक  अतिरिकक्‍त  बोझ  है  ।

 जब  उवंकों  के  मलयों  में  तीस  प्रतिशत  की  बढ़ोत्तरी  की  घोषणा  को  ई  आंध्र  प्रदेश  में

 विशेषकर  नारासारावपेट  और  चिलाकालरपेट  किसानों  ने  इसका  बिरोध  किया  था  |  गोलीबारी  की

 घटनाएਂ  हुई  थी  ।  किसानों  में  भारी  रोष  व्याप्त  था  ।

 पेरी  जानकारी  के  आँध्र  प्रदेश  में  किसान  फास्फेटयक्त  और  पोटाशियमयुक्‍्त
 उव  रकों  का  प्रयोग  करते  लेकिन  जब  प्रतिबंध  हटाए  गए  इन  उवंरकों  के  मुल्पों  में  वद्धि  हो  गई
 थी  ।  किसानों  को  भारी  पीड़ा  का  सामना  करना  पड़ा  है  ।

 उवेरकों  संबंधी  संयूक्‍्त  संसदीय  समिति  की  दस  सिफारिशें  उनमें  से

 सिफारिशों  को  सरकार  द्वारा  स्वीकार  कर  लिया  गया  छः  सिफारिशें  स्वीकार  नहीं  की  गयीं  थीं  ।

 उनमें  से  एक  मख्य  सिफारिश  यह  थी  कि  किसानों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाए  उनके  उत्पादों  का  लाभप्रद
 मल्य  दिया  जाना  चाहिए  |  इस  सिफारिश  पर  सरकार  ने  बिल्कुल  भी|थिचार  नहीं  किया  था  ।

 मैं  कृषि  मंत्री  महोदय  से  मांग  करता  हुं  कि  सबसे  पहले  वह  किसानों  को  उनके  उत्पादों  के  लिए
 लाभप्रद  यूल्प्र  देने  पर  अवश्य  ही  बिचार  उन्हें  उनके  उत्पादों  का  देय  हिस्सा  मिलना  ही  चाहिए  ।

 बन्‍रकों  के  मल्यों  में  बढ़  त्तरी  और  राजसहायता  लागत  के  कारण  80  प्रतिशत  छोटे  और  सीमान्‍्त
 पं  उव  रकों  की  खरोद  नहीं  कर  सकते  हमारे  देश  में  उवंरकों  का  प्रयोग  बहुत  कम

 होता  है  ।  मुझे
 एक  अनुसंधान  और  विश्लेषण-प्रतिवेदन  प्राप्त  हुआ  जो  कि  मेरे  पास  उपलब्ध

 संसार  में  एक  हेक्टेधर  भूमि  में  औसतन  96  किलोग्राम  उवंरकों  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  लेकिन

 यहां  भारत  में  हम  एक  हेक्टेयर  भूमि  में  केवल  16  किलो  उवंरक  का  प्रयोग  कर  रहे  यरोप  में
 200  मिश्र  में  400  जापान  में  365  यहां  तक  कि  पौकिस्तान  में  मी  89  किलो
 ग्राम  उवेरक  प्रति  हेक्टेयर  में  प्रयुक्त  किए  जा  रहे  अन्य  विकासशील  देशों  की  तुलना  में  हमारे
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 देश  में  उर्व  रकों  के  प्रयोग  की  यह  मात्रा  बहुत  कम  हम  इनकी  अधिक  मात्रा  में  आपूर्ति  कर  पाने  की

 स्थिति  में  नहीं  है  ।  आंध्र  प्रदेश  में  हम  123  किलो  उवंरक  प्रति  हेक्टेयर  भू
 पंजाब  137  किलो  उर्वरक  प्रति  हेक्टेयर  भूमि  में  प्रयोग  कर  रहे  हैं  ।  उवंरकों  के  मलल्‍यों  में  30

 प्रतिशत  की  वद्धि  तथा  राज  सहायता  में  कठौती  के  हमने  पिछली  बार  आन्ध्र  प्रदेश  में  इसका

 116.9  लाख  टन  पुनः  हमने  15.7  लाख  टन  का  उत्पादन  इसके  परिणाम-«

 खाद्याननों  का  उत्पादन  जो  पहले  !23  लाख  टन  होता  घटकर  119  लाख  टन  हो  गग्ना

 है  ।  अतः  इससे  खाद्याननों  का  उत्पादन  घट  रहा  ले|कत  उवंरकों  का  प्रयोग  दिन-प्रति-दिन  बढ़  रह
 1981  से  1990  के  दोरान  उवंरकों,का  प्रयोग  41  लाख  टन  से  बड़कर  89  लाख  टन  हो  गया

 तः  उर्वेरकों  का  प्रयोग  और  उ्वरकों  का  उपभोग  किसान  द्वारा  दिन-प्रति-दिन  कम  होता  जा  रहा
 है  ।  जितनी  किसानों  को  जरूरत  है  हम  उतनी  मात्रा  में  उर्वरकों  का  उत्पादन  करने  की  स्थित्ति  में

 नहीं  है  ।  1991-92  में  हमने  12.3  लाख  टन  तक  नाईट्रोजत  उर्वरक  और  19.3  लाख  टन  तक

 फास्फेट  उवेरक  का  उत्पादन  किया  था  '  1992-93  में  नाईट्रोजन  उवेरक  का  उत्पादन  बढ़कर  16

 लाख  टन  और  फास्फेट  खाद  का  उत्पादन  बढ़कर  30  लाख  टन  हो  गया  हैं  खाद  का  प्रयोग

 दिन  अधिकाधिक  होता  जा  रहा  है  ।

 मर  में  प्रयुक्त  कर  रहे

 देश  में  ऐसे  जिले  भी  जहां  उर्वरक  अधिक  मात्रा  में  प्रधकत  किए  जाते  177  जिले  89

 च्रतिणत  उर्वरक  और  शेष  जिले  15  प्रतिशत  उबेरक  का  प्रयोग  करते  मेरा  कहने  का  तात्पयं  यह

 है  जि  279  जिले  ऐसे
 है  जो  कि  15  प्रतिशत  उ  त्न्‍र्क  का  प्रयोग  ८ क्र  ते  हैं  ।  इसका  अथ  यह  है  क्कि

 उर्वरकों  का  मुख्य  भाग  177  जिला  क  गौण  भाग  279  जिलों  को  जा  रहा  177  जिलों

 में  से  91  जिले  चार  राज्या  मे  फंले  हुए  है  ओर  ये  केवल  51  प्रतिशत  उ्बंरक  का  प्रयोग  करते

 यही  कारण  है  कि  हमारे  देश  में  उवंरकों  पर  राजसहायता  का  उपयोग  भी  बहुत  कम  अन्य  देशों  में

 राजसहायतताा  का  उपयोग  अ  धिक  है  ।

 हमारे  देश  में  70  प्रतिशत  आबादी  गांव  में  रहती  हैं  और  30  प्रतिशत  राष्ट्रीय  आय  क्रृषि  से

 आती  है  ।  इसके  वर्तमान  सरकार  किसान  विरोधी  नीति  अपना  रही  यही  कारण  है  कि

 सरकार  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष  रूप  से  राज  सहायता  घटा  रही  अन्य  देशों  में  किसानों  को  अधिकतम

 राजसहाण्ता  दी  जा  रही  जापान  में  अब  72.5  प्रतिशत  दक्षिणी  कोरिया  में  60

 कोलम्बो  में  $4  चीन  में  34  संयक्‍त  राज्य  अमेरिक  में  26  प्रतिशत  और

 पाकिस्तान  में  22  प्रतिशत  राजसहायता  दी  जा  रही  भारत  सरकार  केवल  2.33

 प्रतिशत  राजसहायता  प्रदान  कर  रही  हैं  ।  भारत  में  घटित  हो  रही  यह  अत्यन्त

 दर्भाग्यपर्ण  ८  कृषि  मंत्री  महोदय  तथा  प्रधान  मंत्री  जी  से  मैं  मांग  करता  ह  कि  किसानों
 क्रोंदी  जाने  ।  राजमहायता  बिना  किशी  झिझ्षक  के  बहाल  की  ताकि  किसान  खुश

 मेरे  दल  के  अनेक  सदस्यों  ने  इस  बारे  में  अपने  विचार  व्यक्त  किए  हैं  क्योंकि  इससे  ग्रामीण

 शौर  शहरी  लोगों  में  एक  विभाजन  हो  सकता  है  कि  यदि  राजसहायता  समाप्त  कर  दी  जाती

 है  तो  बड़ी  संख्या  में  किसान  प्रभावित  हो  आंध्र  प्रदेश  में  भी  गन्ने  का  उत्पादन  दिन-प्रति-दिन

 कम  होता  जा  रहा  आंध्र-प्रदेश  में  अकेले  निजामःबाद  जिले  में  एक  किसान  ने  स्वयं  को  फाँसी

 लगा  ली  क्योंकि  वह  उन  कर्जों  को  अदा  नहीं  कर  सका  था  जो  उसने  अन्य  स्रोतों  से  प्राप्त  किए  थे  ।

 यहां  तक  कि  वह  बैंक  में  भौ  कर्जे  अदा  नहीं  कर  सका  था  ।  इसी  वजह  से  गन्‍ना-उत्पादक  ने  स्वयं  को
 फांसी  लगा  ली  थी  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  कुछ  तम्बाकू-उत्पादक  एवं  पोध  उत्पादक  किसान  कष्ट  उठा  रहे  मह॒बूब
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 अनरनिभगअएतवषागनग

 दत्तान्न य

 नगर  जिले  भुखमरी  से  मौतें
 हुई  हैं  । इन  बातों  के  कारण  आंध्र  प्रदेश  की  यह  स्थिति

 नाशक  दवाओं  की  लागत  30  प्रतिशत  बढ़  गई  हैं  ।

 पिछली  किसानों  के  कृषि  उपकरण  की  लागत  पांच  गुणा  बढ़  गई  है  ।  पूंजीगत  बस्तुओं  की

 लागत  में  सात  गुणा  बृद्धि  हुई  किसान  एक  लाभप्रद  धुल्य  पाने  को  स्थिति  में  नहीं  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  भाषण  बहुत॑  अच्छ  है  ।  अपनी  बात  अब  समाप्त  करें  ।

 श्री  दत्तात्रेय  बंडारू  :  मैं  अपनी  बात  समाप्त  कर  रहा  हूं  ।  मेरा  यह  किनस््र  निवेदन

 है  कि  राज  सहायता  समाप्त  नहीं  की  जानी  चाहिए

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  यह  बात  बारम्बार  दोहराने  की  आवश्यकता  नहीं  ऐसा  पहले

 ही  कहा  जा  चुफा  है  ।  आपने  ऐसा  कहा  अन्य  बकक्‍ताओं  ने  भी  बोलना  है  ।  कृपया  अब  आप  अपनी
 बात  समाष्त  कीजिए  *

 श्री  वत्तात्रेय  बंडारू  :  गुजरात  में  स्थित  सरकारी  फंक्टरोी  जो  कि  इस  देश  में  एक

 लाभकारी  इकाई  अधिक  उवेरक  उत्पादन  हेतु  अपनी  अनेकों  परियोजनाओं  का  विक्ष्तार  करना

 चाहतौ  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए  |  जब  आप  मेरे  कहने  के  बावजूद  नहीं

 बैठ  रहे  तो  अब  आपकी  छूट  समाप्त  है  ।  मैंने  आपको  इतबा  अधिक  समय  तो  दिया  है  ?

 श्री  वत्तान्न  य  बंडारू  :  कभकों  को  उसकी  परियोजनाओं  के  विस्तार  का  मौका  दिया  ही  जाना

 ताकि  देश  में  अधिक  मात्रा  में  उ्वे  रकों  जंसे  कि अमोनिया  और  नाईट्रिक  ऐसिड  का  उत्पादन

 किया  जा  सके  ।

 ध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  बार-बार  दोहराने  को  कोई  बात  नहीं  है  ।  कृपया  अब  अपना  स्थान wo  हृ

 श्री  अशोक्त  आनन्दराव  देशमुख  :  अध्यक्ष  आपने  बोलने  का  मोका  दिया
 इसके  लिए  धन्यबाद  देना  चाहता  हुं  ।  खाद  की  कोमतें  बढ़ने  से  सारे  देश

 की
 परिस्यित्ति  अलग  हो

 च॒की  भोंसले  कमेटी  की  रिपोर्ट  को  ध्यान  से  उस  पर  विचार  उसमें  कहा  गया  है
 कि  अलग-अलग  जो  रॉन-मैटीरियल  पर  टैक्सेज

 है
 थोड़ा  भी  कम  किया  तो  1934  करोड़

 रुपया  हम  कर  सकते  है  जिससे  फर्टोलाइजर  की  कीमतें  कम  हो  सकती  उसमे  जितने  प्वाइंट्स  हैँ
 वे  कंसीडर  करने  चाहिए  ।  महाराष्ट्र  में  40  परसेंट  नाइट्रोजनीयस  फर्टिलाइजर  और  60  परसेट

 फासफेटिक  फटिलाइजर  यूज  करते  इसकी  कीमतें  60  से  92  प्रतिशत  तक  बढ़  गई  650
 करोड़  की  सब्सिडी  देने  के  बाद  23-23-0  खाद  की  कीमत  30  परसेंट

 20-20-0  की  92%  बढ़  गई  और  इसी  प्रकार  की  कीमत  50  से
 €0  परसेंट  बढ़  गई  ।  खाद  को  कोमतें  बढ़ाने  से  लोगों  को  बहुत  दुख  होता  गाँव  के  जोगों  फो

 मालूम  नहीं  है  कि सरकार  सबसिडी  देती  है  ।  सबसिडी  देने  के  बाद  भी  किसान  परेशान  है  ।  इसको
 ध्यान  में  रखकर  कमेटी  की  रिपोर्ट  पर  विचार  मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि  सबसिडी  नहीं  देंगे

 ४०  ny  है  ५  य

 Tips  a! ।  व्प
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 तो  खर्च  के  अनुसार  भाव  देंगे  ।  सैन्टर  और  स्टेट  की  कास्ट  आफ  प्रोडक्शन  निकालती  है  तो

 वह  अलग-अलग  है  ।  स्टेट  को  ने  जो  रिकेमन्डेशन  दी  है  उसको  ध्यान  में  स्टेट  का
 कान्सेप्ट  अलग  वह  मैं  आपको बता  देना  चाहता  उसको  अवश्य  ध्यान  में  रखें  ।  एक  तो  हायडं

 हयूमन  लेबर  दूसरा  इंटरेस्ट  ओन

 ओन
 वरकिग  '*  त्र  तीसरा-रेन्टल  आफ

 पेनीजियरल  फंक्शन  आफ
 अ

 ली
 ओन  ह्ा,मन

 दा
 शीट  बज  वि  छठा-प्राफिट्स

 और
 ध्ाशहा

 न  यह  जो  है  ट  का  कास्सेप्ट  इसको

 खरीफ  के  की  कोस्ट  आफ

 हेक्टेयर
 हे

 83  ति  क्विंटल  4।
 500.3  रुपये  मिलने

 च्  पे  कास्ट  आप  और  पर  क्विटल

 374,4  रुपए  कास्ट  आती  हमें  449.2  रुपए  मिलने  चार  ज्वार की  पर  हुंक्टेयर

 ka  77.45  रुपए  पड़ती  हमें  453  रुपए
 5 मिलने  चाहिए  ।  एच  बाजरा  बे  61  रुपए  है  और  पर

 293,5  51.6  रुपए  *  ।

 हा

 मेज की  पर

 अल
 टीवेशन

 पए  पर  क्विटल  र
 हमें  425.8 हुए

 ।  एच,वाई,वी  '8  रुपए है  ओर  पर
 क्विटल  लागत  71  3.2 रुपए  पड़ते

 हेक्टेयर  कल्टीवेशन  कास्ट  4848  रुपए
 |

 प्रतिशत  जोड़कर  )163,5  रुपए  और +ि
 कास्ट  है और  4848  रुपए  लागत  पर  4

 1163,5  रुपए  मिलने
 सेसामम *

 क्विटल  लागत  998 2  रुपए  करा  हमें  ।

 चुकी

 ह  है

 हेक्टेयर  कल्टीवेशन  कास्ट  8661  रुपए  है
 और  प  :  पड़ती  है  इसका  हमें

 1039.2  रुपया  मिलना  चाहिए  ।

 सन

 न  हनन
 रुपए  है  ओर

 पर  क्विटल  846  रुपए
 गे

 1015.2  रुपए
 मिलना  चाहिए  |  सोयाबीन

 :
 |

 है
 और  पर  क्विटल

 लागत  705.3  रुपए  पड़ती  है  इसका
 हमें

 846.3  रुपए
 मि

 काटन
 पा

 की  पर  हेक्टेयर  कल्टीवेशन  कास्ट  14479  रुपए  है  और  पर  क्विटल  लागत  1205,7  रुपए
 पड़ती  है  इसमें  भी  20  प्रतिशत  जोड़कर  1446.84  रुपए  मिलने  काटन  की

 पर  हेक्टेयर  कल्टीवेशन  कास्ट  8738  रुपए है
 और  पर

 क्विटल  लागत  873.8  रुपए  पड़ती  है
 इसका  हमें  1048.6  रुपए  मिलने

 चाहिए
 ।

 सूगर  केन  की  पर  हेक्टेयर  कल्टोवेशन  कास्ट  31280

 रुपये  ह ैऔर  पर  टन  417.6  रुपए  लागत
 आती

 है
 इसमें

 भी
 20

 प्रतिशत  जोड़कर  हमें  500,6  रुपये

 मिलने  चाहिए  ।

 अब  मैं  रबी  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  |  ज्वार  की  पर  हेक्टेयर  कहटीवेशन
 कास्ट  7416  रुपये  है  और  पर  विंवटल  741.6  रुपये  पड़ती  है  इसका  हमें  20  प्रतिशत  जोड़कर
 889.3  रुपये  मिलने  चाहिए  ।  ज्वार  की  पर  हेक्टेयर  कल्टीवेशन  कास्ट  9752  रुपये  है  भर
 पर  क्विटल  हमें  487.6  रुपये  लागत  आती  इसका  हमें  585,1  रुपया  मिलना  चाहिए  ।

 व्हीट  की  पर  हेक्टेयर  कल्टीवेशन  कास्ट  9803  रुपये  है  और  प्रति  क्विटल  392,1  रुपये  लागत
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 अशोक  आनन्दराव

 आती  है  इसका  ह  ).5  रुपया  मिलना  लोकल  व्हीट  की  पर  हेक्टेयर  कल्टीवेशन  कास्ट

 8794  रुपये  आती  है  और  पर  क्विटल  कास्ट  439.7  रुपये  आती  है  इसका  हमें  527,50  रुपया

 मिलमा  चाहिए  |  ग्राम  की  पर  हेक्टेयर  कल्टीवेशन  कास्ट  5424  रुपये  है  भौर  पर  ब्व्टल  लागत

 678  रुपये  है  इसका  हमें  813.6  रुपया  मिलना  सनफ्लावर  की  पर  हेक्टेयर  कल्टी  वेशन
 कास्ट  5485  रुपये  भाती  है  और  पर  विवटल  कास्ट  685.6  रुपये  आती  है  सका  भी  हमें  20  प्रतिशत

 जोड़कर  822.7  रुपये  मिलने  चाहिए  ।  लिनसीड  की  पर  हेक्टेयर  कर्ल्ट'वेशन  कास्ट  5585  रुपये  है

 ओर  पर  क्विटल  लागत  917  रुपये  भातो  है  इसका  हमें  1100.4  रुपया  मिलना  चाहिए  ।  सनफ्लावर
 की  पर  हेक्टेयर  वलटीवेशन  कास्ट  8377  रुपये  है  और  पर  क्विटल  लागत  837-7  रुपये  है  इसका  हमें

 20  प्रतिशत  जोड़कर  1005,1  रुपया  मिलना  चाहिए  ।  ग्राउण्ड  नट  वी  पर  हेक्टेयर  कल्टीवेशन

 कास्ट  10189  रुपये  है  और  पर  क्दिटल  लागत  848  रुपए  है  इसमें  भी  20  प्रतिशत  जोड़कर  हमें

 1017.7  रुपए  दो  ।  इसी  तरह  से  सनपलावर  की  पर  हेक्टेयर  कल्टीवेशन  कास्ट  8790  रुपए  है

 ओर  पर  क्विटल  लागत  879  रुपए  है  इसमें  भी  20  प्रतिशत  जोड़कर  हमें  1054  8  रुपए  दो  ।

 पैडी  की  पर  हेक्टेयर  कल्टीवेशन  कास्ट  9260  रुपए  पर  क्विटल  लागत  463  रुपए  है  इसमें  भी

 20  प्रतिशत  जोड़कर  हमें  555.6  रुपए  दो

 इसलिए  मेरी  रिक्वेस्ट  है  कि  हमारा  जो  मिनिमम  कास्ट  आफ  प्रोडक्शन  यह  देना  चाहिए  ।

 ग्हीट  इम्पोर्ट  हुआ  और  जिसके  बारे  में  अनेक  सदस्यों  ने  कहा  उसके  लिए  मेरा  सज्ेशन  है  कि

 जो  व्ही
 र॒  खरीद  रहे  है  और  लाखों  टन  व्हीट  आा  रहा  उसमें  वीड  (7७७०)  सीडस  भी  हो  सकत

 उसको  न  आने  दीजिए  ।  आगे  भी  हम  करेंगे  तो  इससे  देश  के  किसानों  में  ए
 पर

 ओर  वे  उत्पादन  और  ज्यादा  ज्यादा  उत्पादन  के  लिए  आई,सी.ए  भी

 है  क्योंकि  रासायनिक  खाद  अनाज  के  लिए  उत्पादन  के  लिए  जरूरी  इसके  अतिरिक्त  हमारे

 जाखड़  श्री  लेंका  साहब  जी  प्रयत्नशील  रहते  है  कि  देश  का

 होगा  और  इससे  देश  आगे  बढ़  जाएगा  ।  एग्रीकल्चर  मिनिस्टर्स  एक्टिव  हैं  भौर  ज्यादा  एक्टिब  हो

 जायेगे  जिससे  देश  प्रगति  के  मार्ग  पर  चला  इन  शब्दों  के  स्ताथ  मैं  अपनी  बात  ससाप्त

 करता  हूं  ।

 उत्पादन  निश्चित  रूप  से  ज्यादा

 ]
 श्री  सुधीर  गिरि  :  अध्यक्ष  मैं  आपका  बड़ा  आभारी  हूं  कि  आपने  मुझे

 अन्त  में  बोलने  का  अवसर  गेहूं  आयात  और  उर्वरक  मूल्य  वृद्धि  संबंधी  दो  ऐसे  मुद्दे  है  जो

 हमारी  खाद्य  नीति  के  प्रमुख  संघटक  हैं  ।  सरकार  ने  संसद  की  जानकारी  में  लाए  बिना  ही  बाद्य

 नीति  बदल  दी  है  मैं  समझता  हूँ  कि  संसद  को  विश्वास  में  लिए  बिना  इतनी  महत्वपर्ण  नीति  खाद्य

 नीति  में  परिवतंन  करने  में  सरकार  का  कोई  औच्चित्य  नहीं  है  ।

 सरकार  ने  खाद्य  आग्रात  और  उवं  क  मल्य  वद्धि  की  दो  दली  लें  दी  है  पहली  दलील  है  कि  गेहं

 के  मूल्य  बढ़ा  दिए  गए  हैं-यह  सहौ  है  कि  मल्यों  में  वद्धि  हई  है  ।  लेकिन  भन्य  वस्तुओं  के  मल्यों  में  भी

 वृद्धि  हुई  है  ।  इस  प्रकार  सरकार  ने  अन्य  वस्तुओं  के  मूल्यों  मे  कमी  लाने  के
 लिए  कुछ

 नहीं  किया  और

 इसके  बजाए  इस  वृद्धि  के  प्रत्यत्तर  में  उसने  खाद्य  आयात  अर्थात  में  हुं  आायात  का  निर्णय
 लिया  ।  ऐसा  निणय  लेते  वक्‍त  समय  का  म॒ह्ठा  अत्वन्त  अनि  बनीय  मंत्री  जी  ने  इस  सभा  में
 बताया  है  कि  उक्त  निर्णय  जनवरी के  पूर्वाद्धों  में  लिया  गया  लेकिन  उसके  अगले  दिन  माननीय

 304



 5  1914  नियम  193  के  अधीन  चर्चा

 प्रधान  मंत्री  ने  सभा  में  बताया  कि  उक्त  निर्णय  जुलाई-अगस्त  1992  में  लिया  गया  था  ।  इस  प्रकार

 यहां  असमंजसता  की  स्थिति  है  |  गे  हू ंआयात  के  संबंध  में  सरकार  के  नेक  इरादे  पर  आशंका  होने
 लगती  है  ।

 एक  दलील  यह  है  कि  बाजार  में  गेहूं  की  सप्लाई  क्‍या  है  |  व्यापारी  और  किसान  संयुक्त  रूप
 से  ग  हूं  का  भण्डार  रोक  सकते  वे  बाजार  में  ये  हुं  का  भण्डार  जारी  नहीं  कर  रहे  लेकित  क्‍या
 वे  ऐसा  करके  गलती  कर  रहे  हैं  ।  यदि  खले  बाजार  में  ग  हूं  प्रति  क्विटल  230  रुपए  या  इससे  अधिक

 पर दरप  र  यदि  आप  वि  से  335  रुपए  से  465  रुपए  प्रति  क्विटल  की  दर  से  गेहूं
 की  खरीद  करते  हैं  तो  या  रे  किसान  अपने  गे  हुं  का  अधिक  सूल्य  मांगते  हैं  तो  इसमें  क्‍या  हर्ज
 है  ।  उनकी  सांग  न्‍्यायोचित  है  और  यदि  सरकार  उन्हें  लाभकारी  मल्य  देगी  तो  निश्चित  रूप  से  वे
 अपना  भण्डार  बाजार  में  जारी  करेंगे  जिससे  बनावटी  संकट  नहीं  आएगा  ।

 अन्य  बातों  पर  मेरे  सहयोगी  ने  चर्चा  की  मैं  केवल  एक  बात  पर  जोर  देना  चाहूंगा  । जे है

 म  स्वाधीतता  के  समय  से  ही  यह  सुनते  आ  रहे  हैं  कि  हमारीं  अथंव्यवस्था  आत्म-निर्भंर  होने  जा

 ही  है  ।  हरित  क्रांति  के  बाद  हमें  उम्मीद  थी  कि  हमारी  अधंव्यवस्था  आत्मनिभंर  हो
 af लेकिन  सरकार  द्वारा  खाद्य  का  आयात  किया  जाना  सुस्थापित  सिद्धान्तो  के  विरुद्ध  जा  रहा  है  ।

 गीला
 गोपालन  ने  विदेशी  मुद्रा  की  समस्या  पर  भी  चर्चा  कर  चुके  मेरा  भी  कहना  है गी

 मुद्रा  भण्डार  घट  रहा  इसके  बाबजद  सरकार  ने  गंहूं  आयात  का  निर्णय  लिया  ।  ऐसा
 श्चित  रूप  से  देश  के  किसानों  के  हित्तों  के  ही  नहीं  बल्कि  समूचे  समुदाय  के  हितों  के

 विरोध  में  जाता  है  ।  हम  इससे  अत्यन्त  क्षब्ध  हम  इससे  काफो  चिन्त्रित  हैं

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  सहित  उत्तरवर्ती  पच-वर्षीय  योजनाओों  ने  हमारे  समक्ष

 निभर  अर्थव्यवस्था  की  प्राप्ति  का  लक्ष्य  *खा  लेकिन  इस  सत्प्र  का  उल्लंघन  कर  दिया  भया  है  ।
 इसलिए  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  आत्म-निर्भरता  के  स्वीकृत  सिद्धान्त  से  पीछे  घ  हटे  ।
 खाद्य  आयात  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  नीतिगत  मामला  हैं  और  यदि  आत्मनिभंरता  की  अपनी  नीति  से  हटने औिध्थ  81

 संबंधी  कदम  उठाए  जाते  है  तो  व्यवह्टारिक  रूप  से  निकट  भविष्य  में  हमारी  स्थिति  खतरे  में  पड

 जाएगी  ।  इसलिए  मैं  पुतः  कहता  हुਂ  क्ि  कुछ  वर्गों  में  यह  शंका  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  निविदाएं  समुचित
 तरीके  से  आमन्त्रित  नहीं  की  गई  है  और  इस  मामले  की  छानबीन  की  जानी

 8,00  स०

 इस  सभा  का  अधिक  समय  न  लेकर  मेरा  निवेदन  है  कि  सरकार  अपना  कदम  वापस

 ले  ले  ।  यदि  वे  ऐसा  नहीं  करते  तो  मुझे  आशंका  है  दृमारे  देश  की  जनता  को  ग्रम्भीर  स्थिति  का

 सामना  करना  पड़ेगा  ।

 मैं  संसद  की  जानकारी  के  बिना  महत्वपूर्ण  खाद्य  नीति  में  परिवर्तन  करने  के  लिए  इस

 सरकार  की  निन्‍्दा  करता  हुं  ।.

 अध्यक्ष  महोंदय  :  अब  डा०  परशुराम  गंगवार  श्री  गंगवार  नियम  यह  है  कि

 भाप  अन्य  वक्‍ताओं  हारा  उठाए  गए  तथ्यों  को  नहीं  जब  तक  आप  उन  तथ्यों  को  नहीं

 दोहराएंगे  मैं  तब  तक  समय  आप  चाहेंगे  ।  आपको  बोलने  की  अनुमति  दू
 गा  ।

 ]
 '

 डा०  परशुराम  गंगवार  :  अध्यक्ष  हमारा  देश  ग्रामीण  बाहुल्‍प  देश

 जिसमें  73  प्रतिशत  जनता  किसान  है  या  किसानी  के  काम  से  जुड़ी  हुई  है  ।

 305



 नियम  193  के  अधीन  चर्चा  26  19  92

 ]

 अध्यक्ष  महोदय
 :  श्री  हम  यहां  देर  तक  बेठे  यदि  आप  कोई  सहत्वपूर्ण  मुद्दा

 उठाना  चाहते  हैं  तो  मैं  आपको  इसकी  अनुमति  दूंगा  ।  जो  प्वाइंट  कह  दिए  गए  उनको  दोहराने  की
 जरूरत  नहीं  उसके  लिए  टाइम  नहीं

 ]

 डा०  परशुराम  गंगवार  :  मैं  वहना  चाहता  हूं  कि  इलेक्शन  के  समय  तो  हम  लोग  किसान  के

 याद  करते  है  और  कहते  हैं  कि  इस  देश  क्री  अधिक्रांश  जन्ता  किसान  है  लेकिन  इलेव्शन्स  के  बाद  को
 किसात्त  की  तरफ  आंख  उठाकर  नहीं  देखता  ।  जितने  हमारे  भाई  लोग  यहां  बोलते  वे  इसी  उम्मीद
 ५५ से  बोलते  हैं  कि  अखबारों  में  उनका  नाम  आता  रहे  जबकि  उन्हें  यह  मालूम  नहीं  है  कि  गांवों  में

 हमारा  किसान  किन  हालात  में  रहता  है  |  यहां  तक  हमें  मालूम  नहीं  है  कि  ट्रैक्टरों  से  या  हलों
 बलों  पर  हल  किस  प्रकार  रखकर  खती  का  कास  किया  जाता  किस  प्रकार  बलों  पर  हल  लादा

 जाता  है  या  किस  प्रकार  जुताई  गहरी  या  उथली  की  जाती  यहां  पर  बोलने  के  सिर्फ

 किसानो  को  दिखाने  के  लिए  बातें  की  जाती  इसके  वास्तव  में  किसान  का  भला  चाहने

 वाला  यहां  कोई  नहीं  है  ।

 अब  मैं  असली  बात  की  तरफ  आता  हुं  ।  हमारा  केन्द्रीय  सरकार  का  जो  आयःत  और
 करने  वाला  बिभाग  उसको  किसी  प्रकार  का  ज्ञान  नहों  है  ।  उसे  पता  ही  नहीं  है  कि  किस  समय

 2 नै पर  आयात  करना  चाहिए  और  किस  समय  पर  निर्यात  करना  चाहिए  ।  अभो  हमारे  यहां

 गया  ।  इसके  अलाबा  हमारे  एक  केन्द्रोय  मरकार  के  मंत्री  ने  कहा  था  कि  हम  तिलहन  कं।ईइई  चांज
 बाहर  से  नहीं  मंगाएंगे  लेकिन  ऐसा  कहने  के  बावजूद  सोयाबीन  और  पाम  आयल  का  बाहर  से  त

 किया  जिसके  फारण  हमारे  देश  के  किसानों  को  तिलहन  की  चीजों  का  भाव  बहत  कम  मिला  ।

 बासमति  चावल  के  निर्यात  को  बंद  कर  दिया  गाया  जबकि  उसका  काफो  मात्रा  में  निर्यात  किया  जा

 सकता  था  और  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  जा  सकती  थी  ।  यदि  सरकार  को  बाहर  से  गेहूं  का  आय।त
 करना  ही  था  तो  वह  किसान  को  सही  मूल्य  देकर  गेहुं  की  खरीद  यहीं  कर  सकती  किसान  के  पास

 इतना  गेहूं  था  क्षिससे  आपके  सारे  भण्डार  भर  मगर  उसने  आस्ट्रेलिया  और  कनाडा

 से  गेहूं  मंगाना  ज्यादा  अच्छा  समझा  ।  अमेरिका  से  जो  गेहूं  आया  ज्यादातर  वह  ऐसा  निम्न  स्तर

 का  ज॑से  उसमें  से  खास  तत्व  निकाल  कर  हमारे  देश  को  भेज  दिया  गया  हो  ।  वह  गेहं  इतना  पतला

 है  और  स्पष्ट  रूप  से  शराब  न्किाल  कर  भेजा  गया  ऐसा  लगता  बाद  में  सूखा  कर  हमारे  देश  में

 भेज  दिया  गया  इससे  महमूस  होता  है  कि  गेहूं  के  निर्यात  और  आयात  में  कमाई  की

 अब  मैं  एक  बात  ओर  क्यानों  के  सम्बन्ध  में  उदाहरण  के  रूप  में  कहना  चाहता  हुं  |  यदि

 f  र  क्टर  खरादत्ता  चाहता  तो  ट्कक्‍्टर  की  कीमत  उसप्त  पर  आने  वाली  ल  गत  के  अनुसार
 कम्पनी  द्वारा  तथ  की  जाती  है  जबकि  गेहूं  और  दूसरी  जिन्‍सों  की  कीमत  सरकार  तय  करती

 सरकार  सभी  चीजों  के  मूल्य  ठीक  तरह  से  तय  सही  मूल्य  निर्धारित  एक  तरफ  आपने  यहां
 किसान  को  गेहूं  का  मृल्प  250  रुपये  प्रति  क्विटल  25  रुपये  बोनस  के  रूप  में  लेकिन

 दूसरी  तरफ  बाहर  से  526  रुपये  प्रति  क्विटल  की  दर  से  मंगाया  जिससे  ऐसा  प्रत्तीत  होता  है  कि  इस
 सरकार  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  का  दबाव  जंसा  कि  कल  हमारे  एक  माननीय  सदस्य  कह  रहै

 कक  3

 याद
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 थे  कि  हमारी  सरकार  को  विदेशों  के  दबाव  में  ऐसा  निर्णय  मजबूरी  में  लेना  पड़ा  ।  मैं  कहना

 चाहता  हूं  कि  जिस  समय  हमें  फास्फेट  भौर  पोटाश  खाद  की  आवश्यकता  थी  तो  फास्फेट  और  पोटाश
 ब_दों  के  दाम  सरकार  से  बढ़ा  दिए  लेकिन  यूरिया  के  दाम  कुछ  घटा  दिए  नए  ।  जब  हमें  खरीफ

 क्री  फसल  के  घान  के  लिए  यरिया  की  आवश्यकता  थी  उस  समय  यूरिया  के  दाम  बढ़ा  दिए  गए
 थे  ।  इस  समय  रबी  तथा  गेहूं  की  फसल  के  लिए  फास्फंट  और  पोटाश  खाद  की  आवश्यकता  है  तो
 उसके  दाम  बढ़ा  दिए  गए  इसलिए  मैं  सरकार  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जो  हमारे  गांव
 जो  हमारे  ग्रामीण  अंचल  हैं  जिनमें  प्रतिशत  लोग  गांव  के  खेती  पर  आधारित  हैं  और  605228  28

 ग्राम  सभाएं  हमारे  देश  जिनके  लिए  हमारे  देश  की  जो  नीतियों  चल  रही  हैं  वे  झिसानों  की  घोर

 विरोधी  नीतियां  जो  आज  की  हमारी  सरकार  चल  रही  है  वह  नेहरू  और  इंदिरा  राजीव  की

 नीतियो  पर  चल  रहो  उनके  प्रद-चिन्हों  पर  चल  रही  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  ऐसा  नहों  ।

 डा०  परशराम  गंगवार  :  मैं  चाहता  हूं  कि  हपारी  सरकार  लाल  बहादुर  शास्त्री  के  पद-चिन्हों
 पर  चले  जिससे  जय  क्सिन  जय  जवान  का  नारा  जो  उन्होंने  लगाया  था  वह  सार्थक  सिद्ध  हो  सके  ।

 घन्यवाद  ।

 श्री  तेज  नारायण  सिह  :  अध्यक्ष  आज  देश  का  किसान  परेशानी  में  इसक्षिए

 है  कि  वह  जो  करता  उसकी  उचित  की  मत  किसानों  को  नहीं  मिलती  है  और  जो  वह  खरीदता

 उसको  बह  महंगे  दामों  पर  खर्वेदता  लाहे  को  कोमत  1980  के  मुकाबल  6  ग्रनी  बढ़  गई  है
 लकड़ी  की  त्रीमत  भी  बढ़ी  ट्रेक्टर  मंसी  फ्गुशन  क्री  कीमत  भी  काफी  बढ़  गई  हैं  और  अब  एक

 लाख  से  भी  ऊपर  उसको  क॑मत  ड  से  खेती  के  काम  में  आने  वाली  चीजों  की  कीमत

 बहुत  बढ़  गई  लेकिन  खेत  में  किसान  जो  पंदा  करता  उसका  दाम  उतना  नदों  बढ़ा  जितना  ओर ।
 पर

 उअाजो  का  बढ़ा  ६

 59 ay  । रजत

 अध्यक्ष  इस  वर्ष  किसानों  के  गेह  का  सरकारी  समथंन  मल्य  रु०  250/-  प्रति  क्विटल
 «  हो  क्‍ः  Le

 /2  में  तय  किया  गया  है  ।  सरकार  ने  इसी  दर  जनव  1  की  एक  तारीख  को  यह
 ऐलान  किया  था  कि  हमारे  पास  गेहूं  और  चावल  ब्रहत  है  और  हमें  विदेशों  से  इन  चीजों

 को  मंगाने  की  जरूरत  नहीं  लेकिन  तरनन्‍त  ही  सरकार  मे  ऐलान  कर  दिया  कि  हमारे  पास  गेहूं  और ।

 है  जो  19
 श

 चावल  की  कमी  हो  गई  है  और  19  1992  को  10  लाख  टन  गेह  कनाडा  से  मंग'या  गया  और

 उस  समय  592  रुपए  प्रति  क्विटल  की  दर  से  गेहं  विदेशों  से  मंगाया  गया  |  जब  जनबरी  में  इसी  वर्ष

 सरकार  यह  कहती  है  कि  हमारे  पास  अन्‍्नो  के  पर्याप्त  और  अपरंपार  भण्डार  तो  एकदम  कुछ  हो

 महोनों  19-6-92  को  10  लाख  टन  गेहूं  592  रुपये  प्रति  क्विटल  को  दर  पर  भंगाने  की  क्‍या ||

 आबश्यक्ता  पड़ी  ?  जअकि  हमारे  देश  के  किसानों  को  सिफ  250  रुपये  प्रति  क्विटल  का  दाम  दिया

 जाता  है  और  चिदेशों  के  किसानों  को  592  रुपये  प्रति  उिविटल  का  दाम  दिया  जाता  इसका  क्‍या

 मतलब  मैं  समझता  हु  कि  आप  ऐसा  सोचते  हैं  कि  यदि  किसान  को  सहो  दाम  दे  दिया
 ५१  ः

 तो  फिर  किसान  आपके  ऊपर  भिभेर  नहीं  रहेंगा  और  यदि  आप  उसको  592  रुपये  प्रति  टन  के

 भाव  दे  देंगे  तो खुशहाल  हो  यदि  आप  अच्छा  भाव  नहीं  तो  वह  गेहूं  क्रम  बोयेगा  और

 इस  प्रकार  से  गेहूं  का  उत्पादन  घट  जाएगा  और  जब  देश  में  गेहूं  का  उत्पादन  घट  त्तो  हमें
 फिर  विदेशों  पर  निभंर  करना  पड़ेगा  ।  हम  विदेश  के  किसान  को  अपगे  किसान  के  मुकाबले  में  200

 डपये  प्रति  क्विटल  की  दर  से  अधिक  दाम  दे  रहे  हैं  ओर  आप  कहते  हैं  कि  हमारे  स्टोर  करने  का
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 तेजनारायण

 इतना  खर्चा  आ  जाता  है  इसलिए  200  रुपये  प्रति  क्विटल  यदि  विदेश  से  गेहूं  मंगाने  पर  ज्यादा  भी

 दे  दिया  तो  कोई  बात  नहीं  यह  बात  और  ऐसा  सोचना  गलत  है  |  जब  देश  में  550  रुपये

 में  गेहूं  उपलब्ध  हैं  और  इस  दाम
 पर

 में
 गी  किसान  गेहूं  देने  के  लिए  तैयार  हैं  तो  क्या  कारण  है

 कि आप  विदेशों  ,
 अमरीका  ओर  अन्य  देशों

 से
 किसानों  का  गेहूँ  55
 किसानों  का  0  रुपये  प्रति  क्विटल  की  दर

 से  आयात  गता  हैं
 कि

 देश  के किसानों  को अगर

 ः

 भाव  दे  दिया  जाएगा

 3

 भा  तहीं  केता  बाहे
 ;  ॥  |  रखना  चाहत ेहै  और  आप

 र

 विदेश  का  किसान  '  खुशहाल  रह े। 2

 1990 में  किसानों को  खाद  के  ऊपर जो  सबसिडी  मिलती  उसको  भी

 ।  ओर  खेंती  में  काम  आने
 वाली

 खाद के  दाम  दुगने  हो  गए  हैं  ।  जिस  खाद  का  दाम  पहले

 एक  पैसा  था  अब  उसका दो  पंसा  हो  गया  है  ।  गेहूं में  काम  आने  वाली  खाद  का  दाम  दुगुना  हो  गयह

 है  ।  पहले  एक  कट्टा  गेहूं  के  उत्पादन  में  काम  आने  वाली  खाद  की

 शो
 सारी महोदय

 :
 ये  सारी  चीजें  एक  बार  दस-दस  बार  कही  गई  आप  कोई  नई

 श्री  तेज  नारायण सिंह  :  अध्यक्ष  बस  मैं  समाप्त  कर  रहा  गेहूं  की  पंदावार  में

 काम  आने  वाली  खाद  की  कीमत  दुगुनी  कर  दी  लेकिन  किसान के  द्वारा  पैदा  की  जाने  वाली  खेती

 की  चीजों  की  कीमत  दुगुनी  नहीं  की  गई  है  जिसके  कारण  किसान  के  ऊपर  बहुत  बोझ  पड़  रहा  है
 और  वह  परेशान

 अध्यक्ष  देश  में  किसानों  की  हालत  बहुत  खराब  है  ।  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से

 आज  सरकार  से  मांग  करता  हुं  कि  किसानों  को  उसके  द्वारा  उत्पादित  सामान  का  उचित  मूल्य  दिया
 जिस  भाव  पर  आप बाहर से  गेहूं  खरीदते  उसी  भाव  पर  आप  देश  के  देश  के

 किसानों  से  खरीद  करें  ।

 अध्यक्ष  दूसरी  ्

 खाद  पर  मिलती  थी  वह  सबसिडी  दी  जाए  जिससे  किसान ससे
 कि

 किसान  दूसरों  पर  अवलम्बित  न

 अध्यक्ष  मैं  समाप्त  कर  रहा  हूं  ॥ आज  तो  हालत  यह  है  कि  हम  विदेशों  से  चीजें

 लेने  के  लिए  बेहाल  हैं  कि  हमको विदेशों  से  कोई  चीज  इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  मैं  सरकार  से

 मांग  करता  हूं  कि  किसान के  पक्ष  में
 काम

 करें  किसान  खुशहाल  हो  सਂ
 ...

 *+झ्री  वी०  :
 अध्यक्ष  आज  हम  दो  मुद्दों  १र  चर्चा  कर  रहे

 गेहूं  का आयात  और  उवरकों की  कीमतों  में  वृद्धि  से  भारतीय  किसानों  का  जीवन  दूभर  हो
 गया  है  ।

 उत्पादन  बढ़ा  सकें  जिससे  हमारे  देश  का 432

 हमारे  देश  के  अधिक्रांश  लोग  कृषि  पर  निभंर  किसान  हमारे  देश  की  अर्थव्यवस्था  की

 रीढ़  है  |  दुर्भाग्य  से  कृषि  हसारे  देश  में  सबसे  उपेक्षित  पेशा  हैं  ।  किसानों  की  दशा  वास्तव  में  दयनीय

 *  फन्‍नड़  में  दिए  गए  भाषण  के  अग्रजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपांतर  ।
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 है  ।  सरकारी  कार्यालयों  में  जो  अटेन्डेन्ट  होते  हैं  उनका  जीवन  भी  एक  किसान  से  कहीं  अच्छा  होता
 बैंक  कर्मचारी  अच्छा  जीवन  जीते  हमारे  देश  में  किसान  सबसे  उपेक्षित

 व्यक्ति  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  के  भाषण  की

 करनी  होगी  ।  आप  तो  ऐसे  बोल  रहे
 हैं

 ज॑से कि  सार्वजनिक

 नष्ट  में  एक  कहावत  है कहावत  है  हक
 एकड़  प्ें  गन्ना  उगाता

 गसना  और  एक  दृकड़ा  गुड़  ही
 रह

 जा
 ।  किसान  के  बच्चों  की

 भी  उपेक्षा  हीती  उनमें  से  कितमे  डाक्टर  बनते  है  ? उनमें से  इंजीनियरिंग  कालेजों  में

 तो  ऋगदाता  के
 रूप

 में
 जन्म

 लेता  हैं
 और  कजंदार

 के  रूप  में  ही  मर  जाता  है  ।

 उनमें  से  अधिकांश  तो  पूरे  जीवन  भर
 कजंदार

 ही
 रहते  हैं  । किसान की  तो  पीढ़ी दर  पीढ़ी  ऋणदाता

 ही  बनी  रहती  है  ।
 ह

 ष
 मुद्दा  आपको  उसे  उठाने हर

 भाषण  नहीं  दे  सकते  आप  मूल  विषय की  बात  कीजिए  ।

 । राव : अब
 हम
 उर्वरक राज  सहायता  न

 देकर  किसान  को  न्याब  से  वंचित

 सहायता  दी  ज
 ती  है  तब  भी  उसे

 मुश्किल
 से  कोई  लाभ  होता  अतः

 इस  राज  सहायता  के  अभाव में  कि
 ।  दुख

 समझ
 सकते  हैं

 ।
 वह  राज

 सहायता के  बगेर  जीवित

 नहीं  रह  सकता  माननीय  मंत्री  नों  की  समस्या  से  अतः  मैं  उनसे  अनुरोध
 करूंगा  कि  वह  इस  उवंरक  राज  न

 मुझे  गेहूं  के  आयात  के  बारे  में
 उਂ  |  हुए  हम  अपने  स्वर्गीय  नेता

 इन्दिरा जी  के  योग्य  प्रश  क्रान्ति  ते  हैं
 ।  हम  खाद्यान्न में

 आत्म  निर्भर  हो  गए  रे  विश्व  को  खाद्यान्न

 उपलब्ध  कर  सकते  है  पे  हि  ।  |  है  रे  न  का
 तम  दोहन  नहीं

 सा

 |  रहा  है  ।  अतः  माननीय

 मंत्री से  मेरा  नम्र  निवेदन  है  कि  वह  किसानों  को  अधिक  से  अधिक  त  दें  ताकि  वे

 ज्यादा  खाद्यान्न
 ः  कर  सकें  |

 यदि  यह  कदम  तुरन्त
 उठाया  ज

 दै
 तो  मुझे  आशा  है  कि

 विदेशों  से  भीख  मांगने  हूँ
 कि

 य  मंत्री  गेहूं  आयात

 करने  के  निर्णय  पर  पुनविचार  मुझे  विश्वास  है  कि  बह  किसानों  की  सहायता  करने  के  लिए
 सभी  कदम  उठायेंगे  ताकि वे  राष्ट्र को  प्रगति और  समृद्धि के  एक  नये  युग  में  ले  जायें  ।

 मैं  आपका  आभारी  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  अधसर  दिया  ओर  इन  शब्दों  के

 साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 +
 मूलतः  कन्‍्नड़  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 श्री  कोडोकुन्नोल  सुरेश  :  भ्रध्यक्ष  महोदय  इस  देश  के  किसानों  को  संकट  का  सामना

 करना  पड़  रहा  मैं  इस  बारे  में  विस्तार  में  नहीं  जा  रहा  हूं  |  मैं  केवल  केरल  के  किसानों  की

 समस्या  को  उठा  रहा  हूं  |  ब्ले  प्राकृतिक  आपदाओं  के  कारण  संकटों  का  सामना  करते  है
 लेबि  |  संकट  तो  मनुष्य  द्वारा  ही  पेदा  नहीं  बल्कि  सरकार  द्वारा  भी  उत्पन्त  किया  गया  है  ।

 क्राम्पलेक्सਂ  उवंरकों  पर  से  नियंत्रण  हटाने  से  उनके  मूल्य  अत्यधिक  बढ़  गए  आम  उपयोग  वाली
 उबंरक  पर  से  नियंत्र०ग  के  हट  जाने  बहुत  मंहगी  हो  गई  उदाहरण  के  लिए

 डोोए  पं  ee

 अध्यक्ष  महोदय  :  ये  आंकड़े  पहले  ही  दिए  जा  चके  7

 श्री  कोडीकुन्मील  सुरेश  :  इस  नियंत्रण  हटाने  के  पीछे  बहुत  बड़ा  पहलू  उत  उवेरकों  के

 मुल्य  बढ़े  हैं  जो  ज्यादातर  दक्षिण  और  विशेषकर  केरल  में  प्रयोग  बिए  जाते  आप  जानते  हैं
 नकदी  फसलों  का  बड़ा  उत्पादक  है  और  वास्तव  में  नकदी  फसलें  इसको  अरथंव्यवस्था  का  मुख्य  अंग

 नकदी  फसलें  चावल  या  गेहूं  उगाने  जेंसा  नहीं  है  ।  उत्पादन  लागत  अधिक  होती  है  ऑर
 यह  लागत  सर्देव  बढ़ती  ही  रहती  है  !  अधिकांश  नकदी  फसलों  के  संबंध  में  समर्थन  मल्य  व्यवस्था  के
 अभाव  के  कारण  उत्पादन  लागत  में  अत्यधिक  वर्द्धि  उत्पादकों  को  ही  नष्ट  कर  देतो  नकदी  फसलों
 के  मासले  में  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  अत्यधिक  प्रतिस्पर्धा  जिव  देशों  में  उत्पादन  लागत  कम  है  वे

 हमें  बाजार  से  धीरे-धीरे  बाहर  कर  रहे  इससे  हमारे  निर्यात  व्यापार  पर  बहुत  बरा  प्रभाव  पड़
 रहा  है  ।  इसलिए  उर्वरक  मल्य  में  वद्धि  से  केवल  उत्पादन  लागत  ही  और  अधिक  होगी  ।
 के  मल्यों  में  100  प्रतिशत  से  अधिक  वृद्धि  हुई  इन  उवबेरवों  का  उपयोग  केरल  के

 उत्पादकों  द्वारा  किया  जाता  यह  सच  है  कि  यूरिया  सस्ती  कर  दी  गई  लेकिन  ध्यरिया  की
 जरूरत  ज्यादातर  उत्तर  भारत  में  ही  होती  दक्षिण  में  *काम्पर्ल॑ंक्सਂ  उबंरकों  का  ही  आम  रर  पर

 इस्तेमाल  होता  है  ।  सरकार  दाबा  करती  है  कि  यूरिया  के  मूल्य  कम  करने  से  देश  में  उप-ग  हो  रहे
 60  प्रतिशत  उवंरक  सघ्ते  हो  गए  दें  ।  लेकिन  बाकी  40  प्रतिशत  का  क्‍या  हुआ  ?  मेरे  राज्य  केरल  i
 एक  आम  किसान  इस  40  प्रतिशत  व  में  आता  है  ।  उसकी  उत्पादन  लागत  में  100  प्रतिशत  से  भी
 अधिक  की  बद्धि  हुई  है  |  मैं  केटल  के  इन  आम  किसानों  के  बारे  में  बोल  रहा  बे  उत्तर  में  अमीर
 अतिरिक्त  उत्पादन  करने  वाले  किसानों  से  पूर्णतया  भिन्‍न  हैं  ।  वे  छोटे  और  सीमान्‍्त  किसान  हैं  जिनके
 पास  तीन  एकड़  से  कम  भूमि  है  ।  वे  कुछ  रबड़  के  पेड़ों  ओर  नारियल  के  पेड़ों  से  सामान्य  जीवन  जीते

 5. वे  ही  बुरी  तरह  प्रभावित  हुए  हैं  ।

 म॑  सरकार  स  अनु  राघ  करत  कि  उठ  तन्‍रकों  के  मल्य
 में  वृद्धि

 a  लेने  के  लिए  सभी
 आवश्यक  कदम

 _

 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  मेरे  से  पहले  बहुत  बड़े-बड़े  विद्वान
 सदस्य  बोल  चुके  मैं  भी  कुछ  अपने  विचार  व्यक्त  करना  दो  दिन  से  मैं  बड़े  गौर  से  इस
 चर्चा  को  सुन  रहा  हूं  जो  गेहूं  के  आयात  पर  यहां  पर  चल  रही  है  और  मैं  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  हूं
 कि  यह  आगय्रात  हमारी  नई  आर्थिक  नीति  और  नई  औद्योगिक  नीति  का  परिणाम  है  ।
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 अध्यक्ष  इस  संबंध  में  कुछ  प्रश्न  उठते  सरकार  का  तक॑  है  कि  सरकारी  भण्डार  में
 कमी  इसलिए  आयात  करना  पड़ा  ।  भण्डार  में  कमी  इसलिए  हुई  क्योंकि  वसूली  कम  हुई  ।

 हमारे  यहां  उत्पादन  काफी  तो  वसली  क्‍यों  कम  हुई  ।  हम  समय  पर  वसली  नहीं  कर  हमारा
 मशीनरी  सही  ढंग  से  काम  नहीं  कर  सकी  और  लक्ष्य  जो  निर्धारित  किया  गया  उतनी  वसूल
 नहीं  कर  सकी  तो  इसमें  दोष  किसका  है  ।

 न
 सरा  प्रश्त  यह  है  कि  जब  आपका  भण्डार  कम  हो  गया  तो  आपके  निर्यात  क्‍यों  किया  और

 बड़ी-बड़ी  आठा  मिलों  को  गेहूं  क्‍यों  6  मिलियन  टन  आपने  आटा  मिलों  को  दिया  और  8

 मिलियन  टन  निर्यात  ऐसा  आपने  क्‍यों  किया  और  इससे  क्या  फायदा  हुआ  ।  इससे  देश  का

 कुछ  फायदा  नहीं  हुआ  ।  जब  गेहूं  बाहर  से  लाना  था  तो  फिर  दूसरे  देशों  को  निर्यात  क्‍यों  किया

 इसका  वया  ओऔौचित्य  था  ।

 c कि के  हम  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  मजबूत  करना  चाह
 निक  वितरण  प्रणाली  तभी  मजबूत  हो  सकती

 है  ज

 7  का  किसान  समजबत  हमारा  देश  अन्न  के  मामले  में  आत्म-निरभंर  हो  तभी

 oy  7४ तीसरा  तक  सः  कार  ने  दिया  है
 ए  यह  आभायात  किया  गया  है  ।  Qj

 मारी  सावेजनिक  वितरण  प्रणाली  मजबूत  हो  सकती  है  ।  बाहर  से  आयात  करके  हमारो  वितरण

 प्रणाली  मजबन  नहीं  हो  सरकार  को  इस  बात  की  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  ।  सरकार  में  काम
 ू  ब््  2 कैप  पास  लाग  छ  आर  शल  प्रशासक  तभी  कहे  जा  सकते  हैं  जब  हम  भण्डार  में  हुई  कमी  पर

 sy  a  £  एर  के  श्ँ  उत्यो  करो  F
 गम्भो  रतापुवक  विचार  यह  कमा  कया  हुई  है  ।

 $  इसका  कारण  यह  है  कि  साबंजनिक  क्षेत्र  में  चलने  वाले उबंरक  की  कीमत  में  वद्धि.व

 कारख।नों  की  हालत  खस्ता  इसलिए  निजी  कारखाने  मनमाने  ढंग  से  उवंरकों  का  मूल्य  निर्धारित

 करने  के  लिए  र  बतत्र  हो  गए  पहले  सावंजनिक  क्षेत्र  के  कारखानों  में  काफी  खाद  का  उत्पादन

 होता  था  और  उसी  के  अनमार  उर्वरकों  का  मुल्य  निर्धारित  होता  उसी  के  आधार  पर  प्राइवेट

 सेक्टर  में  खाद  का  मल्य  भी  रखा  जाता  लेकिन  आज  प्राइवेट  सेक्टर  ज्यादा  से  ज्याका

 मुनाफा  कमाने  में  लगा  हुआ  है  ।  इस्का  असर  किस  पर  इसका  असर  किसान  पर  पड़ेगा  ।  इसी

 तरह  से  जो  राजकीय  सहायता  दी  जाती  बह  भी  बंद  कर  दी  गई  है  ।  वह  ठीक  है  कि  आर्थिक

 7  सहायता  बंद  कर  दी  लेकिन  इसका  असर  किस  पर  पड़ा  इसका  असर  भी

 है  कि  किसान  पर्याप्त  मात्रा  में  खाद  का  उपयोग  नहीं  कर
 दन  होना  चा  वह  नहाँ  हा  पाएगा  ।

 सका  परिणाम  य

 अनपात  में  गेहूं  का
 @

 श्यक्रता  होती  है  ।  जब  खाद
 गरी  बाहर  से  मंगाना  पड़े  इसमें  भी  विदेशी  म॒दा

 ।  इस  स्थिति  में  किस  तरह  से  आष  देश  का
 ते  उसको  आप  कसे  ला

 क्रांति  कहाँ  से  आ  सकेगी  ।
 ह

 अध्यक्ष  हम  सरकार  से  आपके  माध्यम  से  कहेंगे  कि  सरकार  जो  तरीका  है  बह

 मुझे  सही  नहीं  लगता  ।  लगता  है  कि  इस  सरकार  ने  किस्ती  के  दबाव  में  आ  कर  आयात  करने  का

 काम  किया  एक  बार  सदन  में  पहले  भी  बहस  हो  चुकी  है  कि  विदेशों  से  जो  बीज  आ  रहे  हैं  वे

 बीज  हमारी  जमीन  में  कामयाब  होंगे  या  नहीं  ।
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 रासाश्चय  प्रसाद  सिह  ]

 अध्यक्ष  मैंने  2  हजार  रुपये  प्रति  किलो  के  हिसाब  से  फूल  भोभी  का  बीज  लिया  था
 ओर  अपने  खेत  में  स्वयं  डाला  एक  भी  पौधा  जेनरेट  नहीं  हुआ  ।  इससे  साबित  होता  है  कि  कृषि
 के  मामले  जो  बाहर  से  बीज  लाते  हैं  उनको  लगाने  से  हम  पिछड़  जायेंगे  ।  यदि  हमारा  देश  कृषि
 के  मामले  में  आगे  आ  पाएगा  तो  हम  हर  मामले  में  मजबूत  विदेशी  मुद्रा  के  मामले  में  भी  मजबूत
 रहेंगे  ।  यही  हम  कहेंगे  ।  सरकार  ने  जो  आयात  किया  है  वह  गलत  किया  है  खाद  पर  जो  सब्सिडी
 मिलती  थी  उसको  बरकरार  इतना  कह  कर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]

 *श्री  ओस्कार  फर्नान्डीज  )  पक्ष  महो  मैं  समय  की  कमी  के  कारण  केवल
 मुहों  तक  ही  सीमित  रहूंगा  ।  मुझे  खशी  है  कि  प्रधानमंत्री  ने  घोषणा  कौ  हैं  कि

 ह

 क्रमों  के  लिए  तीस  हजार  करोड़  रुपये  निर्धारित  किए  गए  हैं  ।
 रू

 देश  के  अनेक  भाग  भीषण  सूखे  से  प्रभावित  हैं  और  दूसरी  तरफ  कुछ  भागों  में
 भयानक  बाढ़  आई  हुई  है  ।  वास्तव  में  देश  हर  वर्ष  इन  आपदाओं  का  सामना  करता  आ  रहा  हमें
 प्राकृतिक  आपदाओं  की  चुनौतियों  का  सामना  करने  के  लिए  गंग!ः  और  कावेरी  को  जोड़ने  की  चिर

 प्रतिक्षित  परियोजना  को  कार्यान्वित  करना  होमा  ।

 oy

 हमें  जबाहर  रोजगार  योजना  पर  अपार  धनराशि  व्यय  करनी  जवाहर  रोजगार  योजना
 के  अन्तगंत  काफी  धनराशि  सिंचाई  परियोजनाओं  को  दी  यह  न  सिफ  किसानों  बल्कि  पूरे  देश
 के  लिए  वरदान  होगा  ।  हमारे  किसानों  की  अनेक  समस्याओं  का  उत्तर  गंग्रा-कावेरों  सम्पक  है  ।  इससे

 हम  और  अधिक  खाद्यान्न  का  उत्पादन  कर  सकेंगे  ।  मत्स्य  पालन  को  भी  बढ़ावा  मिलेगा  ।

 हमारे  किसान  गन्‍ना  उगाते  हैं  और  इसे  चीनी  की  मिलों  को  भे  है  ।  हमें  उत्तर  प्रदेश  जेसे

 राज्य  में  गन्ना  उत्पादकों  को  लगभग  900  करोड़  रुपये  देने  पड़ते  दुर्भाग्य  से  कुछ  अन्य  शीरा  का

 उत्पादन  करते  हैं  और  बहुत  लाभ  कमाते  कठोर  परिश्रम  करने  वाले  गन्ना  उत्पादकों  को  कोई
 लाभ  नहीं  मिलता  ।  इसलिए  मैं  समझता  हूं

 कि  अब  समय  आ  गया  है  जब  शौरे  पर  नियंत्रण  हटा
 लिया  जाए

 -

 ब्न्‍न्‍कोन
 4

 9 हर  वर्ष  दक्षिण  कनारा  तथा  उत्तर  कनारा  जिलों  से  2,400  जल  समुद्र  में  बह
 जाता  ड़्ै  |  यह्‌  जल  जमा  कर  सिचा  आर  वन  रोपण  में  उपयोग  क्या  ए्‌  i

 मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  मंत्री  गंगा  ओर  कावेरी  नदी  को  जोड़ने  को  उच्चतम  प्राथमिकता

 देंगे  और  हमारे  किसानों  के  स्वप्त  को  साकार  रूप  देंगे  ।

 बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपका  आभारी  हूं  और  इन  शब्दों  क ेसाथ  अपना

 भ्राषण  समाप्त  करता  हू  ।

 श्री  सैघद  ससूदल  हुसंघ  :  अध्यक्ष  इस  बारे  में  काफी  बातें  हो  चुकी  हैं
 इसलिए  मैं  उन  बाल्वों  को  दोहराने  की  कोशिश  नहीं  करूंगा  ।  सवाल  यह  है  कि  जो  गेहूं  है  उससे

 कन्‍्नड़  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 LN
 आमदनी  होती  है  या  नहीं  |

 इसके  साथ  ही  दूसरा  सवाल  आता  है  कि  प्रोडक्शन  का  फॉल  हुआ  है  या
 नहीं  ।  जहां  तक  मेरी  जानकारी  राइस  का  प्रोडक्शन  फॉल  नहीं  हुआ  है  भौर  ब्हीट  जेसा  थ

 उतना  ही  है  ।  इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  है  कि  थोड़ा  सा  घटा  है  और  साथ  ही  ज्यार  ओर
 दालों  का  भं  ऐसा  हो  दालों  को  ऐसे  नहीं  छाते  उसको  रोटी  या  चाबल  के  साथ  खाते
 जहां  दाल  का  प्रोडक्शन  घटा  है  तो  उसकी  जगह  सब्जी  का  प्रोडक्शन  ज्यादा  से  ज्यादा  बढ़ा
 इसको  सरकार  मानने  को  तेयार  नहीं  है  तो  मैं  दूसरा  प्वाइंट  रेज  करना  चाहता  पिछले  साल  पूरे
 भारत  में  राशन  की  दुकानों  में  साल  भर  के  लिए  जितना  चावल  ओर  गेहूं  का  एलाटमेंट  किया

 वह  सारा  का  सारा  लिपट  नहीं  हुआ  है  ।  मेरे  पास  फोगर्स  नहीं  हैं  जहाँ  तक  ख्याल  है  तीब
 मिलियन  टन  व्हीट  ओर  राइस  अनलिफ्टेड  रह  गया  ।  क्या  इतना  ही  व्हीट  और  राइस  बाहर  से  लेना

 जख्री

 में  तीसरी  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  और  सीसी  आई  को  आप

 जानते  हैं  ।  इनकी  हरकत  यह  है  कि  जब  कोई  फसल  मार्क्िट  में  भाती  है  या  गरीब  लोम  जब  फसल
 लाते  है  तो  ये  खरोदने  महीं  जाते  है  तो  डिस्ट्रेंस  सेल  होती  इनकी  नजर  इसके  ऊपर  नहीं  रहती
 है  ।  इसके  बाद  ये  मार्किट  में  नहीं  आते  हैं  बल्कि  पंजाब  से  भिडिलमेन  के  जरिए  ग  हें  लेते  हैं  ।  मैं
 सरकार  से  पूछना  चाहता  हूं

 कि  पिछले  तीन  साल  में  आपने  ग  हूं  खरीदने  में  मिडिलमेन  को  कितना
 कमीशन  दिया  है  ।  मिडिलपेन  को  कमीशन  देने  की  जरूरत  इसलिए  होती  है  कि  माकक्ट  में  गरीब
 लोग  फसल  लाते  है  ।  फूड  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  नहीं  है  बल्कि  वह  फूड  करप्शन

 फ  इंडिया  साढ़े  तीन  रुपए  किलो  के  हिसाब  से  आपने  खरीदा  है  ओर  अदर  कास्ट  भी  लगाए
 तो  वह  पांच  रुपए  होगा  ।  इस  बारे  में  जरा  सोचिए  ।  आप  किसान  को  सपोर्ट  प्राइस  देकर  साढ़े  तीन

 रुपए  किलो  के  हिसाब  से  खरीदते  हैं  जबकि  हैडलिग  चार्ज  दो  रुपया  होता  पहले  आप
 गोडाउन  में  पेक  करते  है  और  उसके  बाद  तीसरे  या  चौथे  गोडाउन  में  ले  जाते  जब  इतमा
 ज्यादा  करप्शन  या  लिकेज  है  तो  इसको  क्यों  नहीं  रोका  जा  रहा  जब  आप  इतनी  सबसिडी

 पी.डी.एस  के  लिए  देते  है  तो  यह  सबसिडी  करप्शन  और  लिकेज  में  खत्म  हो  जाती  है  तब  आपको
 कहना  पड़ता  है  कि  सस्‍्टाक  नहीं  है  और  मजबरी  में  बहर  से  लाना  पड़  रहा  हूं

 त  नही  करना  चाहूंबा  ।  मैंने  जो  तीन  सवाल  पूछे  हैं  तो  माननीय  मंत्री  जी  साक  जवाब

 ते  हैंतो  इसमें  कमी  है  या  नहीं  ।  अनलिफ्टेड  व्हीट

 मैं  इंकल ATs

 बात  यह  हू  कि  सब्जां  के  प्रोडक्शन  को  शो  क
 ओर  राइस  आपके  पास  तीन  मिलियन  टन  है  तो  उसके  बाद  भी  इतना  ही  बाहर  से  क्‍यों  खरीदना

 पड़ा  और  किस  हिसाब  से  खरीदा  ।

 [  अनुवाद  ]

 श्री  बी०  धनंजय  कुमार  :  मैं  उवंरक  सलल्‍यों  में  वरद्धि  की  समस्या  तक  ही प्‌
 सीमित  अभी  तक  सभा  इस  बारे  में  सवंसम्मत  है  और  सभा  वी  सवंसम्मति  से  उबंरक  के घ्
 मल्यो  में  बृद्धि  से  किसानों  को  आ  रही  समस्या  के  प्रति  चिन्ता  व्यक्त  की  मज्ले  खुशी  है  कि  सत्ता
 पक्ष  से  भी  सदस्यों  ने  इसका  समर्थन  किया  है  ।  अब  यह  मृल्य  वृद्धि  क्‍यों  हुई  है  ?  सरकार  ने  एक  साथ
 दो  कार्य  किए  है  ।  एक  राज  सहायता  वापिस  लेना  ओर  बाव  में  मूल्यो  पर  नियन्त्रण  हटाना  जंसा
 कि  हम  सभौ  जानते  है

 कि  राज  सहायता  कीमतों  का  केवल  40%
 ।  40%,  की  राजसहायता

 वांपस  लेने  से  कीमतों  में  40%  की  बद्धि  होना  स्वाभाविक  ।  आंकड़े  पहले  ही  प्रस्तुत  किए  जा ही  है
 चुके  जिसमें  वह  दर्शाया  गया  है  कि  कोमतों  में  वृद्धि  ८0%  से  40%

 के  बीच  इसका  क्‍या
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 कारण  है  ?  इसका  कारण  कीमतों  पर  नियन्त्रण  हटाना  आज  सरकार  को  देश  को  विशेष  रूप  से

 कृषकों  को  यह  बताना  चाहिए  कि  सरकार  ने  कीमतों  पर  से  नियन्त्रण  क्‍यों  हटाया  ?  न  तो  कृषि

 संत्री  और  न  ही  सरकार  के  किसी  प्रवक्‍ता  ने  आज  तक  यह  बताया
 है

 कि  सरकार  ने  कीमतों  पर

 नियन्त्रण  क्‍यों  हटाया  ।

 यह  भी  स्पष्ट  है  कि  सरकार  अभी  भी  एक  उब्बंरक  अर्थात्‌  यूरिया  की  कीमतों  को

 नियंत्रित  किए  हुए  यदि  यू[रया  का  कोमरतें  नियंत्रित  को  जा  सकती  हैं  तो  मिश्चित  उवंरक  की  क्यों

 नहीं  की  जा  सकतो  ?  फास्फेटिक  और  सल्फेटिक  उवंरकों  की  कीमतें  क्‍यों  नियंत्रित  नहीं  की  जा

 सकती  ?  सत्ता  पक्ष  के  सभी  सदस्यों  ने  इसके  समर्थन  में  विचार  व्यक्त  किए  यह  वात  बिल्कुल

 स्पष्ट  हैं  ।  खुले  बाजार  की  प्रणाली  स्वागत  योग्य  है  ।  खुला  बाजार  प्रणाली  में  वस्तुओ  की  कीमर्ते

 मांग  और  आपूर्ति  से  निर्धारित  होतो  सूल्य  निर्धारण  में  उत्पादन  लागत  भौ  मुख्य  भूमिका  अदा

 करती  हैं  ।  हम  नहीं  जानते  है  कि  क्‍या  देश  में  यतंमान  भण्डार  पर्याप्त  क्या  हम  बाजार  की

 के  अनुरूप  उवरक  का  उत्पादन  अथवा  निर्माण  करने  में  सक्षम  है  ?  सरकार  ने  यह  आंकड़े  भी  नहीं

 बताए  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  आंकड़े  प्रकाशित  किए  जाते  हैं  ।

 भ्री  वी०  धनंजय  कुमार  :  इसका  मुख्य  कारण  कीमतों  पर  निमंत्रण  हटाना  इस
 समय  जब  पूरे  सदन  ने  एक  स्तर  से  इस  बारे  में  चिता  व्यक्त  की  है  तो  किसी  भी  उत्तरदायी  सरकार

 को  इसका  सम्राधान  करना  चाहिए  ।  मुझे  आशा  है  कि  सरकार  इसका  समाधान  अवश्य  करेगी  ।  ऐसा

 नहीं  है  कि  सरकार  इस  समस्या  को  महत्ता  से  अवगत  नहीं  कीमतों  पर  निमंत्रण  हटाबे  तथा

 राअसहायता  वापिस  लेने  की  घोषणा  का  विरोघ  होने  के  बाद  सरकार  ने  यह  कहते  हुए  छोटे-छोटे

 उपहार  दिए  कि  कुछ  उबंरकों  के  लिए  1,000  रुपये  प्रति  टन  राजसहावता  दी  जाएगी  ।  सझे
 विश्वास  है  कि  सरकार  इस  समस्या  के  प्रति  सजग  डरे  ।  सभा  एकमत  से  यह  चाहती  है।क

 सरकार  तत्काल  इस  समस्या  का  समाघ्रान  करे  ओर  इस  संबंध  में  कुछ  प्रस्ताव  प्रस्तुत  मै

 सरकार  से  विनम्र  निवेदन  करता  हुं  कि  वह  तत्काल  प्रस्ताव  प्रस्तृत  करे  ।

 मैं  केवल  दो  या  तीब  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  को  मतों  को  कंसे  नियंत्रिक्ष  किया  जा  सकता

 है  ।  निश्चित  रूप  से  मूल  कच्चे  जो  आयात्र  किया  रहा  पर  लगाए  गए  शुल्क  ओर  भन्य  करो

 के  कारण  कीमतों  में  वद्धि  होंती  है
 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  सुझाव  करों  को  कम  करने  के  लिए  है  ।

 श्रो  वो०  धनंजय  कुमार  :  सरकार  इस  चरण  पर  भी  उनको  लागू  क्‍यों  नहों  करतौ  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्योंकि  वह  धत  चाहते  हैं  ।

 श्री  बी०  धनंजय  कुमार  :  वे  गणना  कर  सकते  हैं
 कि  कितना  बाटा  हुआ  है  वे  शल्क  कम ७  क्‍ः  अ  ब्ध  बब  बःः  छः

 कर  सकते  हैं  अगवा  उन्हें  पूर्णतया  समाप्त  कर  सकते  हैं  और  करों  के  पूर्णतः  वापिस  ले  सकते  हैं  ।  वे
 बिक्री  कर  वापिस  लेने  के  लिए  राज्यों  से  कह  सकते  हैं  और  मए  उर्वरक  कारखाने  लमाने  पर  विचार
 कर  सकते  हैं  ।  यदि  सरकार  महसूस  करती  हैं  कि  विदेशों  में  मस्ते  दामों  पर  कच्चा  माल  उपलब्ध  है
 तो  वह  सस्ते  दामों  पर  वहां  से  और  कच्चा  माल  क्‍यों  नहीं  आयात  करती  है  और  फिर  उन्हें  उवंरक
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 कारखानों  को  क्यों
 नहीं  आबंटित  करती  हैं

 ?

 यही  मुख्य  कारण  मैं  केवल
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 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  27  1992/6  1914

 के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 न

 सुद्रक  :  विध्यावासिनी  08,  न्यू  0053.
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